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 १  ९  Wo  प्र०  हे  जप

 विषय  पृष्ठ  पंक्ति  ?,  श्र०  प्र०  संख्या  “28036”  के  स्थान  पर  “2836”

 चढ़िये  एवं  पंक्ति  8  में  भ्र०  प्र०  संख्या  2991"  के  स्थान  पर  “2911”  पढ़िये  ।

 विषय  पृष्ठ  (1),  अंतिम  पंक्ति  उत्पादਂ  के  स्थान  पर
 उत्पादਂ  पढ़िये

 ह

 विषय  पृष्ठ  2,  पंक्ति  5,  कोਂ  के  स्थान  पर
 पढ़िये  एवं

 पंक्ति  ।2  में  कष्ण  प्रताप  सिह  के  स्थान  पर  कृष्ण  प्रताप  सिहਂ  पढ़िये  ।

 विषय  पृष्ठ  3,  पंक्ति  2,  एम०  रघुना  के  स्थान  पर  एम०  रघुमा
 रेड्डीਂ  बढ़िये  पंक्ति  7  में  स्थापितਂ  के  स्थान  पर  :  स्थापित  पढ़िये  तथा  पंक्ति  8  में

 बी०  बी०  वेसाईਂ  के  स्थान  पर  बी०  वी०  पढ़िये  ।

 विषय  पृष्ठ  3,  नोचे  से  पंक्ति  5  भोर  6  के  बीच  मूलचस्द  डागाਂ  अंत  :  स्थापित

 करिये  एवं  नीचे  से  पंक्ति  5  में  के  स्थान  पर  पढ़िये  ।

 विषय  पृष्ठ  (५),  पंक्ति  5  से  7  को  एस  रूप  में  पढ़िये
 विधेयक  1985  44  का  लोप)--बापस  लिया  गया

 पृष्ठ  1,  नीचे  से  पृंक्ति  4,  नारायण  चोबेਂ  के  नाम  के  ऊपर  “--”  बिह्न
 सगाइये  ।

 पृष्ठ  5,  नीचे  से  पंक्ति  3,  जितेश्द्र  प्रसादਂ  के  नाम  के  ऊपर  “--”  चिह्द  लगाइये  ।

 पृष्ठ  10,  ग्ैचे  से  पंक्ति  4,  का  लोप  करिये  ।

 पृष्ठ  11,  नीचे  से  पंक्ति  5,  जनिदन  पुजारीਂ  के  स्थान  पर  जनाईन

 पढ़िये  ।

 पृष्ठ  11,  नीचे  से  पंक्ति  3,  के  स्थान  पर  सम्बन्धितਂ  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  16,  नीचे  से  पंक्ति  7,  के  स्थान  पर  महोदयਂ  पढ़िये  ।
 e



 पृष्ठ  23,  नीचे  से  पंक्ति  2,  जानादंन  पुजारीਂ  के  स्थान  पर  जनादंन  पुजारीਂ

 पढ़िये  ।

 पृष्ठ  24,  नौचे  से  पंक्षित  10,  विभा  घोष  गोस्वामीਂ  के  नाम  के  ऊपर  “'-
 !

 चिह्न  लगाइये  ।

 पृष्ठ  34,  पंक्ति  7,  के  स्थान  पर  से  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  38,  पंक्ति  7,  मलचन्द्र  डागाਂ  के  स्थान  पर  मूलचन्द  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  46,  पंक्ित  15,  प्र०  प्र०  संख्या  “2176  के  स्थान  पर  “2761”  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  46,  नीचे  से  पंक्ति  5,  के  स्थान  पर  पढ़िये  |

 पृष्ठ 47,  पंक्ति  4,  के  स्थान  पर  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  50,  नीचे  से  पंक्ति  9,  एम०  कमालिंगमਂ  के  स्थान  पर  एम०
 पढ़िये  ।

 4  1S  51,  पंक्ति  14,  सतन  क्रार  मण्डलਂ  के  स्थान  पर  सनत  कूमार
 पढ़िये  ।

 पृष्ठ  51,  नीचे  से  पंगित  6,  जनादंदन  पुजारी  के  स्थान  पर  जनाद॑न  पुजारीਂ
 पढ़िये  ।

 पृष्ठ  53,  पंक्ति  9,  पियूस  के  स्थान  पर  पीयूष  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  53,  नीचे  से  पंक्ति  6,  हस्नान  के  स्थान  पर  हन्नान  मोल्लाहਂ

 पृष्ठ  55,  पंक्तित  2,  बेझवाजी  पापी  रेड्डीਂ  के  स्थान  पर  बेजाबाड़ा  पापी

 रेड्डी  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  56,  पंक्ित  5,  के  स्थान  पर  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  64,  नीचे  से  पंक्ति
 6,  थम्मन  थामसਂ  के  स्थास  पर  थम्पन  थामस

 पढ़िये  ।

 पृष्ठ  67,  नीचे  से  पंक्ति  7,  के०  प्रधानਂ  के  स्थान  पर  के०  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  70,  नीचे  से  पंक्ति  5,  पी०  ए०  के  स्थान  पर  पी०  ए०
 पढ़िये  ।

 पृष्ठ  78,  पंक्ति  4,  राघाकांत  दिगालਂ  के  स्थान  पर  राधाकांत  डिगालਂ
 :  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  86,  पंक्ति  17,  के  स्थान  पर  पढ़िये  ।



 वितय-सूचो
 हि

 पृष्ठ  92,  पंक्ति  6,  के०  जी  के  स्थान  पर  के०  पी०  उन्नीकृष्णन
 ”

 पढ़िये  ।

 पृष्ठ  93,  पंब्ित  8,  जनाद॑न  पुजरीਂ  के  स्थान  पर  जनादंन  पुजारीਂ  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  93,  पंक्ति  पढ़िये  ई०  एस०  एम०  फकोर  के  स्थान  पर  ई०  एस०
 एम०  पकीर  पढ़िये

 पुष्ठ  98,  पंक्ति  5,  भ्र०  प्र०  संख्या  “2862”!  के  स्थान  पर  “2865”  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  140,  पंक्ति  मिजिनालंग  कामसनਂ  के  स्थान  पर  मिजिनलंग
 कामसनਂ  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  पंक्ति  5,  भ्र०  प्र०  संख्या  के  स्थान  पर  “2865”  पढ़िये  ।

 प्‌ष्ठ  142,  पंक्ति  13,  म्लचन्द  ठागाਂ  के  स्थान  पर  मलचन्द  पढ़िये  ।

 -  पृष्ठ  पंक्ति  पृष्ठ  202,  पंक्ति  8,  ब्री०  वी०  देशाईਂ  के  स्थान  पर  श्री
 बी०  वी०  देसाईਂ  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  पंक्ति  6,  बी०  के०  डाढ़वीਂ  के  स्थान  पर  बी०  के  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  पंक्ति  9,  के  स्थान  पर  पढ़िये  ।  5

 पृष्ठ  158,  पंक्ति  14,  मुलएन्द  के  स्थान  पर  मूलचन्द  डागाਂ  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  स्थान पर  पंक्ति  बंजावाड़ा  के  स्थान  पर  पढ़िये  एवं  बेजवाडा  पापी

 रेड्डी  के  स्थान  पर  बंजावाड़ा  पापी  रेड्डीਂ  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  पंक्तित  भ्र०  प्र०  संब्या  “2605”!  के  स्थान  पर  “2905”  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  206,  पंक्ति  2,  हरिश  के  स्थान  पर  हरीश  रावतਂ  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  पंक्ति  20,  के  स्थान  पर  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  पंक्ति  के  स्थान  पर  मन्त्रीਂ  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  202,  पंक्ित  8,  बी०  बी०  के  स्थान  पर  बी०  वी०  देसाई
 पढ़िये  ।

 पष्ठ  206,  पकक्‍षत  1,

 पृष्ठ  220,  पंक्ति  इन्द्रीजीत  गुप्तਂ  के  स्थान  पर  इन्द्रजीत  गुप्तਂ  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  235,  पंक्ति  उन्नीकृष्णन्‌ਂ  जी  के  स्थान  पर

 हांਂ पढ़िये । पृष्ठ 235, पंक्ति के स्थान पर पढ़िये । पृष्ठ 240, पंक्ति 9, 22 तथा 24, के० पी० के स्थान पर के० पी० उन्नीकृष्णन्‌ਂ पढ़िये । के स्थान पर पढ़िये ।



 पृष्ठ  242,  पंक्ति  19,  के  स्थान  पर  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  254,  पंक्ति  21,  पृष्ठ  255,  पंक्ति  9  व  22,  पृष्ठ  256,  पंक्ति  ।,

 स्वीकृत  हुआਂ  के  दोनों  भोर  से  कोष्ठक  हठाइये  ।

 पृष्ठ  256,  र्पाः  त  नीचे  से  5,  बोड़  के  स्थान  पर  बोर्ड
 का

 पढ़िये  ।

 पृष्ठ  259,  पंक्ति  9,  के  स्थान  पर  पढ़िये  एवं  पंक्ति  17  में  के

 स्थान  पर  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  263,  पंक्ति  14,  काली  प्रसाद  पांडेਂ  के  स्थान  पर  काली  प्रसाद  पाण्डेय

 पढ़िये  ।

 पृष्ठ  265,  पंक्ति  के  स्थान  पर  पढ़िये  ।

 प्‌ृष्ठ  272,  पंक्ति  14,  वी०  एस०  क्ृष्णन  प्रय्यरਂ  के  स्थान  पर  वी०  एस०
 कृष्प  प्रय्यरਂ  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  273,  पंक्ति  16,  “'  के  स्थान  पर  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  283,  पंक्ति  6,  गिरधारी  लाय  व्यास  के  स्थान  पर  गिरधारी  लाल
 व्यासਂ  पढ़िये  ।

 पुष्ठ  285,  पंक्ति  9,
 श्प्णि

 लाल  व्यासਂ  के  स्थान  पर  गिरघारी  लाल

 व्यासਂ  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  285,  पंक्ति  21,  के  स्थान  पर  महोदयਂ  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  286,  पंक्ति  4,  वसन्द  साठेਂ  के  स्थान  पर  वसन्‍्त  साठਂ  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  300,  पंक्ति  21,  के  स्थान  पर
 पढ़िये

 ।

 पृष्ठ  310,  पाद  टिप्पण  में  पत्रਂ  के  स्थान  पर  पढ़िये  ॥|

 पृष्ठ  317,  पंक्ति  3,  के  स्थान  पर  यापन  पढ़िये
 ।

 पृष्ठ  346,  नीचे  से  पंक्ति  2,  के  स्थान  पर  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  350,  नीचे  से  पंक्ति  2,  सभाਂ  के  पश्चात्‌  अंतःस्थापित

 कोजिये  ।



 विचय-सूची

 भ्रष्टम  ज़ण्ड  4,  दूसरा  1985/1907  )

 अंक  22,  12  1985/22  1907

 विषय

 सदस्य  द्वारा  द्ापय  प्रहण

 प्रश्नों  क ेमोखिक  उत्तर

 *तारांकित  प्रश्न  संख्या  406,  409,  410,  413  भ्रौर  414

 प्रइनों  क ेलिखित  उत्तर

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  405,  407,  408,  411,  412  श्रौर  415  से  424

 प्रतारांकित  प्रश्न  संड्या  2755  से  2806,  2808  से  28036,  2838  से

 2891,  2893  से  2909,  2991  से  2932  भौर  2934  से  2969

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 बिधेयकों  पर  प्रनमति

 1985-86  के  लिए  प्रायात-निर्यात  सम्बन्धी  नीति  के  बआरे  में  वक्तव्य
 प्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह

 केखीय  लोक  उठ्ममों  के  कमंचारियों  के  लिए  ओद्योगिक  मंहगाई  भल्ते  के  सूत्र  के

 पुनरोक्षण  के  लिए  त्रिपक्षीय  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  निर्णय  के  बारे  में  वक्तव्य
 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह

 समितियों  के  लिए  चुनाव

 चाय  बोड

 इलायची  बोडं

 रेशम  बोर्ड

 सामुदायिक  निर्यात  विकास  प्राधिकरण

 26-242

 243-248

 248-249

 249-252

 252-254

 254-256

 नाम  पर  अंकित  |  चिन्ह  इस  बात  का  दूयोतक  है  कि  उस  प्रश्न  को  सभा  में  उसी

 सदस्य  ने  पूछा

 (i)



 (४)

 विषय  पृष्ठ

 नियम  377  के  प्रधीन  मामले  256-261

 मध्य  प्रदेश  में  जबलपुर  प्रथवा  कटनी  में  इलेक्ट्रानिक  उद्योग
 स्थापित  करने  की  प्रावश्यकता  256
 श्री  भ्रजय  मुशरान

 भाजड़ा  नियंत्रण  बोर  के  प्रबन्धक  को  केन्द्र  द्वारा  ग्रहण  करने  की  257
 मांग

 श्री  बीरबल

 ।4  भ्रप्रैल  को  डा०  बी०  प्रार०  प्रम्बेदकर  की  स्मृति  में  छुट्टी
 घोषित  करने  की  प्रावश्यकता
 श्री  राम  प्यारे  सुमन  258

 देश  में  बढ़  रही  बेरोजगारी

 श्री  कुष्ण  प्रताप  सिंह  ह
 258

 जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  के
 सूखे  से  प्रभावित  लोगों  को  वित्तीय

 सहायता  तथा  प्रन्य  राहत  259
 श्री  गिरधारी  लाल  डोगरा

 बलिया  तथा  भोजपुर  के  किसानों  के  बीच

 परस्पर  विरोधी  काश्तकारी  दावें  259
 प्रो०  के०  के०  तिवारी

 विशाजापत्तनम्‌  में  वायु  प्रदूषण
 श्री  एस  ०  एम०  भट्टम  260  ,

 स्थानीय  निकायों  के  चुनाव  निर्धारित  समय  पर  कराने  की

 झ्रावश्यकता
 श्री  मूलचन्द  डागा  261

 पझनदानों  को  सांग  1985-86  262-288

 खान  भौर  कोयला  मन्त्रालय  262

 श्री  दिलीप  सिंह  भूरिया  262

 श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  263

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  265

 श्री  बसंत  साठे  267



 (४४)

 बिषय

 रसायन  भ्रौर  उबंरक  मन्त्रालय

 श्री  एम०  रघुना  रेड्डी

 श्री  डालचन्द्र  जेन

 श्री  भरत  सिंह
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 लोक  सभा  11  बजे  समवेत  हुई  ।

 सहोदय  पीठासोन

 दस्य  द्वारा  शपथ  ग्रहण

 श्रीमती  दिल  कुमारी  भण्डारी

 प्रो०  मधुदण्डवते  :  विपक्ष  में  एक  ओर  सदस्य  की  वृद्धि  ।

 भी  गुलाम  नवो  आजाव  :  अधं-विपक्षी  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  यह  मेरी  तरफ  हैं  ।

 प्रो०  मधु  वण्डबते  :  अधिकाधिक  मुख्य  मन्त्री  अपनी  पत्नियों  को  सभा  में  भेज  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मेरे  विचार  में  वे  प्रतिनिधित्व  पर  एकाधिकार  कर  रहें  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  मुझे  लगता  है  उनके  परस्पर  सम्बन्ध  मधुरतर  होते  जा  रहे  हैं  ।

 अष्पक्ष  सहोवय  :  आप  भी  उनमें  से  एक  हैं  ।

 झी  जो०  जी०  स्वेल  :  इनके  मुख्य  मन्त्री  बनने  का  कोई  मौका  नहीं

 न  पन्ने  न  नक्‍+

 प्रइनों  के मौखिक  उत्तर

 दुर्गापुर  हस्पात  संयंत्र  मैं  आग  लगता

 ]  -

 406  की  एम०  भ
 चोबे

 |
 क्या  श्वाम  सौर  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दुर्गपुर  इस्पात  संयंत्र  में  ।6  1985  को  भयंकर  आग  लग  गई  थी  ;
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 यदि  तो  आग  से  उषत  संयंत्र  का  कितना  भाग  प्रभावित

 आग  लगने  के  कारण  कॉन-कोन  सी  बस्तुएਂ  जल  गईं  और  क्षतिग्रस्त

 इसके  परिणामस्वरूप  कितना  नुकसान  होने  का  अनुमान

 आग  लगने  के  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  उक्त  मामले  की  कोई  जांच  की  गई  है  और  आग  लगने  के  लिए  जिम्मेदारी

 निर्धारित  की  गई  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  के०  नटबर  :  से  एक  विवरण

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।
 ॥॒

 विवरण

 और  16  1985  को  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  60-60  मेगावाट  के  2

 गृह्वीत  विद्युत  संयंत्रों  का  निर्माण  कार्य  कर  रहे  ठेकेदारों  नामतः  मैसस॑  मैससं  डेजीन  तथा

 मैसस॑  क्राम्पटन  प्रीव्स  लिमिटेड  के  भंडारण  याड्डों  मे ंआग  लग  गई  ।  निर्माण  स्थल  के  समीप  ठेकेदारों

 का  खुला  भंडारण  यार्ड  आग  से  प्रभावित  हुआ  ।

 मैससे  इलैक्ट्रिम--मैसस  क्राम्पटन  प्रीव्स  लिमिटेड  द्वारा  भ्रस्तुत  की  गई  आरम्भिक

 रिपोर्ट  के  आधार  पर  आग  लगने  से  मैसस  मैससे  डेजीन  के  398  टन  जिनमें

 वैद्युतिक  स्थिर  वैद्युत  वैद्यतिक
 तथा  अति  रक्त  पुर्जे  शामिल  थे  और  मैससे  कम्पटन  ग्रीज्स  के  700  टन  जिनमें  पात्र  केबिल

 कंट्रोल  कंट्रोल  पैनल्स  तथा  अन्य  सामान  शामिल  नष्ट  हो  गये  ।

 गहीत  विद्यूत  संयंत्र  के  सभी  संयंत्र  तथा  उपस्कर  ठेकेदारों  की  हिफाजत  तथा  सीधे
 नियंत्रण  में  हैं  और  इनका  तब  तक  के  लिए  वीमा  किया  जाता  है  जबतक  इनकी  स्थापना  न  कर

 दी  जाए  और  इन्हें  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  को  सौंप  न  दिया  ठेकेदारों  न ेबताया  है  कि
 अस्थ,यी  अनुमान  के  अनुसःर  मैसस  इलेकिट्रम-मंसस  डेजीन  को  4.80  करोड़  रुपये  तथा  मैसर्स
 क्राम्पटन  प्रीम्स  को  6  करोड़  रुपये  का  नुकसान  हुआ  है  ।  लेकिन  अन्तिम  रूप  से  हुए  कुल  नुकसान  का
 पता  तभी  चल  जत्र  वे  बीमा  कम्पनियों  को  अपने  दावे  प्रस्तुत  कर  देंगे  ।

 (5)  जांच  समिति  आग  लगाने  का  कोई  निश्चित  कारण  नहीं  बता  सकती  है  ।

 हां  ।  आग  लगने  के  लिए  ठेकेदारों  को  उत्तरदायी  ठहराया  गया

 श्री  मारायण  चोबे  :  कुछ  मामलों  में  यह  विवरण  अत्यन्त  अस्पष्ट  आप  को
 विदित  है  कि  लगभग  सम्पूर्ण  विशेष  रूप  से

 पश्चिम  बिद्यूत  संकट  से  प्रस्त  है  दुर्गापुर

 है न
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 |  इस्पात संयन्त्र के लिए  नजजनान  ऊा्+  पथ

 इस्पात  संयन्त्र  के लिए  आरक्षित  विद्यत  संयन्त्र  का  निर्माण  किया  जा  रहा  अचानक  आग  लगने
 से  सारी  मशीनरी  क्षतिग्रस्त  हो  प्रारम्भिक  जांच  के  अनुसार  1087  करोड़  रुपये  का  नुकसान

 हुआ  अभी  तक  अन्तिम  अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 प्रश्न  के  (3)  भाग  के  उत्तर  में  कहा  गया  है  :

 समिति  आग  लगने  के  किसी  निश्चित  कारण  का  पता  नहीं  लगा  सकी  है  ।

 आग  लगी  और  10.87  करोड़  रुपये  की  सम्पत्ति  नष्ट  हो  दूसरी  ओर  सम्पूर्ण  देश  और  विशेष

 रूप  से  पश्चिम  बंगाग  तथा  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  विद्य  त  संकट  से  ग्रस्त  है  और  ऊपर  से  यह  कहा  जा

 रहा  है  कि  जांच  समिति  आग  लगने  के  कारण  का  पता  नहीं  लगा  सकी  मेरे  प्रश्न  का  भाग

 इस  प्रकार  है  :

 उक्त  मामले  की  कोई  जांच  की  गई  है  और  आग  लगने  के  लिए  जिम्मेदारी
 निर्धारित  की  गई  है  ?'

 उसके  उत्तर  में  कहां  गया  है  :

 हां  ।  आग  लगने  के  लिए  ठेकेदारों  को  उत्तरदायी  ठहराया  गया  है  .”

 मेरा  पहला  प्रश्न  यह  है  कि  यदि  जांच  समिति  आग  सगने  के  किसी  निश्चित  कारण  का

 पता  नहीं  लगा  सकी  है  तो  आग  लगने  के  लिए  ठेकेदारों  को  कैसे  उत्तरदारी  ठहराया  गया  है  ?

 क्री  के०  नटवर  सिंह  :  इस  विषय  में  दिलचस्पी  लेने  के  लिए  में  माननीय  सदस्य  का  आभारी

 हूं  ।  इस  सयन्त्र  विशेष  में  लगी  आग  के  प्रति  उनके  साथ-साथ  हम  भी  चिन्तित  आग
 वहां  पहली

 बार  नहीं  लगी  वहां  तीसरी  बार  आग  लगी  है  ।

 अब  जहां  तक  सयन्त्र  का  सम्बन्ध  दुर्गापुर  इस्पात  संयन्त्र  को  कोई  क्षति  नहीं  पहुंची  है  ।

 आग  दुर्गापुर  इस्पात  संयन्त्र  के  दो  ठेकेदारों  मैसस॑  इलैक्ट्रिम  मेंस  डेजीन  तथा  मैसर्स  क्राम्पटन  एण्ड
 भ्रीव्स  के  स्टाकयार्ड  में  लगी  ।

 मुझे  जब  आंग  लगने  का  पता  चला  तो  मैंने  पहला  काम  यह  किया  कि  विभाग  के  सचिव  श्री
 ,  खोसला  और  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  के  अध्यक्ष  को  एक  दल  के  साथ  24  घन्टे  के  अन्दर  घटना

 स्थल  के  लिए  रवाना  होते  के  लिए  कहा  ।  वे  वहां  गए  और  जांच  से  आग  लगने  के  कारणों  का  पता
 नहीं  चला  यद्यपि  हम  यह  जानते  हैं  कि  पहले  आग  वेल्डिग  की  विन्गारियों  से लगी  और  दूसरी  आग
 का  कारण  तोड़-फोड़  था  ।

 इस  मामले  विशेष  में  हमें  चिन्ता  इस  बात  की  है  कि  पहले  वाली  समितियों  ने  कुछ
 रिशें  की  थी  ओर  ये  सिफारिशें  मेरे  पास  तालिकाबद्ध  यदि  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  में  उन्हें  दे

 सकता  हूं  ।  दुर्भाग्यवश  सिफारिशों  को  क़ियान्वित  नहीं  किया  ठेकेदार  से  पूछा  है  कि

 ऐसा  बयों  नहीं  किया  जाता  और  प्रबन्धकों  ने  इस  मामले  विशेष  पर  आगे  कार्यवाही  क्‍यों  नहों  की  ?
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 जहां  तक  क्षति  का  सम्बन्ध  क्षत  सरकार  को  नहीं  हुई  है  ।  क्षति  दो  ठेकेदारों  की  हुई

 है  ।  उपक  रणों  का  नुकसान  हुआ  है  ।  हमें  आश्वासन  दिया  गया  है  कि  इसकी  शीघ्र  ही  प्रतिपूर्त  की

 जाएगी  ओर  संयन्त्र  को  पूरा  करने  में  कोई  विलम्ब  नहों  होगा  ।

 क्री  नारायण  चोबे  :  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  जंसा  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  स्वयं

 कहा  है  कि  आग  कोई  पहली  बार  नहीं  लगी  यह  तीसरी  बार  लगी  दो  बार  जांच  कराने  से

 पता  चला  है  कि  कम  से  कम  एक  थार  आग  लगने  का  कारण  तोड़-फोड़  यद्यपि  दुर्गापुर  इस्पात
 संयन्त्र  को  कोई  नुकत्तान  नहीं  पहुंचा  है  फिर  भी  यह  सारे  देश  का  नुकसान  यह  उपकरणों

 का  नुकसान  इससे  कार्य  निष्पादन  में  विलम्ब  होगा

 मेरा  एक  स्पष्ट  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  को  मेरे  क्षेत्र  के  इस्पात  संयन्त्र  को  नष्ट
 करने  अथवा  उसके  पूरा  होने  मे  विलम्ब  करने  में  किसी  षड़यन्त्र  का  संदेह  है  ज़ब  कि  हमें  विकास

 कार्यों  हेतु  आरक्षित  विद्युत  संयन्त्रों  की  आवश्यकता  है  ।

 मैं  दूसरा  प्रश्न  यह  पूछना  चाहता  हुं  कि  पिछली  समिति  द्वारा  दी  गई  सिफारिशों  को

 दुर्गापुर  इस्पात  संयन्त्र  द्वारा  क्रियान्वित  क्यों  नहीं  किया  गया  और  पिछली  समिति  द्वारा  दी  गई
 सिफारिशों  को  ठेकेदारों  से  लागू  कराने  में  असफल  रहने  के  लिए  आपने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 क्रो  के०  मटवर  इस  बात  का  उत्तर  में  पहले  दे  चुका  इस  मामले  विशेष  में
 हमें  किसी  षढ़यन्त्र  अथवा  नियोजित  तोड़  फोड़  का  प्रमाण  नहीं  मिला  यदि  कोई  बात  प्रकाश
 में  आती  है  तो  हम  सभा  को  विश्वास  में  लेंगे  ।

 ज॑सा  मैंने  पहले  कहा  हम  स्वयं  1983  और  1984  में  समितियों  द्वारा  दी  गई  उन
 सिफारिशों  के  बारे  में  चिन्तित  है  जिन्हें  ठेकेदारों  ने  गम्भीरता  से  नहीं  लिया  ।  तब  हमने  प्रबन्धकों  से

 पूछा  कि  वह  पता  लगाएं  कि  इनका  पालन  न  करने  के  लिए  कौन  जिम्मेदार  यह  सूचना  प्राप्त

 हो  जाने  के  बाद  संबंधित  अधिकारियों  के  विरुद्ध  आवश्यक  कार्यवाहीं  की  हम  इस  घटना
 को  गम्भीरता  से  लेते  पिछले  तीन  वर्षों  में  तीन  बार  आग  लगी  है  जो  कि  बहुत  ही  असम्तोषजनक

 है  में  इसे  समझ  सकता  हूं  ।

 भरत  एस०  एस०  भट्टम  :  समिति  के  सदस्यों  के  क्या  नाम  हैं  ओर  समिति  के  विचारा्  विषय
 क्या  आग  लगने  के  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  प्रकार  भविष्य  मैं  आग  न  लगे  इसके  लिए  क्‍या  सिफारिशें
 की  गई

 भी  के०  मटबर  सिंह  :  मेरे  पास  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  तो  नहीं  हैं  परन्तु  1983,
 और  1985  की  समितियों  द्वारा  की  गयी  सिफारिशें  मेरे  पास  वे  कूछ  लम्बी  यदि
 आप  अनुम ते  दें  तो  मैं  पढ़  कर  सुना  सकता  हूं  अथवा  यह  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  सकता

 प्रो०  एब०  जो०  रणा  :  सभा  पटल  पर  रख  दीजिए  ।
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 दुर्गापुर  इस्पात  कम

 डा०  कपा  सिस्थु  भोई  :  क्‍या  माननीय  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  औद्योगिक  अशान्ति

 के  कारण  दुर्गापुर  इस्पात  संयन्त्र  पूरी  क्षमता  से  नहों  चल  रहा  क्‍या  यह  सच  नहीं  है
 कि  इसका  भुख्य  कारण  यह  है  कि  साम्यवादी  दल  के  नेतृत्व  वाले  मजबूर  सभी
 प्रकार  की  कठिनाइयां  उत्पन्न  कर  रहे  हैं  और  संयन्त्र  के  पुराना  पड़  जाने  के  नाम  पर  उत्पादन  में
 रुकावर्टे  डालने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ताकि  वे  इस्पात  के  स्थान  पर  कबाड़  पैदा  करने  के  अपने

 कार्य  को  तेज  कर  सके  ।

 खान  ओर  कोयला  मंत्री  बसस्‍स्त  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  ठीक

 नहीं  है  कि  कर्मचारियों  के  चाहे  वे  किसी  भी  मजदूर  संघ  से  सम्बन्धित  दुर्गापुर  इस्पात
 संयन्त्र  में  कोई  विशेष  समस्या  विद्यमान  हमने  अपने  मजदूरों  के  साथ  सम्बन्ध  सुधारे  हैं  भौर
 उनसे  हमें  पूरा  सहयोग  मिल  रहा  यह  बात  इस  तथ्य  से  स्पष्ट  हो  जाएगी  कि  दुर्गापुर  में  कार्य
 दिवसों  की  हानि  में  पर्याप्त  कमी  आई  है  ।

 झो  भोलानाथ  सेन  :  कया  मैं  आफ्के  माध्यम  से  एक  प्रश्न  पूछ  सकता  हूं  ्र्थात
 आग  लगने  के  कारण  जो  वस्तुएं  नण्ट  हुईं  क्या  वे  आयातित  थीं  और  यदि  हां  तो  उन्हें  बदलने  में
 कितना  समय  लगेगा  और  क्या  इससे  सयम्त्र  को  पूरा  करने  में  विलम्ब  होगा  ?

 झो  के०  गटवर  सिंह  :  नहीं  महोदय  ।  हमें  आशा  है  कि  विलम्ब  में  एक  या  दो  महीनों  से

 अधिक  नहीं  होगा  ।  ठे  केदार  ने  यह  आश्वासन  दिया  है  ।  मेरे  पास  क्षतिग्रस्त  हुए  उपकरणों  की  सूची
 है  |  वे  उपकरण  हैं--ग्रूनिट  यूनिट  के  ट्रबों  जेनेरेटर  यूनिट  टन  के  कुछ  कुछ  विद्युत
 गूनिट  36.2  चार  और  यूनिट  ये कुल  यूनिट  के  कुछ  औजार  23.8  टन  ओर  यूनिट  और

 के  36.2  टन  ***

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  ये  कुल  कितने  मूल्य  के  हैं  ?

 झी  के०  मटबर  इनकी  कुल  लागत  लगभग  दस  करोड़  रु०  कुछ  आयातित  हैं  और

 कुछ  नहीं
 ।

 शी  भोलानाथ  सेन  :  जो  आयातित  हैं  क्‍या  वे  स्टाक  में  तत्काल-उपलब्ध  हैं  ? ।

 शी  के०  मटबर  :  वे  स्टाक  में  नहीं  परन्तु  इन्हें  यथा  संभव  शीघ्र  प्राप्त  करने  की

 जिम्मेदारी  ठेकेदार  की

 स्व-रोजगार धारंटो योजना के अन्तगगंत लाभाग्वित शिक्षित बेरोजगार ध्यक्ति *+409. श्री णितेरा प्रसाद | . मंत्री झोमतो गीता विक्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने बाला एक विवरण सभापटल पर रखने की क्पा करेंगे कि :
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 (%)  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  वर्ष-भर  स्वरोजगार  गारंटी  योजना  के  अंतर्गत  सारे  देश
 में  राज्व-बार अब  तक  कितने  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्ति  लाभान्वित

 क्‍या  योजना  के  अन्तगंत  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए  गए  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  और  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 और  संभवतः  माननीय  सदस्य  का  आशय  वर्ष  1983-84  में  शुरू  की  गई
 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्व-रोजगार  देने  की  योजना  से  इस  योजना  के  अंतगेत  वर्ष
 1983-84  में  राज्य-वार  प्रगति  का  ब्यौरा  विवरण  एक  में  ओर  वर्ष  1984-85  के  लिए  प्राप्त

 नवीनतम  आंकड़े  विवरण  दो  में  दिए  गए  हैं  ।

 बर्ष  1983-84  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  सगभग  प्राप्स  कर  लिया  गया  बर्ष  1984-85
 की  पूरी  तस्वीर  कुछ  समय  बाद  ही  प्राप्त  हो

 एक

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  198  3-84
 (31-3-1984  लक  )  के  लिए  दिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्थ-रोजगार

 देने  की  योजना  के  अम्तगंत  हुई  प्रगति

 ---
 क्रम  राज्य/संघ क्रम राज्य/संघ राज्य  1983-84.  जिला  उद्योग  केन्द्रों  बेंकों  द्वारा  मंजूर  मंजूर  की

 सं०  के  लिए  द्वारा  अनुशंसित  किए  गए  आवेदनों  गई  राशि
 निर्धारित  आवेदनों  की  संख्या  की  संख्या

 लक्ष्य
 ह

 2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  20,000  25401  14781  2936.00

 2.  असम  6,700  10944  8021  1540.44

 3.  बिहार  29,000  36766  14230  2278.64

 4.  गुजरात  11.200  19585  10497  1538.88
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 5.  हरियाणा  5,300  9682  6189  998.99

 6.  हिमाचल  प्रवेश  2,000  6126  2465:  449.69

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  1,800  2399  1416  287.95

 8.  कर्नाटक  12,100  27667  12307  1960.00

 9.  केरल  15,100  20967  13091  2110.00

 10.  मध्य  प्रदेश  17.500  39243  18786  2857.80

 11.  महाराष्ट्र  20,800  52009  24596  4024-28

 12.  भणिपुर  1,000  1462  991  179.82

 13.  मेघालय  ४400  632  353  75.09

 14.  नागालैंड  250  253  189  39.25

 15.  उड़ीसा  8,600  9722  6823  1368.62

 16.  पंजाब  6,700  15856  9047  1689.60

 17.  राजस्थान  10,000  23414  15054  2365.30

 18.  सिक्किम  100  28  15  3.05

 19.  तमिलनाडु  17,500  33472  21247  3316.00

 20.  त्रिपुरा  900  962  696  97.33

 21,  उत्तर  प्रदेश  39,000  47585  36857  5382.85

 22.  पश्चिम  बंगाल  25,500  41967  23680  4481.92

 23.  अंडमान  व  निकोबार
 “

 दीप  समूह  100  112  66  15.22  -

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  200  62  36  6.91

 25.  चण्डोगढ़  500  599  325  56.50

 26.  बादरा  व  नगर  हबेली  100  174  54  10.71
 9
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 1  2  3  4  5

 27.  दमन  व  दीव  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्य  नहीं  कर  र्ह्वाषा

 28.  मिजोरम  200  179  196  42.61

 29.  पांडिब्रेरी  450  470  414  40.00

 सकल  जोड़  :  2,50,000  427738 +  —«-242405+~«=S—«40154.05

 स्रोत  :  उद्योव  मंत्रालय

 आंकड़े  अनन्तिम

 दो

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  पशासनों  हारा  28-3-85  तक  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार
 थर्व  1984-85  में  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  स्व-रोजगार  देने  को

 योजना  में  हुई  प्रगति

 कन्‍्मनण  $$$  कप  ्प85.ः

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  लक्ष्य  जिला  उद्योग  केन्द्रों  बैंकों  द्वारा  मंजूर  राशि

 सं०  (1984-85)  5)  द्वारा  अनुशासित  किये  गये  आवेदनों  लिखित
 आवेदनों  की  संख्या  की  संछया  तारीख

 की  स्थिति

 उठ

 7

 5

 1.  आधा  प्रदेश  15,100  24,295  9550  1300.00  15-3-85

 2.  असम  8,200  6,424  3528  73.60  28-2-8 5

 3.  बिहार  14,500  19,453  8220  1461.84  31-1-85

 4.  गुजरात  10,700  शक  -  3392  620.64  28-2-8 5

 5.  हरियाणा  2,500  3,138  2095  413.04  31-10-85

 6.  हिमाचल  प्रदेश  6,300.  ><  x  x

 7.  जम्पू  और  कश्मीर  1,400  1,500  400  61.98  18-3-85

 8.  के  टिक  12,500  13,087  3084  498.01  28-2-85

 9.  केरल  13,300  12,494  3490  र्  28-:-85

 8
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 1  2  ु  3  4  5  6

 10.  महाराष्ट्र  25,000  22,335  6839  x  15-3-85

 11.  मणिपुर  1,000  1,459  1015  186.13  28-2-85

 12.  मेघालय  400  297  294  x  18-2-85

 13,  नागालेंड  200  x  x  x
 न+

 14.  मध्य  प्रदेश  19,100  24,233  6317  है  15-3-85

 15.  उड़ीसा  7,000  5,063  2179  523.73  31-1-85

 16.  पंजाब  12,000  6,813  5100  2008.00  28-2-85

 17.  राजस्थान  15,000  19,739  7784  x  11-3-85

 18.  सिक्किम  50  x  x  x
 या

 19.  21,700  27,584  10767  1951.04  9-3-85

 20.  त्रिपुरा  700  र्  x  x
 न

 21.  उत्तर  प्रदेश  37,600  4,843  1474  218.62  31-1-85

 22.  पश्चिम  बंगाल  24,100  36,097  5581  x  15-3-85

 23.  अंडमान  व

 निकोबार  द्वीप

 समूह  100  x  22  4.80  31-12-84

 24.  अरुणाच  प्रदेश  50  82  42  9.17  31-1-85

 25.  चण्डीगढ़  300  176  200  32.50  28-2-85

 26.  दादर  व  नगर

 हवेली  100  67  59  11.59  28-2-85

 27.  दमन  व  दीप  300  x  288  57.08  31-12-84

 28.  मिजोरम  200  200  105  22.10  28-2-85

 29.  पांडिचेरी  400  316  329  41.92  25-2-85

 2,50,000  2,29,695  82124  9496.30  —

 ><  सूचना  प्राप्त  नहीं हुई  ।
 ह

 स्रोत  :  उद्योग  मंत्रालय  ।
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 भ्री  जितेख  प्रसाव  :  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  बेरोजगार  शिक्षितों  को  दिए
 जाते  वाले  इन  ऋषणों  के  कितने  प्रतिशत  का  उपयोग  होता  है  और  लाभाधियों  के  चयन  का  मानदण्ड

 कपा  कया  समाज  के  कप्जोर  वर्गों  के  युवकों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  अथवा  रोजगार

 लथों  से  पंजीकृत  बेरोजगार  युवकों  को  उचित  अवसर  मिलते  हैं  ।

 भरी  जनादंन  पुजारो  :  शिक्षित  बेरोजगारों  को  स्वरोजगार  की  ध्यवस्था  करने  के  लिए  इस
 पोजना  का  लक्ष्य  प्रतिवर्ष  2)  लाख  बेरोजगारों  में  400  करोड़  रुपये  वितरित  करना  इसका
 मानदण्ड  यह  है  कि  ये  ऋण  उस  शिक्षित  वर्ग  के  बेरोजगारों  में  वितरित  किये  जाते  हैं  जो  समृद्ध  नहीं

 है  |  मैं  यहां  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  भारतीय  रिजवं  बैंक  उद्योग  वित्त  मंत्रालय
 द्वारा  ये  मार्ग  निर्देशी  सिद्धान्न  जारी  किए  गए  हैं  कि  बैंकों  के  ऋणों  और  आर्थिक  सहायता  का  लाभ

 समाज  के  कमजोर  विशेष  रूप  से  कमजोर  वर्गों  के  शिक्षित  बेरोजगारों  को  प्राप्त  हो  ।

 इसके  लिए  एक  कार्य-दल  यह  कार्य-दल  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  का  पता  लगाता

 है  ।  इस  कार्य  में  जिला  रोजगार  महा  प्रबन्धक  जिला  उद्योग  ऋण

 जिला  उद्योग  अग्रणी  बैंक  का  एक  अधिकारी  तथा  बंकों  से  दो  अधिकारी  होते  इन  दो

 अधिकारियों  का  चयन  जिले  के  बेकों  में  स ेकिया  जाता  एक  जिला  सलाहकार  समिति  भी  होती
 जिसमें  एक  संसद  और  एक  विधान  सभा  सदस्य  भी  होते  **

 कई  सानतोय  सदस्य  :  नहीं  ।

 झी  जतादत  पुजारो
 :  कृपया  मुझे  उत्तर  देने  दीजिए  ।  यह  पता  लगाने  के  लिए  नहीं  है  यह

 पर्यवेक्षण  के  लिए

 कई  माननोय  सदस्य  :  नहीं  ।

 भरी  जनादंन  पुजारी  :  कृपया  मेरी  बात  घैये  से  सुने  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  आप  वाद  में  आपत्ति  कर  सकते  परन्तु  पहले  उनकी  बात  तो  घुन
 लीजिए  ।  वह  बाद  में  स्पष्टीकरण  दे  सकते  हैं  ।

 भरी  जनादंत  पुतारो  :
 प्रत्येक  जिले  में

 एक  जिला  सलाहकार  समिति  to

 ,  कुछ  माननीय  सदस्य  :  हमने  उम्रके  बारे  में  कभी  नहीं  सुना  ।

 ]

 झो  जतादंग  पुजारी  :  संसद  विधान  सभाओं  तथा  लोगों  के  प्रतिनिधियों  की  मांग
 के  कुछ  राज्यों  में  हमने  अनुदेश  दिए  हैं  कि  कोई  एयेवेक्षी  मशीनरी  होनी  चाहिए  ।  वहां  ये ”
 अनुदेश  दिए  गए  हैं  कि'**

 10



 22  1907  मौखिक  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  दोबारा  पता  लगा  सकते  हैं  कि  ये  समितियां  हैं  भी  या  नहीं  ।

 श्री  जनादइंन  पुजारौ  :  वह  मैं  पता  लगा  लूंगा  ।

 भी  थो०  सोभगाव्रांसबरा  राव  :  सभी  संसद  सदस्यों  की  जानकारी  के  लिए  उन्हें  परिपत्र
 की  एक.एक  प्रति  भेज  दी  जाये  ।

 एक  सासनोय  सदस्य  :  कम  से  कम  उत्तर  प्रदेश  में  तो  ये  समितियां  नहीं

 अध्यक्ष  महोदव  :  आप  इसकी  प्रमाणिकता  का  पता

 श्री  जितेना  प्रसाद  :  मैं  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  उनके  पास  ऐसी  सूचना  आई  है  कि  बेंक
 तथा  डी०  आई०  सी०  के  कर्मचारी  इस  स्कीम  से  लाभ  देने  के  लिए  लोगों  का  चयन  करने  में
 चार  कर  रहे  हैं  तथा  क्या  सरकार  ऐसे  तरीकों  का  भी  पता  लगाएगी  जिससे  भ्रष्टाचार  समाप्त  हो
 सके  तथा  इसका  फायदा  केवल  हकदार  व्यक्तियों  को  ही  मिल  सके  ?

 श्री  नारायण  थोबे  :  उम्हें  प्री  धनराशि  मिलनी

 श्री  जितेगत  प्रताद  :  क्या  यह  भी  सच  है  कि  पश्चिमी  आंध्र  तथा  कर्नाटक
 राज्यों  में  सद्याधा री  दल  ने  यह  सुनिश्चित  किया  है  कि  ये  फायदे  केवल  सत्ताधारी  दस  के  सक्तिय
 सदस्यों  को  ही  दिए  जायें  ।

 श्री  थी०  सो  मना  राब  :  हसका  दुरुपयोग  केवल  उन्हीं  राण्यों  में  हो  रहा  है  णहां
 कांग्रेस  का  शासन  f°

 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ।

 श्री  बी०  सोभनाद्रीसवरा  राव  :  कांग्रेस  शासित  राज्यों  से  अच्छा  प्रशासन  तो  विपक्ष  शासित

 राज्यों  में  केवल  विपक्ष  शासित  राज्यों  में  इसका  सबसे  अच्छे  उपयोग  किया  गया  है  ।

 )

 प्रो०  भधु  बण्डवते  :  हमें  यह्‌  भी  पता  लगान  चाहिए  कि  हरियाणा  में  कौन  सा  दल  सत्ता

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आप  उसके  दावेदार  हैं  ?

 )

 श्रो  जातिवन  पुजारी  :  राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  स्कीम  को  लागू  किया  जाना  विभिन्‍न

 राज्यों  से  भी  ये  शिकार्येते  आ  रही  हैं  कि  बहां  अष्टाच।र  के  तत्व  मौजूद  हैं  परन्तु  ये  शिकायतें

 सामान्य  प्रकृति  की  हैं  परन्तु  हमने  सम्बन्धि  प्राधिकारियों  को  अनुदेश  दिए  हैं  कि  भ्रष्टाचार  समाप्त

 किया  जाए  ।  केवल  यही  बात  नहीं  क्योंकि  मैं  केन्द्रीय  सरकार
 का  मंत्री  होने  के  रूप  में  देश  का

 दौरा  कर  रहा  हूं  तथा  यह  सहायता  साथ  जनिक  समारोहों  में  ही  दी
 जाती  वहाँ  पर  भी  मैं  जांच
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 पड़ताल  कर  रहा  जहाँ  पर  भी  शिकायतें  होती  हैं  वहाँ  मैं  शीघ्र  ही  जांच  के  आदेश  दे  देता

 हूँ  ।

 जहाँ  तक  पश्चिमी  कर्नाटक  तथा  आईन्प्र  प्रदेश  से  शिकायतों  का  सम्बन्ध  हमें
 शिकायतें  तो  आ  रही  हैं  परन्तु  मैं  राज्य  सरकारों  से  अपील  कर  रहा  हूं  कि  इसमें  तरफदारी  न  की

 हकदार  लोगों  को  ही  इसका  फायदा  पहुंचना  चाहिए  ।  इस  स्कीम  का  यही  लक्ष्य  तथा  इरादा

 श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  मैं  मन्‍्त्री  जी  को  यह  सूचित  करना  भाहूंगी  कि  जिस  समय  यह  ऋण
 वितरित  किया  जा  रहा  था  उस  समय  मेरे  निर्वाचन  क्षंत्र  से  सलाहकार  समिति  का  चाहे  एक  ही
 सदस्य  क्‍यों  न  हो  तथा  भूतपूर्व  वित्तमन्त्री  मौजूद  थे  ।  पर  मुझे  वहाँ  कभी  नहीं  बुलाया  गया  ।

 लिए  सरकार  के  रुख  में  तरफदारी  कितनी  मैं  नहीं  जानती  ।

 इसके  मन्‍्त्री  ने  जो  सारणी  यहाँ  दी  उसमें  दिल्ली  के  बारे  में  आंकड़े  नहीं
 क्‍या  दिल्‍ली  विचाराधीन  क्षेत्र  से  बाहर  मैं  दिल्ली  के  बारे  में  आँकड़  जानना

 अब  अपने  अनुपूरक  पर  आते  हुए  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  लक्ष्य  को
 निर्धारित  करते  समय  प्रत्येक  राज्य  में  शिक्षित  बेरोजगारों  के  प्रश्न  की  संख्या  पर  भी  विचार  किया
 जाता  है  अर्थात्‌  ऐसे  राज्य  जहाँ  पर  शिक्षित  बेरोजगार  की  संख्या  दूसरो  की  अपेक्षा  अधिक  मया

 उनको  आवंटन  के  मामले  में  कोई  प्राथमिकता  मिलेगी  ।

 हिसाब-किताब  के  बारे  में  मैं  थोड़ा  संघ्रमित  हूं  तथा  इसके  बारे  में  मैं  उत्तर  चाहती

 हूं  ।  प्रतिवर्ष  2.5  लाख  लोगों  का  लक्ष्य  ह ैऔर  इस  वर्ष  के  लिए  भी  यह  इतना  ही  सन्‌  1984-85
 केप्रथम  3  माह  तक  95  करोड़  रुपये  बांटे  जा  चुके  हैं  ।

 अष्णक्ष  महोदय  :  कृपया  संक्षेप  में  ।

 भीमतो  गोता  भुखर्जो  :  मैं  यहां  से  उद्धृत  कर  रही  मैं
 यह  समझना  चाहती  हूਂ  कि

 जबकि  प्रत्येक  वर्ष  के  लिए  लक्ष्य  तो  2.5  लाख  का  रहता  है  परन्तु  यह  कंसे  है  कि  सन्‌  1984-85
 के  बजट  में  आपने  पहले  केवल  25  करोड़  रुपए  की  घ्यवस्था  की  तथा  संशोधित  बजट  में  149  करोड़
 रुपए  कर  दिए  गए  तथा  फिर  इस  वर्ष  के  बजट  में  आपने  केवल  65  करोड़  रुपए  ही  रखे  हैं  ।  ये  तीनों
 आंकड़े  एक  ही  लक्ष्य  के  कंसे  अनुरूप  हो  सकते  क्‍या  इससे  यह  प्रतीत  होता  है  कि  चुनाव  वर्ष
 के  कारण  149  करोड़  रु०  संशोधित  बजट  में  दिए  गए  थे  जबकि  वितरण  में  इतनी  राशि
 दिखाई  नहीं  देती  तथा  अब  क्‍योंकि  चुनाव  वर्ष  समाप्त  हो  गया  है  तो  इस  वर्ष  के  लिए  केवल  65
 करोड़  रुपए  मंजूर  किए  गए  हैं  ?

 श्री  जर्नावन  पुजारी  :  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  दिल्ली  के  बारे  में  आंकड़े  क्यों
 नहीं  दिए  गए  ।  यह  प्रथम  प्रश्न  है  जो  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  यह  स्कीम  केवल  उन्हीं  शहरों  पर
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 जा  गा  ee  जन  लिन  ला  किकीओओ  ला  5  अलविलविननििभय-+ नाक  5  --  ननन्‍क्‍न्‍नन्‍क्‍त-ा+॑+ः

 लागू  होती  है  जिनकी  जनसंख्या  10  लाख  से  कम  है  अर्थात्‌  एक  मिलियन  से  कम  है  ।  दिल्ली  की
 जनसख्या  10  लाख  से  अधिक  है  ।  इसी  वजह  से  इसके  आंकड़े  नहीं  हैं  ।

 दूसरा  प्रश्न  उन्होंने  सलाहाकार  समित  के  गठन  के  बारे  में  पूछा  इसे  लागू  करमा  तथा
 ऐसी  समितियां  बनाने  का  कार्य  राज्य  सरकारों  का  वह  पश्चिमी  बंगाल  से  उनकी  माननीय
 सदस्थ  को  चाहिए  कि  अपनी  राज्य  सरकार  से  इस  समिति  का  गठन  करने  के  लिए  कहें  ।

 एक  सानतोय  सदस्य  :  अन्य  राज्य  सरकारों  को  भी  ऐसी  सलाहकार  समितियों  का  गठन
 करना

 भरी  जनादन  पुजारो  :  आन्ध्र  प्रदेश  से  माननीय  सदस्य  से  आग्रह  १रू  गा  कि  वह  अपनी
 राज्य  सरकार  से  ऐसी  सलाहक्यर  समितियों  का  गठन  करने  का  अनुरोध

 श्री  गोता  मुखर्जी  :  क्या  आपने  राज्य  सरकारों  को  यह  सला  दे  दी  है  कि  संसद  सदस्यों
 को  शामिल  करके  सल  हकार  समितियों  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  ?  क्या  आपके  विभाग  ने

 उन्हें  ऐसा  करने  को  कह  दिया  है  ?

 माननीय  अध्यक्ष  महोबय  :  आप  हमेशा  ही  हस्तक्षेप  करती  हैं  ।  यह  अनुपूरक  प्रश्न

 बहुत  ही  जटिल  तथा  लम्बा  यह  प्रश्न  है  ही  महिला  सदस्य  होने  के  नाते  मैंने  इन्हें  अनुमति
 दे  दी  वरना  मैंने  अगले  सदस्य  को  बुला  सिया  होता  ।

 श्रीमतो  गोता  सुक्ष्जों  :  क्या  आप  ने  राज्य  सरकारों  को  इस  बारे  में  सलाह  दी  है  ?

 श्री  जनादन  पुजारी  :  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  क्या  आवंटन  के  समय  कया  बेरोजगार
 _

 स्‍नातकों  की  संख्या  पर  भी  विज्ञार  किया  पिछड़े  क्षेत्रों  तथा  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस

 कारण  पर  भी  विचार  किया  इन  सभी  को  ध्यान  में  रखा  इसीलिए  राशि  के

 आबंटन  के  समय  इस  पर  भी  विचार  किया  जाएगा  ।  वितरण  के  बारे  में  उन्होंने  401  करोड़  रुपये

 के  आंकड़े  दिए  यह  स्वीकृत  धन  राशि  सन्‌  1983-84  में  र०  2,42000  बेरोजगार  लोगों

 के  401  करोड़  रुपए  उसमें  से  268.44  करोड़  रुपये  वास्तव  में  वितरित  हो  चुके  तब

 आप  पूठ  सकते  हैं  कि  यह  इतनी  कम  क्‍यों  परन्तु  वितरण  करते  समय  आपको  बहुत  सी  जीजों

 का  ख्याल  रखना  पड़ता  जब  आप  कोई  छोटा  उद्योग  स्थापित  करते  हैं  तो  स्व  प्रथम  भूमि  खरीदने

 की  आवश्यकता  होती  है  ।  फिर  उस  पर  एकक  की  इमारत  बनानी  पड़ती  फिर  मशीनरी  लगानी

 पड़ती  इसीलिए  इन  चीजों  में  कुछ  विलम्ब  दो  गया  था  ।  जँसाकि  मैं  पहले  कह  चुका  हूँ  कि  अब

 तक  268.44  करोड़  रुपए  वितरण  किए  जा  चुके  हैं  ।

 ]

 श्री  गिरधारी  खाल  ब्यास  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जो  से  जानना  चाहता  हूं  कि  आपने

 डिस्ट्रिक्ट  लेवल  पर  इ  डस्ट्रीज  आफिमसे  के  तहत  जो  कमेटी  बना  रखी  है  जो  अनएम्पलायड  प्रेजुएटस
 का  सलैक्शन  करके  लोन  दिलाने  के  लिए  बेंफ़ों  को  अपनी  रिकरमैंडेशन  देती  है  लेकित  देखने  में  ऐसा

 आया  है  कि  बैंकों  के  पास  इस  कमेटी  के  द्वारा  रिकमैंड  होकर  जितने  नाम  जाते  उनमें  से  किसी
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 आन  +  कं  चञनिन ता  ता  च््+  ee  .-  जप

 भी  अनएम्पलायड  ग्रेजुएट  को  लोन  नहीं  दिया  जाता  बल्कि  लोन  ऐमे  लोगों  को  दिया  जाता  है  जिनकी

 बेंक  के आफिसरों  से  सांठ-गांठ  होती  है  या  जो  6  हजार  में  से  3  हजार  रुपया  बैक  के  लोगों
 को दे  देते  हैं  ।  इस  प्रकार  के  लोगों  को  ही  लोन  दिया  जाता  हम  एम  पीज  की  हालत  यह

 है  कि  यदि  कोई  एम  पी  किसी  का  केस  रिक्॒मैंड  करके  भेज  देता  है  उल्टे  उप्से  कहा  जाता

 है  कि  तुमने  एम  पी  से  कहलवा  दिया  इसलिए  तुम्हें  लोन  नहीं  दिया

 इस  तरह  आपके  बेकों  के  अधिकारी  लोग  करप्सन  मे  लगे  हुए  हैं  और  कोई  भी  चाहे  वह
 कलेक्टर  या  डिस्ट्रिक्ट  इ  डस्ट्रीज  आफिसर  हो  या  कोई  दूसरा  पदाधिकारी  वे  लोग  किसी
 की  भी  बात  नहीं  मानते  ओर  इस  तरह  लोगों  के  साथ  घोर  अन्याय  कर  रहे  हैं  ।

 | ६  क

 हो  जनादंत  पुजारी  :  माननीय  सदस्य  की  तरह  मुझे  भी  चिता  है  यहाँ  कुछ  शिकायतें  आई

 हैं  ।  जहाँ  कहीं  भी  सुस्पष्ट  शिकायतें  होती  हैं  उस  पर  हमें  कारंवाई  करनी  पड़ती  तथा  हमने  ऐसी

 कार्रवाई  कर  भी  दी  है  ।

 बजट  में  जो  कमी  की  गई  है  उस  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  पहले  वर्ष में कुछ  घनराशि  की  व्यवस्था
 की  है  ।  स्वीकति  उन्होंने  40  करोड़  रुपए  अब  जो  सहायता  दी  जा  सकती
 वह  केवल  25  प्रतिशत  होती  आप  केवल  25  प्रतिशत  की  सहायता  दे  सकते  नियमानुसार  वह
 केवल  25  प्रतिशत  हम  25  प्रतिशत  तक  की  ही  मदद  कर  सकते  इससे  अधिक  नहीं  ।  यदि
 आप  ऋण  के  रूप  में  25  हजार  रुपए  दे  रहे  हैंतो  रियायत  केवल  6250  रु०  के  लगभग  होगी  ।

 अब  वह  और  भी  घटा  दी  गई  इस  वर्ष  हमने  65  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गतवर्ष

 165  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  फिर  संशोधित  अनुमान  में  यह  घटा  कर  149  करोड़
 रु०  कर  दी  गई  ।  लेकिन  फिर  भी  यदि  और  धन  की  आवश्यकता  होगी  तो  वह  उपलब्ध  करा  देंगे

 तथा  इस  प्रयोजन  के  लिए  पर्याप्त  व्यवस्था  कर  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  एम०  वी०  चन्द्रशेखर  मूर्ति  ।

 ]
 श्रो  नारायण  चोबे  :  इलेक्शन  खत्म  पैसा  हजम  ।

 एक साननोय  सदस्प  :  बंक  से  रिश्वत  खत्म  करने  का  सवाल

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  उसा  नहीं  मिलता  इसका  इन्साफ  कराइये  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  इसमें  मेरा  ख्याल  है  कि  सारा  सदन  ही  एकमत  इसका  काम  कहीं

 दोबारा  ही  अमैंड  करना  किसी  ढंग  से  डिस्कस  करना  इसको  देखना
 पड़ेगा ।  मंत्री जी  इसमें  पूरी  से  काम  करते  लेकिन  नीचे  कुछ  गड़बड़  इसको  देखना
 पड़ेगा  ।
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 हमें  इस  पर  बाद  में  किसी  समय  चर्चा  करनी  पड़ेगी  ।  हम  हस  पर  विचार  उन्होंने
 यह  अच्छा  काम  किया  ।  मैं  यह  जानता हू  कि  वे  बहुत  परिश्रम  करते  हैं  परन्तु  फिर  भी  हमें  इस

 पर  और  अधिक  मेहनत  करने  की  आवश्यकता  है  श्री  चन्द्र  शेखर  इस  मामले पर  हम  आधे
 चण्टे के  दौरान  चर्चा  करेंगे  ।

 ]
 श्री  गिरघारी  लाल  व्यास  :  इसे  नियम  193  में  डिस्कस  यह  बहुत  बड़ा  सवाल  है

 सारे  देश का  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  टाइम  होगा  तो  नियम  193  को  देखेंगें  ।

 ]  कला
 मंत्र श्री  जो०  भूपति  :  बया  लान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या
 यह  सच  है  कि  सिंगरेनी  के  लियरीज  कम्पनी  लि०  में  आधुनिक  मशीनों  धौर

 उपकरणों  का  प्रयोग  शुरू  किए  जाने  के  बावजूद  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  हुआ  और

 यदि  तो  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  के  समक्ष  कया  कोई  वैकल्पिक

 प्रस्ताव  हैं  ?

 लान  ओर  कोयला  मंत्रो  बसंत  ।

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  में  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  होने  के  मुख्य  कारण  यह्‌
 हैं--कमजोर  हड़तालों  की  बहुत  अधिक  गैर  हाजिरी  की  अत्याधिक  प्रवृत्ति  और

 नई  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  और  उनमें  उत्पादन  शुरू  होने  में  विलंब  ।  केन्द्रीय  सरकार  के

 अनुरोध  पर  आंध्र  प्रदेश  की  सरकार  और  सिगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  ने  कम्पनी  के  काम  में

 सुधार  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  हैं  ।

 (1)  एक  चुनींदा  अधिकारी  को  कम्पनी  का  अध्यक्ष-सह-प्रबंध  निदेशक  किया  गया  है  और

 दो  नए  कार्यकारी  निर्देशकों  को  अर्थात  निदेशक  और  निदेशक  को  कम्पती
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 के  बोड़  में  नियुक्त  क्रिया  गया  एक  अन्य  कायंकारी  निदेशक को  कामिक  कायें  के  प्रभारी की

 हैसियत  से  शीघ्र  ही  नियुवत  किए  जाने  का प्रस्ताव

 (2)  निगरानी  ओर  सतकंता  विभागों  को  मजबूत  किया  जा  रहा

 (3)  औद्योगिक  संबंधों  में  सुधार  की  दृष्टि  विभिन्‍न  स्तरों  पर  प्रबंधमंडल  में  कामगारों

 के  भाग  लेने  के  लिए  बनाई  जा  रही  शिकायतें  प्राप्त  करने  और  उन  पर  कारंवाई  करने  की

 व्यवस्था  को  मजबूत  बनाया  गया  है  और  अनुशासन  को  कड़ाई  से  लागू  किया  जा  रहा  है  ।

 जहां  कहीं  आवश्यक  है  वहां  विदेशी  विशेषज्ञों  के  सहयोग  से  नई  परियोजनाओं  में

 अधुनिक  प्रौद्योगिकी  और  उपफरणों  का  प्रयोग  शूरू  किया  जा  रहा

 झ्लरी  जो०  मूपति  :  अध्यक्ष  सिंगरैनी  कोलियरीज  कंपनी  लि०  में  उत्पादन  बहुत  कम
 होत  जा  रहा  देश  में  साइश  और  टैकक्‍्नौलाजी  बहुत  बढ़ती  जा  रही  है  और  हमारे  क्षेत्र  में

 उत्पादन  बहुत  पीछे  होता  जा  रहा  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही

 क्री  वसन्त  साठे  :  अध्यक्ष  सिंगरेनी  कोलिरीज  हमारे  देश  की  एक  अच्छी  कोलियरी

 मानी  जाती  लेकिन  पिछली  4  सालों  में  वहां  उत्पादन  करीब  12  मिलियन  टन  पर  स्टैग्नेठ  हो
 गया  और  टारगेट  से  वह  साल-ब-साल  कम  होता  गया  और  अब  कम-से-कम  4,5  मिलियन  टन  कम

 हो  सारे  दक्षिण  भारत  को  वहां  से  जो  कोयला  सीमेंट  और  छोटे  उद्योगों  को  लिये

 मिलता  था  वह  कम  हो  गया  है  और  उमसे  नुकसान  हो  रहा  है  ।

 इसकी  वजह  यह  है  कि  वहां  का  जो  टाप-मनेजमैंट  मैंनेजिग  ड  वह्‌
 काफी  बरसों  से  टाप-लंस  रहता  सया  ।

 एक  मसारूनोय  सबस्य  :  टायलंस  ?

 अध्यक्ष  महोयप  :  आप  कभी  गये  होंगे  समुद्र  के  किनारे  ?

 श्री  नारायण  थोबे  :  यह  टापलंस  है  आपका  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक्सपीरिएंस  को  बात

 ]
 क्रो  बसम्त  हर  6  महोने  के  बाद  सभापत्ति  बदल  जाता  महोदय  ऑप

 देखेंगे  कि  सर्वोच्च  पद  का  खाली  रहना  किसी  ओर  क्षेत्रों  में  तो  अच्छा  रहता  है  परन्तु  निश्चित  रूप
 से  इस  उद्योग  के  क्षेत्र  में  अक्छा  नहीं  रहता  ।

 16



 22  1907  मौसिक  उत्तर

 एक  सासनोय  सदस्य  :  उद्योग के  क्षेत्रों  में  यह  बोंटमलेस  निचला  पद  खाली  रहता

 श्रौ  बसम्त  साठे  :  बह  उससे  भी  बुरा

 अध्यक्ष  महोरय  :  ये  नए  शब्द  गढ़  रहे  हैं  ।

 भो  बसन्‍्त  साठे  :  दुर्भाग्यवश  सिंगरेनी  कोयला  क्षेत्रों  में अ्रमिक  सम्बन्ध  इतने  खराब  हो  चुके

 हैं  कि आपको  यह  जानकर  अचम्भा  होगा  कि  एक  वर्ष  में  365  दिन  होते  है  परन्तु  वहाँ  एक  वर्ष  के

 दिनों  से  भी  अधिक  हड़ताल  रही  1983-84  में  हड़तालों  की  संद्या  400  थी**ਂ

 यह  सम्भव  है  ।

 प्रो०  सघु  बंडबते  उसी  प्रकार  जिस  प्रकार  कि  एक  ही  दिन  में  सभा  में  तीन  बार

 वाक-आउट  हो  सकता  उसी  प्रकार  एक  ही  दिन  में  तीन  हड़तालें  हो  सकती

 क्रो  बसन्‍्त  साठे  :  वे  लोग  वहां  पर  आपका  ही  अनुसरण  कर  रहे  थे  ।

 )
 अध्यक्ष  अहोदय  :-  मैंने  दत्ता  सामान्त  जी  को  इसलिये  डरते  हुए  मौका  नहीं  दिया  कि

 अगर  मैंने  इनको  मौका  दिया  तो  कहीं  यह  वाक  आउट  न  कर  दें  ।

 ]
 क्षो  बसग्त  साठे  स्थिति  इसके  बाबजूद  है  कि  दत्ता  सांमत  वहां  नहीं  गये  थे  ।

 क्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  स्थिति  में  वहां  एक  बार  पुनः  इढताल  हो  गयी  होती  ।

 प्लो  बसन्‍्त  साठे  बहुत  हद  तक  रेड्डी  उसके  जिम्मेदार  हैं  ।

 1984-85  5  में  वहां  395  हृढ़तालें  हुईं  ।

 सर्वप्रथम  मैं  सिंगरेनी  कोलफील्ड  गया  मैं  हैदराबाद  में  मुख्यमंत्री  से  मिला  था

 और  उन्हें  स्थिति  से  भी  अवगत  कराया  मुझे  यह  कहते  हुए  प्रसन्नता  है  कि  उन्होंने  मुझे

 आश्वासन  दिया  कि  बे  सख्ती  के  साथ  स्थिति  से  आंध्न-प्रदेश  सरकार  के  परामश  से  चुना

 गया  एक  प्रबंध  निदेशक  नियुक्त  किया  गया  ओर  तकनीन  निदेशक  भी  नियुक्त  किये  जा  चुके

 .  हैं  में  राम  एुंडल  और  कोटागुंडय  गया  था  और  एक  सावंजनिक  सभा  में  मैं  सीधे  ही  कर्मबारियों

 से  स्वयं  मिला  था  और  मैंने  उन्हें  सम्बोधित  किया  था  और  उनसे  बात  भी  की  थी  !  मैंने  उन्हें
 |  रोजमर्रा  के  प्रबंध  में  परामरशंदाता  के  रूप  में  सम्बद्ध  करने  के  लिये  राजी  हैं  । बतायी  कि  हम  उन  ।  े  ॥

 जिससे  कि  अपनस्व  की  भावना  उत्पन्न  हो  और  हड़ताल  के  कारण  और  श्रमिकों  के  साथ  खराब
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 सम्बन्ध  समाप्त  हो  जायें  ।  मुझे  आशा  है  कि  सिंगरेनी  की  स्थिति  में  सुधार  आयेगा  ।

 ]
 श्री  जो०  भूषति  तीन  सालों  में  सिंगरेनी  कोल  फील्ड  में  कितने  लोग  ऐक्सीडेंट  में

 कर  गये  और  कितने  इनजर  हुए  कितना  कितना  सम्स-प्रेशिया  पेमेंट  कितने  लोगों  को  किया

 शया  है  ओर  फैमिली  पेंशन  कितना  दिया  है  ।

 श्री  बसम्त  साठे  :--  ये  डिटेल्स  मेरे  पास  अभी  नहीं  आपको  मैं  इसके  डीटेल्स  भेज

 ]

 श्रो  सो*  माषब  रेड्डी  महोदय  ने  बताया  है  कि  प्रबंध  में  सुधार  लाने  के  लिये

 सरकार  ने  तीन  दो  कार्यात्मक  निदेशक  और  एक  प्रबंध  निदेशक  नियुक्त  किया  है  और
 उनका  विचार  है  कि  इससे  स्थिति  सुधर  जायेगी  ।  प्रबंध  में  श्रमिकों  की  भागीदारिता

 का  भी  प्रस्ताव  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  प्रस्ताव  पर  वि  चार  कर  लिया  गया
 ब्यौरा  तैयार  कर  लिया  गया  है  और  क्‍या  इसे  शीघ्र  ही  कार्यान्वत  किये  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 श्री  बसन्‍्त  साठे  हां  ।  उनका  ब्योरा  तैयार  किया  जा  रहा  ये  कार्य  किये  जा  रहे
 हमने  कामिक  संघों  को  कहा  है  कि  हम  सलाहकार  समिति  में  उनके  प्रतिनिधि  लेंगे  ।  इस  बात

 बी  घोषणा  मैंने  स्वयं  की  थी  और  उन्हें  ले  लिया  गया  ब्यौरा  त॑यार  किया  जा  रहा  है  और

 उनके  पाशणाम  आने  शुरू  हो  गये  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोवय  अब  खतरा  मोल  लेता  हूं  और  दत्ता  जो  हड़ताल  कराने  में
 माहिर  से  प्रश्न  पूछने  को  कहता  हूं  :

 डा०  बसा  साभंत  :  यदि  कोई  मूलभूत  प्रत्यक्ष  कारण  न  हों  तो कोई  भी  श्रमिक  बार-बार

 ह॒इ्ताल  नहीं  करना  चाहेगा  !  चू  कि  मंत्री  महोदय  ने  वर्ष  के  दिनों  से  अधिक  हड़तालों  की  संझ्या
 बताई  अतः  मैं  एक  विशिष्ट  प्रश्न  पूछना  चाहता  इन  श्रमिकों  को  औसतन  कितना  बेतन  दिया
 जाता  दूसरे  आप  श्रमिकों  से  मिले  थे  और  आप  को  उनके  असंतोष  के  कारणों  का  पता  चल
 गया  था  ।  अपने  इस  दोरे  के  दोरान  मंत्री  महोदय  को  उनके  कारणों  के  बारे  में  क्या  पता  चसा  था  ?
 प्रबंध  में  श्रमिकों  की  भागीदारिता  की  बात  इस  देश  में  असफल  रही  प्रबंध  में  श्रमिकों  को
 भागीदारिता  होनी  चाहिये  किन्तु  उनके  हिस्से  के  बारे  में  क्‍या  स्थिति  रहेगी  गत  दस  वर्षों  से  व्यर्थ
 में  ही  ये  घोषणायें  की  जाती  रही  यह  मात्र  साहित्यिक  प्रचार  मैं  यह्‌  जानना  चाहता  हूँ  कि
 क्या  मंत्री  महोदय  श्रमिकों  को  समुचित  भागीदारिता  से  सम्बन्धित  ब्यौरा  तेयार  करा  रहे  में
 अपने  इन  तीनों  प्रश्नों  का  विशिष्ट  उत्तर  बाहता  हू  ।
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 ज्जप  पतपप98ैपप

 श्री  बसम्त  साठे  :  पहली  बात  अर्थात्‌  जहाँ  तक  सिंगरेनी  कोलफोल्ड  में  न्यूनतम
 बेतन  दिये  जाने  का  सम्बन्ध  कोयला  उद्योग  में  देश  में  बहू  सबसे  अधिक  है  और  वह  है  1200/-
 रुपये  प्रति  माह  ।  यह  न्यूनतम  है  और  औसत  1600/-  रुपये  प्रति  माह  कोयला  उच्चोग  में  देश

 किसी  भी  सरकारी  उपक्रम  से  यह  राशि  सबसे  अधिक  यहो  ऐसा  एक  कारण  है  कि  लोग

 महसूस  करते  है  कि  वे  थोड़े  दित  काम  करके  छुट्टी  मना  सकते  हैं'*****

 डा०  दत्ता  सामंत  :  वहां  ठेके  पर  लगे  श्रमिक  और  अस्थाई  श्रमिक  भी  होंगे  ।

 श्री  बसस्त  साठे  :  मुझे  कारणों  का  पता  चल  गया  जब  मैं  बहां  गया  तो  मुझे
 उसका  पता  चल  गया  उप्र  सुधारवाद  के  नाम  वे  कथित  थ्यक्तित  जो  पहले  अपने  को

 लवादी  कहते  थे  उस  समय  यही  नाम  प्रसिद्ध  अब  अपने  को  सुधारवादी  कहते  अब

 इस  उग्र  सुधारवाद  का  अर्थ  क्‍या  वे  वहां  किसका  विरोध  करने  का  प्रयास  कर  रहे  क्‍या  वे

 अच्छा  वेतन  पाने  वाले  इम  कर्मचारियों  का  संरक्षण  करने  की  चेष्टा  कर  रहे  हैं  ?  महोदय  कुछ  क्षेत्रों
 में  थोड़े  से  उमग्रवादी  हैं  जो  दबाव  डालने  के  लिये  बार-बार  हड़तालें  करवाते  हैं  ।

 प्रो०  भधु  बडवते  :  कहीं-कहीं  उन्हें  माफिया  भी  कहा  जाता  है  ।

 श्री  बसम्त  साठे  :  वे  लोग  याफिया  बन  गये  दुर्भाग्यवज्ञ  इन  कथित  उप्रवादियों  के

 समक्ष  प्रतिष्ठापित  कार्मिक  संघ  स्वयं  को  असमर्थ  पाते  इसीलिये  प्रतिष्ठापित  कार्मिक  संघों  से

 मुझे  यह  कहना  पड़ा  था  कि  उनकी  अपनी  विश्वसनीयता  खतरे  में  इससे  बचने  का  एक  मात्र

 तरीका  उनका  शामिल  किया  जाना  विवाद  के  वास्तविक  यदि  कोई  तो  उन्हें  प्रबंधक

 वर्ग  के  साथ  बैठकर  बात-चीत  द्वारा  ही  सुलझाया  जा  सकता  प्रयंध  में  भी  दोष  जैसा  कि

 मैंने  कहा  न  कोई  प्रबंध  मंडल  है  न  कोई  न  कोई  प्रबंध  निदेशक  और  यदि  हर  तोन

 महीने  बाद  उसे  बदल  दिया  जाय  तो  वे  लोग  किससे  बात-चीत  कर  सकेंगे  ।  यह  अव्यवास्थित  स्थिति

 किन्तु  अब  स्थिति  व्यवस्थित  हो  गई  अब  वहां  एक  एक  प्रबंध  निदेशक  और

 तकनीकी  निदेशक  ओर  योजना  निदेशक  यह  सब  किया  गया  है  और  जैसा  हि  मैंने  कहा

 भब  दो  महीने  के  नतीजा  सामने  है  कि  अब  वहां  का  वातावरण  बेहतर  है  |  मुझे  आशा  है  कि

 कानन  और  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  मामलों  में  आंध्र  प्रदेश  सरकार  की  सहायता  से  यदि  हम  इन

 गुंडे  तत्वों  के  प्रति  सख्त  रबेया  अपनाते  तो  सिगरेनी  में  कोयला  उत्पादन  बढ़  जायेगा  ।

 कर  प्राधिकारियों  द्वारा  छापे

 #413.  श्रो  एच०  एम०  पटेल  :  क्‍या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हाल  में  आयकर  तथा  अन्य  कर

 कारियों  द्वारा  मारे  गये  छापों  की  संख्या  में  भारी  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  उनमें  मिली  सफलता  का  संभेप  में  विवरण  क्‍या
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 क्‍या  सरकार  को  इन  छापों  से  हीरों  के  निर्यात  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  जानकारी

 और

 यदि  तो  हीरों  के  लिर्यात  में  कमी  न  होने  देने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम

 उठाने  का  विचार  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादत  :  ओर  1985  के  पहले
 तीन  महीनों  के  दौरान  आयकर  विभाग  ने  1356  तलाशियां  लीं  जिनके  परिणामस्वरूप  प्रथमदृष्टया
 लगभग  7.75  करोड़  रु०  मूल्य  की  लेखा  बाह्य  परिसम्पत्ति  पकड़ी  गई  ।  उत्पादन  शुल्क  के  अपवंचन

 के  विरुद्ध  अभियान  तेज  कर  दिया  गया  है  तथा  जनवरी  मार्च  1985  के  दौरान  1616  मामलों  का

 पता  लगाया  गया  जिनमें  लगभग  37.59  करोड़  रुपये  के  उत्पादन  शुल्क  की  अनुमानित  राशि

 अन्तग्रेस्त  न्‍्यून-मूल्यांकन  का  पता  लगाने  के  लिए  सीमा  शुल्क  सम्बन्धी  तलाशियां  ली  गई  थी

 तथा  परिणामस्वरूप  लमभग  21.39  करोड़  रु०  के  शुल्क  के  अपवंचन  का  पता

 जी  नहों  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  प्रश्न  यह  था  कि  वया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि

 हाल  में  मारे  गये  छापों  की  संख्या  में  भारी  वृद्धि  हुई  है  ।  उत्तर  तभी  सही  होता  यदि  उन्होंने  गत

 तीन  महीनों  अथवा  गत  छः  महीनों  के  दौरान  मारे  गए  छापों  की  संद्या  अथवा  इसी  प्रकार  की

 कोई  संक्ष्या  बताई  होती  ।  आपने  केवल  गत  तीन  महीनों  में  आंकड़े  दिए  हैं  जिनसे  पता  चलता  है

 कि  थह  संख्या  1356  है  जोकि  बहुत  अधिक  किन्तु  मामलों  के  बारे  में  जाने  बिना  संख्या  को

 अधिक  या  कम  बताना  असान  नहीं  है  |  मैं  इस  बात  को  जानना  चाहता  भापने  प्रथम

 दृष्टया  लगभग  7.75  करोड़  रुपये  मूल्य  की  लेखा  बाह्य  बताई  थीं  ।  कया  मंत्री  महोदय

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उनके  पिछले  अनुभव  के  अनुसार  कितनी  राशि  होनी  चाहिए  क्योंकि

 1356  तलाक्षियों  में  केवल  7.75  करोड़  रुपये  की  परिसंपति  पकड़ी  गई  1985  के

 एक  समाचार  पत्र  में  मैंने  पढ़ा  था
 जिसमें  बताया  है  कि  100  करोड़  रुपये  के  कर  अपवंचनम

 का  पता  उसमें  इन  बातों  का  अर्थात  आय-कर  सीमा  शुल्क  छापों  और  उत्पाद

 शल्क  छापों  का  उल्लेख  था  इस  तिमाही  से  पूर्व  के  मामलों  के  सम्बन्ध  में  मैं

 जानना  चाहता  हूं  अर्थात  जितने  मामलों  में  प्रथम  दृष्टया  कर  अपवंचन  की  आशंका  की  गई

 उनमें  से  जितने  मामलों  में  छापे  मारे  गये  तथा  उनमें  कर  अपबंचन  की  जिनती  राशि

 बरामद  की  उनमें  से  वास्तव  में  कितने  मामलों  में  कर  अपंबंचन  और  कितनी  राशि  का  कर

 अगबंचन  सिद्ध  हो  सका  तथा  कितनी  राशि  बास्तव  में  बरामद  की  गई  थी  ?  मैं  यह  इसलिए  पूछ

 रहा  हूं  क्योंकि  इस  बात  को  सभी  जानते  हैं  कि  किसी  भी  वर्ष  10  या  12  से  अधिक  व्यक्तियों

 को  दंडित  नहीं  किया  गया  इ  सलिए  में  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  हमें  सही  स्थिति  से  भवगत
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 यह  दूसरा  प्रश्न  नहीं  यह  प्रश्न  जो  तीन  उत्तर  दिये  गये  उन्हीं  में  से  उठा  दूसरों
 बात  यह  है  कि  सीमा  शुल्क  के  बारे  में  उन्होंने  कहा  है  कि  सीमा  शुल्क  की  तलाशियों  में  21.39
 करोड़  रुपये  की  राशि  की  सीमा  शुल्क  की  चोरी  पकड़ी  गई  है  ।  क्‍या  यह  सभ्॒  है  कि  सीमा  शुल्क  के
 हस  अपवंचन  के  सीमा  शुल्क  अधिकारी  माल  को  मुक्त  करने  में  रोक  लगाते  हैं  जो
 पत्तियों  के  लिए  आता  है  और  इन  छापों  के  कारण  वे  उन्हें  मुक्त  नहीं  करते  जिससे  ओर  अधिक
 कठिनाई  पैदा  होती  है  तथा  उत्पादन  में  बास्तव  में  रुकावट  आती  क्‍या  यह  भी  रिजवं  बैक  के
 आदेश  का  हिस्सा  है  कि  आपकी  तलाशियों  के  कारण  वास्तव  में  काम  को  रोक  दिया  जाना  चाहिए
 आदि  ?  क्‍या  आप  उन  मामलों  तक  ही  सोमित  रहते  हैं  जिनमें  करों  के  अपवंचन  का  पता
 चला  हो  ओर  सीमा  शुल्क  कार्यालय  में  जो  नई  वस्तुयें  आती  हैं  उनके  लिए  उद्योग  को  दंड  नहीं
 देते  ?

 तत्पश्चात  आपने  तीसरा  मुद्दा  बताया  मैंने  सारे  प्रश्न  नहीं  पूछ  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  श्री  आप  स्वयं  भी  मंत्री  रह  चुके  यह  तरीका  नहीं  मैं

 आपसे  ऐसी  आशा  नहीं  करता  ।  मेरे  विचार  से  आप  स्वयं  मंत्री  की  हैसियत  से  उत्तर  दे  रहे  थे  ।

 बस  इतनी  बात  है  ।

 शी  जनादंन  पुजारी  :  इस  अवधि  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  मैंने  आंकड़े  मां  गे  हैं  और  मैं

 निश्चित  रूप  से  माननीय  सदस्य  को  सूचित  कर  दूंगा  तथा  उन्हें  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  दू
 मैंने  ये  आंकड़े  सबेरे  ही  मांगें  जहां  तक  देरी  होने'*ਂ

 ही  एच०  एस०  पटेल  :  यह  कहना  कि  मेरा  प्रश्न  संगत  नहीं  हैं  क्योंकि  मैंने  जो  पिछले

 आंकड़े  मांगे  अत्यन्त  आश्चयं  की  बात  प्रतीत  होती  यह  बहुत  ही  संगत  है  क्‍योंकि  तभी  तो

 किसी  को  पता  चल  सकेगा  कि  मैंने  यह  प्रश्न  पूछा  था  अर्थात  भ्च्नानक  छापों  में  बृद्धि  क्‍यों  हुई

 मुझे  एक  प्रश्न  ओर  पूछना  इसके  अलावा  और  कुछ  नहीं  ।

 श्री  जनादन  पुजारी  :  वह  बिल्कुल  ठीक  मैंने  सुबह  ही  आंकड़े  मांगे  थे  ओर  बे  उन्हें

 एकत्र  कर  रहे  मैं  उन्हें  प्रस्तुत  कर  द्‌  उन्हें  सभा  पटल  पर  रख  दिया  मैं  माननीय

 सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  मैंने  आंकड़े  मांगे  हैं  ओर  सभा  के  समक्ष  रख  दिया  जायेगा  ।

 जहां  तक  माल  के  निपटान  में  हुई  देरी  का  प्रश्न  इसका  सम्बन्ध  सरकार  से  नहीं  है  कि

 माल  का  निपटारा  करने  में  देरी  जी  जायेगी  |  ऐसा  कोई  इरादा  नहीं  है  और  यह  अनुदेश  दे  दिया

 गये  हैं  कि  विधि  के  उन्हें  उनका  निपटारा  शीघ्रातिशीघ्र  करना  होता  है  और  किसी  प्रकार

 की  देरी  नहीं  होनी  और  मैं  पुनः  दोहराते  हुए  माननीय  सदस्य  को  सूचित  करता  हूं

 कि  भविध्य  में  ऐसी  घटनायें  नहीं  होंगी  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  उन्होंने  आय-कर  से  सम्बन्धित  मेरे  प्रश्न  के भाग  का  पूरा  उत्तर
 और  बात  भी  जानना  चाहता और आर

 नहीं  दिया  मैं  उसके  लिए  दबाव  नहीं  डातू  मैं  एक
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 उन्होंने  कहा  था  कि  सीमा  शुल्क  के  छापों  के  मामलों  में
 ऐसा  नहीं  होता  कि  छापे  में  पकड़ी  गई

 वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  देरी  होती  हो  ।

 वह  सच  नहीं  लेकिन  मेरा  सुझाव  है  कि  उन्हें  यह  देखने  के  लिए  आगे  और  जांच
 करानी  चाहिए  कि  क्‍या  वे  बैसी  ही  कार्यवाही  करते  हैं  या  क्या  तलाशी  लेने  वाले  अधिकारियों
 के  लिए  इन  तलाशियों  को  लेने  हेतु  कोई  आबरण  संहिता  निर्धारित  की  गई  है  ?  ऐसा  केवल
 आयकर  के  मामले  में  ही  नहीं  है  अपितु  उद्योग  में  उत्पाद  तथा  सीमा  शुल्य  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  हो
 रहा  इसमें  उद्योगपति  अंतग्रंस्त  होते  क्या  वे  उनके  साथ  इतना  अशिष्ट  व्यवहार  करते  हैं
 मानो  उनका  अपराध  सिद्ध  हो  गया  हो  ?  कया  उन्हें  इस  तथ्य  का  फायदा  नहीं  मिलता  कि  जब  तक

 अपराध  सिद्ध  नहीं  हो  जाता  उन्हें  निरपराधी  माना  जाना  चाहिए  ।  जो  पर  चर्चा
 करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  मैं  इससे  अधिक  और  कोई  सुझाव  नहीं  दे  रहा  जब
 तक  अपराध  सिद्ध  नहीं  हो  उनके  प्रति  उपयुक्त  शिष्टाचार  बरता  जाना  आप  जो

 कार्यवाही  करना  चाहते  कर  सकते  निश्चित  रूप  से  आग  कार्यवाही  करते  लेकिन  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ऐसा  हुआ  है  या  नहीं  क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में  कई  बातें  कही  गई  अब
 मैं  हीरा  उद्योग  का  जिक्र  करना  चाहता  हूं  आपका  कहना  नहीं  ।  क्‍या  यह  सच  नहीं  है  कि  ये
 छापे  पड़ने  के  बाद  हीरा  उद्योग  का  भ्रमिक  संघ  काफी  देर  हड़ताल  पर  रहा  है  ?

 श्री  जनादेन  पुजारी  :  जहां  तक  जब्ती  नियमों  के  उल्लंघन  का  सम्बन्ध  मैं  यदि
 सरकार  का  ध्यान  किपी  विशिष्ट  मामले  की  ओर  दिलाया  जाता  तो  निश्चय  ही  हम  उन  लोगों
 के  विरुद्ध  कार्यवाही  लेकिन  किसी  नियम  का  उल्लंघन  नहीं  किया  जा  सकता  ।  उन्हें  नियमों
 तथा  मार्गेदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  ही  छापे  मारने  पड़ते  हैं  और  यदि  कोई  उच्लंघन  किया  जाता  है
 और  ध्यान  उस  ओर  दिलाया  जाता  है  तो  निश्चवव  हम  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करने  का  आश्वासन
 देंगे  ।  जहां  तक  माननीय  सदस्य  के  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  कि  क्या  सरकार  छावे  मारने  से  होरों
 के  निर्यात  पर  पड़  प्रतिकूल  प्रभाव  से  अवगत  मैं  सदन  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 हीरे  की  दुकान  पर  छापा  मारते  समय  वास्तव  में  क्या  हुआ  ।  दुकान  में  हीरे  के  पैकेट  पड़े  पाए  गए
 जब  इन  लोगों  ने  छापा  मारा  और  हीरे  जब्त  किए  तो  दुकानदार  ने  यह  दलील  दी  थी  कि  हीरे
 किसी  अन्य  व्यक्तित  के  और  उस  व्यक्तित  ने  कोई  भी  ऐसा  निशान  नहीं  छोड़ा  था  जिससे  पता

 खलता  कि  यह  हीरे  उसके  ही  हैं  |  संस्था  का  तर्क  यह  था  कि  उसके  काम  में  बाधा  नहीं  पहुंचनी
 बाहिए  और  उसे  ऐसा  करते  रहने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।  मैं  इस  सभा  के  माध्यम  से  यह
 बात  माननीय  सदस्यों  तथा  राष्ट्र  पर  छोड़ता  हूं  कि  इन  लोगों  को  ऐसा  कार्य  करते  रहने  की  अनुमति
 देना  संभव  होगा  और  सभा  की  जानकारी  के  लिए  मैं  कह  सकता  हूं  कि  जिस  ब्यक्त  ने  बह  हीरे
 वहां  छोड़े  उसके  नाम  और  पते  का  कहीं  उल्लेख  भी  नहीं  किया  गया  था  और  उनकी  सो  सियेशन
 यह

 अपेक्षा करती है कि हमें कार्यवाही नहीं करनी अब सभा इस पर बिचार करे कि क्‍या ऐसा संभव है । श्री एच० एम० पटेल : मेरे जिचार से यह भाषण मेरे लिए एकदम अनावश्यक मेरा 22
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 प्रश्न  है  कि  क्या  सरकार  को  छापे  के  कारण  हीरे  के  व्यापार  पर  पड़े  प्रतिकूल  प्रभाव  की  जानकारी

 है  ।  आप  बता  सकते  थे  आपको  जानकारी  है  या  नहीं  है  अथवा  इसका  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं
 पड़ा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  उन्होंने  कुछ  ऐसी  बात  स्पष्ट  की  है  जो  लाभकारी

 श्री  एच०  एसम०  पटेल  :  यह  भाषण  कहां  देना  आवश्यक  था  ?  मैं  वह  समझता  हूं  ।

 श्री  जो०  जो०  स्वेल  :  राज्य  मंत्री  महोदय  ने  अभी  यह  कहा  कि  उन्होंने  आज  सुबह  ही
 उनसे  जानकारी  मांगी  मैं  उनकी  इस  बात  की  प्रसंशा  करता  आप  जानते  हैं  कि  10  दिन

 शेष  आप  सभा  के  अभिरक्षक  आपको  हमारी  रक्षा  करनी  चाहिए  |  हमें  10  दिन  पहले
 नोटिस  देना  पड़ता  है  ।  वास्तव  में  हमें  एक  महीना  पहले  नोटिस  देना  पड़ता  सभा  में  प्रश्न  पूछे
 जाने  से  पूर्व  एक  माह  तक  बैलट  से  कड़ा  संघर्ष  करना  पड़ता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपने  यह  कहावत  सुनी  कि  :  देर  आए  दुरस्त  आए  ?

 श्री  जो०  जी०  स्वेल  :  जी  नहीं  महोदय  ।  मैं  समझता  हूं  हमें  अब  विलम्ब  करने  की  बजाय

 जल्दी  करनी  चाहिए  .  मुझे  यह  मान  लेना  चाहिए  कि  जब  कभी  मन्‍्त्री  महोदय  के  पास  प्रश्न  जाता

 उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  होनी  चाहिए  कि  उसका  तात्पर्य  क्‍या  उन्हें  मन्त्रालय  को  इस

 आशय  के  निदेश  देने  चाहिए  कि  वह  किस  तरह  की  जानकारी  चाहिए  न  कि  अंत  में  सदन  में  आकर

 यह  कहना  चाहिए  कि  मैंने  जानकारी  मांगी  थी  ।  कल  सदन  में  हमने  ऐसा  देखा  कि  जब  थीन  के

 सम्बन्ध  में  प्रश्त  पूछा  गया  तो  मन्त्री  महोदय  के  पास  चीन  में  तेल  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  जानकारी

 उपलब्ध  नहीं  थी  ।

 मैं  यही  कहूंगा  कि  एक  हजार  छापे  मारने  के  बाद  आपके  हाथ  केवल  7  करोड़  रुपए  से  कुछ
 अधिक  राशि  ही  आई  |  यहां  यह  कहावत  लागू  होती  है  कि  खोदा  पहाड़  निकली

 प्रोਂ  मध  बंडबते  :  मच्छर,मच्छर  !

 श्री  जी०  जो०  स्थेल  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यहू  सच  है  कि  इन  तस्करों  को  जिन्होंने
 सरकार  को  धन  नहीं  दिया  विभिन्न  व्यादेश  देने  के  कारण  सरकार  को  भाज  तक  1.700

 करोड़  रुपए  का  घाटा  हुंआ  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  देश  की  स्थिति  ऐसी  है
 कि  तस्कर  हमारे  कर  तथा  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  को  परेशान  कर  रहे  उनमें  से  कुछ  को
 प्रलोभन  दिया  गया  कुछ  को  धमका  कर  घन  ऐंठा  गया  है  और  उनमें  से  कुछ  की  हृत्या  कर

 दी  गई  आपने  इस  मामले  को  किस  तरह  निपटाने  पर  विद्वार  किया  है  और  कया  कार्यवाही  की
 गई

 |

 श्री  जानादंत  पुजारी  :  तस्करों  के  संबंध  से  माननीय  सदस्य  ने  जो  चिता  व्यक्त  की  मैं

 उससे  सहमत  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  जो  कुछ  हो  रहा  मैं  सदन  का  ध्यान  उस  ओर
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 दिलाना  चाहता  हूं  ।  अच्छा  होगा  कि  पश्चिम  बंगाल  के  माननीय  सदस्य  इस  पर  ध्यान  दें--कलकत्ता

 के  एक  सीमा  शुल्क  कलक्टर  के  विरुद्ध  अवमानना  के  78  मामले  इसका  क्‍या  कारण  वहाँ

 सरकार  कलक्टर  और**  की  बात  सुने  बिता  एकपक्षीय  व्यादेश  दिए  गए  पार्टियों  की  बात  सुने
 बिना  ही  ष्यादेश  दिए  गए  ओर  यहां  तक  कि  कुछ  जो  किसी  अन्य  बड़े  नगरों  और  महानगरों
 में  रहने  वाले  कलकत्ता  में  एक  दुकान  या  दफ्तर  खोल  सकते  थे  और  एक  व्यादेश  प्राप्त  कर  सकते

 थे  |  इसी  तरह  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  ऐसा  हो  रद्दा  है  भौर  हम  कार्यवाही

 भी  कर  रहे  हैं

 श्री  जनार्दश  पुजारी
 :  इस  स्थिति  से  कंसे  निपटा  जाए  ?  चूंकि  विभाग  ने  भी  उपचारत्मक

 उपाय  किए  हैं  **

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  इसे  नोट
 कर  लिया  मैंने  इसे  ध्यान  से  सुना  है  ।  उसे

 कार्यवाही  वृत्तांत'में  समि  कया

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  केवल  अपनी  चिंता  ध्यक्त  कर  सकते  वह  निंदा  नहीं  कर  सकते  ।

 मैंने  इसे  नोट  कर  लिया

 राज्यों  को  लोह  अयस्क  ओर  इस्पात  के  लिए  देय  रायल्टो

 *4 14.  श्रोमतो  विभा  धोष  गोस्वामी  |  .  _...  «  नि

 भरी  संफुब्रोन  )
 खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताते

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  लौह  अयस्क  और  इस्पात  आदि  जैसी  वस्तुओं  पर  रायल्टी

 में  बुद्धि  करने  का  निर्णय  जिया  हु

 यदि  तो  कोयया  लोह  अयस्क  और  इस्पात  के  लिए  राज्यों  को  अदा  की  जाने

 बाली रायल्टी की दर क्या और यदि तो उसके क्‍या कारण खान ओर कोयला मन्‍त्रो बसग्त से एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया पापा क्षमा के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया । 24
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 से  खन  ओर  खगिज  और  जो उसमे  की
 घारा  9  के  खनन  पट्टाधारी  को  उस  खनिज  के  लिए  रायल्टी  देना  होती  है  जो  उसमे  या
 उसके  ठेकेदार  या  उप-पट्टाधारी  ने  निकाली  या  उपभोग  की  हो  ।  खानिज  की  यह
 मात्रा  पटूटे  पर  धारित  क्षेत्र  स ेनिकाली  या  उपभोग  की  गई  हो  तथा  इस  पर  रायल्टी  उस  दर  से
 देय  होती  है  उस  खनिज  के  संबंध  उपर्युक्त  अधिनियम  की  द्वितीय  अनुसूची  में  उस  समय

 निर्धारित  हो  ।  उपयुक्त  अधिनियम  की  घारा  9  (3)  में  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  शक्ित  प्राप्त  है
 कि  यह  किसी  खनिज  के  मामले  में  रायल्टी  की  दर  चार  वर्ष  की  अवधि  में  एक  बार  बढ़ा  या  घटा

 सकती  है  ।

 रायल्टी  की  दर  में  पिछली  बार  प्रश्न पर  से  संशोधन  किया  भया  कोयला  पर

 शायल्टी  की  दर  में  फिर  संशोधन  करने  के  प्रषन  पर  विचार  करने  के  लिए  करेगा  में  एक

 अध्ययन  दल  स्थापित  किया  गया  अध्ययन  दल  अपनी  रिपोर्ट  शीघ्र  ही  प्रस्तुत  करेगा  तथा

 भ्रध्यपयन  दल  की  सिफारिशों  पर  विचार  करने  के  ब।द  कोयले  पर  रायल्टी  की  दर  में  उपयुक्त
 घन  किया  जायेगा  ।

 लौह  अयस्क  पर  रायल्टी  की  दर  में  पिछली  बार  सयल्टी की दर  से  संशोधन  किया  गया  था  ।

 लौह  अयस्क  सहित  प्रमुख  में  से अधिकांश  पर  सयल्टी  की  दर  में  संशोधन  पर  विचार  के

 लिए  प्रस्तुत  में  एक  अध्ययन  दल  गया  था  ओर  इस  अध्ययन  दल  की  रिपोर्ट  अगस्त

 तक  प्रस्तुत  होने  की  संभावना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  हो  जाने  के  बाद  तथा  अध्ययन  दल  की

 सिफारिशों  पर  विचार  कर  लेने  के  बाद  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  लौह  अयस्क  की  रायल्टी  की  दर  में

 संशोधन  किया  जाएगा  ।

 इस्पात  एक  फेरो  अल्वाय  धातु  है  तथा  लौह  अयस्क  का  अंतिम  उत्पाद  चूंकि  यह  एक

 धातु  है  इसलिए  खान  और  खनिज  और  की  द्वितीय  अमुसूची
 में  इसका  उल्लेख  नहीं  है  क्योंकि  इस  अनुसूची  में  केवल  खनिज  हीं  शामिल  इसलिए  इस्पात  पर  कोई

 रायल्टी  नहीं  दी  जाती  और  इसीलिए  इस्पात  पर  रायल्टी  की  दर  में  संशोधन  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्रीमती  विभा  घोष  गोस्थामो  :  रायल्टी  का  प्रश्न  राज्यों  और  बेन्द्र  क ेबीच  विवाद  का

 कारण  बना  हुआ  है  ।  और  उसे  ध्यान  में  रखते  हुए  समाचार  प्रों  में  यह  समाचार  प्रकाशित  हुआ
 है  कि  कच्चे  तेल  पर  रायल्टी  पहले  ही  तीन  गुना  अर्थात्‌  भावना  रुपए  से  बढ़ाकर  रखते  रुपए  कर  दी

 गई  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  इस  भावना  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  कि  कुछ
 राज्य  इंससे  वंचित  हो  रहे  हैं  और  उनके  साथ  भेदभाव  हो  रहा  है  क्या  सरकार  आगे  आयेगी  भौर

 यथाशी ध्र  इन  मदों  पर  रायस्टी  बढ़ाने  कै  प्रश्न  पर  विचार  करेगी  ।

 है  । एप अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  होता

 अकके  5  वकेनन--न  जनबमन
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 प्रदणों  क ेलिखित  उत्तर

 बिभिस्न  प्रकार  के  इस्पात को  उत्पादन  लागत

 !

 *405  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिप्रहों  :  क्या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  निम्नलिखित

 जानकारी  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 हाल  की  मूल्य  वृद्धि  की
 घोषणा  के  ठीक  पहले  विभिम्म  प्रकार  के  इस्पात  की

 वार  उत्पादन  लागत  कितनी

 गैर-सरकारी  और  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  की  उत्पादन  लागत  के  बीच  यदि

 कोई  अन्तर  है  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 इस  प्रकार  के  अन्तर  को  कम  करने  और  उत्पादन  लागत  घटाने  के  लिए  सरकार  कया

 कदम  उठा  रही  है  ताकि  उपभोक्ताओं  को  इस्पात  सस्ती  दरों  पर  उपलब्ध  कराया  जा  सके  ?

 खान  और  कोयला  मंत्रों  बसस्त  कच्चे  माल  की  लागोंत

 में  भिन्‍नताओं  तथा  मिल्स  कार्य  परिस्थितियां  तथा  पूंजी  से  सम्बद्ध  लागतें  अलग-अलग  होने
 के  कारण  प्रत्येक  संयंत्र  में  उत्पादन-लागत  अलग-अलग  होती  है

 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  की  उत्पादन  लागत  में  कमी  करने  के  लिए  प्रयास  किए

 जा  रहे  इन  प्रयासों  में  क्षमता  का  अधिक  प्रौद्योगिकीय  प्रक्रियाओं  में  सुधार  और

 बेहतर  रख-रखाव  तथा  खर्च  में  मितअ्ययिता  शामिल

 सीमा  हाल्क  समाहूर्ता  अम्बई  के  भाष्डागार  में  चोरों  को  घटनाएं

 +407  श्री  नटबर  सिंह  सोलंकी  :  कया  बिल्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  400,  वीर  सावरकर  बम्बई  में  स्थित  सीमा  शुल्क  समाहर्त्ता
 बम्बई  के  भाण्डागार  से  चोरी  होने  के  कुछ  मामलों  की  सूचनायें  मिली

 यदि  तो  अब  तक  कुल  कितने  मूल्य  का  सामान  चोरी  हो  चुका

 क्‍या  यह  भाण्डामार  आवासीय  बस्ती  में  स्थित  है  ओर  इसको  सरकार  द्वारा
 औद्योगिक  क्षेत्र  '  से  क्षेत्र  घोषित  कर  दिया  गया  ओर

 यदि  तो  इस  भाण्डागार  में  जमा  सामान  को  किसी  ओद्योगिक/वाणिज्यिक  क्षेत्र  में
 स्थानांतरित  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जवादंग  जी,नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्य  सरकार  ने  सामान्य  भौद्योगिकਂ  से  इस्तेमाल  में  परिवर्तन  के  लिए
 अपनी  मंजूरी  कुछ  समय  पहले  अधिसूचित  कर  दी  परन्तु  रिपोर्ट  मिली  है  कि  वृहत्तर  बम्बई
 नगर  निगम  ने  अभी  तक  इस  परिवर्तन  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  ।

 सौमा  शुल्क  बम्बई  समुचित  वेकल्पिक  स्थान  ढूंढने  का  प्रयास  कर  रहे

 दिल्‍ली  में  दंगों  के  दोरान  हुए  नकसासल  के  लिए  ओीमा  दाने

 *40  8  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  ।  मंत्री
 >

 रे  मनो  रज  ऊँ  *  कया  बित  की  कप
 श्री  न  भक्त  |

 कित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  दोरान  मे  ह,ए  दंगों  में  हुए  नुकसान  के  लिए  एक  करोड़  रुपए
 से  अधिक  बीमे  की  राशि  पाने  वाली  पाटियों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  नुकसान  के  दावों  की  भली  भाँति  जाँच  की  गयी

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंत  :  साधारण  बीमा  निगम  द्वारा

 दी  गयी  सूचना  के  में  हुई  गड़बड़ी  के  कारण  हुए  नुकसानों  के  बीमा
 दावों  के  किसी  भीमामले  में  साधारण  बीमा  निगम  की  4  सहायक  कंपनियों  में  से  किसी  भी

 कंपनी  द्वारा  ]  करोड़  रुपए  से  अधिक  का  भुगतान  नहीं  किया  गया

 यह  बताया  गया  है  कि  मेससे  मोहन  मशीन  लि०  के  अग्नि  दाबों  के  सम्बन्ध  में

 लाइसेंसधारी  सर्वेक्षकों  और  निर्धारकों  द्वारा  करोड़  रुपए  की  क्षति  का  निर्धारण

 किया  गया  है  बीमा  कवच  4  करोड़  रुपए  का  जिसमें  से  नेशनल  इन्श्योरेंस  कम्पनी

 लिमिटेड  द्वारा  79,50  लाख  रुपया  का  भुगतान  कर  दिया  गया  शेष  धनराशि  के

 लिए  इन  दावों  पर  आगामी  कारंवाही  की  जा  रही

 दावे  की  जाँच  कम्मनी  द्वारा  की गई  थी  और  लेखागतਂ  भू  गतान  नेशनल  इंश्योरेंस

 कंपनी  के  निदेशकों  के  बोड  के  अपेक्षित
 अनुमोदन

 के  पश्चात्‌  किए  गए  हैं  ।

 कोचोन  और  त्रिबेमाम  में  स्थापकों  में  चोरी  छिपे  किए
 जाने  बाले  भ्यापार  को  रोकने  के  लिए  कदम

 श्री  मोहम्मद  महफूज  अली  खाँ  :  भया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कषपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोचीन  और  तिवेन्द्रम  को  स्वापक  पदार्थों  के चोरी  छिपे  ब्यापार

 के  लिए  दो  मुख्य  अन्तरण  पत्तनों  के  रूप  में  पाया  गया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है'और  पिछले  एंक  वर्ष  के  दौरान  ओज  तक  इन
 पत्तनों  पर  तथा  देश  के  अन्य  अन्तरण  पत्तनों  पर  अब  तक  कुल  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य
 के  स्वापक  बरामद  किए  गये  और  पिछले  वर्ष  के  दौरान  बरामद  स्वापकों  की  मात्रा

 की  तुलना  में  यह  स्थिति  क्‍या

 सरकार  के  द्वारा  उन  तरीकों  का  पता  लगाने  जिनके  द्वारा  देश  में  नशीले  पदार्थों  का

 चोरी  छिपे  व्यापार  किया  जाता  है  और  उन्हें  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 देश  में  नशीली  औषधियों  के  प्रचलन  और  उनके  अवैध  व्यापार  को  रोकने  के  कार्य  का

 समन्वय  करने  वाली  ऐजेन्सियां  कौन-कौन  सी  और

 क्‍या  सरकार  ने  स्वापकों  के  चोरी  छिपे  व्यापार  को  रोकने  में  उनके  कारगर  होने

 अथवा  न  होते  के  सम्बन्ध  में  कोई  मूल्यांकन  किया  है  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  और  प्राप्त  रिपोर्टों  और

 किए  गए  अभिग्रहणों  से  यह  पता  नहीं  चलता  कि  कोचीन  और  मादकद्रब्यों  के  गुप्त
 व्यापार  के  लिए  दो  मुख्य  पारगमन  स्थल  हैं  ।

 शक  चिवरंण-पत्र  संलग्न  है  जिसमें  मामलों  की  संक्या  और  उस  समय  पकड़े  गये  भोषध-द्रव्यों

 की  मात्रा  बताई  गयी  है  जब  उनका  अवध  रूप  से  आयात/निर्यात  किए  जाने  का  प्रयास  किया  जा  रहा

 जहाँ  तक  मूल्य  का  सम्बन्ध  मादक  ओषध-द्रव्यों  के  अवध  बाजार  मूल्य  में  बहुत  ही  अन्तर

 होता  है  जो  उन  की  विक्रय  स्थानीय  मांग  और  पति  की  स्थिति  इत्यादि  पर  निर्भर

 करता  है  |  इस  प्रकार  के  गुप्त  सौदों  के  लिए  कोई  प्रामाणिक  मूल्य  भहीं  होने  ठीक-ठीक  नहीं

 बताया  जा  सकता  ।

 विभिन्‍न  प्रवत्तंन  एजेन्सियों  ने  अपनी  गुप्त-सूचना  तथा  निवारक  कार्यवाहियां  अधिक

 तेज  कर  दी  हैं  ताकि  उन  माध्यमों  का  पता  लगाया  जा  सके  तथा  उन्हें  रोका  जास  के  जिनके  जरिये

 ओऔषध-द्रव्यों  का  चोरी  छिपे  व्यापार  किया  जाता

 और  देश  के  अन्दर  ओषधद्रव्यों  के  अवैध  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  महत्त्वपूर्ण
 प्रवस्तेन  राज्य  पुलिस  ओर  आबकारी  केश्द्रीय  नारकोटिक्स  सीमा  सुरक्षा

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  विमाग  औषध-द्रब्यों  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  बारे  में  कार्यवाही
 का  समन्वय  समाज  तथा  महिला  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 ओऔशध-द्रव्यों  के  गुप्त  ब्यापार  को  रोकने  में  उनकी  प्रभावकारिता  की  समुचित-कार्यवाही  के

 लिए  सतत  समीक्षा  की  जाती  है  ।
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 विवरण

 मा

 एएए-ल्‍"न्‍शशणशणतਂ

 गण

 (31-3-1985
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 इलायची  बागान  को  प्राथमिकता  क्षेत्र  मे ंशामिल  करना

 *412.  प्रो०  पो०  जे०  कुरियम  :  क्या  बाणिज्य  ओर  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  इलायची  बागाल  को  बेक  वि्त  के  प्रयोजन  के  लिए  प्राथमिकता  क्षेत्र  मे ंशामिल

 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौर  या

 शालिस्य  मंत्रालय  में  राज्यमत्री  (७४  पी०ए०  :  सभी  वागान  फसलों  के

 जिनमें  इलायची  बागान  शामिल  मध्यम  तथा  दीर्घाविधि  विकास  ऋणों  को  पहले  ही  प्राथमिकता

 क्षेत्र  अग्रिम  राशियों  के  रूप  में  माना  जाता

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकार  के  राजस्व  ओर  करों  का  अनुपात

 *4]5.  भ्रो  बाला  साहिब  बिले  पाठिल  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उपहार  कर  ओर  सम्पदा  शुल्क  (  जिसे  इस  वर्ष  के  बजट  में  समाप्त  कर
 से  एकत्र  होने  वाली  कुल  राशि  सरकार  द्वारा  एकत्र  किये  जाने  वाले  कुल  राजस्व  का

 केवल  आधा  प्रतिशत  ही  बेठती

 यदि  तो  प्रत्येक  शीषं  के  अंतर्गत  वर्ष  1983  के  लिए  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  जे

 कया  संग्रह  करने  की  लागत  संग्रहीत  राजस्व  से  कम  बैठती  और

 यदि  ती  क्या  सरकार  घन  और  उपहार  कर  को  भी  समाप्त  करने  के  बारे  में
 बिचार  करेगी  जो  कि  अनुत्पादक  रहे  हैं  ?

 बित्त  संज्ालय  में  राज्य  लंत्री  लगादंग  :

 वित्तीय  वर्ष  1983-84  15738.18  करोड़  रुपये  के  कुल  राजस्व  में  से घन
 दान  कर  ओर  सम्पदा-शुल्क  से  वसूली  गई  रकम  क्रमशः  93.31  करोड़  8.84  करोड़  रुपये  तथा
 26.46  करोड़  रुपये

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 जे  ़स्‍इ-6-े  ठ&-सल  रस तधाससलकसस केक  _--__  ----

 ईस्टर्न  कोलफीहड्स  लिसिटेड  का  उत्पादण  लक्ष्य

 #416  श्री  शिवेन्त्र  अहादुर  सिंह  :  क्‍या  लान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  ईस्ट  कोलफील्ड्स  लि०  में  निर्धारित  लक्ष्य  से  कम  उत्पादन  हुआ

 (a)  यदि  तो  कितना  कम  और

 सरकार  का  विचार  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  है  ?

 खान  ओर  कोयला  मंत्री  बसंत  और  वर्ष  1984-85
 के  लिए  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  का  उत्पादन-लक्ष्य  और  वास्तविक  उत्पादन  निम्नलिखित

 है  :--

 टनों

 1984-85  के  लिए  1984-85  में  बास्तथिक  लक्ष्य  की  तुलना
 लक्ष्य  उत्पादन  में  कमी

 52.10  23.11  (--)  1.99

 कोयले  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  गए  है  जिनमें  यह  बातें

 शामिल  हैं--आधारभूत  सुविधाओं  में  नई  खानों  के  लिए  कारगारों  और  मशीनों

 की  उत्पादकता  में  सुधार  भौर  अनुपस्थिति  की  प्रवृत्ति  पर  नियंत्रण  ।

 क्षत्रीय  प्रामीण  बंक  खोलते  के  लिये  के  प्रस्ताव  का  अनुमोदन

 *417.  श्री  एस०  रघमा  रेडडी  :  क्‍या  बित्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  की  संचालन  समिति  ने  आन्ध्ा  स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  तथा

 इंडियन  बैंक  द्वारा  प्रायोजित  पूर्वी  गोदावरी  तथा  पश्चिमी  निजाम|बाद  रंगारेड्डी  और

 कृष्णा  में  क्षंत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  कर  दिया  है  जिसे  बित्त

 मंत्रालय  ने  पहले  ही  स्वीकृति  दे  दी  थी  ।

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  उक्त  क्षेत्रीय  प्रमीण  बेंकों  के  संवन्ध  में  शेयर  पूंजी  का

 अंशदान  देने  के  लिए  अपना  हिस्सा  जारी  करने  की  मंजूरी  भी  दे  दी

 क्या  केन्द्रीय  सरकार ने  क्षेत्रीय  प्रमीण  बैंकों  की  स्थापना  करने  की  अधिसूचना  जारी

 कर  दी
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 यदि  तो  वे  कहां-कहां  श्थर्पपत  किये  गयेे
 उनके  मुर््यालय  कहां-कहां  पर  तथा

 यदि  तो  उनकी  स्थापना  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 अधियूचना  कब  तक  जारी  किये  जाने  की  संभाषना  है  ?

 बित्त  मंत्रात्रय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  से  राष्ट्रीय  कृषि  और
 ग्रामीण  विकास  बेंक  की  संचालन  समिति  ने  आंध्र  प्रदेश  के  पांच  जिलों  अर्थात्‌  निजामबाद

 पूर्वी  गोदावरी  और  पश्चिमी  भोदावरी  में  चार  और  क्षत्रीय  ग्रमीण  बैंक  खोलने  की  सिफारिश

 स्टेट  बेंक  आक  हैदराबाद  द्वारा  प्रायोजित  दो  क्षेत्रीय  ग्रमीण  बैंकों  की  स्थापना  के  सम्ब्म्ध

 में  सरकार  ने  अधिसूचनायें  जारी  कर  दी  हैं  ।  इन  दोनों  क्षत्रीय  ग्रामीण  बकों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया

 गया  है  :--

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  स्थापना  की  प्रधान  कार्य  क्षेत्र

 का  नाम  तारीख  कार्यालय

 गोलकुंडा  ग्रामीण  15-2-85  5  हैदराबाद  रंगारेड्डी
 बेंक  जिला

 श्रीराम  ग्रामीण  ब॑  क  21-2-8  5  निजामाबाद  सिजासाबाद  जिला

 जहाँ  तक  बावग  दो  क्षेद्रीय  ग्रामीण  बेंकों  का  सम्बन्ध  एक  श्वेक्रीय  ग्रामीण  बेंक  कृष्णा

 जिले  में  और  एक  पूर्वी  और  पश्चिमी  गोदावरी  जिलों  में  खोले  जाने  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  ने

 अभी  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  है  आंध्र  प्रवेश  सरकार  ने  ग्रामीण  बैंकों  की  जारी  शेथर  पूंजी  हिस्से
 कै  निबेश  के  लिए  आवश्यक  मंजूरी  जारी  कर  दी  है  ।

 विद्यालापसतभ  इस्पात  परियोजना  के  लिए  अधिगृहीत  की  गई  भूमि
 के  लिए  बढ़ा  हुआ  मुआवजा

 418.  क्री  थी०  सोभताडीक््यर  राज  :  क्‍या  लान  ओर  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  क ेलिए  1  1966  को  घटाई  गई  दरों  पर

 भूमि'अधिग्रहीत  की  गई  और  कया  अदालतों  ने  कई  मामलों  में  बढ़े  हुए  मुआवजे  की  अदायगी  के

 आदेश  दिये
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 न  -  tees  eee  हे  fet.  0s  eons ०  -

 क्या  सरकार  ने  सिविल  अदालतों  द्वारा  पास  की  गई  डिगरियों  के  संदर्भ  में  उन

 सुआदजा  पाने  वालों  को  बढ़ा  हुआ  मुआवजा  देने  के  मामले  की  जांच  की  है  जो  अज्ञानता  और

 गरीबी  के  कारण  न्यायालयों  में  नहीं  जा  और

 यदि  तो  तत्संम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  उस  पर  क्‍या  कार्रवाई  की  गई  ?

 खात  श्रोर  कोयला  मंत्री  बसंत  :  आन्ध्र  प्रदेश  की  सरकार  ने

 1894,  संसोधित  विशाखापत्तनम  इस्पात  परियोजना  अधनियम

 1972  की  घाराओं  के  अंतर्गत  विशाख्ापत्तनम  इस्पात  परियोजना  के  लिए  भूमि  का  अधिग्रहण
 किया  इस  अधितिय्म  के  अनुसार  कलक्टर  द्वारा  9-4-1966  को  भूमि  के  वाजार  मूल्य
 और  उप  तारीब  केबाद  तया  घारा  4  (1)  के  अन्तर्गत  अधिसूचना  के  प्रकाशित  होने  से  पहले

 किये  गये  किसी  सुधार  की  कीमत  के  आधार  पर  अथवा  उक्त  अधिसूबना  के  प्रकाशित  होने  की

 साराब  को  भूमि  के  बाजार  मूल्य  के  आधार  जो  भी  कम  मुवाजा  निर्धारित  किया

 जाएगा  |  यह  सच  है  कि  अदालतों  मे  भूमि-म्रालिकों  द्वारा  चाहे  गये  हवालों  पर  बढ़े  हुए  मुअवाजे
 की  अदायगी  के  आदेश  दिये  हैं  ।

 और  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  ऐवगा  पता  चलते  पर  कि  अदालतों  द्वारा  अधिक
 जिसे  विभिन्‍न  मामलों  में  विभिन्‍न  दरों  पर  देने  के  लिए  आदेश  दिया  गया  प्रदान

 करते  में  कोई  एक  समान  प्रक्रिया  नहीं  अपनाथी  गयी  निचली  अदालतों  के  आदेशों  के  विरुद्ध

 उच्च  न्यायालय  में  अपीला  दायर  की  है  जबकि  कुछेक  मामलों  में  उच्च  न्यायालय  ने  निचली  अदालतों
 के  अदेशों  की  पुष्टि  की  अधिकतर  मामले  अभी  तक  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  पड़े  आंध्र

 प्ररेश  सरकार  ने  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  विरुद्ध  उच्चतम  न्यायालय  में  अपील  भी  दायर

 जिन्हींने  भूमि  के  लिए  अधिक  मुआवजे  हेतु  न्यायालयों  से  नहीं  कहा  आसर्ध्र  प्रदेश  सरकार
 ने  उन्हें  भूमि  अधिग्रहण  अधिनियम  की  धाराओं  के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  अनुग्रह  राशि  के  भुगतान
 के  लिए  1983  में  प्रस्ताव  किया  था  ।  विशाखापत्तनम  इस्पात  परियोजना  के  प्राधिकारियों
 ने  इस  मामले  की  जांच  की  उन्होंने  राज्य  सरकार  को  सूचित  किग्रा  कि  शृंकि  निश्वली  अदालतों
 के  आदेशों  के  विरुद्ध  उच्च  न्यायालय  में  दायर  की  गयी  अपीलें  अभी  लम्बित  इसीलिए  जब  तक
 ये  अपीलें  निपटायी  नहीं  जाती  तब  तक  इस  मामले  के  बारे  में  निर्णय  करना  बांछनीय  न

 होगा  ।

 राउरकेला  इस्पात  संबन्त्र  का  आधुनिकोक रण

 *4 19.  श्रीमती  जयब्सो  पहमायक्त  :  कया  खलाव  ओर  कोयला  भंत्रो  वह  बताने की
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 क्‍या  उड़ीसा  में  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  कोई  कायंत्रम

 तैयार  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  उसकी  अनुमानित  लागत  कितनी

 और

 उक्त  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  को  लागू  करने  के  लिए  कितना  समय  निर्धारित  किया
 गया

 राउरकेला  इस्पात
 तेयार  कर  ली  गई

 खास  ओर  कोयला  सन्‍्त्री  बसन्‍्त  )

 खाने  का  नवीकरण  तथा  प्रोद्योगिकीय  दृष्टि  से  उन्नयन  करने  की  ये

 हू  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 है  )

 इस  योजना  में  इस  बात  की  परिकल्पना  की  गई  है  कि  उपयुक्त  तथा  लागत  की  दृष्टि  से
 मितब्ययी  प्रौद्योगिकियां  अपनाकर  कारखाने  की  निर्धारित  क्षमता  के  अनुसार  उत्पादन  किया
 जाएगा  ।

 गि-निवेश  सम्बन्धी  निर्णंण  लिये  जाने  के  वाद  ही  योजना  पर  आने  वाली  लागत  इसे
 प्रा  करने  की  समयावधि  का  पता  चल ant  १8

 पद्चिम  बंगाल  में  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करते  अथवा  उसके  नथीकरण  का  प्रस्ताथ

 +420.  श्री  सत्यगोपाल  सिश्र  :  क्या  और  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  कोई  इस्पात  संनंत्र  स्थापित  करने  या
 किसी का  नवीकरण  करने

 सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  भोर

 याद  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 खास  ओर  कोयला  मन्त्र  बसम्त  :  और  पश्चिम  बंगाल  में

 कोई  नया  इस्पात  कारखाना  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  परन्तु  दुर्गापुर  और  बर्नपुर  स्थित
 इस्पात  कारखानों  के  नवीनीकरण  और  प्रौद्योगिकीय  उन्‍नयन  की  योजनाएं  तंयार  कर  ली  गयी  हैं
 और  इन  योजनाओं  पर  विभिन्‍न  स्तरों  पर  विचार  किया  जा  रहा

 इन  योजनाओं  में  इस  बात  की  परिकल्पना  की  गयी  है  कि  उपयुक्त  तथा  लागत  की  दृष्टि  से

 मितव्ययी  प्रौद्योगिकियां  अपनाकर  कारखानों  की  निर्धारित  क्षमता  के  अनुसार  उत्पादन  किया

 जाएगा  ।  पूंजी-निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  लिये  जाने  के  बाद  ही  इनकी  लागत  तथा  इन्हें  पूरा  करने  की

 समयावधि  का  पता  चल
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 निर्यातोस्मुखो  एककों  से अजित  विदेशों  ुठ्ठा

 +421.  भो  विजय  कुमार  यावव  :  क्‍या  बालनिज्य  तथा  पृ्ति  मन्त्री  निम्तलिक्षित  जानकारी

 देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वर्ष  और  वर्षों  के  दौरान  कितने  निर्यातोन्मुखी  एकक
 स्थापित  किए

 संयंत्र  पुजों  और  कच्चे  माल  के  आयात  पर  कितनी  विदेशी

 मुद्रा खचं  की  और

 इन  एककों  में  से  प्रत्येक  द्वारा  वर्ष  1982  से  1984  तक  किए  गए  निर्यात  से  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  की  आय  हुई  ?

 बानिम्य  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  पो०  ए०  1981  के  दोराल

 अनुमोदित  27  1982  के  दौरान  अनुमोदित  19  और  1983  के  दोरान

 अनुमोदित  (।  शत  प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  ने  उत्पादन  और  निर्यात  प्रारम्भ
 कर  [।

 [॥  ।  !84  तक  संघटकों  तथा  कच्चे  माल  सम्बन्धी

 ताओं  के  जरिये  इन  57  एककों  द्वारा  कुल  आयात  संघटकों  करोड़  रुपये  की  राप्ति  के  रहे  ।  प्रौद्योगिक

 के  आयात  पर  खर्च  की  गई  विदेशी  मुद्रा  के  सम्बन्धों  में  बयोरे  अलग  से  उपलब्ध  नहीं

 .(१)  अपेक्षित  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  हैं  ।

 विवरण

 निर्यात  लाख  र०

 ऋमांक

 ह  .

 विवरण  हु  $

 : .  .  2  1982-83  4  1984-85

 ee  मै०  ए  एम  डी  ओवरसीज  प्रा०  लि०

 नई  दिल्‍ली  न  न  न  5४६

 2.  मैं०  बडखल  इलैक्ट्रीनिक्स  लि०  फरीदाबाद  --
 6.60  3.72  2.22

 3.  दि  चन्दनी  जूट  क०  लि०  कलकत्ता  न+  ना  3.72  2.22

 4.  डेल्टा  जूट  एण्ड  दृश्ड०  लि०  कसकत्ता  नर  92.03.  234.90  336.03
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 1  2  3  4  5

 5.  फाइन्हेशस  हन्डिया  लि०  गई  न  न  न  2.99

 6.  फैरो  एलोय  कार्पो०  लि०  तुमसर  न  न  774.93  1975.23

 4.  इन्डियन  एबस्रोग्राफिक  स्िस्टम्स
 लि०  बम्बई  967.75  970.41  943.64

 8.  इन्डियन  एक्सपोर्ट  हाउस  प्रा०  लि०

 गाजियाबा  न  0.05  45.68  95.51

 9.  इष्युज  इलेक्ट्रोनिक  बिहार  न्त+  ज+  2.38  9.81

 10.  खम्माम  ग्रेन्टीज  लि०  मद्रास  17.69  0.53  8.19  नत-+

 11.  लेविनो  कपूर  काटन्स  लि०  बस्बई  260.38  129.91  115.22  138.5

 12.  सोबा  सिल्क  लि०  बेगलोर  --  मल  40-87  47.34

 13.  स्विस  जैब्लस  लि०  बम्बई  न+  10.37  4.89  688

 14.  शाव  वेलैस  एड  क०  कलकत्ता  न  2.06.  74.36  118.74

 15.  दि  साइन्टिफिक  इन्ट्र  मैंन्ट  क०

 गाजियाबाद  न-+  O12  +-  0.32

 16.  व्हील्स  इन्डिया  लि०  मद्रास  1.37  47.69  73.20  30  15

 17.  झुआरी  स्टेनलैस  स्टील  इन्डस्ट्रीज
 बम्बई  -  ना  5.75  10.35

 18.  जो  के  बी  ओ  प्यालमिक्स  लि०  गोझं  —
 न्‍+  28.68  40.48

 19.  इन्डियन  मेटल  एण्ड  फैरो  एलोस  लि०

 उड़ीसा  178.61  146.71

 20.  करीम  कंसकमी  लि०  कर्नाटक  53.31  154.82  215.96  60.07

 21.  मान  स्ट्रामिट  लि०  न+
 न  न  1.17

 आध्र  प्रदेश

 22.  गथालो  स्टील  प्रा०  लि०  बम्बई  न
 ना  24.08  44.55

 23.  केवा  फेरेन्सेज  प्रा०  लि०  —  न
 ्ा  17.42

 24.  के  पी  एक्सर्पोट्स इन्ह०  नई  दिल्‍ली
 “-

 न+  3.32
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 25.  नव  महाराष्ट्र  चक्कतगिल

 पूना  ब्म्न_्

 26.  यूनिवसंल  मंग्नेटिक  चंडीगढ़  न

 27.  द्वीमनी  कैमिकल्स  मद्रास  190

 28.  अयिक  प्लास्टिक्स  प्रा०  लि०

 मद्रास  न्+

 29.  प्रीटा  म्यूजिकल  इल्ट्र,मैस्ट  एण्ड

 मैन्यू  कम्पनी  मद्रास  न्न+

 30.  हारबुड  गामेन्ट  लि०  _

 31.  एच  जी  रसिस्टसे  प्रा०  लि०

 बंगभोर
 न

 32.  लिगना  पार्केट  इन्ड०  प्रा०  लि०

 मद्रास
 जा

 33.  मैग्नेटिक  इन्फोमेशन  टेक्नोलोजी

 लि०  पंजाब  पु  न

 34.  नब  भारत  एन्टरप्रा०  लि०

 हैदराबाद
 न

 35,  इन्डो  अशही  ग्लास  क०  लि०

 प०  बंगाल  5.75

 36.  कारमोबाइल्स लि०  तुमकुर
 न

 37.  रोलकोबो  चैन  क०  गुजरात
 -८

 38.  स्पेशलिटी  फैट्स  प्रा०  लि०

 बम्बई
 ने

 39.  खुब्रेमुख  आयरन  और  क०

 लि०  बंगलौर  701.00

 40.  दस्तूर  एसोसिएट्स  बस्बई

 733.57

 13.48

 91.56

 लिश्वित  उत्तर

 4  5

 140.62  53.73

 0  '  0  9  हा

 2.80  0.99

 0.23  8.67

 23.54  48.74

 6.126  35.76

 3.81  6.62

 41.61  156-65

 686.82  570.00

 12.23  18.81

 2.75

 5.24  15.47

 156.50  541

 1753.00  2069.00

 नया  6.35
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 लिखित  डत्तर
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 41.  पाउस  इन्डियन  रिफैक्ट्रीज
 प्रा०  लि०  स्‍लम

 42.  पालब्रो  इन्टरनेशनल  सूरत

 43.  रेवडल  प्रिसिजन  टूल्स  प्रा०

 लि०  बंगलोर

 44.  कम्पोजिट  टूल  क०

 प्रा०  लि०  जमशेदपुर

 45.  नानको  ओवरसीज  मैसूर

 46.  गोकलदास  इमेजिज  बंगलौर

 47.  पूनादल  एड  बीसल  लि०

 पूना

 48.  गोग्टे  अैक्सटाइल  छि०

 कर्नाटक

 49.  ओलम्पिया  एक्सपोर्टंस  प्रा०

 लि०  कानपुर

 50.  ईस्ट  एण्ड  बैस्ट  कलकत्ता

 51.  पोन्डस  इंडिया  लि०

 फंड्चेरी

 52,  फाइश्रो  मेडअप्स  क०

 हैदराबाद

 53,  जैम  ग्रेनाइट्स  मद्रास

 54.  दि  साइल्टिफिक  फार्म

 कन्वटेन्सी  सविसज  प्रा०

 लि०  मद्रास

 55.  ब्रेमिसा  कैमिकल्स  लि०  वापी  --

 38
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 2.20

 1.00

 49.49

 20.00

 84.79
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 56.  स्टलिग  स्टेशनरी  --  5  या  0-70  |

 57.  भार  के  एक्सपोर्टस  नज+  न  73.85  न

 गाजियाबाद
 _  _  रफऊझ॒_ः

 योग  :  1041.40  3796.01  5930.21  7530.00

 स्रोत  :  एककों  से  प्राप्त  रिपोर्ट  ।

 कोयले  का  आयात

 *422.  श्री  मल  चर  नया  इस्पात  खान  और  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  :
 करेंगे  कि  :  है

 क्‍या  देश  में  कोयले  की  किस्म  के  छ्तर  में  गिरावट  आई है  और  बेहतर  किस्म  के

 कोयले  का  आयात  किया  जा  रहा है

 देश  में  पिछत्रे  तीन  वर्षों  के  दौरान  आयात  किये  गये  कोयले  का  वर्ष-बार/मूल्य-वर
 ब्थीरा  कया

 कोयले  की  किस्म  में  सुधार  करने  और  कोयले  के  आयात  को  बन्द  करने  के  लिए  क्‍या

 |

 कार्थवादी  की  जा  रही  और

 हम  कब  से  ओर  किन  उद्योगों  के  लिए  कोयले  का  आयात  कर  रहे  हैं  ?

 खान  और  कोयला  भम्त्री  बसनन्‍्त  कोल  इंडिया  लिमटेड  द्वारा
 स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमटेड  को  सप्लाई  किये  गये  शोधित  कोककर  कोयले  में  राख
 की  मात्रा  में  पिछले  कुछ  वर्षों  से  वृद्धि  का  रुख  बना  हुआ  द्वारा  मुख्यतः
 जमार  और  देशीय  उपलब्धि  में  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  10  प्रतिशत  से  कम  राख  की  मात्रा  वाले

 कोकक्र  कोयले  का  आयात  किया  जा  रहा

 ने  वर्ष  1982-83,  1983-84  और  1984-85  में  13.8  शाख  टन

 04.63  लाख  टन  और  06.65  लाख  टन  कोककर  कोयला  आयात  किया

 कोल  इण्डिया  लिमिटेड  इस्पात  कारखानों  को  सप्लाई  किये  जाने  बाले  कोककर
 कोयले  की  क्वालिटी  में  सधार  करने  के  लिए  कई  उपाय  किये  गये  जितमें  निम्नलिखित  उपाय
 शामिल  हैं  :--

 (+  )  शोधनशालाओं  को  राख  की  अधिक  वाले  तथा  घटिया  किल्‍्म  के  कोक  सहित

 अपरिष्कृत  कोयले  की
 सप्लाई

 कम  से  कम  गई

 329
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 (1)  शोधनशालाओं  का
 बेहतर  खाव  ओर  परिचालन  सुनिश्चित्‌  करने  के  लिए

 सम्भव  अधिक  से  अधिक  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 (  iii)  शोधनशालाओं  के  कार्य  को  इष्टतम  स्तर  तक  करने  के  लिए  अनुपू  रक  सुविध।ए

 लगाकर  कुछ  शोधनशाओं  में  व्यापक  रूप  से  फेर-बदल  किया  गया  है  ।

 चंकि  हमारे  देश  में  उपलब्ध  कोयले  के  शोधन  में  काफी  कठिनाई  होती  है  और  इनके  लिए

 विशेष  प्रकार  की  सुविधाओं  की  आवश्यकता  होती  है  अतः  दीर्धावधि  उपाय  के  रूप  में  नई  कोयल

 शोधनश्ललाओं  के  डिजाइन  और  उनके  निर्माण  के  लिए  अलग  संस्थान  स्थापित  किया  जा  रहा  है
 जो  भारतीय  कोयलों  के  अनुरूप  शोधन  की  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  अपनाने  का  काये  करेगा

 वर्ष  1978-79  से  इस्पात  कारखानों  के  लिए  कोककर  कोयले  का  आयात  किया  जा

 रहा

 हाल  में  सरकार  ने  तमिलनाडु  विद्युत  वोर्ड  को  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  की  मार्फंत

 कोयले  का  आयात  करने  की  अनुमति  दी  है  ताकि  टटीकोरिन  थर्मल  पावर  स्टेशन  कोयले  का  वफर

 स्‍्टाक  बना  सके  ।

 कर  अपवंचकों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  देने  बालों  को  प्रोत्साहन

 ]
 423.  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिंह  :  क्‍या  जिस  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  सरकार  का  विचार  कर  अपवंचन  की  विश्वसीयन  सूचना  देने  व।लों  को

 कर्मचारियों  आकर्षक  प्रोत्साहन  देने  का  है  जैसा  कि  सरकार  ने  तस्करी  के  मामले  में  सूचना
 देने  वालों  को  तस्करों  से  पकड़े  गए  माल  के  मूल्या  का  20  प्रतिशत  तत्सम्बन्धी  सूचना  देने  वाले  को

 देने  का  निर्णय  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिल  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  जलादंग  ओर  मुखबिर  तथा

 सरकारी  कर्मचारी  उत्पादन  शुल्क  अथवा  सीमा  शुल्क  की  उस  रकम  के  जिसका  अपवंचन  किए  जाने

 की  मंशा  20  प्रतिशत  तक  की  रकम  का  तथा  ओर  लगाये  आरोपित  जुर्माने  तथा  अर्थंदंड  के  20

 प्रतिशत  तक  की  रकम  का  पारतोधिक  पाने  के  हकदार  होते  वशर्तें  कि बह  रकम  अन्तग्रंस्त  माल

 के  बाजार  मल्य  के  20  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  हो  ।

 उन  मुखबिरों  को  पारितोषिक  को  मंजूरी  समय-समय  पर  बिनियमित  की  जाती  है  जो
 धनकर  तथा  सम्पदा  शुल्क  के-मामलों  में  ऐसी  विशिष्ट  सूचना  देते  जिसके  परिणामस्वरूप

 छिपाई  गई  धन  अथवा  सम्पदा  पर  कर  का  निर्धारण  तथा  उगाही  की  जाती  ऐसे  किसी

 40
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 अरनीनननीन-नकऊझ-+०++  अना  अतल  >«>«-  पर  ााा हक  अल  -  मनन  निननन-न-नननम-ननन

 सरकारी  कर्मचारी  को  कोई  पारितोषित  मंजूर  नहीं  किया  जाता  है  जो  सरकारी  कर्मचारी  के  रूप
 में  अ।र्री  सामान्य  ड्यूटी  के  दौरान  प्राप्त  की  गई  सूचना  अथवा  साध्य  प्रस्तुत  करता

 पन्‍ना  जिले  में  हीरे  को  खानों  का  बन्द  होना

 424  श्री  चन्द्र  जन  :  क्‍या  खान  और  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  पन्‍ना  जिले  में  हीरे  की  खानों  के  बन्द  होने  के  क्या  कारण  और

 इन  खानों  के  बेरोजगार  हुए  श्रमिकों  की  रोजी-रोटी  की  समस्या  को  हल  करने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं

 खान  ओर  कोयला  मल्‍्त्री  बसन्‍्त  :  नेशनल  मिनरल  डेवलपमेस्ट

 कारपोरेशन  द्वारा  वर्ष  1967  में  मध्य  प्रदेश  के  पन्‍ना  जिले  में  मझगांव  तथा  रामखेरिया  के  स्थान

 पर  हीरे  की  दो  खानें  विकसित  की  गयी  थीं  ।  वर्ष  1979  में  रामखेरिया  की  खान  में  उत्पादन

 मितव्ययी  न  उत्पादन  में  कमी  तथा  निक्षेपों  के  समाप्त  होने  के  कारण  यह  खान  बन्द  कर  दी

 गयी  थी  ।

 रामखेरिया  की  खान  के  बन्द  होने  के  परिणामस्वरूप  किसी  भी  कर्मचारी  की  छटनी

 नही  की  गयी  जिन  कमंचारियों  ने  निगम  द्वारा  लागू  स्वेच्छिक  सेवा-निवस्ति  योजना  के  लिए
 विकल्प  नहीं  दिया  उन्हें  मझगांव  खान  में  खपा  लिया  गया  था  ।

 कषि  अनुसंधान  के  लिये  अत्यधिक  आवंटन  हेतु  कृषि  संघ  द्वारा  दिये  थये  शुझाव

 ]

 2755  श्री  एन०  डनिस  :  क्‍या  जिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कृषि  संघ  के  कुछ  प्रतिनिधियों  ने  कृषि  अनुसंधान  विशेषतः  दालों  तथा  अनाज  के

 क्षेत्र  में अत्यधिक  आबंटन  उपलब्ध  कराने  हेतु  उनके  मंत्रालय  से  अनुरोध  किया

 यदि  तो  कृषि  प्रतिनिष्ियों  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनार्दन  से  ।  1985
 को  कृपकों  के  साथ  क्ल्त  मंत्री  की  बजट  पूर्व  अनौपबारिक  बैठक  अनुसंधान  सहित  कृषि  के
 विक्राप्त  के  अधिक  राशियां  उपलब्ध  कराने  की  जरूरत  सम्बन्धी  कुछ  सामाम्य  प्रकार  के  मंतब्य
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 जे  न>बन  न  अललटललनी  याद  नना+  हैलो  फसलमफफनजफअ.फफअससससउसलसफ<5सफ  डसफसससअससससफजसफसससइंईनन--ल्‍ल्ल  लत  ज्-+++

 प्रकट  किये  गये  थे  ।  सुझाव  सामान्य  किस्म  के  थ ेऔर  समय-समय  पर  सरकारी  नीतियां  बनाते

 हुए  उनको  ध्यान  में  रखा  जाता

 कलकता  बर्दरगाह  पर  आयातित  रही  कागज  में  से  धामिक  सामप्रो
 मिलने  के  बिदद्ध  अम्पावेदल

 2756.  श्री  भोलानाथ  सेन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कलकला  बन्दरगाह  क्षेत्र  में  रहने  वाले  मुस्लिम  समुदाय  के  सदस्यों  ने  कलकत्ता

 बन्दरगाह  पर  सिंगापुर  से  आयात  किए  गए  रद्दी  कागज  की  गांठों  में  से  कुरान  के  पृष्ठों  सहित

 धार्मिक  सामग्री  बार-बार  मिलने  के  विरुद्ध  विरोध  करते  हुए  कई  अभ्यावेदन  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 भायात  कर्ताओं  के  विरुद्ध  कया  कदम  उठाए  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 क्‍या  आयातकर्ताओं  को  माल  की  सुपुर्देगी  करने  से  पूर्व  रही  कागज  की  गांठों  से  सभी

 घामिक  सामग्री  अलग  कर  दी  गई  और

 इस  प्रकार  के  आयात  में  शामिल  विदेशी  सप्लायर्स  के  नाम  और  पते

 क्‍या

 दिल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादंग  :  अभ्यावेदन  को  विषय  वस्तु  यह

 थी  कि  कलकत्ता  में  आयातित  अवशिष्ट  काजल  की  कुछ  खेपों  के  सम्बन्ध  में  यह  पाया  गया  था  कि

 उनमें  धामिक  पुस्तकों  के  पृष्ठ  भी  थे  ।

 मामले  की  पड़ताल  करने  पर  कलकत्ता  में  आयातित  अवशिष्ट  कागज  की  एकाध  लेप

 में  कछ  धाभिक  सामग्री  पाई  गई  ।

 अवशिष्ट  कागज  के  रूप  में  धामिक  पुस्तकों  के  आयात  पर  आयात  नीति  के  तहत

 प्रतिबन्ध  क्षो  होने  के  सीमा  शुल्क  अधितियम  की  धारा  ।  के  अधीन  एक  अधिसूचना
 जारी  की  गई  जिसके  द्वारा  ऐसे  अवशिष्ट  कागज  के  आयात  जिसमें  पवित्र  प्रंथों  के  पन्ने

 अथवा  उनकी  सामग्री  रोक  लगा  दी  गई  सीमा  शुल्क  सम्बन्धी  जुट  के  किया  गया

 था  ताकि  इस  छूट  की  व्याप्ति  को  अवशिष्ट  काजल  की  कतिपय  ऐसी  श्रेणियों  तक  सीमित  रखा  जा

 सके  जिनमें  घामिक  ग्रन्थों  के  पन्‍नो  आदि  के  घुल-मिल  जाने  की  सम्भावना  नहीं  आयात  के

 अलग-अलग  मामलों  का  जहां  तक  सम्बन्ध  जिनमें  अवशिष्ट  कागज  की  गांठों  में  धार्मिक  सामग्री

 पाई  कानून  के  तहत  उरबित  कार्यवाही  की  गई  थी  जिसमें  माल  को  जब्त  जुर्माता  लगाने

 और  अर्थ  दंड  लगाने  सम्बन्धी  कार्यद्राहो  भी  शामिल  कुछ  भाल  को  जहाज  में  बापस
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 लादने  के  आदेश  दिये  गये  थे  ।  इस  समय  जहाज  में  लदी  हुई  खेपों  को  कलकत्ता  में  उतारने  की

 एजाजत  नहीं  दी  गई  +

 हां  ।

 ऐसे  आयातों  से  सम्बद्ध  विदेशी  सप्लाईकर्ताओं/आयातकर्ताओं  के  नाम और  पते  संलग्न
 विवरण  में  दिये  गये  &

 विवरण

 ऐसे  आयातों  से  सम्यद्ध  बिदेशी  और  भारतीय
 आयात  कर्ताओं  के  नाम  ओर  पते

 |

 आयातकर्ताओं  के  नाम  और  पते  सप्लाईकर्ताओं  के  नाम  और  पते

 1.  संजय  पेपर  कंमिकल  1.  हि-रिल  पी०  ही०  ई०

 इण्डस्ट्रीज  स्टिल  पी०  ate  बाक्स  नतं०

 33  जवाहर  लाल  384,

 नेहरू  रोड

 2.  इमामी  पेपर  मिल्स  2.  आर०  एन०  अबस्थी  ट्रेंडिंग
 18,  आर०  एन०  मुखर्जी  स्विगापुर

 मैससे

 हपकरघधों  को  आधुनिक  बनाने  को  आवश्यकता

 2757.  श्रीं  सोमनाथ  रय  :  क्‍या  बालिज्य  ओर  पूर्ति  मंत्री  ताने  की  करेंगे  किः

 कया  हथकरघों  को  आधुनिक  बनाने  की  तत्काल  आवश्यकता

 क्या  सरकार  का  हथकरधों  को  समुचित  महत्व  देने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  हां  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  नई  कपड़ा  नीति  के  अन्तगगंत  हृथकरण
 के  लिए  किये  गये  प्रावधान  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पूरति  और  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चशेखर  :  जी  हूं  ।

 जी  हां  ।,

 सातवीं  पंववर्षोथ  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  हृवक  रवा
 क्षत्र  के  348  करोड़  रु०  की  राशि  का  प्रस्ताव  किया  गया
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 नेशनल  एल्यूसिनियम  कम्पनी  लिभिटेड  को  संयंत्र  स्तर  को
 सलाहकार  समिति  को  बेठक

 2758.  श्री  गिरिधर  गोसांगो  :  क्‍या  ख्लवान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लिमिटेड  की  संयंत्र  स्तर  की  सलाहकार  समिति  की

 दूसरी  बैठक  न  बुलाने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  समिति  के  गठन  में  बिलम्व  हुआ  है  और  इसकी  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी

 ब्यूरी  के  निर्देशों  क ेअनुस।र  बैठक  नियमित  नहीं  और

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  ने  उड़ीसा  में  एल्यूमिना  एल्यूमिनियम  काभ्पलेक्स  में  तथा

 इसके  आसपास  सहायक  उद्योगों  के  बिकास  के  हित  में  सारी  प्रक्रिया  और  नीति  को  सुचारू  बनाने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 खान  और  कोयला  मंत्रो  बसस्त  से  संयंत्र  स्तर की  सलाहकार
 समिति  एल०  ए०  का  गठन  पिछले  वर्ष  हुआ  समिति  की  पहली  बेठक  ०एल०एस  जुलाई

 को  हुई  उसकी  सिफारिशों  पर  निम्नलिखित  समितियां  बनाई  गई

 (४)  एक  संयंत्र  स्तरीय  समिति  एल०  ।

 दामन  जोड़ी  तथा  अ  गुल  सेक्टर  हेतु  दो  संयंत्र  स्तरीय  उप  समितियां  ०एल०एस

 एक  उद्यमी  चयन  समिति  एस०  ।

 चूंकि  नाल्‍कों  परियोजना  निर्माण  के  चरण  में  इसलिए  अनुषंगी  उद्योगों  का  क्षेत्र  सीमित

 है  ।  फिर  साल्‍को  ने  अनुषंगी  उद्योगों  की  मदों  का  निर्धारण  किया  है  तथा  उड़ीसा  सरकार  व

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  के  साथ  पंजीकृत  छोटे  उच्योगों  और  अन्य  स्थानीय  पार्टियों  को  कई

 रिवायतें  मंजूर  की  कार्यचालन  स्तर  के  दौरान  अनुषंगीकरण के
 क्षेत्र  तथा  सम्भावनाओं  का  भी

 निर्धारण  किया

 पी०  एल०  ए०  सी०  की  अगली  बैठक  जल्दी  ही  होने  की  सम्मावना  है  ।

 समद्री  उस्पादों  का  निर्यात

 2759.  भी  अमरसिह  राठबा  :  कया  बाणिज्य  और  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समुद्री  उत्पादों  का  निर्यात  करने  वाले  बड़े  गृहों  और  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  नाम

 बया
 हु
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 ee

 इन  कर्नियों  द्वारा  वर्ष  1984  के  दोरान  कितना  निर्यात  किया  ग्रया  और  उससे
 विदेशी  मुद्रा  अजित

 कया  समुद्दी  उत्नादों  के  निर्यात  में  कमी  आई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 समुद्री  उत्पादों  के  उत्पादन  में  वर्ष  198$  के  दौरान  बद्धि  करने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाथ  गये  और  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  और  समुद्री  उत्पादों  का

 निर्यात  कर  रहे  मुख्य  बड़े  सदन  तथा  बहुराष्ट्रीय  फम्पनियां  मेंससं  कोन्कन  फिशरीज  टाटा

 अ,यस  वोलटास  चीमले  इंजीनियर्स  एण्ड  मशीन्स  मद्रास  रबड़  फैक्ट्री  स्पैश्सर

 एण्ड  ज्िटेनिया  आई  टी  सी  लि०  रेलीस  इंडिया  यूनियना  कार्बाइड  इंडिया
 लि०  हिन्दुस्तान  लीवर  लि०  और  विमको  लि०  ।  वर्ष  1984  के  इन  कम्पतियों  ने  लगभग

 21.6  करोड़  रुपया  मूल्य  के  समुद्री  उत्पादकों  का  निर्यात  किया  ।

 से  गत  कुछ  वर्षों  में  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यातों  से  विदेशी  मुद्रा  आय  में  सामान्य
 बलि  रही  हालांकि  पकड़ी  जाने  वाली  मात्रा  पर  निर्भर  करते  हुए  मात्राओं  में  कुछ  उतार-चढ़ाव

 रहा  है  ।

 समुद्री  उत्पाद  में  वृद्धि  के लिए  उठाये  गये  कदमों  में  झींगा  की  खेती  का

 सयकक्‍त  उद्यम  और  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यत  के  विकास  के  लिए  अन्य  विविधीकृत  मत्स्य  क्षेत्र

 फिशथ  गियर  तथा  क्राप्ट  में  संस्ताधन  संयंत्रों  का  आधुनीकरण  और  मूल्य  ब्धित  मदों  के

 लिए  प्रोत्साहन  शामिल  हैं  ।  1985  के  दौरान  जितनी  मात्रा  का  निर्यात  किये  जाने  की  संभावना

 है  उसका  बतंमान  अनुमान  87,000  मे०  टन  का  है  ।

 बिद्युत  करघा  क्षेत्र  से  हथकूरधा  क्षेत्र  के  हितों  को  रक्षा

 2760.  भ्री  जेतुल  बश्ञर  :  क्या  बाणिज्य  और  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  हृथक  रधा  के  परम्परागत  क्षेत्रों

 में  बड़े  पैमाने  पर  विद्युत  करधों  की  स्थापना  के  कारण  लाखों  हथकरथा  बुनकर  बेरोजमार  हो  रहे

 सरकार  के  अनुमान  के  अनुसार  कितने  अनधिकृत  विद्यू,तकरषा  कार्य  कर  रहे
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 कया  विद्यूतकरधा  क्षेत्र  से  हथकरधा  क्षेत्र  की  रक्षा  करने  क ेलिए  कोई  कदम  उठाने

 का  सरकार  का  विचार  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पूर्ति  ओर  वंस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  चन्द्र  रेजर  प  विद्युतकरधा  क्षेत्र
 का  विकास  विकेस्द्रीकृत  हथकरघा  क्षेत्र  पर  विपरीत  प्रमाव  इस  संभावना  से  इन्कार  नहीं
 किया  जा  सकता  ।

 चूकि  विद्युत  करघे  अप्राधिक्ृत  हैं  अतः  उनकी  यधार्य  संड्या के  बारे  में  अनुमान  नही ं॥
 दर्शाया  जा  सकता  ।

 तथा  सरकार  ने  एक  पृथक  विधान  बनाया  है  जिसे  हथकरघा  के  लिए

 वस्तुओं  का  विधेयक  1985  के  रूप  में  जाना  जाता  जिसे  संसद  के  दोनों  सदनों  द्वारा

 चहले  ही  पारित  कर  दिया  गया  विधेयक  में  केवल  हथकरघा  क्षेत्र  द्वारा  उत्पादन  के  लिए  बस्त्रों
 की  कुछ  म॒दों  के  आरक्षण  की  व्यवस्था  है  |

 न

 कांगड़ा  जिले  में  प्रामोण  बंक  लोलना

 2176  .  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  में  ग्रामीण  बैंक  ने  कांगड़ा  जिले  में  में  )
 और  गुलेर  में  अपनी  शाखाएं  खोलने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  किन  तारीखों  तक  ये  शाखायें  खोले  जाने  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  क्‍या  भारतीय  रिजवं  बँंक  से  इन  स्थानों  पर  शाखाएं  खोलने  हैतु
 लाइजेंस  प्राप्त  करने  के  लिए  ग्रामीण  बैंक  द्वारा  प्रयास  किए  गए  और

 यदि  तो  उनके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  और  किन  तारीखों  तक  लाइसेंस  प्राप्त किए
 जाने  और  शाखायें  खोले  जाने  की  संभ  वना  है  ?

 बित्त  जय  में  राज्य  मंत्रो  जयादंत  से  गचल  ग्रामाण  बैंक
 ने  काँगड़ा  जिले  में  पीरसालुही  में  अपनी  शाखा  खोलने  के  वास्ते  लाइसेंस  के  ज्षिए  दिया

 हिमाचल  ग्रामीण  बैंक  ने  अन्य  दो  केन्द्रों  अर्थात्‌  चामुखा  और  गुलेर  में  अपनी  शाखायें  खोलने  के

 लिए  भारतीय  रिजर्व  बेंक  को  आवेदन  नहीं  भेजे  हैं  ।

 चुंकि  हिमाबन  प्रदेश  में  वर्ष  1982-85  का  शावा-स्ार  कार्यक्रम  पूरा  हो  चुका  इसलिए
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 न

 भारतीय  रिजवं  बंक  ने  वर्ष  1985-90  की  श-खा-विस्तार  नीति  के  अंतर्गत  पीरसालुही  में  शाखा

 के  बारे  में.हिमाचल  ग्रामीण  बेक  के  अनुरोध  पर  विचार  करने  का  निर्णय  लिया

 2762.  श्री  जो०  एम०  बनातथाला  :  गाय  बाणिए्य  और  पृत्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्यवार  कुल  कितने  बैंकਂ

 क्‍या  सरकार  उचित  मूल्यों  पर  पर्याप्त  याने  की  समय  से  उपलब्धता  में  होने
 कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनकी  संख्या  बढ़ाने  के  बारे  में  विचार  और

 यदि  तो  उनकी  संख्या  बढ़ानें  की  किसी  येजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  उनक

 कहां-कहां  स्थापित  किया  जाएगा  ?
 गरु दल

 ्ह

 5

 पूति  ओर  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  झोलर  :
 विभिन्‍न

 हथकरघा  अभिकरणों  ने  अपने  राज्यों  में  अपने  यार्न  डिपो  खोले  इन  यारू
 डिपओं  की  संख्या  के  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  ने  भी  18  स्थानों  पर  यान
 डिपो  खोले  हैं  ।

 अभी  तक  राष्ट्रीय  हृथकरधा  विकास  निगम  ने  गोहाटी  और  बिहार  शरीफ  में  अपने  दो
 बैंक  खोले  हैं  हसने  केरल  में  कनौर  और  त्रिवेन्द्रम  में  2  बैक  खोलने  में  केरल  रज्य

 हे निगम  के  साथ  भी  सहयोग  किया
 हि

 तथा  राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निगम  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  क्रमबर :
 रूप  से  और  नए  यान॑  बंक  खोलने  का  भी  प्रस्ताव  किया  है  ।  इसने  राज्य  हथकरधा  अभिकरणं
 द्वारा  खोले  गए  यान॑  डिपुओं  में  यान  सप्लाई  करने  का  भी  प्रस्ताव  किया

 प्रमुख  तथा  मिनी  इस्पात  संयत्रों  ओर  रो-रीलरों  के  श्ोच
 परामर्श  और  सहयोग  की  व्यवस्था

 आर०  प्न्तानस्थी  :  क्या  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  कृप
 करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  इस्पात  उद्योग  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  देश  में  प्रमुख  तथा  मिन॑  ५
 इस्पात  संयंत्रों  और  री-रोलरों  के  बीच  सतत्‌  परामर्श  ओर  सहयोग  बनाए  रखने  के  लिए  को  :
 व्यवस्था  तैयार  करने  की  आवश्यकता  अनुभव  की  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  के०  नटबर  :  ओर  मुख्य  इस्पात
 लघ  इस्पात  कारखानों  ओर  पुनर्वेलकों  के  बीच  आवधिक  आधार  पर  परामर्श  और

 समीक्षा  के  लिए  और  इस्प्रात  निथम्त्रकਂ  की  अध्यक्षता  में  पुनर्वेलत  उद्योग  के  लिए

 परामर्शी  समितिਂ  के  रूप  में  मंच  उपलब्ध  पुनर्वेलल  लघु  इस्पात  कारखानों  और

 छ्य  उत्पादकों  के  इस  समिति  के  सदस्य  हैं  ।  सरकार  ने  खान  और  कोयला

 मंत्री  की  अध्यक्षता  में  परामर्शी  परिषदਂ  भी  गटित  की  है  जिसमें  इस्पात  उच्चोग  के

 इस्पात  उपभोक्ताओं  के  प्रतिनिधि  और  श्रमिक  नेता  और  सरकारी  अधिकारी  सदस्य  के

 रूप  में  यह  परिषद्‌  इस्पात  उद्योग  के  सुचारू  कायंकरण  के  लिए  दीधंकालिक  व  अल्पकालिक

 योजनाओं  के  बारे  में  सरकार  को  सलाह  देगी  ।  इसके  इस्पात  उद्योग  की  समस्याओं  को

 हल  करने  के  लिए  उपयुक्त  नीतियों  का  पता  लगाने  के  लिए  पाँच  कार्यकारी  दल  भी  गठित  किए

 गए  ये  कार्यकारी  दल  निम्नलिखित  कार्य  करेंगे  :  ---

 (1)  भविष्य  के  लिए  पूंजी-निवेश  संबंधी  प्राथमिक  ताएं  ।

 (2)  अब्पावधि  में  परिचालन  में  सुधार

 (3)  विपणन  विकास  ।

 (4)  श्रम  और  ओर

 (5)  परियोजना  प्रबन्ध  ।

 भारतोय  रिजव्र  बंक  के  कम्प्यूटर  कक्ष  के  कर्मचारियों  को  शिकायतें

 2764.  भ्री  चितामणि  जेगा  :  कया  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  कम्प्यूटर  कक्ष  के  कर्मचारियों  ने  उचित  प्रतिकर  दिये

 बिना  अधिक  कार्य  जसी  अपनी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिये  एक  अभ्यावेदन  दिया

 यदि  तो  उस  पर  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  प्राधिकारियों  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  सरकार  का  भारतीय  स्टेट  बैंक  में  इसी  प्रकार  के  पदों  पर  कार्यरत  कर्मचारियों

 की  भांति  इन  कर्मचारियों  को  भी  कुछ  राहत  देने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (=)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 48



 2  1907  लिखित  उत्तर

 की  नी  आन  आन  बज  eee  eee  बवयओने

 बित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादग  :  से  (&)  भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  उसे  नयी  दिल्ली  स्थित  अपने  कार्यालय  के  समाशोधन  गृह  कम्प्यूटर  कक्ष  से

 सम्बद्ध  आंकड़ा  प्रविष्टि/-(डाटा  एंट्रीय  आपरेटर)/-परिचालकों  से  एक  अधभ्याबेदन  प्राप्त  हुआ

 बन  >>

 बेंक  ने  यहू  भी  बताया  है  कि  कम्प्यूटर  कक्ष  में  आंकड़ा  प्रविष्टि  टमिनलों,पर  काम  करने

 बाले  परिचालकों  को  काम  की  कुछ  न्यूनतम  मात्रा  करनी  होती  है  और  इस  सम्बन्ध  में  निर्धारित

 मापदण्ड  उचित  समझे  गये  हैं  तथा  ये  मापदण्ड  अन्य  अभिकरणों  द्वारा  निर्धारित  मापदण्डों  की  तुलना
 में  अच्छे  इन  व्यक्तियों  को  टमिनलों  पर  काम  करने  पर  सामान्य  वेतन  और  भक्तों  क ेअलावा
 विशेष  भक्त  दिये  जाते  आंकड़ा  प्रविष्टि  परिच्रालकों  की  परिलब्धियों  और  विशेष  भस्तों  की

 तुलना  भारतीय  स्टेट  बंक  के  समकक्ष  कर्मचारियों  से  करने  का  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  क्‍योंकि
 भारतीय  रिजब  बैंक  के  कमंचारियों  पर  दीघे  अधिकरण  ओर  बंके  तथा  उसके  कर्मचारियों  के  बीच

 सम्पन्न  वेतन  संबंधी  विभिन्‍न  समझौतों  और  भारतीय  स्टेट  बक  के  कर्मचारियों  व  बंक  के  प्रबंधकों
 और  यूनियनों  के  बीच  हुए  विभिन्‍न  समझोतों  के  उपबन्ध  लागू  होते  हैं  ।

 पूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  देशों  को  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  उठाए  गये  कदम

 2765.  श्री  नवोग  राबणो  :  क्‍या  बाणिम्य  और  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 1982-83,  1983-84  3-84  और  1984-85  वर्षों  के  दोरान  यूरोपीय  आधिक  समुदाय
 के  देशों  को  निर्यात  वी  गई  बस्तुओं  का  कुल  मूल्य  क्‍या  था  :

 (@)  क्या  यूरोपोय  आर्थिक  समुदाय  के  देशों  में  होने  बाले  निर्यात  में  कमी  भायी

 यदि  तो  उसके  प्रमुख  क्या

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  देशों  को  किन-किन  वस्तुओं  का  निर्यात  किया  जा  रहा

 किन-किन  वस्तुओं  का  निर्यात  अधिक  प्रभावित  हुआ  और

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  के  देशों  को  अपना  निर्यात  बढ़ाने
 के  लिये  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 बानिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  पो०  ए०  :  1982-83  से  यूरोपीय
 आर्थिक  समुदाय  को  भारत  के  निर्यात  निम्नोक्त  प्रकार  रहे  :

 49



 उत्तर  12  1985
 बन  |  अनार  न  ३०००  «०८  कमेजममनननना  कान  के  नल  न  नानक  न-+-नक--कन-जकान+क---नमम++  ४५  ३33 ५33  .<-

 ९०)

 1982-83  1983-84  1983  1984 ह

 1975.10  1702.40  756.30  954.25

 जी  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं
 उठता  ।

 और  (3)  यूरोपीय  आ्थिक  समुदाय  की  होने  वाले  भारतीय  निर्यातो ंमे ंअधिकाशतः
 म  साले  खाद्य  चमड़ा  तथा  चमड़ा  मूल्यवान  तथा  अधध॑-मूल्यवान

 हस्तशिल्प  की  वस्तुएं  तथा  इंजीनियरी  म्दें  शामिल  इनमें  से  अधिकांश  मदों  के  निर्यातों  में

 वृद्धि  हुई  है  ।

 यूरोपीय  आथिक  समुदाय  के  देशों  को  भारतीय  निर्यात  बढ़ाने  के  प्रयास

 व्यापार  प्रतिनिधिमण्डलों  ।  निशनों  के  जानकारी  के  आदान  प्रदान

 जैसे  व्यापार  संवर्धन  उपायों  तथा  इपी  प्रकार  के  अन्य  विपणन  प्रयास  द्वारा  बराबर  किये  जा  रहे

 कैम््रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  संहगाई  भत्ते  को  किइतें

 2766.  भ्रो  एम०  क्ालिगस  :  क्‍या  जित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 है  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  महंगाई  की  थो  किश्तें  तय  हो  गई

 यदि  तो  ये  किश्तें  किस  किस  तारीख  से  देय  हुई

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  ने  केस्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ते  की  किश्तों
 के  भुगतान  के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  कोई  निर्णय  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (=)  सरकार  द्वारा  इस  पर  क्या  कायेवाही  की  गई  है  ?

 बिस  सस्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जनादंग  :  और  1984  के

 अंत  में  औसत  सूचकांक  सार  में  8  अंकों  की  बद्धि  हो
 जाने  पर  उसके  576  सूबकांक  तक  पहुंच  जाने
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 के  परिणाम  1-1-1985  से  महंगाई  भत्ते  की केवल  एक  ओर  किश्त  बिचार  किए  जाने
 योग्य  हो  गई  है  ।

 से  अखिल  भारतीत  रेलवे-मैन  फैडरेशन  और  अन्य  तीन  प्रमुख  महासंषों/संघों
 भर  दो  व्यक्तियों  द्वारा  दायर  की  गई  रिट्याचिका  पर  उच्चतम  ग्यायालय  ने  निम्नलिखित  अन्तरिम

 आदेश  जारी  किया  था  :

 भत्ते  की  जो  किश्ते  देय  हो  गई  हैं  उन्हें  1985  की  समाप्ति  से
 पहले  दे  दिया  रिट  याक्षिका  को  यथा-समय  कार्य  सूची  में  सम्मिलित  किया

 84,  1-2-1984,  1-4-1984  और  1-6-1984  से  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  और  तदर्थ

 महंगाई  भत्ते  के कारण  होने  वाली  31-8-1985  तक  की  बकाया  राशि  की  अदायगी  को  स्वींकृति  के

 लिए  सरकार  ने  5-1-1985  को  आदेश  जारी  कर  दिये  1-8-1984  और  1-11-1984  से

 रिक्त  महंगाई  भत्ते  ओर  तदर्थ  महंगाई  भत्ते  की  दो  किश्तों  की  आदायगी  के  लिए  भी  19  जनवरी
 1985  को  स्वीकृति  जारी  कर  दी  गई  थी  ।

 पेंदान  की  संराशिकृत  रकम  प्रत्यावर्तत

 2767.  श्री  सतन  कुरार  मण्डल  :  गया  बिल  मन्त्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  सेवानिवृत्त  कमंचारियों  को  10  वर्ष  के  पश्चात्‌  पेंशन  की

 शिक्ृत  रकम के  प्रत्यावर्तत  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  में  दायर  की  गई  रिट  यात्रिका  की  वर्तमान

 स्थिति  कया  है

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  आपत्ति  याचिका  दायर  की  और

 क्‍या  सभा  की  याचिका  समिति  द्वारा  कीं  गई  सिफारिशों  तथा  निर्वाह  ब्यय  के  बढ़

 जाने  के  कारण  इन  पेंशनभोगियों  की  दयनौय  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  उनकी

 प्रा्थंना  पर  पुनः  बिचार  करने  ओर  अन्य  राज्यों  की  भांति  पेंशन  की  संराशिकृत  रकम  का  प्रत्यावतंन

 करने  का  विभार  है  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जमादंदन  :  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  रिट

 यात्रिका  की  सुनवाई  की  गयी  है  तथा  सरकार  को  उनके  फैसले  की  प्रतीक्षा  है  ।

 हां  ।

 चू  कि  मामला  उच्चतम  स्यायालय  के  समक्ष  पहले  हो  विचार  के  अप्रिम  स्तर  पर

 पहुंच  चुका  इस  पर  आगे  की  कार्यवाही  उच्चतम  स्यायालय  द्वारा  दिए  गए  निदेशों  तथा  निर्णय  के

 सन्दर्भ में  की
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 उड़ोसा  में  क्षेत्रीय  प्रामोण  बेफ़ों  को  स्थापसा

 2768.  भरी  अनम्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  कृषि  सथा  ग्रामीण  बिकास  बेक  के  परामझ्श  से  उड़ींसा

 में  कितने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  स्थापित  किये  गए

 क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  अनुदेश  भी  जारी  किये

 यदि  तो  उनके  मुख्यालय  के  स्थान  तथा  काये  क्षेत्र  का  ब्यौरा  क्या  और

 राज्यों  से  अंशदान  प्राप्त  होने  तथा  बँकों  की  स्थापना  के  बीच  औसत  अन्तर  का  ब्यौरा

 क्‍या

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंग  :  ओर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 प्रादेशिक  ग्रामीण  बंक  1976  के  उड़ीसा  राज्य  में  9  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  स्थापित
 किये  गये  राज्य  के  सभी  13  जिले  इन  नो  क्षेत्रीय  बेंकों  के  अन्तगंत  आते  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक
 स्थापित  करते  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  अधिसूचनाए  जारी  की  गयी  थीं  ।

 उड़ीसा  में  क्षेत्रीय  प्रमोण  बैंकों  के  मुख्यालयों  के  स्थानों  और  उनके  कार्यक्षेत्र  का

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 ज़श्नीय  ग्रामीण  बेक
 रा

 मुक्यालय  का
 रा

 शामिल  किये  गये  जिले
 का  नाम  बम  के  नाम

 1.11  2.  3...
 पर

 पुरी ग्राम्य बेक पिपली पुरी 2. बोलनगीर आंचलिक ग्राम्य बेंक बोलनगीर बोलनगौर साम्भलपुर सुंदरगढ़ 3. कटक प्राम्य बेंक कटक कटक 4. कोरापुट पंचवटी प्राम्य बैंक जैपोर कोरापुट 5. कालाहांडी आंचलिक ेवानीपटना ग्राम्य बक फुलबनी 6. बैतरणी प्राम्य बैंक बरीपड़ा मयूरभंज क्योंश्वर 7. बालासोर ग्राम्य बेंक बालासौर बालासौर 52
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 1  2  3
 लजज++  —  भय प"दथनय:पनतयदद  या

 8.  ऋषिकुलय  ग्राम्य  बैंक  बेहरा  मपुर  गंजम

 9.  घेनकनाल  प्राम्य  बेक  धेनकनाल  धेकनताल

 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  होने  वाली  शेयर  पूजी  की  तारीख  के  बारे  में  बतंमान  सूचना
 पद्धति  से  कोई  जानकारी  नहीं  मिलती  ।  आमतौर  पर  क्षतत्रीय  ग्रामौण  बेक  स्थापित  हीते  ही  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंकों  को  संबंधित  राज्य  सरकारों  तथा  अन्य  शेयर-होल्डरों  अर्थात्‌  केन्द्र  सरकार  तथा  संबंधित

 प्रायोजक  बैंकों  से  शेयर  प्‌  जी  अंशदान  प्राप्त  हो  जाता

 पान  तम्थाक  बताने  बालो  कम्पनियों  द्वारा  आयकर  ओर  उत्पादन  शुल्क  का  भुगतान

 2769.  क्री  पियूस  तिरको  :  क्‍या  बिक्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पान  में  इस्तेमाल  किया  जाने  वाला  तम्बाकू  बनाने  बाली  बहुत  सी  कम्पनियां

 आयकर  तथा  उत्पाद  शुल्क  के  भुगतान  करने  में  बड़े  पैमाने  पर  धोखा  छड़ी  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  बया  है  ;

 देश  में  पान  तम्बाकू  बनाने  वाली  कम्पनियों  का  ब्योरा

 उतकी  प्रारंभिक  तथा  वतंमान  पूजी  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 उनके  द्वारा  करों  की  चोरी  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  जनादत  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सदन  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विभिस्न  राष्ट्रोयकृत  बेंकों  में  ऋण  राशि  तथा  जमाशश्ि  का  अनुपात

 ]

 2770.  श्री  हन्मान  सोलाह  :  क्या  बिसत  मन्त्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण
 सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  भिन्न-भिन्न  राज्यों  में  विभिन्न

 राष्ट्री  यकृत  बैंकों  में  ऋण  राशि  और  जमा  धनराशि  के  अनुपात  का  राज्य-वार  और
 बार  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जित्त  संज्ालय  में  राज्य  सस्त्रो  अनादंस  :  यथा  उपलब्ध  सूचना  एकत्रित  करके
 सभा  पटल  रशथ्व  दी
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 आपिशयल  हैल्ड  ”  शोक  से  समाचार

 2771.  क्रो  कमला  प्रसाद  सिह  :  बया  बिक्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  17  1985  के  टाइम्सਂ  में
 आपिशयल  हैल्डਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  राष्ट्रीयकृत  बैंकों
 के  साथ  सासहपूर्ण  और  अपमानजनक  घोकाधड़ी  का  भाण्डा  फोड़ा  फोड़  दिया

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  की  जांच  की  गई  है  और  यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा
 ब्या

 क्‍या  इस  प्रकार  की  गोजनावद्ध  धोखाधड़ी  के  मामलों  की  इससे  पहले  भी  सरकार  को

 सूचना  मिली

 तो  भविष्य  में  ऐसी  धौखाघ्ड़ियों  की  पुनरावृत्ति  को  रकोने  के  लिए  पर्याप्त

 सुरक्षा-व्यवस्था  क्‍यों  नहीं  की  और

 भविष्य  में  ऐसी  धोखाधड़ियों  को  रोकने  के  लिए  अब  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 बिस  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जनादन  जी  सरकार  ने  यह
 समाचार  देखा  है  ।

 इण्डियन  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इसके  एक  अधिकारी  श्री  राज  कुमार  गौतम

 ने  एक  अस्य  व्यक्ति  की  सांठ-गांठ  से  बेंक  की  ग्रेटर  कैलाश  गाजियाबाद  भौर  नई
 की  शाखाओं  में  धोखाधड़ी  की  ।  इस  धोखाघड़ी  में  अन्तग्न स्‍त  कुल  राशि  3.12  लाख

 रुपये  जिसमें  से  1.95  लाख  रुपये  की  राशि  पुलिस  द्वारा  अपने  कब्जे  में  कर  ली  गई

 है  और  0.87  लाख  रुपये  की  राशि  सन्दिग्ध  व्यक्तियों  द्वारा  खोले  गए  खातों  में  पुलिस  ने

 श्री  मौतम  को  उसके  साथी  के  साथ  हिरासत  में  लिया  था  लेकिन  बाद  में  उसे  जमानत  पर  रिहा  कर

 दिया  ।  बैक  ने  उसे  18-1-1-85  से  निलम्बित  कर  दिया

 से  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  ऐसी  धोखाधड़ियां  अन्तर  शाखा

 समाधान  के  समय  सामने  आती  हैं  और  बैंकों  में  ऐसी  धोखाधड़ियों  का  पता  लगाने  के  लिए
 पद्धतियां  मौजूद  भारतीय  रिजर्व  बेक  ने  आगे  यह  बताया  है  कि  यद्यपि  वर्तमान  सुरक्षा  उपाय

 ऐसी  धौखाधड़ियों  का  पता  लगाने  के  लिए  पर्याप्त  हैं  किन्तु  धोखाधड़ी  में  अपनाई  गई  कार्य  प्रणाली

 का  अध्ययन  करने  के  पश्चात्‌  रिजवं  घटनाओं  को  होने  से  रोकने  के  लिए  बैंकों  को समय-समय

 पर  अनुदेश/म'गंनिर्देश
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 2772.  भरी  बेझबाणो  पापो  रेड्डो
 :  कया  बाणिज्य  ओर  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  कपास  निगम  की  स्थापना  वृद्धि  तथा  लाभकारो  मूल्यों  सहित
 कपास  उत्पादकों  से  हितों  की  सहावता  के  दृष्टिकोण  से  की  गई  थी  ;

 यदि  तो  क्या  इन  उद्दे  श्यों  की  पूरी  तरह  से  प्राप्त  कर  लिया  गया

 क्‍या  वर्ष  1984-85  5  में  तमिलनाडु  के  कपास  उत्पादकों  को  (600  रु०  प्रति  क्विंटल
 कपास  का  मूल्य  दिया  गया  था  और  आप्र  प्रदेश  के  पास  उत्पादकों  का  केवल  500  to  प्रति  क्विन्टल
 कपास  मूल्य  की  पेशकश  की  गई

 यदि  हां  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  उक्त  मामले  तथा  भारतीय  कपास  निगम  के  कार्यकरण  की  जाँच  करने
 के  लिए  सरकार  का  संसद  सदस्यों  की  एक  समिति  नियुक्त  करने  का  विचार

 पूति  और  वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  चन्द्रशेलर  :  और  भारतीय
 रुई  निगम  का  सबसे  महस्वपूर्ण  उद्देश्य  है  ₹ई  उपककर्ताओं  को  सहायता  निगम  रुई  की  आवक
 के  आरभ्भ  होने  के  समय  से  ही  बाजार  में  प्रवेश  करता  है  और  अन्य  खरीदारों  के  साथ  प्रतियोत्िन्ना
 करके  प्रचलित  बाजार  कीमतों  पर  रुई  खरींदना  है  ।  रुई  बाजार  में  इसकी  उपस्थिति  से  उपजकर्ताओं
 को  अपनी  उपज  पर  लाभकारोी  कीमतें  मिलना  सुनिश्चित  हो  जाता  रुई  की  कौंमतों  के  सरकार

 द्र।रा  घोषित  सहायता  स्तर  से  नीचे  आने  की  अवस्था  में  निगम  को  कीमत  समर्थन  कार्य  करने  के

 लिए  एंजेंसी  के  रूप  में  भी  नियुक्त  किया  गया  इस  उद्देश्य  की  पूति  के  लिए  सरकार  ने  8  अप्रैल

 1985  तक  समर्थन  कीमतों  पर  मध्य  आन्ध्र  प्रदेश  से  34,790  गांठे
 खरीदी  हैं  ।

 और  रुई  की  कीमतें  हर  किस्म  के  सम्बन्ध  में  अलग-अलग  होती  कपास  की
 डो०  सी०  और  एम०  के  लिए  समर्थन  कीमत  क्रमशः  600  रु०  और  555  रु०

 प्रति  विवंटल  निर्धारित  की  गई  हैं  और  भारतीय  रुई  निगम  ने  बिना  किसी  भेदभाव  के  तमिलनाडु
 और  आन  प्रदेश  में  कीमत  समर्थन  कार्य  के  अन्तर्गत  खरीद  करते  समय  यही  कीमतें  दी  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 जिला  शिप्षला  में  यूनाइटेड  काम्रशियल  बेक  को  शालां  खोलनता

 2773.  भ्रो  राम  समुझाबन  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यूनाहटेड  कमरशियल  बेक  का  विचार  जिला  शिमला  में  अपना  एक
 शाखा  कार्यालय  खोलने  का  और

 यदि  तो  उक्त  बेंक  का  यह  शाखा  कार्यालय  किस  तारीख  तक  खोले  जाने  की
 सम्भावना  है  ?

 बिल  स्मज्नालय  में  राज्य  मसत्री  जमादंग  :  और  यूनाइटेड
 कमशियल  बेंक  को  शिमला  में  शाखा  खोलने  के  लिए  5
 1985  को  एक  लाइसेंस  जारी  किया  गया  बैक  को  यथाशीघ्र  अपनी  शाखा  खोलने  के  लिए  कहा
 गया  हैं  ।

 बिहार  के  रेशम  उत्पादकों  को  प्रोत्साहन

 2774.  भोमतों  साधुरी  क्‍या  बाणिग्य  और  पति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बिहार  में  पिछले  दो  वर्षों  क॑ं  दोरान  विभिन्‍न  देशों  को  कितने  रेशम  का  निर्यात  किया
 और

 क्‍य  सरकार  ने  इन  रेशम  उत्पादकों  को  और  अधिक  प्रोत्साहन  देने  क॑  लिए  कोई

 कदम  उठाए  गए  हैं
 !

 पूर्ति  और  बस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  अन्‍्त्रो  चगादोखर  :  बिहार  से  प्रकृतिक

 रेशम  के  माल  का  निर्यात  मुख्यतः  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  भागलपुर  प्रमाणीकरण  केन्द्र  कीं  मांफंत

 होता  गत  2  वर्षों  के  दोरान  इस  केन्द्र  से  निर्यात  के  आँकड़े  तिम्नाकित  हैं  :

 बर्थ  मात्रा  वर्ग

 2-83

 3-84

 सरकार  ने  अनेक  प्रोत्साहन  प्रदान  किए  हैं  जिनको  समय-समय  पर  लमीक्षा  की

 जाती

 इस्थात  संथंत्रों  की  क्षमता  का  उपयोग

 2775.  ओर  जगस्ताथ  पटनायक  :  क्‍या  खान  और  कोयला  संज्ो  यह  बताने  के

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  देश  में  छठी  पंच  बर्षीय  योजना  के  दो  रान  सरकारो  क्षंत्र के  सभी  इस्पात  संयस्त्रों  में

 पिंड  इस्पात  और  विक्री  योग्य  इस्पात  के  उत्पादन  के  शम्बसत्र  में  क्षमता  का  उपयोग

 कम  होता  हुआ  पाया  गया  और

 यदि  तो  क्षमता  के  कम  उपयोग  सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है और  सरकार  का  विचार
 इस  श्म्बन्ध  में  क्या  कदत  उठाने  का  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  सन्त्रो  के०  मटबर  और  मुख्य  रूप  से  पर्याप्त
 मात्रा  में  तथा  बेहतर  बवालिटी  के  कोककर  कोयले  की  उपलब्धि  में  अत्य  प्रकार  के  क्चे
 माल  की  बिजली  की  अपर्थाप्त  प्रोद्योगिकी  पुरानी  हो  जाने  तथा  संयन्त्र  पुराये  हो
 जाने  के  कारण  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  कारखाने  अपनी-अपनी  निर्धारित  क्षमता
 पर  परिचालन  नहीं  कर  सके  हैं  ।  निर्धारित  क्षमता  प्राप्त  करने  हेतु  बेहतर  क्वालिटी  के  आंदानों  की
 पर्याप्त  मात्रा  में  कच्चे  माल  में  इस्पात  कारखानों  का  पुनरुद्धार  करके  प्रोद्योगिकीय
 उन्‍्मयन  और  बेहतर  रख-रखाव  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे

 वाहन-बोमा  संबन्धी  दावों  का  तिबटान

 2776.  भ्री  धर्मवीर  सिंह  त्यागी  :  क्‍या  बित्ल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  3]  1984  के  बाद  के/उपद्रवों  में  क्षति  ग्रस्त  होने  बाले
 वाहनों  के  सम्बन्ध  में  पेश  किये  गए  वाहन  बीमा  सम्बन्धी  दाबों  को  उन  वाहनों  की  अनुमानित  लागत
 का  50  प्रतिशत  या  50,000  इनमें  जो  भी  कम  भुगतान  करके  निपटने  का  निर्णय  किया

 है  जिन  वाहनों  का  दंगों  में  क्षति  ग्रस्त  होने  का  बीमा  नहीं  हुआ  था  जैसाकि  26  1885  के
 टाइम्स  आफ  इण्डिया  में  प्रकाशित  हुआ  और

 यदि  तो  उक्त  निर्णय  को  ध्यान  में  रखकर  इन  दावों  के  मिबटान  के  लिए  क्‍या

 कार्यवाही  का  गई  है  या  करने  का  विचार  है  ?

 बित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खगादंग  :  हां  ।

 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  अनु  रोध  किया  गया  है  कि  बीमा  कम्पनियों  से
 ब्यौरा  प्राप्त  होने  पर  इन  दाबों  का  निदिष्ट  मानदण्ड  के  अनुसार  भुगतान  कर  तथा  तत्पश्चात
 केन्द्रीय  सरकार  से  इस  राष्षि  की  प्रतिपूर्ति  के  लिए  अपने  दाबे  दाखिल  करें  ।

 गष्ट्रीय  बस्तर  निगम  में  वित्तोय  कठिनाई

 2777.  भो  अनमन्‍्व  :  सिह  कया  बाणिज्य  ओर  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  उठाया  गया  नियंत्रित  कपड़ा  बड़ी  मात्रा  में  इकट्ठा  हो  जाने  के  कारण  राष्ट्रीय
 कपड़ा  निगम  हाल  ही  में  वित्तीय  कठिनाई  में

 आ
 गया

 यदि  ती  इस  बारे  में  क्‍या  ब्योरा  और

 वित्तीय  कठिनाई से  निगम  को  उबरने  के  लिये  इकट्ठा  हो  गये  कपड़े  की  बिक्री  करने
 के  विवरण  को  सुचारू  बनाने  के  लिये  क्‍या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 पू्ति  ओर  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  चन्न  शेखर  :  से  उपलब्ध
 जानकारी  के  अनुसार  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगस  की  मिलों  के  पास  28  1985  की  स्थिति
 के  नियंत्रित  कपड़े  की  लगभग  17,449  गांठों  के  स्‍्टाक  थे  जिनका  पृूल्य  लगभग  ]047  रु०  था
 ओर  लगभग  1/4  महीनों  के  उत्पादन  के  बराबर  थे  जो  कि  सामान्य  सीमाओं  के  अन्दर  स्टाकों
 को  शीघ्रता  से  समाप्त  त  रने  के  उद्देश्य  से  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  एन०  सी०  सी०  एफ०  तथा  बस्तर

 आयुक्त  के  निरम्तर  सम्पक  में  है  ।

 जीवन  बीमा  निगम  में  अत्यधिक  क्मंचांरो  होना

 2778:  भ्रो  जो०  बिजय  रामा  राज  :  क्‍या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  में  कमचारियों  की  संख्या  निर्धारित

 संख्या  से  बहुत  अधिक  ओर  अव्यावसायिक  है  और  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  सुधारात्मक
 कदम  उठाने  का  विधार

 वया  जीवन  बीमा  निगम  के  प्रशासनिक  खर्च  सबसे  अधिक  है  जिसके  कारण  प्रीमियम
 अधिक  और  बोनस  कम  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गेर-सरकारो  क्षेत्र  के  एककों  को  बीमाकत  शेयर  होल्डरों  के
 रूप  में  यह  कार्य  करने  की  अनुमति  देने  का  है  जिसमें  सरकार  का  हस्तक्षेप  बहुत  कम  जैसाकि
 स्वतन्त्रता  से  पहले  हुआ  करता  था  ?

 वित्त  मंज्ालय  में  राज्य  मंत्रो  लगादंग  जीवन  बीमा  निगम
 के  कार्यालयों  के  स्टाक  का  ढांचा  भारत  प्रकार  के  कमंचारी  निरीक्षण  एकक  इन्सपेक्शन

 द्वारा  निर्धारित  फामू  ले
 पर  आधारित  है  ।

 यद्यपि  सुद्रा-स्फीति  ओर  बढ़ती  हुई  लागतों  के  कारण  समग्र  ब्यय  में  कुछ  वृद्धि  हुई
 तथापि  ऊपरी  खं“अनुपात  और  नवीकरण  खर्च  अनुपात  में  बराबर  गिराबट  आई  है  तथा  जीवन  बीमा

 निगम  ने  पिछले  कुछ  वर्षों  में
 बोनस  की  ऊंची  दरें  भी  घोषित  की  हैं  ।

 नहीं  ।
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 सोमा  शुल्क  अधिकारियों  को  हतोत्साहित  करना

 2779.  थी  कालो  प्रसाद  पांडे  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  तस्करी  करके  लाए  जा  रहे  निषिद्ध  माल  को  जध्त  करने  के

 लिए  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  के  लिए  कुछ  प्रोत्साहनों  की  घोषणा  की

 क्‍या  उन  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  के  मामले  में  हतोत्साहित  करने  की  भी  घोषणा
 की  है  जो  ईमानदारी  से  अपने  कर्तव्य  का  निर्वाह  करने  में  पीछे  पाये  और

 ,  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  से  तस्करी-निवारण
 अभियान  को  तेज  करने  के  अंगरून  सूचना  देने  वाले  व्यक्तियों  और  तस्करी-निवारण  कार्य  में
 रत  विभागीय  अधिकारियों  को  दिये  जाने  वाले  पुरुस्कार  और  अन्य  प्रोत्साहुत  देने  संबन्धी  योजना
 की  समीक्षा  सरकार  ने  हाल  ही  में  की  थी  ।

 इस  समीक्षा  के  तस्करी-निवारण  सम्बन्धी  आधारभूत  संरचना  को  और
 अधिक  मजबूत  बनाने  के  साथ-साथ  पुरुषकार-नीति  को  भी  युक्ति  बनाना  आवश्यक  समझा  गया  ।

 यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  सूचना  देने  वाले  व्यक्तियों  और  विभागीय  अधिकारियों  की

 पुरुस्कार  पात्रता  को  एक-समान  बनाने  के  साथ-साथ  पुरस्कार  की  रकम  को  अभिगृहीत  मिषिद्ध  माल
 के  10  प्रतिशत  से  बढ़कर  20  प्रतिशत  किया  जाएऔर  साथ  ही  साथ  अभिग्रहण  के  तुरन्त  बाद

 पुस्कारों  का  कुछ  हिस्सा  देने  की  व्यवस्था  की  इन  नये  प्रोत्माहनों  की  अन्य  मुख्य-मुख्य
 विशेषताएं  ये  हैं  कि  अभिगहीत  निषिद्ध  माल  के  मूल्य  के  एक  प्रतिशत  से  पांच  प्रतिशत  तक  की  रकम
 से  तीन  निधियों  का  सुजन  किया  जाए  ।  इन  निध्ियों  को  प्राप्त  होने  वाले  धत  का  उपयोग  सरकार
 इन  प्रयोजनों  के  लिए  करेगी  कार्यनिष्पादन  को  प्रोत्साहन  तस्करी-निबारण  उपकरणों
 का  अधिग्रहण  और  तस्करी-निवारण  काय॑  में  लगे  विभागीय  अधिकारियों  को  तथा  जो  विभागीय
 अधिकारी  तस्कारी-निवारण  के  कार्य.निष्पादन  के  दौरान  वीर-गति  को  प्राप्त  हो  गए  उनके
 परिवारों  को  सुरक्षा  तथा  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  आदि  ।

 तस्करी-निवारण  प्रयासों  के  अंग-रूप  तस्करी  की  आशंका  बाले  विभिन्न  क्षेत्रों  का  बरिब्ठ
 अधिकारियों  द्वारा  अब्चानक  दोरा  ओर  निरीक्षण  करने  की  बारम्बारता  को  बढ़ा  दिया  गया  है  ओर
 जिन  मामलों  में  कर्मचारियों  की  कोई  चूक  पकड़ी  जाती  उनमें  उच्चित  प्रशासनिक/अन॒शासनात्मक

 कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 मैसर्स  यूनियत  कारबाइड  को  ओर  उत्पादन  शुल्क  और  आयकर  की  बकाया  राधि

 2780.  भरी  रामभगत  पासवान  :  क्या  बिल्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 59
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 क्तितीजयत+ 5  -+  —  “कनक-पमन+-अनक«के«%++> कम

 क्या मंसस यूनियन कारबाइड लिमिटेड को जारी किए गए लगभग 20 करो रुपये की राशि के उत्पाद शुल्क नोटिसों पर अभी निर्णय दिया जाना और यदि तो मेसस यूनियन कारबाइड को जारो किए गए उत्पाद शुल्क और कर के कारण बताओ नोटिसों में कुल कितनी राशि अन्तग्रंस्त है ? बित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री जतादन और की स्थिति के अनुसार मै० यूनियन कारबाइड़ से पुष्ट भागों के कारण उत्पादन शुल्क की 50.30 लाख रु० की राशि वसूल की जानी शेष थी । इसके अलावा न्यायनिर्णयन न होने के कारण कम्पनी की तरफ लाक्ष रु० की अपुष्ट मांगें भी शेष पड़ी हैं । कम्पनी की तरफ आयकर की और कोई मांग शेष नहीं है ! पहिचम बंगाल सरकार द्वारा विश्व बंक आवि से लिए गए ऋण प्रो० सनोरंजम हाल्दर : वया वि्ष मंत्री यह बताने की छृपा करेंगे कि : पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी विभिन्‍न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक तथा अन्य ऐसी एजेसियों से अब तक कुल कितना ऋण लिया उन परियोजनाओं के नाम क्या और ऐसे ऋणों की शर्ते क्‍या और गया इन ऋणों का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है ? बितत मंत्रालय में राज्य मंत्री जनादंन : और उन परियोजनाओं का जिनके लिए विश्व अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि यूरोपीय आर्थिक समुदाय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ज॑से बहुपक्षीय अभिकरों हारा पश्चिम धंगाल सरकार को सहायता दी गई संलग्न विवरण में दिया गया विश्व बेंक सहायता में अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण विकास और बेंक उधार तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघऋण शामिल अन्तर्राष्ट्रीय पुनिर्माण और विकास बैक उधारों पर लगने वाले ब्याज की दर को प्रत्येक छमाही के लिए पूल पर आधारित परिवततेनीय उधार प्रणाली के अनुसार तय किया जाता ये उधार से 20 वर्षों तक की अवधि में वापस करने होते ्ै जिनमें 5 वर्षों की रियाती अवधि भी शामिल अस्त्र्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण के अवितरित भाग पर 075 प्रतिशत की दर से वचनबद्धता शुल्क और संवितरित भाग पर 0.75 प्रतिशत की 60
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 दर  से  सेवा  प्रभार  लिया  जाता  यह  ऋण  पत्रास  वर्षों  में  लौटाए  जाने  हैं  जिसमें  दस  बर्षों  को

 रियायती  अवधि  भी  शामिल  अन्तर्राष्ट्री  कृषि  विकास  निधि  उधारों  पर  कोई  ब्याज  नहीं  लिया

 ज।ता  परन्तु  सेवा  प्रभार  एक  प्रतिशत  है  भौर  परिपक्बता  अवधि  50  वर्ष  है  इसकी  बापसी  अदायगी

 10  वर्षों  की  रियायती  अवधि  के  पश्चात्‌  शुरू  हो  जाएगी  ।  यूरोपीय  आ्थिक  समुदाय  और  संयुक्त

 राष्ट्र  विकास  कायंक्रम  से  प्राप्य  सहायता  अनुदान  के  रूप  में  है  ।

 बहुपक्षीय  अभिकरणों  से  उधार  भारत  सरकार  द्वारा  लिए  जाते  हैं  ओर  इसकी

 राशि  राज्य  सरकारों  को  दी  जाती  इस  प्रकार  इन  उधारों  की  वापसी  अदायगी  का  दायित्व

 भारत  सरकार  पर

 विवरण

 बिहव  बेंक  अस्तर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  और

 संपुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  से  सहायता  प्राप्त  परियोजनाएं
 -  शिशिकिकक  कक  नकल  कक

 क्रम  संद्या  परियोजना  के  नाम  उधार/ऋण/  करार  टिप्पणी

 जारी  अनुदान  की  पर

 परियोजनाएं  कुल  स्वीकृत  हस्ताक्षर
 राशि  करने  की

 अमरीकी  तारीख

 डालरों  में )

 1  2  3  4  5  6

 विश्व  बंक

 1.  प्रथम  कलकत्ता  शहरी  विकास

 परियोजना  (427  भाई  समाप्त  350...  12-9-73

 2.  द्वितोय  कलकता  शहूरी  विकास

 परियोजना  समाप्त  6-1-78

 3.  तृतीय  कलकत्ता  शहरी  विकास
 परियोजना  जारी  1470...  8-6-83

 4...  कलकत्ता  शहरी  परिवहन
 परियोजना  जारी  560  27-10-80

 61.
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 1  2  3  4  5  6

 $.  अ्न्तदेंशीय  मत्स्य  पालन  जारी  200  18-1-80  बहुराज्यीय
 योजना  (5
 पश्चिम  बंगाल  के

 भाग  का  अलग  से

 उल्लेख  नहीं  किया

 गया  है  ।

 6.  एन  सो  डो  सीना

 जारी  1250  21-7-81  तदैव  (9

 72.  एन  सी  डी  सीना

 जारी  2200  12-10-84  तदेव  (8

 8.  पश्चिम  बंगाल  सामाजिक

 बन  पालन  जारी  290...  24-2-82

 9.  पश्चिम  बंगाल  कृषि  विकास

 परियोजना  समाप्त  340  28-4-1975

 10.  पद्चिचम  बंगाल  कृषि  विस्तार

 विस्तार  तथा  अनुसंधान
 परियोजन

 जारी  120  1-9-77

 अन्तर्शष्ट्रोय  कृषि  बिकास  निधि

 11.  सुन्दरवन  विकार

 परियोजना  जारी  1750  16-12-19  84

 बूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  देश

 12.  पष्रचिचम  बंगाल

 सहायता  परियोजना  जारी  30  लाख  12.2-80  परियोजना  को

 इं०सी  यू  ०  12-2-83  को  समाप्त

 होना  था  समाप्ति
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 1

 13.

 2

 बन  रोपण  भूमि  तथा

 जनसं  रक्षण  परियो  बना

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम

 14.  आई  एन  015
 भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण

 15.

 16.

 को  प्रशिक्षण  सहायता

 आई  एन

 मैससे  बंगाल  कम्यूनि  टी  लि०

 कलकत्ता  को  मलेरिया  की

 रोकथाम  की  दवाओं  के

 विनिर्माण  की  सुविधाओं  का

 आधुनिकीकरण  करने  के  लिए

 आई  एन

 जारी

 जारी

 नेशनल  टेस्ट  हाऊस  कलकत्ता  जारी
 परीक्षण  तथा  मूल्यांकन
 धाओं  में  सुधार  करने  के  लिए

 4  5

 28  लाख  10-6-82

 ई०  सी०  यू०

 संयुक्त
 जनवरी

 राज्य  अमेरिकी  1984
 डालर

 922,600

 नवम्बर
 1981

 434,425

 लाख  अमरीकी
 डालर

 1,548,399  1982

 की  अवधि  को
 पीय  भाथिक  समुदाय
 हास  दिसम्बर  1984
 वक  बढ़ा  दिया  गया

 परियोजना  को

 कुछ  अपरिहाये  कारणों
 से  पूरा  नहीं  किया  जा
 सका  तथा  इसे  पूरा
 करने  के  लिए  जून
 1986  तक  का  और
 समय  मांगा  गया  है

 1987-88  तक  का
 समय  मागा  यया
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 17.  आई  एन  तदेव  517,393

 19.

 20.

 अनजान  प्रा-त-+--+--+-+भपपैपपाए

 64

 कोयले  से  संशलिस्ट  तेल  के

 उत्पादन  के  लिए  सम्भाव्यता

 अध्ययन  वेस्ट  बंगाल  इंडस्ट्रियल
 डेवलपमेण्ट

 कलकत्ता  को  ।

 आई  एन
 डेंपसोन  का  विनिर्माण  तदेव  20,000

 बंगाल  कंमीकल्स  एण्ड
 कलकत्ता

 आई  एन  डी  (76)  0022

 भूमिगत  ताबा  खनन  हिन्दुस्तान  शदेव  315-203

 कापर  लि०  कलकत्ता

 आई  एन  डी  (28)  025  _  तदेव  551,975
 चमड़ा  तकनीक  कालेज
 का  सुदृढ़ो  उद्योग

 तकनीकी  शिक्षा

 विभाग  के  माध्यम  पश्चिम
 बंगाल  कलरत्ता

 इलाइचो  का  उत्पादन

 अगस्त

 1982

 दिसम्बर

 1978

 दिसम्बर

 1983

 12  1985

 2782.  भी  चम्सन  बासस  :  क्‍या  बाणिज्य  ओर  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  बष  इलायची  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ

 क्‍या  उत्पादन  कुछ  कम  हुआ

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इलायची  उत्पादकों  को  अधिक  उत्तांदन  के  लिए

 के  रूप  में  कूछ  राजसहायता  देने  का  है  ?
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 बालिज्य  संत्रालय  में  राज्यमंत्री  :  से  गत  मौसम  1983-84
 में  इलायची  का  उत्पादन  1600  मे०  टन  था  जो  कि  औसत  वाधिक  उत्पादन  से  काफी  कम  था  ।

 उत्पादन  में  यह  भारी  कमी  इलायची  उत्पादक  राज्यों  में  दो  लगातार  मौसमों  के  दोरान  अभूतपूर्व

 सूखे  के कारण

 सरकार  ने  सूखे  से  प्रभावित  उपजकर्ताओं  की  मदद  के  लिए  इलायची  बोड़  को

 लिखित  योजनाओं  को  अनुमोदित  कर  दिया

 (1)  प्मरोपषण  ऋण  सह  उपदान  मोजना  :

 इस  योजना  के  अन्तगंत  3  वर्षों  में  11,000  हैक्टार  (7500  हैक्टार  बड़े  उपजकर्ताओं
 के  लिए  तथा  7500  हैक्टार  छोटे  उपजकर्ताओं  के  लिए  क्षेत्र  कवर  8  हैब्टार  तक  के

 स्वामित्व  वाले  लधु  उपजकर्ताओं  को  1000  Fo,  800  रु०  और  700  की  तीन  वाथिक  किस्तों
 में  2500  रु०  प्रति  हैक्टार  का  नकद  उपदान  किया  जा  रहा  कृष्ण  का  भाग  7850  रु०  प्रति

 हैक्टार  है  जिसंकी  व्यवस्था  वित्तीय  संस्था  से  की  जायेगी  और  उस  पर  3  प्रतिशत  ब्याज  उपदान  दिय

 जा  रहा  है  बड़े  उपजकर्ता  1000  300  रु०  और  200  रु०  की  तीन  वार्षिक  किस्तों  में  1500  ०

 प्रति  हैक्टार  के  नकद  उपदान  के  लिए  हकदार  ऋण  का  भाग  8750  र०  प्रति  हैक्टार  है  ।

 (2)  प्रमाणित  नसंरियों  में  पोलोथीन  थेलियों  में  पोधों  का  उत्पादन  ।

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  बीज  सामग्री  तथा  पोलीथीन  थैलियों  की  50  प्रतिशत  लागत  की
 आर्थिक  सहायता  दी  जाती

 (3)  अधिक  प्रमाणित  नसंरियां  लोलना

 यह  योजना  1983-84  से  कार्यान्वित  की  जा  रही  तीन  वर्षों  क ेलिए  25.5  लाख  लाख
 रु०  का  कुल  वित्तीय  परिव्यय  अन्तश्रस्त  पौधों  के  उत्पादन  की  लागत  के  25  प्रतिशत  जो
 कि  प्रति  पौध  50  पैसे  से अधिक  नहीं  आर्थिक  सहायता  दी  जाती  है  ।

 इन  योजनाओं  के  फलस्वरूप  वर्ष  1984-85  के  दौरान  3500  |मे०  टन  का  उत्पादन  होते
 का  अनुमान  है  ।

 कापर  लिमिटेड  को  तास्बे  को  आवश्यकता  को  पूरा  करने  में  असफलता

 2783.  श्रो  बी०  बो०  देसाई  :  क्‍या  ख्ाम  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आयुध  कारखानों  की  ताम्बे  की  तत्काल  आवश्यकताओं  पूरा  करने
 में  सरकारी  स्वामित्व  वाले  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  की  असफलता  पर  नाराजगी  प्रकट  की
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  1985  में  की  घरेलू  उपलब्धता  और

 मांग  की  पुमरीक्षा  की

 यदि  तो  क्या  स्थिति  की  पुनरीक्षा  करते  समय  यह  बात  भी  ध्यान  में  लायी  गयी

 थी  कि  दिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  के  कारण  न  केवल  ताम्बे  काला  बाजारी  हो  गई  है  बल्कि

 आकस्मिक  आयातों  पर  दुलंभ  विदेशी  मुद्रा  भी  व्यय  हो  रही

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  की  असफलता  को  चिता  से

 देखा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यवाही  किये  जाने  का  विचार  है  और  किन  उपायों

 का  सुझाव  दिया  गया  है  ?

 खान  धोर  कोयला  संत्रो  बसंत  :  से  सरकार  को  देश  में  तांबे

 की  मांग  ओर  पूरि  की  स्थिति  को  जानकारी  है  ।  तांबे  की  पूर्ति  तथा  मांग  की  स्थिति  की  समय-समय

 पर  डी०जी०टी०डी०  की  अध्यक्षता  में  होने  वाली  मंत्रालयी  बैठकों  में  समीक्षा  की  जाती  है
 और  यथाआबश्यक  सुधार  के  उपाय  किये  जाते  7-2-1985  को  हुई  बेठक  में  यह  देखने  में

 आया  कि  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  द्वारा  कुछ  सैक्टरों  को  तांबे  की  पूर्ति  में  कमी  हिन्दुस्तान
 कापर  लिमिटेड  को  सलाह  दी  गई  कि  इन  बची  हुई  आवष्यकताओं  को  एम०एम०टी०सी०  के  साथ

 पंजीकृत  करा  दें  तथा  इसके  लिए  ट्रेड  नोटिस  जारी  कर  दें  ।  कम्पनी  को  यह  भी  सलाह  दी  गई  कि

 आयुष  कारखानों  की  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  वह  उनके  महानिदेशक  से
 सम्पक्क  बनाए  कम्पनी  ने  उपयुक्त  निदेशों  का  पालन  किया  उसने  समयबद्ध  कार्यत्रम  द्वारा

 आयुधि  कारखानों  की  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  कदम  उठाए  एक  आयुध  कारखाने  की

 1000  टन  तांबे  की  मांगों  को  एम०एम०टी०सी०  से  पूरा  करने  के  प्रबन्ध  किए  गए  26

 1985  को  डी०जी०टी०डी०  की  में  बंठक  में  इस  मामले  पर  आगे  विचार  किया

 गया  ।

 काफो  बोर्ड  द्वारा  राजधानी  में  चलाए  जा  रहे  काफो  हाउसों  का  घाटे  में  खलना

 2784.  भरी  अमर  राय  प्रधान  :  क्या  वाणिज्य  ओर  पृत्ति  मंत्री  यह  बताने  |की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  काफी  बोड  द्वारा  राजधामी  में  चलाए  जा  रहे  काफी  हाउस  घाटे  में  बल  रहे
 और

 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  ओर  काफी  हाउस

 काफी  संबधंव  के  लिए  प्रारम्भ  किए  गए  थे  न  कि  वणिज्विक  उद्यमों  के  रूप में  ।  अतः  वाणिज्यिक
 भार  पर  इनके  लेले  नहीं  रखे  जाते  लेकिन  1983-84  में  दिल्ली  में  काफी  हाउसों  के  लिए
 ब्राप्ययों  की  अपेक्षा  व्यय  लगभग  9  लाख  रु०  अधिक  का

 हग्ण  उद्योगों/मिलों  को  ओर  देय  बकाया  छर

 ]

 2785.  भी  बिलीप  लिह  सूरिया  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 रुग्ण  उद्योगों/मिलों  की  बोर  कर  की  कितनी  धनराशि  बकाया  है  और  यह  कब  से

 बकाया  और

 इस  धनराशि  की  वसूली  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंग  और  बीमार  उद्योगों/मिलों

 के  लिए  कर  के  बकाया  का  हिसाब  अलग  से  नहीं  रा  जाता  है  ।  यदि  किसी  भी  कारखाने  अथवा

 मिल  के  संडंध  में  ऐसी  सूचना  अपेक्षित  तो  माननीय  सदस्य  द्वारा  का  रखाने  अथवा  मिल  के

 अपौरे  उपलब्ध  किए  जाने  पर  सूचना  प्राप्त  करके  प्रस्तुत  की  जा  सकती  है  ।

 जहां  तक  बकाया  बसूली  करने  के  लिए  सरकार  द्वारां  की  गई  कारेंबाही  का  संबंध

 सरकार  का  यह  निरन्तर  प्रवत्त  रहता  है  कि  कानून  के  अन्तर्गत  की  गई  व्यवस्था  के  करों

 की  वर्काया  बसूली  की
 अनुसार

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुव्रा  कोष  हारा  सरकारो  वित्त  के  सम्बन्ध  में  अध्ययन

 2785.  भरी  के०  प्रधान  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अम्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  सरकारी  वित्त  के  संबंध  में  किए  मए  तुखनात्मक

 क्रध्ययन  से  यह  पता  चला  है  कि  कुल  परिव्यय  अर्थात  व्यय  तथा  वापस  अदायगी  की  राशि  घटाने

 पर  शेष  उधार  सम्पूर्ण  भाथिक  विकास्र  की  गति  से  अधिक  तेजी  से  बढ़  रही

 भारत  के  औद्योगिक  विकास  और  अ  थंव्यवस्था  के  वि  संदर्भ  में  उक्त  अध्ययन

 वेदन  में  कर  राजस्व  और  घाटे  की  अर्ध  में  वृद्धि  के
 किन  अन्य  पहलुओं  पर  टिप्पणी  की

 बई  और
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 सरकार  का  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंत  :  से  मातनीय  सदस्य

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  की  फाइनेन्स  स्टेटिक्स  योअर  1984”  ओर  दिनांक  4  मार्च

 1985  को  प्रकाशित  मुद्रा  कोष  सर्वेक्षणਂ  में  दिए  गए  आंकड़ों  के  बास्‍्तविक  विश्लेषण

 का  उल्लेख  कर  रहे  इस  शनन्‍्द-कोष  के  लिए  आंकड़े  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  सम्बन्धित

 राष्ट्रीय  सरकारों  द्वारा  दिये  जाते  यह  सच  है  कि  सरकारी  व्यथ  में  सकल  घरेलू  उत्पाद

 में  वृद्धि  की  तुलना  में  अधिक  तेजी  से  हुई  सरकारी  व्यय  और  विभिन्‍न  देतों  के  आधथिक

 विकास  के  बीच  कोई  सुस्पष्त  सम्बन्ध  नहीं  मुद्रा  कोष  सर्वेक्षणਂ  में  दिया  गया

 विश्लेशण  विशेष  रूप  से  भारत  के  औद्योगिक  विकास  और  अर्थव्यवस्था  से  संबंधित  नहों  ध्स

 सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कोई  विशेष  कार्यवाही  करना  आवश्यक  नहों  है  ।

 लखोमपुर  सघोरो  में  जूट-सिल  को  स्थापना

 2787.  भोमतो  ऊदा  बर्मा  :  क्या  बालिज्य  ओर  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  लखीमपुर  जिले  में  सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  उद्योग  नहीं  है  हालांकि

 बहां  पर  जूट  मिल  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  जिसके  लिये  वहां  भारी  मात्रा  में  कच्चा  माल  की

 लब्ध  अनेक  अभ्यावेदन  भेजे  गये

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरात  वहांटजूट  मिल  की

 श्यापना  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  नहीं  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पूलि  और  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चम्त्र  दोलर  :  उत्तर  प्रदेश  के  जिला

 लखीमपुर  खेड़ी  में  कोई  पटसन  मिल  नहीं  है  |

 ओर  केन्द्रीय  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  में  कोई  मयी  पटस्तन  मिल  स्थापित  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  देश  में  विद्यमान  क्षमता  पर्याप्त  समझी  जाती
 *

 राज्य  सरकारों  द्वारा  बाणिज्यिक  बेकों  स ेलिया  यथा  ऋण

 ]

 2788.  भ्री  अभिल  बहु  :  क्‍या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 वित्तीय  वर्ष  1984-85  के  दौरान  राज्य  सरकारों  ने  बाणिज्यिक  बेंकों  से  राज्य-बार

 कितना  ऋष
 ॥॒

 प्रत्येक  राज्य  ने  उक्त  ऋण  की  कितनी  घनराशि  की  अदायगी  कर  दी  और

 उक्त  ऋण  की  अदायगी  न  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  के
 विरुद्ध  कया  का  रंवाई  की  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  से  तीन  विवरण  संलग्न

 हैं
 ।  विवरण  एक  में  14.3.85  को  विभिन्न  राज्य  सरकारों  के  नाम  बकाया  खाद्य  ऋणों  की

 विवरण  दो  में  1985  तक  विभिन्‍न  राज्य  स्तरीय  एजेंसियों  के  नाम  उर्वक  बितरण  के  बकाया
 ऋणों  और  विवरण  तीन  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत  बाणिज्यिक  आधार  पर

 आवश्यक  वस्तुओं  की  खरीद  और  सावंजनिक  वितरण  में  लगी  राज्य  स्तरीय  बिभिन्‍न  एजेंसियों
 को  स्वीकृत  ऋण  सीमाओं  की  राज्य-वार  स्थिति  दी  गई  राज्य  सरकारों  के

 तलहनों  आदि  के  खरीद  कारयेक्रमों  के  वास्ते  ऋण  व्यवस्था  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  है  और

 इसलिए  तमाम  ऋण  की  विशेष  वापसी  अदायभी  की  परिकल्पना  महीं  की  जाती  ।  लेकिन  ये
 ऋण  इस  शर्त  पर  प्राधिकृत  कर  दी  जाती  हैं  कि  लिए  गए  ऋण  की  रकम  राज्य

 रारकार/अभिकरणों  द्वारा  धारित  स्टाक  के  मूल्य  के  बिल्कुल  बराबर  हो  और  बकाया  ऋण  राशि
 स्टाक  के  जारी  किए  जाने/बिक्री  के  अनुसारਂ  समायोजित  कर  दी  जिन  मामलों  में  लिए
 गए  ऋण  की  रकम  स्टाक  मूल्य  से  ज्यादा  हो  उनमें  ये  अतिरिक्त  निकासियां  अलग  कर  दी

 जाती  हैं  और  अनियमितताओं  के  समायोजन  के  लिए  एक  निश्चित  समय  सीमा  निर्धारित  कर  दी

 जाती है  ।  अतिरिक्त  निकासियों  के  समायोजन  पर  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  बारीकी  से  नजर

 रखी  णा  रही  है  ।

 विवरण-एक

 बिभिस्त  राज्य  सरकारों  के  नाम  बकापा  खाद्य  ऋण

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  14  1985  को
 बकाया  ऋण

 2  3

 1.  असम  49.37
 ््ि

 2.  आंध्र  प्रदेश  103.72
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 3.  बिहार  36.36
 4.  गुजरात  6.89
 5  हरियाणा  99.26

 6.  हिमाचल  प्रदेश

 7.  कर्नाटक  52.11

 8.  केरल  1.37
 9.  महाराष्ट्र  34.81

 10.  मध्य  प्रदेश  -  15.02

 11.  मणिपुर  हि  0.52

 12.  उड़ीसा  18.31

 13.  पांडिचेरी  0.11

 14.  पंजाब  801.22*

 15.  राजस्थान

 16.  तमिलनाडु  167.40

 17.  उत्तर  प्र  देश  44.53

 _  ॑॑
 1431.00

 *पहले  फसल  मौसमों  के  दोरान  पंजाब  सरकार  को  प्राधिकृत  ऋण  सीमाओं  की  अंतर्गत
 बकाया  सहित  ।

 विवरण

 बिभिन्‍्त  राक्य  स्तरौय  अभिकरणों  के  साम  उबं रक्  विथरण  को  अकाया  ऋण  सोमाएं

 :  क्रम  सं०  अभिकरण का  नाम
 |  है

 हाल  के  बकाया

 2  3

 बिहार  स्टेट  को-आपरेटिव  माकिटिंग
 ्

 यूनियन लि० 34.93 2. हरियाणा स्टेट को-आपरेटिव सप्लाई एण्ड साकिटिंग फैडरेशन लि० 8.86 70
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 3.  पंजाब  स्टेट  को-आपरेटिव  सप्लाई  एण्ड
 टिंग  फैडरेशन  लि०  10.77

 4.  पंजाग  एग्रो  इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन  लि०  6.57

 5.  यू०  पी०  को-आपरेटिव  फंडरेशन  लि०  53.98

 6.  यू०  पी०  कों०  आप»  केन  ये  नियन्स
 फेडरेशन  लि०  26.60

 7.  यू०  पी०  स्टेट  एग्रो  इंडस्ट्रीयल  कारपोरेशन  लि०  6.37

 8.  कर्नाटक  स्टेट  की-आपरेटिव  मार्किटिंग

 फेडरेशन  लि०  ऋण  शेष

 जोड़  :  148.08

 विवरण-तोन

 सार्वजनिक  बितरण  प्रणालो  के  अंतर्गत  वाणिज्यिक  आधार  पर  आब  इ्यक

 बस्तुओं  को  खरीद  ओर  वितरण  में  कार्यरत  बिभिन्‍्न  राज्य  स्तरीय
 अभिकरणों  को  स्वीकृत  ऋण  सीमाएं

 क्रम  सं०  राज्य  स्तर  के  अभिकरण  का  नाम  ऋण  शीमाएं

 Ty, ].  आंध  प्रदेश  स्टेट  सहकारी  विणन  500

 2.  शक्षांध्र  प्रदेश  स्टेट  ट्रें  डिग  कारपोरेशन  800

 3.  आंध्र  प्रदेश  आकश्यक  वस्तु  निगम  470

 4.  आंध्र  प्रदेस  स्टेट  सिविल  नागर  पूर्ति  निगम  400

 5.  असम  स्टेट  सहकारी  विपणन  तथा  उपभोक्ता  संघ  1488

 6.  गुजरात  स्टेट  सिविल  नागर  पू्ति  निगम  1730

 7.  केरल  स्टेट  सिविल  नागर  पूर्ति  निगम  40

 8.  पंजाब  स्टेट  सिविल  नागर  पू्ि  निमम
 ह
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 9.  पंजाब  स्टेट  को-आपरेटिव  सप्लाई  और
 विपणन  संघ  165

 10:  तमिलनाडु  सिविल  नागर  पूर्ति  निगम  1900

 ॥  जोड़  :  7893
 हि  निकल  अल  आजकल  कक  जज  कम»  मम

 आंध्र  प्रदेश  को  धनराशि  का  भुगतान  न  किया  जाना

 2789.  श्री  एन०  बो०  रत्नस  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आंध्य  प्रदेश  को  देय  81  करोड़  रुपये  को  घन  राशि  का  केन्द्र  द्वारा  राज्य  को

 भुगतान  नहीं  किया  गया

 कया  उन्होंने  राज्य  को  सहायता  का  बचन  दिया  था  जिसके  अन्तर्गत  आंध्र  प्रदेश  को

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  .50  करोड़  रुपये  की  धनराशि  देय  भौर

 आंध्र  प्रदेश  को  धनराशि  न  देने  के  क्‍या  कारण

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंन  :  आन्प्र  प्रदेश  को  केन्द्र  से  देय
 .  सभी  राशियों  की  अदायगी  कर  दी  गयी  है  ।

 राज्य  के  मुख्य  मंत्री  को  सूचित  किया  गया  कि  ऐसे  जो  अपने  वित्त  का  भली

 प्रकार  प्रबन्ध  करते  को  सहायता  देने  की  एक  थोजना  तंयार  की  जा  रही  इस  सहायत  के

 लिए  पात्रता  न  केवल  राज्यों  के  पिछले  निष्पादन  बल्कि  1983-84  में  भी  उनके  निष्पादन  पर

 निर्भर  करती  थी  ।  योजना  के  अन्तगंत  सम्भावित  सहायता  के  रूप  में  कोई  विशिष्ट  राशि  नहीं
 बताई  गई  थी  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  का  1983-84  का  वर्ष  72.81  करोड़  रुपए  के  धाट  के  साथ  समाप्त

 हुआ  तथा  चालू  वर्ष  में  30  1985  तक  वह  कुल  247  दिनों  के  लिए  ओवर-ड्राफ्ट  में  था  ।

 संससे  फुलबारों  शरोफ  काटन  पटना  का  अंद  होता

 2790.  श्लो  सी०पो०  ठाक्र  :  क्या  बाणिम्य  और  पृत्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  मैसस॑  फुलबारी  शरीफ  काटन  पटना  गत  तीन  वषों  से  बंद  पड़ी  है  जिसके

 परिणामस्वरूप  दो  हजार  मजदूर  बेरोजगार  हो  गये  जिनमें  से  कम  से  कम  दो  सो  मजदूर  मर

 चके

 कया  बिहार  की  राज्य  सरकार  ने  1985  में  उद्योग  ओर

 अधिनियम  के  अन्तगंत  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इसका  अधिग्रहण  करने  की  सिफारिश  की
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 क्‍या  उद्योत  और  अधिनियम  में  पांच  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  किसी  भी

 रुग्ण  मिल  का  प्रबन्ध  नियन्त्रण  में  लेने  का  प्रावधान

 यदि  तो  इस  मिल  का  अधिग्रहण  कब  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पृति  ध्रोर  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  चर  शेखर  :  मेंस  बिहार  काटन

 फुलवारी  शरीफ  1982  से  बन्द  पड़ी  बन्द  होने  के समय  इस  एकक  में  नियोजित

 कोमगारों  की  संख्या  लगभग  750  थी  जिनमें  189  बदली  कामगार  और  45  दिहाड़ी  कामगार

 शामिल  थे  !  सरकार  को  मिल  में  नियोजित  कामगारों  की  मृत्यु  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहों

 बिहार  सरकार  ने  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  द्वारा  एकक  के  अधिग्रहण  की  संभाव्यता

 विचार  करने  के  लिए  1983  में  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  था  ।  *

 उद्योग  तथा  1951  के  अधीन  सरकार  को  एक
 ओद्योगिक  उपञ्षम  के  प्रबन्ध  का  अधिग्रहण  करने  का  अधिकार  है  बशतें  कि  अधिनियम  के  विभिन्‍न
 उपबन्धों  में  निर्धारित  शर्तें  पूरी  होती  हों  ।

 मिल  के  अधिग्रह  के  लिए  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  ह॒

 (=)  सरकार  की  यह  नीति  नहीं  है  कि  प्रत्येक  बन्द  मिल  के  अधिग्रहण  के  बारे  में  विचार

 किया

 राजस्थान  सरकार  हारा  पाइराइट्स  एब्ड  फास्फेट  कारपोरेशन  लिमिटेड  को
 करुचो  सामप्री  के  पटटे  का  आवंटन

 ]
 2791.  भरी  विष्णु  क्‍या  खान  ओर  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  सरकार  ने  सलफ्यूरिक  एसिड  तथा  उबंरकों  के  उत्पादन

 इट्स  तथा  फास्फेट  कारपो  रेशन  लिमिटेड  को  कच्ची  सामग्री  का  पट्टा  मंजूर  किया  है

 यदि  तो  राजस्थान  सरकार  द्वारा  किस  तारीख  सो  कारपोरेशन  का  पट्टा  मंजूर
 किया

 क्‍या  कारपोरेशन  ने  उपयुतत  भाग  में  उल्लिखित  उत्पादों  के  उत्पादन  के  लिये

 कोई  कार्यवाही  नहीं  की

 यदि  तो  इन  उत्पादों  का  उत्पादन  प्रारम्भ  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित
 का  यंवाही  की  रूपरेखा  क्‍या  और

 यदि  तो  क्या  कार्यवाही  करने  का  भ्रस्ताव  है  भौर  उसके  क्‍या  कारण
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 खान  ओर  कोयला  मत्रो  बसम्त  हां  ।  केन्द्र  सरकार  के  एक
 सर्वेश्रो  फास्फेटस  तथा  केमिकल्स  लिभिटेड  ने  राजस्थान

 सरकार  से  518  हैं  क्षेत्र  पट्टे  पर  लिया  है  ।

 पट्टा  दिनांक  25-8-1969  से  20  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  स्वीकृत  किया  गया  था  ।

 से  खान  में  वाणिज्यिक  दोहन  शुरू  करने  से  तकनोकी  प्रक्रिया  विकसित

 करना  जरूरी  जो  इस  विशिष्ट  रचना  वाले  अयस्क  के  शोधन  तथा  उसे  सल्फ्यूरिक  एसिड  या

 सल्फर  में  बदलने  के  लिए  कारगर  हो  ।  तकनीकी  साध्यता  की  पुष्टि  होने  के  उस  प्रक्रिया  की

 अरथंवत्ता  को  प्रमाणित  करना  भी  जरूरी  होगा  ।  सर्वेश्री  पी०पी  ०सी०एल०  ने  विदेशी  सलाहकारों
 को  लगाकर  खान  के  आर्थिक  विदोहन  की  साध्यता  की  जांच  कराली  जिन्होंने  और  परीक्षण  कार्य
 तथा  गवेषणी  अध्ययन  की  भी  सिफारिश  की  है  ।  कम्पनी  ने  पाहराइटस  नमूनों  के  परिष्करण  तथा

 रोस्टिंग  पर  प्रायोगिक  संयंत्र  अध्ययन  के  ताकि  पाइराइटस  को  सल्फ्यूरिक  एसिड  के  उत्पादन

 के  अनुकल  बनाया  जा  पश्चिमी  जमंनी  की  एक  फर्म  को  तैनात  किया  कम्पनी  सलार्द
 पाइराइट  से  एलीमेंटल  सल्फर  की  निकासी  की  सम्भावना  का  भी  पता  लगा  रही  कम्पनी  ने
 इस  सम्बन्ध  में  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  से  मदद  ली  है  ।

 भारतोय  तम्बाक  का  निर्यात

 2792.  थ्रो  पोपूष  तिरको  *  क्या  बाणिज्य  और  भूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  अनेक  भारतीय  कम्पतियां  भारतीय  तम्बाकू  का  दूसरे  देशों  को  निर्यात  करती  हैं
 यदि  तो  तम्बाकू  का  निर्यात  करने  वाली  मुख्य  कर्म्पनियों  तथा  उन  देशों  के  नाम

 क्या  हैं  जिन्हें  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तम्बाक्‌  निर्यात  किया  गया  ;  और  कितने  मूल्य  के  तम्बाकू
 का  निर्यात  किया  गया

 उन  कम्पनियों  के  नाम  कया  हैं  जिन्हें  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दोरान  काली  सूची  में

 डाला  गया  था  और  उन्हें  काली  सूचा  में  डालने  के  कारण  क्‍या  थे

 उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  पुनः  निर्यात  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  और
 उनके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  की  जा  रही  अनियमितताओं  की  जानकारी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बानिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  जी  हां

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 कम्पनियों  को  अब  काली  सूब्रो  में  रखा  जाता  इसके  कम्पनियों
 को  आयात  निर्यात  लाइसेंस  आदि  देने  से  रोक  दिया  जाता  वंचित  की  गई  ऐसी  कम्पनियों
 के  नाम  आयात-निर्यात  तथा  ओद्योगिक  लाइसेंसों

 के  साप्ताहिक  बलेटिन
 में  प्रकाशित  किए  जाते  हैं  ।

 5
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 22  1907  लिखित  उत्तर

 जज  चल  —_——~  न  कक  कक  =  ब

 से  भारत  द्वारा  घटिया  किस्म  का  तम्बाकू  सप्लाई  करने  के  सम्बन्ध  में  चीन

 से  इस  बारे  में  कतिपय  शिकायतें  प्राप्त  हुई  चीनी  आयातकों  ने  निर्यातकों  के  विरुद्ध  दाबे  किए
 इन  दावों  को  निपटाने  के  लिए  अधिकाँश  मामलों  में  विनिश्चय  लिए  जा  के

 विपणन  तथा  निरीक्षण  निदेशालय  जो  कि  तम्बाक्‌  निर्यातों  के  सम्बन्ध  में  क्वालिटी

 नियन्त्रण  के  लिए  उत्तरदायी  पैकरों  को  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  कर  दिए  जिन्हें  दोषी

 पाया  गया  था  और  निम्नलिखित  पैकरों  के  सम्बन्ध  में  एगमार्क  के  अन्तर्गत  ग्रेडिग  का  कार्य  बाद  में

 बन्द  कर  दिया  गया  था  :---

 1.  मैसस  श्री  जयलक्ष्मी  टोबाको  |

 2.  मैसस  जय  एन्टरप्राइसेस  ।

 3.  मैसर्स  जय  भारत  एन्टरप्राइसेस  ।

 4.  मैसस  गोगी  नेनी  टोबाको  ।

 5.  मैससं  वैस्ट  इण्डिया  टोबाफो  सप्लायस  ।

 .6.  मंससं  जय  लक्ष्मी  इन्टरनेशनल  ।

 चूंकि  इनमें  से  कुछ  पार्टियों  ने
 न्यायालय  से  स्थगन  आदेश  प्राप्त  कर  लिए  हैं  इसलिए  मुकदमों

 में  अन्तिम  निर्णय  लिए  जाने  तक  उन  पार्टियों  के  लिए  ग्रेडिंग  लाइसेंस  बहाल  कर  दिए  गए  थे  »

 विधरण

 नजिू+्57377्भा/फ  ८5  कुल  जिन्हें
 प्रमुख  तम्बाकू  निर्यातक  निर्यात  किए  गए.तम्बाकू  का

 कुल  न  देशों
 के  नाम  जिन्हें  निर्यात

 कम्पनियों  के  नाम  मूल्य  ।  आकड़े  लाख  र०  में  किया  गया
 2  3  4  4

 अमन  एक  4063.00 523100  ना  “5  ऋब्छणा  था
 2  3  4  5

 एक  कक  कह  ७छात  उक्त  छा  छा  ऋूछा
 एल  टी  डी  डिव०  बंगल

 ,  सलोवाकिय

 जोड़न  ।

 2.  नवभारत  एंटरप्राइसेस  .  सोवियत
 लि०  जैकोस्लोवाकिया  प०

 3.  मद्दी  बेंकटरतनम  एण्ड  621.53  911.57  1281.97  सोवियत  ब्रिटेन  ।
 कं०  लि०

 4.  श्रो  जयलक्ष्मी  टोबाको  सोचियत
 कं०  लि०  रिया

 '
 ।



 लिखित  उत्तर  12  अप्र  1985

 1  2  3  4  5

 5.  पोलिसेट्टी  सोमासुंदरम  822.24  1050.39  960.62  सोवियत  जी०
 लि०  डी०  इटली  ।

 6.  अग्रिमकोर  लि०  690.07  946.96  670.97  सोवियत
 किया  बल्गारिया  ।

 7.  ईस्ट  इंडिया  टोबाको  कं०  629.54  821.38  540.26  सोवियत  मिश्र  ।
 ढ़

 8.  बोम्बीडाला  ब्रदर्स  लि०  536.00  683.96  400.57  सोवियत

 बल्गारिया  ।

 9:  गोगीनेनी  --.  सोवियत  चीन  ।

 10.  मद्दी  लक्ष्मैया  एण्ड
 कं०  1714-50  396.34  416.39  मिश्र  ।

 जज

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  के  लिए  पेंशन  योजना

 :
 ]
 2793.  भीमती  पटेल  रमाबेम  रामजोभाई  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्‍य$॥  सरकारी  कमंचारियों  के  पेंशन  सम्बन्धी  नियमों  को  उदार  बनाये  जाने  को  देखते  हुए

 सरकारी  उपक्रमों  के  कर्ंचारियों  क ेलिए  भी  कोई  पेंशन  योजना  बनाई  जा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जमादंन  :  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यममों  के  जो

 आारी  अंशदायी  भविष्य  निधि  योजना  के  अन्तगत  शामिल  उनके  लिए  कोई  पेंशन  योजना  नहीं  है  ।

 चिगुरापु टा  स्थिति  सोने  को  ख्ामों  में  स्थानीव  लोगों  के  लिए

 रोजगार  को  व्यवस्था

 2794.  भोमतो  एन०पो०  झांसी  लक्ष्मी  :  क्या  लान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  चित्त  र  आंध्र  प्रदेश  में  चिगुरागुटा  स्थिति  सोने  की  खानों  में  पयंवेक्षी

 संवर्ग  से  नीचे  के  पदों  पर  स्थानीय  लोगों  को  भर्ती  करने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं

 (a)  यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  र  ठाने  का  विचार

 क्‍या  चित्त,र  जिले  में  ही  रियत  कुम्पस  स्थान  पर  खनिकों  के  लिए  तकतीकी  विद्यालय

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्योरा  कया  है  ?  हि
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 खान  ओर  कोयला  मंत्री  बसंत  :  ओर  जिला  चिक्त्‌र
 के  चिगुरागु  टा  क्षेत्र  में  इस  समथ  न  तो  कोई  खान  चालू  है  और  न  उसमें  उत्पादन  हो  रहा

 है  ।  वहां  पर  भारत  सरकार  की  ओर  से  खनिज  गवेषण  निगम  लिमिटेड  सरकारी

 स्वर्ण  भंडारों  की  पुष्टि  के  लिए  गवेषण  का  कार्य  कर  रहा  खनिज  गवेषण  निगम  लि०  की  यह
 परियोजना  ऐसी  अन्य  परियोजनाओं  की  भांति  एक  अस्थायी  औद्योगिक  इकाई  तथा  कम्पनी  अपने

 नियमित  तथा  1979  से  पूर्व  के  देनिक  कामगरों  को  काम  पर  लगाने  के  खास

 किस्म  के  अकुशल  कार्यों  के  लिए  स्थानीय  कामगारों  को  भी  दैनिक  मजदूरी  पर  काम दे  रही  है  ।

 नहीं  ।

 सवाल  ही  नहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  में  कोयला  क्लामों  का  विकास

 2795.  कुमारी  पुष्पा  देबो  :  क्या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मध्य  प्रदेश  में  कितनी  कोयला  खानें

 क्‍या  इन  कोयला  खानों  के  विकास  की  बहुत  अधिक  आवश्यकता

 यदि  तो  छटी  पंचवर्षीय  योजना  में  इन  कोयला  खानों  के  विकास  के  लिए  क्‍या
 कदम  उप्राए  गए

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  इन  कोयला  ख़ानो ंके  बिकास  के  लिए  क्‍या

 योजना  तैयार  की  गई

 खान  और  कोयला  मंत्री  बसंत  :  मध्य  प्रदेश  में  94  कोयला  बानें
 इनमें  से  छः  खाने  सेन्ट्रल  कोलफील्डस  लि०  के  अशासनिक  नियंत्रण  के  अधीन  हैं  ओर  बाकी

 खानें  वेस्टर्न  कोजफील्ड्स  लिमिटेड  के  अधीन  हैं  ।
 ॥॒

 विभिन्‍न  उद्योगों  को  कोयले  को  मांग  के  आधार  पर  विद्यमान  खानों  के  पुननिर्माण
 ओर  नई  खानों  के  विकास  का  कार्यक्रम  निश्चित  किया  जाता  है|

 और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  (1980-81  से  1984-85)  4-8 5)  के
 मध्य  प्रदेश  राज्य  में  23  कोथला-खनन  परियोजनाएं  स्वीकृति  हुई  इन  परियोजनाओं  की  पूरे
 उत्पादन  पर  कुल  स्वीकृत  क्षमता  लगभग  34.00  मिलियन  टन  है  और  स्वीकृत  निवेश  1300
 करोड  रुपए  से  अधिक  का  इन  खानों  में  से  कई  खानें  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
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 न

 अपनी  पूरी  क्षमता  प्राप्त  कर  लेगी और  सातवीं  योजमा  अवधि  के.दौरान/अध्विक  परियोजनाओं  का

 काम  हाथ  में  लेने  के  लिए  अनेक  परियोजनाओं  का  साध्यता  अध्ययन  तैयार  किया  जा  रहा

 घाटे  में  चलने  वाले  इस्पात  संयंत्र  _

 ि
 का साध्यता अध्ययन  व  किया  जा  ह  रहा  हे  ट  रा

 2796.  श्री  शाधाकांत  विगाल  :  क्‍या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  क़्पा

 करेंगे  कि  की  ।  न  ढ़ ।  मु
 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  संयंत्रों  का  कार्य-निष्पादन  संतोषजनक  नहीं  है

 यदि  तो  ऐसे  के  क्या  नाम

 (a)  ये  इस्ब्रात  संयंत्र  से  घाटे  में  चल  रहे  और  3
 उनके  कार्य  मिष्पादन  फ़्ले  सुल्लारने  के  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 इस्दात  विभाग  में  शांभ्य  मंत्रो-(भो  के०  नट्अ॒रः  ४  चार  वर्षों  मं
 स्टील  आफ  इंडिया  लि०  इंडियन  आयरन  एण्ड  कम्पनी  लि०  की

 लाभ  हानि  की  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :--
 गहने

 गा
 आंकड़े  करोड़  रुपयों में

 aq  एझ्केंए
 हे

 ।  लाभ  (  है|नि  (--)  लाभ  (-+)/हानि  (--)  -
 कि  “7

 हि  (+)  59९१  (-
 =)

 28.79 1980-81>
 ~~  397  ४  5711

 1981-82  (-+7)  ':39.44
 ही

 1982-83
 105.76  (--)  71.05 ता हल  नल ता  -  जे

 1983-84  (-:)  ,  214.53  का  “।  “(5-)  7

 «  बंषे  के  लेखों  को  अन्तिम  रूप  दिए/जाने  इस  वर्ष  की  स्थिति  का

 पं  व्यवजक
 वर्ष  1685-86  के  दोरात  के  इस्सत्न  अपनी  बित्तीय  सुधार

 के  लिए  अंपने  वर्ष  1984-85  5  के  लिए  49,  लम्बभ्टन  तज  J  985-86

 में  बढ़ाकर  54  लॉख  टमे  करेंगे  कारखाने  उत्प्दत्त  में  बुद्धि  करने  के  प्रौद्योगिक्ीय

 के  उत्पादन  में  वृद्धि  और-कारखानों  से  निकनल्लने  वाले  बेकार  यौण  को  बेहतर
 कार्यकारी  पूं  में  माल  सूची  में

 -
 के  ,

 बेहतंर  रख-रखांव  तथा  अंपमे  प्रॉडक्ट  में  विश्विधता.,ज़ाक़र  माल  व
 *  में  बुद्धि  करेंगे  ।  उपंग्रुक्त  कया  लिटी  के  आदानों  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के

 प्रयास  किए  जा  रहे
 हैं
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 22  1997  प्रश्नों  लिखित  उत्तर

 स्टील  प्रणारिटी  प्रप्फाइशिया  खिमिडेड  थाटा  .

 2797,  श्री  राम  बहादुर  सिंह
 :

 श्री  काली  .  प्रसाव  पाण्डे  :  कया  खान  झौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 स्टील  भ्रग्मारिटी  क्षफ  हंडिश्ा/लिमिटेड  *  को  3  1984  तकः  कुल  कितना  घाटा

 हुभा
 ।

 स्टील  प्रथारिटी  झाफ  इंडिया  को  प्रति  वर्ष  होने  वाले  भारी  के
 क्या  मुख्य  कारण

 स्टील  प्रथारिटी  प्राफ  इंडिया  ने  उक्त  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  अवास
 किए

 क्या  इस्पात  संयंत्रों  में  भारी  मात्रा  में  इस्पात  का  छीलन  जमा  हुभा  पड़ा

 (8)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  भौर  उसका  मूल्य  कितना  प्रौर

 उक्त  छीलन  को  निकालने  प्लौर  उसको  के  लिये.क्या  कदम्त  उठाए  गए

 हैं  ?

 विभाध  में  राज्य  मंत्री  के०  नटबर  :  31.3.1984  तक

 को  328,34  करोड़  रुपए  की  संचित  हानि  हुई  थी  ।

 यह  हानि  मुख्यतः  इसलिए  हुई  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  को  पिछे

 कुछ  वर्षों  में  मूल्य-वृद्धि  करने  की  पश्रनुमति  देने  के  बावजूद  उत्पादक  प्रादानों  की  लागतों।मेंਂ  हुई

 बुद्धि  की  पूरी  तरह  प्रतिपूर्ति  नहीं  कर  सके  हैं  ।

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखालोंः  की  विलीव-स्थित्ति  में

 सुधार  लाने  के  लिए  उनके  वर्ष  1984-85  के  52.8  लाख  टन  इस्पात के  प्रनुत्पनिक्ष-ऊप्रादक  को

 बढ़ाकर  वर्ष  1985-86  में  59'  लाख  टन  किया  जायेगा  ।  ये  कारखाने  उत्पादन  वृद्धि  करते  के

 लिए  प्रौद्योगिकी  उपोत्पादों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  तथा  कारखानों  से  निकलने  वाले  बेकार

 भ्रोर  गौण  पदार्थों  की  बेहतर  कार्यकारी  पूंजी  में  माल  सूची  में  गृहीत  विद्यत

 संयंत्र  के  उत्पादन  में  बेहतर  रख-रखाव  भर  प्रोडक्ट  मिक्स  में  विविधता  लाकर  मांग  के

 झनुरूप  माल  के  उत्पादन  में  वृद्धि  बेहतर  क्वालिटी  के  प्ादानोंਂ  की  मात  में  सप्लाई

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी
 प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 प्रौर  (5)  .1.4,1985  की  स्थिति  के  प्रनुसार  के  इस्पात  कारखनों

 भी  शामिल  में  स्क्रेप  का  स्‍्टाक  24.45  लाख  टन  होने  का  भनुमान  है  जिसका  मूल्य  लगभग

 293  करोड़  रुपये  से  5.35  लाख  टन  मूल्य  70.  करोड़  रुपये
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 बैठता  स्क्रेप  भ्रासानी  से  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  भ्ौर  शेष  19.10  लाख  टन  स्त्रप

 पुराने  ढ़ेरों  में  दबा  पड़ा  है  प्रोर  इसे  निकालने  के  लिए  काफी  समय  लगेगा  प्ौर  इस  पर

 काफी  पूंजी-निवेश  करना  होगा  ।

 स्टील  भ्रयारिटी  भाफ  इंडिया  लि०  ने  स्क्रंप  को  प्रोसेस  करने  तथा  इसकी  पुनः
 प्राप्ति  का  कार्य  मेटल  स्क्रैप  ट्रेड  फरो  स्क्रप  निगम  लि०  तथा  कुछ  गेर-सरकारी

 वार्टियों  को  सोंपा  फैरो  स्क्रेप  निगम  लि०  स्‍्टाक  से  इस  समय  कारखानों  से  प्राप्त  होने  वाले
 स्‍्क्रेप  की  चरणबद्ध  ढंग  से  शत  प्रतिशत  पुनः  प्राप्ति  के  उद्देश्य  की  पूर्ति  करने  के  लिए  भ्रपने
 संसाधनों  में  वृद्धि  कर  रही  है  ।

 राष्ट्रीयक्रत  बेकों  हारा  भ्रणित  लाभ

 ]

 2798.  श्री  सी०  डो०  गामित  :  क्‍या  घिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1982  से

 1984  की  श्रवधि  में  प्रत्येक  राष्ट्रीयक्ृत  बंक  द्वारा  भ्रजित  लाभ  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादंन  वर्ष  1982  श्रौर  1983  में  20

 राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  द्वारा  प्रजित  लाभ  के  प्रकाशित-पांकड़े  संलग्न  विवरण  में  दिएं  गए  बर्ष  1984

 के  लिए  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 विवरण

 बधं  1982  भोर  1983  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बेकों  द्वारा  प्रजित  लाभ

 लाख

 क्रसं०  बेंकों  के  नाम  1982  1983

 1.  सेन्ट्रल  बैंक  ब्राफ  इंडिया  388  399

 2.  -  बेंक  ध्राफ  इंडिया  506  511

 3.  पंजाब  नेशनल  बैक  799  853

 4,  बैक  प्राफ  बड़ौदा  805  860

 5.  यूनाइटिड  कमशियल  बंक  349  236

 6.  केसरा  बेंक  457  496

 2.  यूनाइटिड  बैंक  प्राफ  इण्डिया  135  136

 सिडीकेट  बंक  403  494

 9.  यूनियन  बेंक  भ्राफ  इण्डिया  280  290

 10,  देता  बेंक  101  120

 11.  इलाहाबाद  बंक  165  170

 co  ्
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 12.  दृण्डियन  बेंक  135  140

 13,  बैंक  पभ्राफ  महाराष्ट्र  210  193

 14,  इण्डियन  भ्रोवरसीज  बैक  462  473

 15,  प्रान्प्न  बेंक  230  248

 16.  कारपोरेशन  बंक  105  93

 17.  स्पू  बैंक  भ्राफ  इण्डिया  हा  72

 18.  ओरियस्टल  बेंक  भ्राफ  कामसे  64

 19,  पंजाब  एंड  सिंध  बेंक  St  62

 20.  विजया  बंक  19  5

 जोड़  5725  5923.

 उत्तर  प्रवेश  के  पू्षों  मिलों  में  राष्ट्रोयक्॒त  बकों  को  झालाएं

 2799.  श्री  राजकुमार  राय  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वो  उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  में  कार्यरत  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  की  शालाहों  का  ब्योरा

 कया  है  भ्रौर  सिंचाई  भौर  निजौ  रोजमार  योजनापों  के  लिए  बेंक-बार  भ्रय  तक  दिये  गये

 ऋण  की  राशिमों  का  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 उक्त  जिलों  में  राष्ट्रीयकृत  बकों  की  भौर  प्रधिक  झाल्ायें  खोलने  के  लिए  की  जा

 रही  कार्यवाही  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मण्जी  जनादेन  :  (©)  पूर्वो  उत्तर  प्रदेश  के  जिलों

 में  प्रनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  के  क्षाला  प्रसार  प्लोर  कुल  जमाराशियों  तथा  सकल  बेंक  ऋण  के

 बंटवारे  से  संबंधित  उपलब्ध  सूचना  संलग्ग  विवरण  एक  भौोर  दो  में  दी  गई

 सातवीं  प्रायोजना  के  लिए  ज्ाखा  लाइसेंसिय  नीति  को  भ्रभी  प्रम्तिम  रूप  नहीं  दिया

 गया  है  ।

 विवरण-एक

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  में  बाणिण्यिक  बेकों  का  शाला  प्रसार

 जिला

 का
 3]  1984  को  शालाप्रों  की  संख्या

 167

 2.  झ्राजमगढ़  133

 हा
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 3,  बहुराइच

 4.  बलिया

 5,  बस्ती

 6,  देवरिया

 7,  फेजाबाद

 8...  गाजीपुर

 9...  गोंडा

 10.  गोरखपुर

 11...  जौनपुर

 12,  ..  मिर्जापुर
 13.  प्रतापगढ़

 14...  सुल्तानपुर  है
 वाराणसी

 प्रॉकड़े  प्ननन्तिम  हैं

 बिवरण-दो

 237

 12  1985

 1984  के  भ्रन्त  में  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  में  भ्रनुसूचित  वाणिज्यिक

 बेंकों  की  कुल  जमाराशियां  भौर  संकेल  बैंक  ऋण

 है

 जिला  जमा  ae  ऋण

 1,  इलाहाबाद  27786  11619

 2,  झ्राजमगढ़  11165  3906

 3,  बहराइच  4199  2018

 4...  बलिया  7813
 :

 2291

 5...  बस्ती  6718
 ह

 4046

 6.  देवरिया  4956

 7.  फंजाबद  8987  3037

 8,  गाजीपुर  6965  2504
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 9,  गोंडा  5733  2701

 10,  गोरखपुर  18339  8053

 11...  जौनपुर  8683  2477

 12...  मिर्जापुर  11973  7734

 13...  प्रतापगढ़  aa  2236  1263

 14,  ध्ुल्तागपुर  4967  ह  2516

 15.  आबाराणसी  34311

 राष्ट्रोयकत  बेकों  से  श्क्ता  पेसा  निकालने  में  जसाकर्ताशों  को  हो
 रही  कठिमाइयां

 2800.  प्रो०  सथ  बंडबते  :  क्या  एक्स  मम्नज्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  इस  तथ्य  पर  ध्यान  दिया  है  कि  हाल  ही  में  राष्ट्री  यकृत  बैंकों  से

 अधिक  पैसा  निकालने  में  जमाकर्ताओों  को  कठिनाई  हो  गई  है  ध्ौर  छोटी-छोटी  राशियां  निकासंने

 में  भी  काफी  समय  लगता

 कसा  बेंकों  में  किए  गए  घुरक्षा  उपायों  के  कारण  इस  तरह  का  कोई  प्रभाव  पड़ा

 झोर

 यदि  तो  क्या  सश्कार  के  पास  पर्याप्त  सुरक्षा  ध्यवस्था  करने  को  कोई  योजना

 है  ताकि  लोगों  को  प्रपता  पंसश्वा  निकालने  में  कम  समय  लगे  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  स्जो  लतादंन  से  ऐसी  कोई  भ्राम

 शिकायत  नहीं  है  कि  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  से  रकमें  लिकलवाने  में  ज्यादा  समय  लगता  इसके

 बैंकों  में  ग्राहक  सेबा  को  क्‍्यालिटो  को  सुधारने  के  लिए  हर  सम्भव  उपाय  किए  जा  रहे

 है  ताकि  बढ़ते  हुए  कामों  झौर  प्रपेक्षाप्रों  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 ग्राहक  सेवा  विषयक  दल़  ने  बैंकों  से  रकमें  जल्दी  सिकालने  को  सरल  बताने

 के  उह  श्य  से  बैंकों  की  उन  शाखाप्ों  में  जहां  काम  की  मात्रा  भ्रश्चिक  टेलर  प्रणाली  लागू
 करने  की  सिफारिश  को  इस  सिफारिश  के  प्नुसरण  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  ने  भ्रप  त्ी  बहुत

 सी  शाखाओं  में  पहले  ही  टेलर  व्यवस्था  खीनू  कर  दी

 केप्ट्रीय  उत्पाद  झुल्क  झोर  सोमा  शल्क  की  मशताम  न  को  गयी  भ्रथथा  बसूल  न  हुई
 बकाया  धनरांशि

 2801.  भो  हृरुभाई  मेहता  :  क्या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ह
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 न्यायालयों  द्वारा  जारी  की  गई  निषेधाज्ञाों  प्थवा  स्थगन  भ्रादेशों,के  कारण  केन्द्रीय

 उत्पाद  शुल्क  झौर  सीमा  शुल्क  की  लगभग  कितनी  राशि  का  भुगतान  श्रथवा  वसूली  नहीं  हो

 सरकार  द्वारा  उक्त  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  भौर  सीमा  शुल्क  की  बकाया  राशियों
 के  भुगतान  में  विलम्ब  करने  वालों  पर  दण्डस्वरूप  ब्याज  लगाने  का  है  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  प्रधिकतर  मामलों  का  संबंध

 उत्पादों  की  शुल्क  उनके  मूल्यांकन  के  मुद्दों  से  है  भौर  कुछ  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  मामलों  का
 संबंध  उत्पादों  की  उत्पादन  शुल्क्र  देयता  संबंधी  मुद्दों  से  प्रलग-प्रलग  माललों  में  ग्रस्त  राजस्व
 की  रकम  की  मात्रा  की  जानकारी  केवल  तभी  प्राप्त  हो  जब  न्यायालय  के  निर्णय  उपलब्ध

 होंगे  ।

 विधि  मंत्रालय  श्रौर  उस  मंत्रालय  द्वारा  लिधुक्त  किए  गए  सरकारी  काउसन्सेलों  से

 कहा  गया  है  कि  वे  अ्यादेशों  प्रथवा  स्थगन  भादेशों  को  रद्‌द  करवाने  के  लिए  न्यायालयों  के  समक्ष

 याचिकाएं  दायर  करने  हेतु  सभी  संभव  उपाय  प्रायात्तकर्ताशों  मौर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क
 निर्धारितियों  से  प्राप्य  रक्मों  की  वसूली  का  काम  भलग-भझलग  मामलों  में  न्‍्यायलयों  द्वारा  ब्यादेशों
 प्रौर  स्थगन  श्रादेशों  को  रद्द  किए  जाने  के  बाद  न्यायालय  के  भप्रादेशों  तथा  सीमा  शुल्क
 1962  भ्रौर  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्कर  तथा  नमक  1944  के  उपबंधों  भौर  उनके  भ्रधीन

 बनाए  गए  नियमों  के  झनुसार  किया  जाता

 कानून  में  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहों  तथापि  जहां  बकाया  रकमों  को  किस्तों  में
 अझदायगी  करने  संबंधी  प्रार्थना-पत्र  स्थीकार  किए  जाते  उन  मामलों  में  प्राप्प  रकमों  पर  ब्याज

 की  बसूली  को  शर्त  शामिल  होती

 मध्य  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  ग्रामौण  बे क
 2802.  भरी  प्रताप  भान्‌  हार्मा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  में  कुछ  नए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  के  लिए  मंजूरी  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 इन  बेंकों  के  खोलने  का  कार्यक्रम  क्‍या  है  ?

 बित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  से  वर्ष  1984-85

 प्रन्त  में  मध्य  प्रदेश  में  22  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  थे  जिनके  ध्रन्तर्गंत  राज्य  के  कुल  45  जिलों  में  से
 40  जिले  प्रा  जाते

 नाबाडं ”'  ने  मध्य  में  दो  भौर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  खोलने  की  सिफारिश  की

 जिन  दो  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  सिफारिश  की  गई  उनमें  से  एक  ग्वालियर  भौर  दाता  जिलों
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 के  लिए  होगा  भ्ौर  दूसरा  विदिशा  धौर  भोपाल  जिलों  के  लिए  ।  इस  संबंध  में  सरकार  ने  कोई

 भ्रन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 झ्रम्तर्राष्ट्रीय  ऋण

 2803,  श्री  एच०  ए०  डोरा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  द्वारा  देय  बकाया  ऋणों  के  सन्दर्भ  में  सरकार  को  प्न्तररा  ष्ट्रीय ऋण  के  भार

 का  प्रहसास  है  झौर  कुछ  भ्न्य  भ्ल्प  विकसित  देशों  को  उसके  खतरों  हुए  प्रनुभवों  की  जानकारी  है
 झौर  यदि  तो  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  गये  हैं/करने  का  विचार  भौर

 क्‍या  सरकार  का  विज्ञार  पी०  एल०  480  के  मामले  में  प्रपने  स्वयं  के  प्रनुभव  तथा
 ग्रन्य  देशों  के  भ्रनुभव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दुग्ध  वनस्पति  तेलों  भ्रादि  के  उपहारस्वरूप
 झायात  सम्बन्धी  प्रपनी  वतंमान  नीति  का  पुनरीक्षण  करने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  हाल  के  वर्षों  में  कुछ
 विकासशील  देशों  को  गम्भीर  रूप  से  विदेशी  ऋण-परिशोधन  समस्याझ्ों  का  सामना  करना  पड़ा  है  ।

 फिर  भारत  ने  भपने  विदेशी  ऋणों  का  प्रबन्ध  विदेकपूर्ण  सीमा  के  भ्रन्दर  ही  कर  लिया

 भुगतान  शेष  भौर  विदेशी  ऋण  की  स्थिति  का  लगातार  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  ताकि  प्पने  ऋण
 दायित्वों  को  पूरा  फरने  में  कोई  कठिनाई  न

 दुग्ध  खाद्य  तेलों  भ्रादि  के  उपह्ारस्वरूप  प्रायात  की  इनकी
 श्यकता  भर  धरेलू  भ्रथंव्यवस्था  पर  ऐसे  प्लायातों  से  पड़ने  बाले  सम्भावित  प्रभावों  पर  उचित  विचार

 करने  के  पश्चात्‌  दी  जाती  है  ।

 उपभोक्षता  बस्तुप्नों  के  मूल्यों  में  बृद्धि

 2804,  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :

 डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्‍या  थिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रम  ब्यूरो  के  भ्रनुसार  दिल्ली  में  उपभोक्‍ता  मूल्य  जो  बर्ष  1960  में

 100  1985  में  बढ़कर  600  हो  गया  भौर  इस  प्रकार  गत  25  वर्षों  क ेदौरान  उपभोक्ता

 वस्तुप्रों  के  मूल्य  बढ़कर  छः  गुणा  हो  गए

 इस  भ्रवधि  में  प्रत्येक  पंचवर्षोय  योजना  के  दौरान  भौसत  मूल्य  बद्धि  क्‍या  रही
 भोर

 ऋषि-श्रमिकों  जिनमें  से  भ्रधिकांश  गरौंबी  कौ  रेखा  से  नीचे  जीवन-यापन  कर  रहे
 रुपए  का  मूल्य  घटकर  1/6  हो  जाने  का  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  हां  ।
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 इस  भवधि  के  दौरान  दिल्ली के  प्रत्येक  पंच्रर्षीय  योजना  के  प्रन्त  में  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक  1960100)  के  श्रांकड़े  प्रौर  इसके  प्राधार  पर  योजना  दर  योजना  के

 प्राधार  पर  भौसत  मूल्य  वृद्धि  नीचे  दिखाई  गई  है  :
 .......  कि  ~——  _  —  ——

 योजना  प्रवधि  मद्दीना/वष  दिल्‍ली  के  लिए  भौसत  वृद्धि '
 उपभोक्ता  के  अंत  के  भाधार
 मल्य  सूचकांक

 कि  1960  ==

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  प्प्रेल  1961  103  45.6  प्रतिशत

 (1961-62  से  1995-68)  मार्च  1966  150

 चौंथी  पंथ  वर्षीय  योजना  मार्च  1974  296  49,5  प्रतिशत

 (1969-70  से  1973-74)

 पौँचवी  पंचवर्षीय  योजना  मार्च  ९1979  371  25,3  प्रतिशत

 (1974-75  से  1978-79)

 छठी  पंचवर्षी  य  योजना  फरवरी  *  १985  0५00  50,8  प्रतिशत

 (1980-81  से  1984-85)  )
 वकीमीि  -  +-+  --  2४७७"  ie  का  न  ee नमन

 उपभोक्ता  मूल्यों  के  साथ-साथ  कषि-श्रमिकों  की  घन  के  रूप  में  श्राय  भी  बढ़ी

 कृषि-श्रमिकों  रुपए  की  क्रय-शक्ति  में  ध्राई  कमी  के  प्रभाव  का  भ्रनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 जीवन  यापन  की  लागत  में  वृद्धि  के लिए  समय-समय  पर  न्यूनतम  मजदूरी  बढ़ा  कर

 श्रमिकों की  क्षतिपृर्ति  कर  दी  जाती  है  ।
 ह

 भवथनेशथर  को  श्रणों  का  नगर  घोषित  किया  जाता

 जिसुबाब  |  े
 2805,  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  क्‍या  बितत  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 को  क्‍या  सरकार  का  विचार  भुबनेशवर  को  श्रेणी  का  नगर  घोषित  करने

 यदि  हां  तो  भौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 विस  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्न्री  ख़तादन  :  से  नगरों  का  ae!
 झभौर  ग  के  रूप  में  वर्गीकरण  दस  ब्रर्षोय  जन-गणना  में  दर्शाई  गई  जनसंसछ्या  के  भाधार  प्र

 किया  जाता  है  ।  1981  की  जनगणना  के  पभ्रनुसार  भुवनेश्वर  को  जनसंस्या  219,  211  इस
 शत
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 egy

 ७ आज
 प्राधार  भुवनेश्वर  का  वर्गीकरण  नगर  केँ  रूप  में  किया  गया  श्रेणी  में  दर्जा

 बढ़ाने  के  न्यूनतम  जनसंख्या  4  लाख  से  प्धिर्क  होनी  चाहिए  ।

 बेकों  की  प्रास्तियों  का  वर्गाकरण

 2806.  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  में  ब  किस  श्रायोग  ने-यकूसफारिश  की  थी  कि  बेंकों  की  प्रास्तियों

 का  इस  प्रकार  वर्गीकरण  किया  जाना  चाहिए  कि  भ्रवमानक  संदिग्ध  ऋणों  भौर  ड्ब  ऋणों

 को  स्पष्ट  रूप  से  दर्शाने  के  लिए  बंकिग  परिसम्पत्ति  का  स्पष्ट  रूप  से  पता  चल

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  क्या  यह  सिफारिश  इस  बीच  क्रियान्वित

 कर  दी  गई  भौर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विक्त  मन्त्र/लय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  हां  ।

 भौर  बँकों  को  भ्रपने  लेखा  परीक्षकों  की  तसलली  के  मुताबिक  प्रशोध्य  भौर

 संदिग्ध  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  व्यवस्था  करनी  होती  ऋणों  श्रौर  भ्रप्रमिमों  का  नियमित

 भ्रवमानक  संदिग्ध  प्रग्रिमों  श्रौर  भ्रशोध्य  ऋणों  ज॑सी  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  वर्गीकरण  करना

 झौर  इन  विभिन्न  श्रेणियों  के  लिए  प्रलग  से  व्यवस्था  कैरेंना  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  जरूरी  नहीं
 समझा  ।  इस  प्रकार  बेकिंग  झायोग  द्वारा  की  गई  उक्त  सिफारिश  को  कार्यान्वित  नहीं  किया
 गया  ।  श्ि

 लाड़ी  देशों  में  प्रतिवासो  भारतीयों  हारा  स्थदैशा  टमेंजने  के  लिए  घनराक्षि  क्षमा

 कराया  जानें

 2808.  श्री  चित्त  महाटा  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  बहू  बताने  की  करंगे  कि  स्वदेश  भेजी
 जाने  वाली  धनराशि  पर  कर  लगाने  की  सरकार  की  घोषणा  के  बाद  खाड़ी  देशों  में  प्रनिवासी
 भारतीयों  द्वारा  स्वदेश  भेजने  के  लिए  भ्रव  तक  कुल  कितनी  धनराशि  जमा  कराई  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  :  प्ननिवासो  भारतीयों  द्वारा  स्वदेश

 भेजी  जाने  वाली  प्रेषणाभ्रों  के  बारे  में  सूचना  देश-वार  नहीं  रखी  जाती  ।

 अनिवासी  खातों  भौर  विदेशी  मुद्रा  भ्रनिवासी  खातों  में  के  भनन्‍्त

 तक  जमा  राशि  इस  प्रकार  थी  :--

 रुपयों
 निवासी  )  खाते  विदेशी  मुद्रा  भ्रनिवासी  खाते

 प्रमेरिको  डालर
 2753  7६  625.78
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 चूंकि  सरकार  की  यह  जिसमें  यह  स्पष्ट  किया  गय्रा  था  कि  धन-कर  भ्रधिनियम
 के  खण्ड  5  (i)  (४०७11)  के  प्रन्तगंत  दी  गई  छूट  भ्निवासी  भारतीयों  के  मामले  में  प्रनिवासी

 खातों  में  पड़ी  धनराशि  पर  1985  में  ही  की  गई  इसलिए  इतनी
 जल्दी  यह  प्रनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  कि  स्वदेश  भेजी  जाने  वाली  घनराशि  पर  इसका  क्या

 प्रभाव  पड़ेगा  ।

 ग्रामीण  बखों  कौ  हालाएं  खोलना

 2809,  श्री  लक््म्ण  मलिक  :

 क्री  झ्नन्‍्त  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  वित्त  सन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  वौरान  बिभिन्न  राज्यों  में  प्रत्येक  राष्ट्रीयक्ृत  बँक  द्वारा  खोली

 गई  ग्रामीण  बैंकों  की  शाखाप्रों  की  संख्या  का  ब्यौरा  कया  है  तथा  ग्रामवासियों  द्वारा  उनमें  कितनी

 घनराशि  जमा  कराई  गई  औौर  बैंकों  द्वारा  ग्रामीण  विकास  के  लिए  कितना  ऋण  दिया

 क्‍या  सरकार  को  इन  बंकों  द्वारा  ऋणों  के  वितरण  के  बारे  में  कुछ  भ्रसन्‍्तोषजनक

 मामलों  की  सूचना  मिली  शोर

 (1)  यदि  तो  इन  बंकों  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  उपाय

 करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  मग्नौ  अनादंन  उपलब्ध  प्रांकड़ों  के

 पिछले  तीन  वर्षों  में  से  प्रश्येक  धर्ष  जून  के  प्रस्‍्त  की  स्थिति  के  मुताबिक  राष्ट्रीयकृत
 बंकों  द्वारा  खोले  गए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  के  खंबंध  भें  शाखाशों  की  कुल  जमा  श्रौर

 बकाया  भ्रग्मिम  के  संदर्भ  में  ब्यौरा  मीचे  दिया  यया  है  :---

 जून  के  भ्रन्त  में

 ह  लाख

 बष  क्षेत्रीय  प्रामीण  शाला्ों  की  कुल  जमा  बकाया

 बैंकों  की  संध्या  संख्या  प्रग्मिम

 1982  118  5280  37527  45946

 1983  138  6644  52500  61878

 1984  158  8491  76070  85327

 बेंकों  के भतिरिक्‍्त  तीन  प्रस्य  बैकों  प्रर्थात्‌  जम्मू  एण्ड  कश्मीर  बैंक

 द  यू०  पी०  स्टेट  कोझ्रापरेटिय  बंक  लि०  शोर  बेक  श्राफ  राजस्थान लि०  ने  भी  बार  क्षेत्रीय

 क्षेत्रीय  प्रामीण  बेंक  प्रायोजित किए  हैं  जिसके  संबंध
 में  प्रांकड़े नीचे  दिये  गए  हैं  :--
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 लाख  छ्षपव े)

 जून  को  समाप्त  क्षेत्रीय  प्रामीण  शाखाहों  की  कुल  बकाया

 बधं  बेंकों  की  संख्या  संड्या  जमा  प्रग्रिम

 1982  3  113  696.32  313.30
 1983  4  168  976.35  489,05

 1984  4  236  1364.59  59  670,60

 प्रायोजक  राज्यों  के  कनुसार  श्रांकड़े  सभा-पटल  पर  रले  थए  धनुबंध  में  दिए
 गए

 में  रखा  भया  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  884/85]

 (a)  भौर  केन्द्रीय  तरकार/राष्ट्रीय  कृषि  भौर  प्रामीण  विकास  बेंके|प्रायोजक  बेंक

 फो  ऋण  वितरण  के  संबंध  में  प्रायः  शिकायतें  प्राप्त  होती  रहती  हैं  भ्रौर  राष्ट्रीय  कृषि  स्‍भौर

 ग्राभोण  विकास  बेंक/प्रायमोजक  बैंक  इसकी  जंँचि  करते  जहां  कहीं  पहली  वृष्टि  में  झारोप

 सही  पाये  जाते  प्रायोजक  बेंकों/क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  द्वारा  दोषी  भ्रधिकारियों  के  खिलाफ  उचित

 कारंगाई  की  जाती

 कृषि  बस्तुओंँ  के  नियाँत  से  प्रजित  विदेशी  सुद्रा

 2810,  प्रोਂ  निर्मला  कुमारों  शक्तावत  :  क्‍या  वाणिज्य  शोर  पृतति  संत्री  निम्तलिखित

 जानकारी  दर्शाने  वाला  एक  ब्रिवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  देश-बार  कौन-कौन  सी  कृषि  वस्तुयें  निर्यात  की  गई

 झौर  उनके  निर्यात  से  वस्तुवार  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  राशि  भजित  की

 क्‍या  सरकार  का  विच्वार  इन  वस्तुप्नों  के  निम॒ति  में  वृद्धि  हैतु  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाम

 करने  का  प्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  !

 वाणिज्य  सशत्रालय  में  राज्य  भंत्री  पी०  एं०  :  1984-85  के  लिए

 कृषि  वस्तुप्रों  के  बस्तु-वार  विर्थात्त  संकलित  लहों  किए  गए  प्रस्थायी

 पनुमान  के  1984-85  में  काफी  व  समुद्री  उत्पादों  को  छोड़  कर  कृषि  बस्तुप्ों  के

 निर्यात  का  मूल्य  1448  करोड़  रुपये  है  ।

 झ्ौर  सरकार  ने  भप्रभिज्ञात  संकेम्द्रण  क्षेत्रों  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  प्रश्न  पर

 विचार  करने  के  लिए  प्रनेक  कार्य  संमूहै  स्थॉपित  किये  नियात  यौग्य  कृषि  उत्पादों  के

 उत्पादन  झ्ाधार  का  विस्तार  करने  झौर  नईं  मंदों  का  पता  लगाने  कै  लिए  राज्य  सरकारों के  साथ

 एक  सतत  बातचीत  प्रारंभ  की  गई  जद्दां  अ्शवायक  है  संस्थागत  भ्रबंधों  का  सुवृढ़ीकरथ  किया
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 जा  रहा  बाजार  मेलों  में  भाग  व्यापार  नकद  मुप्नावजा

 सहायता  प्लौर  बाजार  विकास  सहायता  ज॑से  सामान्य  निर्यात  संवधंन  उपायों  को  गहन  बनाया  जा

 रहा  है  ।

 ढिल्ली  में  महरोली  ब्लाक  में  भ्रवेध  खनन

 2811.  श्री  ललित  भाकन  :  क्या  खान  प्रोर  कोयला  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  14  1985  के  देनिक  में

 घमाका  होगा  और  वे  मारे  जायेंगेਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  भोर  दिलाया
 गया

 यदि  तो  दिल्ली  के  महरौली  क्षेत्र  भें

 बास  झादि  गांवों  के  पबंतीय  क्षेत्रों  में  खतरनाक

 भ्रोर  जबरन  खनन  भोर  बनासे  के  कार्य  को  रोकने  के  लिए  भय  तक  क्या
 प्रभावकारी  कदम  गए

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  बदरपुर  के  इस  भ्रवंध  भौर  जबरन
 खनन  से  उसे  लाखों  रुपये  के  राजस्व  की  हानि  हो  रही  धोर

 यदि  तो  इसे  रोकने  के  लिए  की  जा  रही  कारंवाई  या  की  जाने  वाली  कारंवाई
 का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शान  और  कोयला  मंत्री  बसंत  :  हां  ।

 गेर  कानूनी  खमत  की  रोकथाम  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  के  भ्रधिकारी  लगातार  छापे
 मारते  रहते  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  विनिय्रमों  का  उलंधन  करने  के  भारोप  में  100  से  भ्रधिक
 पार्टियों  के  विरुद्ध  कारंगाई  शुरू  की

 (1)  भ्रौर  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  झवेध  रूप  से  खनित-खनिज  की  कीमत  भौर  रायल्टी
 जो  लाखों  रुपये  बंठती  की  वसूली  के  लिए  कारंवाई  की  है  भ्रौर  मामलों  पर  भी

 का  रंवाई  शुरू  की  जा  रही  है  भौर  छापे  मारने  की  कायंकाही  तेज  की  जा  रही  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  हारा  बिदेशों  में  मंजर  क्रिये  मये  श्रप्निमों  की  राशि

 2812.  श्री  झ्ार०  क्या  जिस  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  से  बाहर  कामकाज  करने  बाले  प्रत्येक  राष्ट्रीयकृत  बेंक  ने  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दोरान  मंजूर  किए  गए  भ्रप्रिमों  की  कुल  राशि  क्या

 इसमें  से  संदेहास्पद  ऋणों  की  राशि  क्‍या  भोर
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  इस  पद्धति  का  प्रष्ययन

 कराने  का  है  कि  विदेशी  शाखाप्रों  की  स्थानीय  एजेंसियों  द्वारा  बिना  सोचे  समझ्षे  श्रप्रिम  मंजूर  न

 किये  जायें  ?

 विश  मन्ज्ालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा
 दी  गई  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 बेंककारी  विनियमन  1949  की  तीसरी  भ्रनुसूची  में  निर्धारित  तुलनपत्र
 झ्ौर  लाभ-हानि  विवरण  प्रपन्नों  के  भ्रनुसार  उन  भ्रशोध्य  भ्रौर  संदिग्ध  ऋणों  की  राशि  भौर  ब्यौरा

 प्रकट  न  करने  के  बारे  में  बैंकों  को  कामूनी  सुरक्षा  प्रदान  की  गई  है  जिनके  लिए  लेखा  परीक्षकों

 को  तसलल्‍ली  के  मुताबिक  व्यवस्था  कर  ली  गयी  हो  ।  प्रतः  प्रपेक्षित  सूचना  नहीं  दी  जा

 सकती  ।

 भारतीय  बैंकों  की  विदेशी  शाश्षाप्रों  को  परिचालन  पद्धति  की  समीक्षा  करने  प्लौर

 इन  परिचालनों  पर  नियन्त्रण  तथा  नजर  रखने  की  प्रणालियों  को  मजबूत  करने  के  उपाय  तैयार
 करने  के  भारतीय  रिजयं  बैक  प्लोर  कुछ  बेंकों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  का
 कारी  दल  गठित  किया  गया  उक्त  दल  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  को  जा  रही

 विवरण

 विदेशों  में  कायंरत  सरकारो  क्षेत्र  के  भारतीय  बैंकों  की  शाखाभों  में  वर्ष

 1981,  1982  ध्ौर  1983  के  प्रन्त  में  बकाया  प्रप्रिम

 रुपये

 !  का  नाम  1981  1982  1983

 1.  स्टेट  बैंक  ध्राफ  इण्डिया  1114  1665  1936

 «बैंक  भ्राफ  इण्डिया  631  848  1185

 3.  बैंक  झ्ाफ  बड़ोदा  414  534  584

 4,  सेन्‍्द्रल  बेंक  भ्राफ  इण्डिया  71  146  205

 5.  यूनियन  बेंक  भ्ाफ  इण्डिया  23  58  44

 6.  पंजाब  नेशनल  बेंक  136  238  466

 7.  सिडिकेट  बैंक  78  125  136

 8,  यूनाइटेड  कमशियल  बेंक  240  243  381

 9,  पंजाब  एंड  सिंध  बेंक  7  :  9  15

 10.  इण्डियन  बेक  86  111  166

 भर
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 11.  इण्डियत  ब्रलोवरसीज  बेंक  |... 333  414  549

 12.  केनरा  बैक  ह  --  —
 स्थित  शाखा  !983  में  द्वी

 खोली  गयी  थी  ।)

 3133  439]  5667

 धगनलक्ष्मी  बंक  को  जमा  राशि  शोर  श्रप्रिमों  को  राधि

 2813.  क्री  के०  जी०  उन्नीकृष्णन  :  कया  वित्त  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 किः

 त्रिचूर  मुख्यालय  बाल  धनसदमी  बैंक  में  थ्ष  1982-83,  1983-84  भौर  1984-85  में

 कितनी  राशियां  जमा  हुई  श्ौर  कितनी  राशियों  के  ऋण  दिए

 पिछले  तीन  वर्षों  में  बेंक  ने  कितनी  शाखायें  भोर

 (a)  क्‍या  बैंक  का  कार्यकरण  संतोषजनक  रहा  है  भ्लौर  इस  बैक  के  का्यंकरण  में  सुधार

 हेतु  बैक  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 जनादुन

 :  वर्ष  1981,  1982  श्रौर

 जमा  राशियां  दिए  गए  प्रग्रिम

 के  दिन  *
 हि

 31.12.81  4843  2713

 31,12.82  5312  2844

 31,12,83
 ५

 5350  2915

 भारतीय  रिजवं  बैक  ने  सूचित  किया  है  कि  धनलक्ष्मी  ब्रेक  लि०  ने  बर्ष  1982-83
 में  चार  भौर  1983-84  में  दो  शाखाएं  प्रप्रंल  से  1984  के  दौरात्  कोई  शाखा

 नहीं  खोली  बेंक  के  पास  शाखा  खोलने  के  लिए  5  लाइसेंस  लम्बित  पड़े  हैं  ।

 बंके  के  कार्यंकरण  पर  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  बारीकी  से  नजर  रखी  जा  रही
 बेंक  के  प्रबंध  को  मजबूत  बत्ताने  के  वास्ते  भारतीय  रिजवं  बक  के  एक  भ्रधिकारी  झौर  एक

 सेवा  निवृत्त  प्रनुभवी  बैंकर  को  बैक  के  निदेशक  मण्डल  में  भ्रतिरिकत  निदेशक  के  रूप  में  नियुक्त
 किया  अप्रा  है  ।
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 उत्तर  प्रदेश  में  पांच  बेंकों  का बिलय

 2814.  श्रो  हरोक्ना  राबत  :  बा  बित्स  स्रन्‍्त्रो  यह  ब्रताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पांच  बंकी  के  विलय  के  लि  ए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वार  प्रार  ग्रोजित  कोई  प्रस्ताव
 केन्द्र  सरकार  के  विचाराधीन  प्रौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  पर  अंतिभ  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की

 संभावना  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भौर  उत्तर  प्रदेश
 को

 झाघार  मान  कर  एक  बंक  खोलने  के  सम्धन्ध  में  कुछ  सुझाव  प्राप्त  हुए  सरकार  ने  इस  मामले
 पर  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 लक्ष्मी  कमशियल  बंक  लिमिटैंड  का  शंष्ट्रोयकरण

 2815.  भी  Fo  एस०  एम०  फ्क्तोर  ब्रोहस्तत्न  ;  क्या  बिता  भत्त्रो पह  बताने  की  कृषा
 करेंगे  कि  :  ।

 क्‍या  सरकार  का  विचार  लक्ष्मी  कमशिवल  बैंक  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का
 भौर

 यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  रःज्य  मन्त्री  जनादंन  :
 नहीं  |

 यह  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 हिनाचल  प्रदेश  में  बंकों  कौ  शाल:यें  खोलना

 2816,  श्री  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  कया  बिस  मसन्‍्तज्रों  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सरकार  का  हिमाचल  प्रदेश  में  बंकों  की  कितनी  शाखाएं
 खोलने  का  विचार  है  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मग्त्रो  जनादत  :  वर्ष  1985  से  1990  तक  की  शाखा

 लाइसेंसिंग  गीति  को  भ्न्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  यैँह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  उक्त  नीति  को

 झन्तिम  €प  दिये  जाने  हिमाचल  प्रदेश  में  बकीं  की  कितनी  शाखाएं  खोलने  कौ  भ्रनुमलि
 दी  बैंकों  के  भास  इस  समय  शाजः  में  शाखाएं  खोलने  के  लिए  48  प्राधिकार
 पत्र  हैं  ।
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 राज्यों  को  उनके  विकास  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के  लिए  घन  देना

 2817.  श्री  सी०  साधव  रडडो  :  क्‍या  वित्त  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  राज्य  सरकारों  के  साथ  राज्य  विकास  कायंत्रमों  के  भप्रन्तगंत  उन
 राज्यों  के  विकास  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  एक  जैसा  व्यवहार  नहीं  किया  जा

 रहा

 क्‍या  भारतीय  रिजय  बँक  ने  कुछ  राज्य  सरकारों  के  प्रोवर-ड्राफ्टों  को  रोकने  के

 लिए  निर्देश  जारी  किये  हैं  भौर  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  भौर

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  वर्षवार  प्रत्येक  राज्य  को  उनके

 बिकास  के  लिए  प्रलग-भ्रलग  कुल  कितना  घन  प्राबंटित  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादन  :  राज्य  योजनाश्रों  के  लिए
 सहायता  की  व्यवस्था  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  भ्रनुमोदित  संशोधित  गाडगिल  फार्मूले  के

 भ्राधार  पर  की  जाती  -

 भारत  सरकार  ने  सभी  राज्यों  को  परामर्श  दिया  है  कि  वे  भ्रपने  ग्रोवर-ड्राफ्टों  को

 शस  प्रांकड़ों  तक  सीमित  रखें  जो  28.1.1985  को  थे  तथा  भारतीय  रिजवं  बैंक  को  परामर्श  दिया

 है  कि  वे  किसी  भी  ऐसे  राज्य  की  भ्रदायगियां  रोक  जिनके  भ्रोवर-ड्राफ्ट  लगातार  सात  कार्य

 दिवसों  तक  इस  सीमा  से  भ्रधिक  होते  हैं  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 जिधरण

 ब्ष  1984-85... 1983-84.  .  1982-83

 1.  प्लंध्र  प्रदेश  241,15  211.01  192.26

 2.  प्रसम  371.21  323.61  225.93

 3.  बिहार  361,63  312,04  273,15

 4.  गुजरात  153,98  135,60  117.43

 5.  हरियाणा  74.00  52.71  56,86

 6.  हिमाचल  प्रदेश  115,28  100.42  86.49

 7,  जम्मू  तथा  कश्मीर  260.92  234,78  202.64

 8,  कर्णाटक  147.95  120.03  108.56

 9,  केरल  111,27  94.12  94,08
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 10.  मध्य  प्रदेश  274.14
 :

 243.28  206.69

 11.  महाराष्ट्र  267.57  230,73  180.96

 12.  मणिपुर  76.88  68.07  60.29

 13.  मेघालय  60.08  63.33  47.60

 14,  नागालेंड  83.90  75.25  57.06

 15,  उड़ीसा  172,29  157.49  146.68

 16,  पंजाब  83,81  72.82  63.59

 17.  राजस्थान  170.00  142.48  155.45

 18,  सिक्षिकम  31.06  31,63  24,89

 19,  तमिलनाडु  190.69  157.97  137.98

 20,  त्रिपुरा  78.89  60.94  52.36

 21.  उत्तर  प्रदेश  566.02  464.84  423,46

 22.  पश्चिम  बंगाल  33.76  156,52  290,00

 सभी  राज्यों  का  जोड़  3926,48  ,  3509,67  3204.41

 राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  रबड़  का  ध्रायात

 2818,  भी  जाज॑  जोसफ  स्‌  डाफल  :  क्या  बाजिकृप  शोर  पूत्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 1984-85  के  दौरान  रबड़  की  कितनी  मात्रा  को  भ्रायात  किया

 पिछले  कुछ  महीनों  के  दौरान  प्रायात  किए  गए  रबड़  की  कीमत/नूल्य  क्या

 क्या  रबड़  का  मूल्य  18  रु०  प्रति  किलोग्राम  से  गिर  कर  14.50  रुपए  पर  प्रा

 गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 (¥)  रबड़  का  प्रायात  करने  के  क्या  कारण  थे  जबकि  देश  में  रबड़  का  फालतू  उत्पादन

 भोर

 गरीब  तथा  लघु  रबड़  उत्पादकों  के  संरक्षण  के  लिए  सरकार  हारा  क्या  कदम  उठाए
 जाने  का  विचार  है  ?
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 जादल्‍धभजभाजज  ———

 .  वाणिज्य  सम्जालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  1984-85  के  वौरान

 एस०  टी०  सी०  ने  26,650  मै  ०  टन  रबड़  का  प्रायात  किया  जिसमें  8500  मै०  टन  शामिल  नहीं

 है  जो  वित्तीय  वर्ष  1983-84  री/मार्च  1984)  में  भ्रा  चुका  था  लेकिन  पत्तन  तथा  गोदी

 कमंचारियों  की  हड़ताल  के  कारण  जिसे  क्लियर  नहीं  किया  जा  सका  था  ।  इस  प्रकार  इस  मात्रा

 को  भी  वे  1984-85  के  दौरान  क्लियर  किया  गया  ।

 भ्रायातित  रबड़  की  रिलीज  कीमतें  भार०  एस०  के  लिए  16,080  रु०

 प्रति  मैं०  टन  औौर  एस०  एम॑०  के  लिए  16,500  रु०  प्रति  मै  ०  टन  हैं  ।

 रबढ़-की  विभिन्न  ग्रेडों  के  लिये  उच्चतम  तथा  न्यूनतम  मासिक  भौसत  कीमतें  नीचे

 बताई  गई  हैं  :--

 1  कि०

 84  84

 लाट  रबड़  17.28  14.94

 झार०  एम०  18.35  15.48

 (4)  सितम्बर  से  भागे  चरम  उत्पादन  के  कारण  नवम्बर  के  दौरान  कीमत  में  कमी

 मौसमी  है  ।  ऐसा  हर  ब्ं  होता  है  |  तथापि  टायर  उत्पादव  क्षेत्र  द्वारा  रबड़  की  कम

 84  के  दौरान  कीमतों  में  कमी  का  एक  भ्रन्य  कारण

 ($)  1984-85  के  दौरान  कुल  झायात  केवल  उसी  स्तर  तक  था  जितना  कि  सप्लाई  भ्ौर

 मांग  के  बीच  के  घाटे  की  पूर्ति  के  लिए  श्रपेक्षित  था  ।

 सरकार  रबड़  की  मांग  भौर  कौमत  की  प्रवृत्तियों  पर  निरन्तर  निगरानी

 रख  इही  है॥  प्रायातों  की  प्नुमेति  उंश्ी  ढीने।सक  होती  है  जितने  कि  सप्लाई  और  मांग  के

 बीच  के  प्रन्तराल  को  पूरा  करने  के  लिए  भ्रपेक्षित  है  श्रोर  इस  प्रकार  एक  रबड़  के  लघु  कास्‍्तकारीं

 सहित  रबड़  के  उपजकर्ताभों  के  हितों  की  रक्षा  की  जाती  है  ।  लघु  जोत  क्षेत्र  में  रबड़  की  खेती  के

 संवधंन  के  लिए  प्रनेक  योजनाएं  भी  कार्यान्वित  की  जाती  हैं  ।

 रायचर  ताप  विद्युत  संयंत्र  के  लिए  कोयले  फो  भ्रावश्यकता

 2819,'  श्री  बी०  एस  ०  कृष्ण  प्रयूपर  :  क्‍या  खान  झोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  रायचूर  ताप  विद्युत  संयंत्र  के लिए  इस  समय  कोयले  की  कितनी  मात्रा
 की  भआॉवेश्यकंता  भौर

 क्या  कर्नाटक  में  पिछले  7-8  वर्ष  से  कोयले  की  गम्भीर  कमी  को  देखते  हुए  सरकार

 उपर्युक्त  तौप  जिशृत  संधंत्र  के  विस्तार  के  लिए  कीयले  कै  लिकेज  की  भ्रनुमंति  देगी  ?
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 खान  झोर  कोयला  मंत्री  बसंत  :  रायच्‌र  ताप  बिजलीघर  के

 लिए  1985  की  भ्रवधि  के  लिए  20,000  टन  कोयले  का  प्रति  माह  का  संयुजन  स्वीकृत
 किया  गया

 रायचूर  विस्तार  मे  ०  के  लिए  कोयले  का  संयुजन
 कालीन  विशेष  संयुजन  समितिਂ  ने  दिनांक  3-10-1983  को  हुई  झपनी  बैठक  में  स्वीकृत  किया

 पटसन  को  बोरियों  के  मल्यों  में  गिरावट  के  कारण  षटसन  उल्योग  के
 समक्ष  संकट  को  स्थिति

 2820,  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  क्‍या  बाणिज्य  प्रोर  पृति  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  पटसन  की  बोरियों  प्रादि  के  म्ल्यों  में  गिरावट  के  कारण  पटसन

 उद्योग  को  गंभीर  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  सो  इस  संकट  पर  फाबू  पाने  के  लिए  उद्योग  को  सहायता  देने  हेतु  क्या

 क्रदम  उठाए  जा  रहे  हैं  !

 पूति  झोर  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  चन्द्र  शोर  :  1984-85

 के  जालू  पटसन  मौसम  की  प्रथम  छमाही  के  मांग  स्थिति  भ्रच्छी  थी  तथा  पटसन  माल

 की  कोमतें  भ्रनुकूल  1985  मुख्यतः  मांग  में  मंदी  के कारण  पटसन  माल

 की  कीमतें  गिर  गयीं  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 केन्द्रीय  सरकार  पटसम  उद्योग  के  का  म्कलापों  में  सुधार  लाने  के  लिए  समय-समय  पर

 विभिन्‍स  कदम  उठांती  रही  पटसन  उद्योग  की  जीवन-क्षमता  में  सुधार  लाने  के  लिए  केम्द्रीव
 सरकार  द्वारा  उठाए  गए  प्रमुख  कदम  निर्यातों  को  बढ़ावा  दे  रहे  जिसमें  शामिल  हैं  :---

 (1)  सरकार  जी०  एस०  एण्ड  द्वारा  पटसन  उद्योग  से  लागत  जमा  धाधार
 पर  पटसम  माल

 (2)  सीमेंट  उद्योग  द्वारा  ध्रनिबामं  रूप  से  100  प्रतिशत  पटसन  बोरों  के  इस्तेमाल
 को  प्रारम्भ

 (3)  प्रठसन  मिलों  की  जीवन-क्ष मता
 के  भ्रध्ययन  के  लिए  प्रार०  बी०  प्राई०  के  तत्याब*

 धाव  में  एक  स्थायी  समिति  स्थापित  करना  तथा  रुक्षम  एककों  के  पुनर्वास  के  लिए
 दिसीय  उपायों  के  प्रनेक  सुझाव
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 (4)  पटसन  माल  के  गतिशील  क्षेत्रों  को  उच्चतर  नकद  प्रतिपृति  सहायता  प्रदान

 (5)  एस०  टी०  सी०-पटसन  उद्योग  का  50:50  की  हानि  विभाजन  भ्राधार  पर  साथं  संघ
 बनाकर  उत्तरी  भ्रमरीका  को  कालीन  भ्रस्तर  कपड़े  के  निर्यातों  में  सहायता  देने  क ेलिए  एस०  टी०
 सी०  को  शामिल

 (6)  एक  नई  पटसन  विकास  परिषद  का  तथा  प्रार०  एण्ड  डी०  प्रयासों  एवं  निर्यात
 संवर्धन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उपकर  की  भ्राय  में  से  एक  जूट  निधि  का  गठन

 (7)  प्रार०  एण्ड  डी०  प्रयासों  को  तेज  करके  निर्यात  योग्य  उत्पादों  के  विकास  को

 बढ़ावा  देना  ।

 झायात  नीति  को  सरल  बनायां  जाना

 2881,  श्रो  रास  प्यारे  पनिक्ता  :  क्या  ब'णिज्य  श्रोर  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भायात  नीति  को  सरल  बनाने  का

 यदि  तो  प्रस्तावित  सरलीकृत  प्रायात  नीति  के  बारे  में  क्या  ब्यौरा

 क्‍या  भायात  नीति  में  परिवतंन  का  निर्णय  किसी  विशेंष  प्रयोजन  से  किया  गया

 भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  प्रस्तावित  परिवर्तन  के  परिणामस्वरूप

 देश  को  क्‍या  लाभ  मिलने  की  संभावना  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालथ  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  से  सरकार  का

 भ्राज  प्रायात  तथा  निर्यात  नीति  घोषित  करने  का  विचार  है  |  ऐसी  झाशा  है  कि  प्रश्न  काल  के

 कुछ  समय  बाद  वाणिज्य  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  वक्‍तब्य  देंगे  ।  नई  भ्रायात  तथा  निर्यात  नीति  की

 प्रतियां  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
 ;

 समेकित  ग्रामीण  विकास  क।यंक्रम  योजमा  के  अंतर्गत  बे रोजगार

 नवयुवकों  को  बित्तोप  सहायता

 परिनुबाव ]
 2822,  श्री  उत्तम  राठौर  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  प्र्थात्‌  1983-84  भौर  1984-85  के  दौरान  महाराष्ट्र  के  प्रत्येक  जिले

 में  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  शिक्षित  बेरोजगार  युवक  योजमा  तथा  प्रन्य  योजनाश्रों  के

 अंतर्गत  कितने  व्यक्तियों  की  सहायता  की
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 $$  कल  ली  बीज  नकल  बल  लक  कब

 क्‍या  वाणिज्यिक  बैंक  इस  योजना  के  अंतर्गत  श्पने  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  के  प्रति

 प्रनिच्छुक  भोर  हि

 मदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  फा  विचार  है  ?

 बिशा  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  बतंमान  प्रांकड़ा  सूचना
 पद्धति  से  जिला-वार  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  गत  दो  वर्षों  भ्र्थात्‌  1983-84  भ्ौर  1984-85

 1985  महाराष्ट्र  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  हुई  प्रगति  का
 व्यौरा  इस  प्रकार

 थर्ष॑

 या

 लक्ष्य

 ..._
 आस्तबव  में  सहायता  प्राप्त  लक्ष्य  के  मुकाबले  सहायता  प्राप्त

 परिवारों  की  संख्या  परिवारों  का  प्रतिशत

 1983-84  1,77,600  2,56,052  144,2

 1984-85  1,77,600  1  387  93.7

 1985
 नजज+  +े  +  आलेप्जियज

 बर्ष  1983-84  में  महाराष्ट्र  राज्य  में  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  रव-रोजगार  योजना  के

 भ्रधीन  कुल  24579  ध्यक्तिययों  को  लाभ  हुप्ला  जबकि  लक्ष्य  20800  ब्यक्तित  था  ।  1985  के

 अंत  तक  उपलब्ध  भ्राँकड़ों  के  जिला  उद्योग  केन्द्रों  हारा  राज्य  में  वर्ष  1984-85  के  लिए

 22,935  श्रावेदल  प्रायोजित  किए  जबकि  बाथिक  लक्ष्य  25,000  प्रावेदन  था  ।

 नहीं  ।

 यह  सबाल  पेदा  ही  नहीं  होता  ।

 दाजिलिग  में  च्राय  बागानों  को  राब्ट्रीय  कृषि  ध्रौर  प्रामोण  विकास  बेक
 हारा  ऋण  :

 2823.  श्रो  के०  रासमूति  :  क्‍या  बाणिज्य  श्ोर  पृति  संजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कृषि  भर  ग्रामीण  विकास  बेक  द्वारा  दाजिशिंग  में
 बाय  बागानों  के  जीर्णोडार  भ्लोर  रोपण  के  लिये  स्वीकृत  18  योजनाप्रों  के  भ्रन्तगंत  भ्रभी  तक

 एक  भी  ऋण  नहीं  लिया  गया  भोर

 उक्त  18  योजनाप्नों  का  ब्योरा  क्षया  है  तथा  भ्रथ  तक  ऋण  ते  लिए  जाते  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  भग्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  »  भौर  (॥)  कृषि  भ्रौर

 ग्रामीण  विकास  के  राष्ट्रीय  बैंक  ने  दाजिलिंग  में  हैप्पा  मवईबाड़ी
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 रू  रूगमूक  भौर  सेदार्स  आर्या  और  नागरी  चाय  बागानों  के  लिए  18  योजनाभों

 को  स्वीकृति दी  है  जिसमें  359.03  लाख  रुपये की  राशि  भध्न्तप्रंस्‍्त  केनरा  बेक  ने  पहले से
 ही  तीन  बागानों के  मामले  में  77.50  लाख  क्री  स्वीकृत  योजनाग्रों  के  आधार  पर  संवितरण
 पारम्भ कर  दिया  प्रन्य  मामलों  में  संवितरण  जल्दी  ही

 ह्वोने  की  श्राशा

 थोन  को  तम्धाक्‌  का  भिर्यात

 2824.  श्री  चिन्‍ता  मोहन  :  क्या  वाणिज्य  और  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे
 किः

 क्‍या  भारत  ने  हांगकांग  की  फर्मों
 के  माध्यम  से  चीनी  को  तम्बाक्‌  का  निर्यात  किया

 ग्रौर

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षो  का  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मत्रो  पी०  ए०  :  हां  ।

 पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  भारत  से  हांगकांग  फर्मो  द्वारा  चीन  को  तम्बाक्‌  के  निर्यात

 निम्नोकत  प्रकार  हैं  --

 बर्ष
 ह  ह

 मूल्य

 ।
 टन  _  रु०

 1981-82  26,330  3,849.33

 1982-83  100  21.25

 1983-84  --

 मैससे  एम०  वेंकटरत्नम  एण्ड  कम्पनी  ग्राई०  टी  ०  सी०  मछी  लक्ष्मया  एण्ड  कम्पनी

 झौर  गौगीननी  तम्बाक  भारतीय  संभरक  हैं  |  मैससं  टी०  ए०  एफ०  यू०  एण्ड  झ्राई०  हुभा
 लि०  हांगकांग  फ  हैँ  । ट्रैडिग  कम्फ्नी  एण्फ  पैसिफिक  टीडिंग  एण्ड  एजें

 सहुकारी  बोमा  के  भ्रध्ययन  के  लिए  नियक्त  समिति  द्वारा  रिपोर्ट  देना

 5 न्न

 2825.  श्री  मोहन  भाई  पटल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  सहकारी  बीमा  के  प्रध्ययन  के  लिए  एक  समिति  का  नामांकन

 क्िया

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  भौर

 यदि  तो  कया  सिफारिशें  की  गई  हैं  भ्रौर  सरकार  द्वारा  उरहें  कार्यान्वित  करने  के

 लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 वित्त  मंत्र।लय  में  राज्य  मंत्री  जवादंत  ;  हां  ।

 भोर  ये  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होते  ।

 जमंदी  के  विद्षज्ञ  दल  द्वारा  विए  गए  प्रदूषण  रोकने  के  उपायों  के  सुभाव

 2826.  श्री  बुजमोहस  महस्ती  :  क्‍या  क्षान  झोौर  कोयला  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत-जमेनी  तकनीकी  सहयोग  योजना  के  प्रन्तगंत  जमंनी  के  एक  विशेषश

 दल  ने  बोकारो  श्रौर  जमशेदपुर  के  धार  लौह  प्रौर  इस्पात  कारखानों  का

 करने  के  बाद  सरकारी  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  इन  उपक्रमों  के  प्रदूषण  को  समस्या  से

 निपटने  के  तरीकों  पर  भ्रसंतोष  व्यक्त  किया

 प्रदूषण  रोकने  के  लिए  रिपोर्ट  में  कया  कदम  उठाने  के  सुझाव  दिए  गए

 क्‍या  सरकार  और  प्रदूषण  बोर्ड  ने  रिपोर्ट  पर  कारंबाई  की  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 हस्पात  बिभाग  में  राज्य  अंग्री  के०  सटबर  से  भारत-जमंन

 तकनीकी  सहयोग  योजना  के  प्रन्तगंस  कार्य  कर  रहे  इस्पात  कारखानों  में  प्रदूषण  नियंत्रण  के  एक
 जम॑न  विशेषज्ञ  डा०  फर्डनेग्ड  फिक  ने  23  जुलाई  से  7  1982  के  बीच  स्टील  प्रथारिटी

 झाफ  इंडिया  लिमिटेड  के  दुर्गपपुरु  तथा  बोकारो  स्थित  इस्पात
 कारखानों  प्रौर  टाटा  प्रायरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  के  जमशेद  पुर  स्थित  कारखाने  का  दोरा
 किया  उन्होंमे  पर्यावरण  विभाग  के  भ्रघधीन  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  को  भ्रपनी

 रिपोर्ट  1982  में  प्रस्तुत  कर  दी  थी  ।  उनके  द्वारा  की  गई  भाम  सिफारिशें  इस
 प्रकार  हैं  :  --

 (')  प्रत्येक  का्यंशाला  के  लिए  प्लग-प्रलग  मापक-यंत्र  दिए  इसके  साथ-साथ
 घोवन  जल  के  लिए  भी  मापक-यंत्र  दिए

 (2)  प्रस्येक  संयंत्र  के  निगंमद्वारों  स ेमिकलने  वाले  धोवन-जल  के  मल-निश्चाब  पर

 मियमित  रूप  से  निगरानी  रखी  जाए  ।

 (3)  कोक  झोवन  से  निकलने  वाले  फीनोलिक  जल  को  शोधित  किया  जाए  तथा  उस  जल

 को  कोक  के  द्र  त-शीतलन  के  लिए  पुनः  उपयोग  में  लाया

 (4)  विभिन्न  प्रकार  के  पंकक  को  सावंजनिक  नालियों  में  छोड़ने  से  पृ  उन्हें
 शोधित  किया  ह

 (5)  स्टैक  उत्सजंन  को  मापने  के  लिए  सभी  महत्वपूर्ण  स्टैकों  पर  निगरानी  रखने  की

 व्यवस्था  की  जाए  ।
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 (6)  जहां-कहीं  जल-उपचार  संयंत्रों  को  चालू  नहीं  किया  गया  है  वहां  सभी  जलोपचार
 संयंत्रों  को  सशक्त  बनाकर  उन्हें  चालू  किया  जाए  ।

 (7)  वायु  प्रदूषण  नियंत्रण  के  सभी  उपकरण  चालू  किए  जांए  भ्रोर  जहां-कहीं  भ्रावश्यक
 भ्रतिरिक्त  उपकरण  लगाए  जांए  ।

 ने  प्रधिकांश  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  काय्यंवाही  की  है  तथा  इमके  शत-प्रतिशत

 प्रनुपालन  हेतु  कायंवाही  की  जा  रही  वर्ष  1985-90  के  लिए  कार्य  योजना  तंयार  कर  ली
 गई  वनरोपण  सथा  बायु  भ्लौर  जल  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  उपकरणों  की  व्यवस्था  करने  के

 लिए  विशेष  रुप  से  कायंवाही  की  जा  रही  है  ।

 टाटा  भायरन  एंड  स्टील  कंपनी  लि०  भी  डा०  फिक  की  सिफारिशों  को  कार्यान्बवित  कर

 रही

 भ्न्‍्य  चोमों  के  निर्माण  के  लिए  पटसन  रेश  का  उपयोग

 2827,  भ्री  इमर  लाल  बंठा  :  कया  बाण्लिय  शोर  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया  भारत  में  पटसन  रेशा  टाट  के  बोरे  बनाने  में  उपयोग  किया  जाता

 है  भ्रौर  इसके  परिणामस्वरूप  विदेशों  को  कच्चे  माल  का  प्रधिक  निर्यात  होता

 क्या  सरकार  ने  भ्रन्य  चीजें  बनाने  के  लिए  पटसन  के  उपयोग  के  विविधीकरण  के

 कोई  प्रयास  किए
 ड़

 यदि  तो  उस  चीजों  के  नाम  कया

 कया  सरकार  ने  ऐसी  भ्न्‍्य  चीजों  के  बारे  में  कोई  भ्रध्ययन  किया  है  जिनकी  प्रधिक

 कीमत  मिल  सकती  है  भौर  जिनकी  विदेशों  में  प्रधिक  मांग  प्रौर

 (2)  यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पूर्ति  ओर  बरश्र  सरञजालय  के  राज्य  मंत्री  चर  शेखर  :  बोरियों  के  लिए
 रेशे  का  प्रयोग  रेशे  के  कुल  उत्पावन  के  लगभग  50  प्रतिशत  तक  किया  जाता  है  झौर  शेष

 का  उपयोग  कालीन  पभ्रस्तर  वस्त्र  आदि  बनाने  के  लिए  किया  जाता  देश  में  रेशे  की

 तंग  सप्लाई  स्थिति  के  कारण  गत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  इसका  निर्यात  लगभग  नगण्य

 रहा

 भौर  जी  पटसन  उत्पाद  विकास  परिषद  झौर  भारतीय  पटसन

 उद्योग  भनुसंधान  संघ  प्रनुसंधान  तथा  विकास  के  माध्यम  से  उत्पादों  के  विविधीकरण  में  जोरदार

 प्रयास  कर  रहे  प्रनुसंधान  तथा  विकास  संबंधी  प्रयासों  का  प्रधिक  गहन  बनाया  जाना
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 अल  नीकन

 आवश्यक  विविधीकृत  उत्पादों  में  कालीन  भ्रस्तर  पटसन  मिश्चित्र  सज्जा  घरेलू
 सज्जा  पटसन  प्रबलित  प्लास्टिक  पभ्रादि  शामिल  उपरोक्त  सभी  मदें  उच्च

 -
 मूल्य  उत्पाद  हैं  जिनके  लिए  विदेशो  में  संभाव्य  मांग  विद्यमान

 मु  भौर  ब्र॒सेलज  स्थित  प्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  केन्द्र  ने  ब्र्सेल्ज  में  भारत  ध्यापार

 केन्द्र  के  साथ  सहयोग  करके  पटसन  उत्पादों  के  संबंध  में  बाजार  संवर्धन  किया  पभ्ाई०  टी०

 सी०  द्वारा  बाजार  संवर्धन  के  लिए  भ्रधक  जोरदार  प्रयास  की  योजना  बनाई  गई

 बारक  बांडों  का  समानान्तर  म॒द्रा  के  रूप  में  प्रयोग

 2828,  श्री  बी०  क०  गड्वी  :  क्‍या  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  प्रधा  3
 ||  द्र  में  गोग  किया  र क्या  धारक  बांडों  का  समानांतर  मुद्रा  के  रूप  में  प्रयोग  किया  जा  रहा

 क्‍या  काला  घन  छुपाने  के  लिए  इन्हें  प्रीमियम  पर  बेचा  जा  रहा

 यदि  तो  इस  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 क्‍या  काले  धन  का  पता  लगाने  के  लिए  उठ़ाएं  गए  कदम  पर्याप्त  भौर

 क्या  सरकार  का  काला  धन  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  घोषित  उपायों  के

 झतिरिक्त  कोई  भ्रन्य  उपाय  करने  का  विचार है
 ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंन  :  से  (¥)  धारक  बन्ध-पत्रों
 का  सरकारी  तौर  पर  कोई  लेन  देन  नहीं  हो  रहा  है  ।

 काले  धन  के  प्रसार  श्रौर  उसमें  होने  वाली  भ्रत्यधिक  बुद्धि  को  रोकने  के  लिए  सभी  संभव
 उपाय  किये  जाते  इन  उपायों  में  विधायी  तथा  सांस्थानिक  उपाय  शामिल

 हैं  ।

 इस्पात  का  उत्पावन

 2829.  श्री  एड्प्रार्डो  फंलोरो  :  क्‍या  खान  ध्रोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  भ्रवधि  और  विशेषकर  चालू  वित्तीय  वर्ष  हेतु  विभिन्‍न
 इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  क्‍या  उत्पादन  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 कया  इन  लक्ष्यों  के  पूरा  होने  की  संभावना

 यदि  तो  कितनी  कमी  होगी  भौर  उसके  क्पा  बारण  भौर

 इस्पात  के  उत्णदन  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  के०  नटबर  :  भौर  पिछले  पांच

 वर्षों  के  दौरान  शामिल  तथा  का  विक्रेय  इस्पात  का  लक्ष्य  तथा

 उत्पादन  और  वर्ष  1985-86  के  लिए  उत्पादन-योजना  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--
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 वर्ष  शामिल  फिस्कोਂ
 लक्ष्य  वास्तविक  लक्ष्य  की  प्राप्ति  लक्ष्य  वास्तविक  लक्ष्य  की  प्राप्ति

 का  प्रतिशत  का  प्रतिशत

 1980-81  5795  4767  82  1550  1537  9922
 1981-82  5730  5651  99  1550  1606  104

 1982-83  5800  5672  97,8  1550  .1621  105

 1983-84  4731  4771  101  1550  1626  105

 1984-85  5410  5283  97.6  1650  1679  102

 1985-86  5920  1700

 भौर  उत्पादन  विभिन्‍न  बातों  जैसे  कारखानों  के  सुचारु  बेहतर
 क्वालिटी  के  भादानों  की  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्धि  तथा  बाजारं  की  मांग  पर  निर्भर  करता

 बेहतर  रख-रखाव  तथा  वांछित  क्वालिटो  के  भादानों  की  प्राप्ति  से  क्षमता  का  भ्रधिक  उपयोग

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जाते  हैं  ।

 दीघ॑कालीन  उपाय  के  रूप  में  बतंमान  कारखानों  के  प्रौद्योगिकोय  उन्नयन  से  तथा  नए

 इस्पात  कारखाने  लगाकर  देश  में  इस्पात  के  उत्पादन  में  भी  वृद्धि  की  जाएगी  ।

 हस्तझिल्प  श्रौर  हयकरधा  विकास  के  लिए  सुविधाएं

 2830,  शी  ध्रभर्रातहु  राठबा  :  क्या  व  णिज्य  प्लोर  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  ने  संशोधित  कार्यक्रम  के  अंतगंत  हस्तशिक््प  श्रौर  हथकरघा
 कक  उनकी  प्रौद्योगिकी  को  अद्यतन  बनाने  के  लिए  सभी  सुविधाएं  देने  द्वेत ुकोई  काय॑ंक्रम ॥स  तथा

 तैयार  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कार्यक्रम  का  क्रियान्बयन  कैसे  किया

 क्या  भादिवासी  क्षेत्रों  में  झी  यह  योजना  लागू  करने  के  लिए  कोई  विशेष  उपाय

 किए  जा  रहे  भौर

 (8)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  ?

 पूति  झोर  बरजअ  के  राज्य  अंत्री  अप्ट्र  हखर  :  हां  ।

 जंसा कि संलस्न विवरण में दिये गए हैं |
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 भोर  (३)  सभी  विकास  कायंत्रम  प्रादिवासी  क्षेत्रों  के  संबंध  में  भी  समान  रूप  भें

 लागू हैं  ।

 विवरण

 हस्तशिल्प  :  हस्तशिएप  के  बिकास  संवधंन  के  कार्यक्रमों  में  शिल्पकारों  का

 शिल्प  संकेनाण  क्षेत्रों  में  कच्चे  माल  के  डिपो  व  सामान्य  सुविधा  केन्द्रों  की  स्थापना  के

 लिए  राज्य  निगमों  व  शीर्ष  सहकारी  सोसाइटियों  को  सहायता  प्रदान  महत्वपूर्ण  लगरों

 तथा  शहरों  में  बिक्री  केरदों  का  खोला  जाना  भ्ौर  हस्तशित्प  कामगारों  के  लिए  प्राथमिक

 कारिताशों  हेतु  राज्यों  को  सहामता  प्रदान  करना  शामिल  हस्तशिल्पों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  को
 ध्रद्यतन  बनाने  के  लिए  इस  समय  हाथ  की  छपाई  वाले  कपड़ों  भौर  बेंत  तथा  बांस  के  राष्ट्रीय
 संस्थानों  के  भ्रलावा  चार  क्षेत्रीय  डिजाइन  तथा  तकनीकी  विकास  केन्द्र  इसके  राज्य
 के  हस्तशिल्प  निगमों/शीषं  सहकारी  सोसाहटियों  को  डिजाइन  संबंधी  सहायता  प्रदान  करने  श्रौर
 हमदादी  दरों  पर  प्रौजारों  तथा  उपस्करों  की  सप्लाई  के  लिए  एक  योजना  का  भी  कार्यान्वयन
 किया  जा  रहा  है  ।

 हथकरधा  :  सरकार  की  मुख्य  नीति  याने  को  विपणन  भ्रादि  जैसे  विविध

 प्रन्तनिवेश  प्रदान  करने  के  हिए  सहकारिताझों  भौर  राज्य  हथकरघा  विकास  निगमों  के  रूप  में

 एक  प्रवस्थापना  के  सूजन  की  दिशा  में  बुनकरों  की  उत्पादकता  श्लौर  भ्लाय  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  करधों  के  झ्राधुनिकीकरण  पर  भी  बल  दिया  जा  रहा  बुनकर  सेवा  भौर  भारतीय

 हथकरघा  प्रौद्योगिकी  संस्थान  हथकरघा  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिकी  को  प्रद्यतन  करने  के  लिए  मिरन्‍्तर

 प्रनुसंधान  में  लगे  हुए  हैं  ।

 भारतोब  भू-बविशान  सर्वेक्षण  विभ।भ  हारा  केरल  में  धातु-लोज

 2831,  श्री  डी०  बच्ची र  :  क्‍या  लाम  भौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  बिभाग  ने  केरल  में  धातुप्नों  की  खोज  के  दोरान  प्रव

 लक  किसी  धांतु  की  कोई  खोज  की  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खान  झोर  कोयला  मंत्री  बसंत  :  भोर  (a)  भारतीय  भू-वेशानिक
 सर्वेक्षण  ने  सर्वेक्षणों  के  दोरान  केरल  में  कुछ  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  खनिज  भंशरों  का  पता
 लगाया  है  :--

 खनिज  प्रशुभानित  भंडार  स्वल

 टनों

 लौह  प्रयस्‍्क  882.9  कोजीकोड  तथा  मालापुरम

 (31  से  41%  .  क्लिप
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 बाक्स।इट  158.9  त्रिवेन्द्रम  तथा

 नोर  जिले  ।

 ग्रेफाइट  15.6  कोटायम

 (20%  का  क्विलोन  तथा  बिवेन्द्रम  जिले  ।

 स्वर्ण  न+  मालापुरम

 तथा  निक्षेपों  का  पता  लगाने

 के  लिए  टोही  सर्वेक्षण  किया

 जीवन  बोमा  निगम  के  बक  ययादावे
 2832,  श्रीमती  किशोरी  £ह  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे|कि  :

 इस  समय  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  कुल  दावों  की  तुलना  में  बकाया  दावों
 का  भ्ननुपात  कितना

 क्या  इसकी  भ्रन्य  देशों  की  बीमा  कंपनियों  से  तुलना  क्री  जा  सकती  भौर

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  भ्रस्वीकार  कर  दिए  गए  मृत्यु  दात्रों  का  प्रतिशत  क्‍या  है  ?

 विल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जतादन  :  31  1984  की  स्थिति

 के  अनुसार  जीवन  बीमा  निगम  के  कुल  दावों  की  तुलना  में  लम्बित  प  तथा  परिपकवता भनुसार  कु  तु  न्म्त्यु
 दावों  की  राशि  का  झनुपात  12.64  प्रतिशत  था  ।

 हां  |  कुछ  विदेशी  मुख्य  बीमा  कंपनियों  से  संबद्ध  उपलब्ध  प्रश्चतन  प्लांकड़ों  के

 प्रनुसार  लम्बित  दावों  का  भनुपात  निम्न  प्रकार  से  हैं  :--

 मेट्रोपोलिटन  लाईफ  +-  15.0%

 (31.12.1983)

 नोरविच  यूनियन  न  10.5%

 (31.12,1982)

 प्रडेन्शियल  सक७  13.4%

 (31,12,1981)

 1983-84  में  भ्रस्वीकृत  मत्यु  दावों  की  राशि  1.68  करोड़  रुपए  थी  तथा  वर्ष
 दोरान  प्राप्त  कुल  98.75  करोड़  रुपए  के  मृत्यु  दाबों  की  तुलना  में  प्रस्वीकार  किए  गए  का

 झनुपात  1.70  प्रतिशत  बैठता  है  ।

 झ्रायातित  सोने  के  भूगतान  के  लिए  चांदी  का  निर्यात

 2833,  श्री  सत्येस्द्र  भारायण  सिंह  :  क्‍या  वित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 *
 कया  यह  सच  है  कि  6  1985  के  एक्सप्रेसਂ  में  छपी  खबर  के

 प्रनुसार  रत्न  प्लौर  प्राभूषण  निर्यात  संबद्धन  परिषद  एण्ड  ज्वेलरी  एक्सपोर्ट  प्रमोशन
 ने  देश  की  प्राभूषण  मिर्यात  क्षमता  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  भ्रायात  किए  गये  सोने

 के  भुगतान  के  लिए  चांदी  का  निर्यात  करने  का  सुझाव  दिया
 ह

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 कया  सोने  के  लिए  चांदी  के  इस  प्रकार  के  विनिमय  हेतु  कोई  योजना  तैयार  की
 भौर

 क्‍या  तस्करी  के  माध्यम  से  भारी  मात्ना  में  चांदी  देश  से  बाहर  जाती  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  फाइनेंशियल  एक्सप्रंस  में

 दिनांक  6  1985  को  प्रकाशित  एक  साक्षाल्कार  में  जेन  एण्ड  ज्वेलरी  एक्सपोर्ट
 प्रमोशन  काउंसिल  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  एक  ऐसी  योजना  को  भ्रपनाया  जाना  वांछनीय

 होगा  जिसके  जरिए  चांदी  के  निर्यातों  को  स्वर्ण-पभायातों  के  साथ  जोड़ा  जा  सके  ।  उक्त

 समाचार  में  न  तो  उस  योजना  के  ब्यौरों  का  उल्लेख  है  श्ौरन  ही  सरकार  को  कोई  विस्तृत

 योजना  प्राप्त  हुई  है  ।

 (&)  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ऐसी  कोई  योजता  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 -  फिलहाल  नहीं  ।

 मणिपुर  में  सरकारों  क्षेत्र  के उपक्रम

 2834,  प्रो०  मिजिनालंग  कामसन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  '

 ,  क्या  मणिपुर  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  इलेक्ट्रानिक  भोर  टेलीफोन

 उपकरणों  भ्रादि  से  संबंधित  मदों  के  उत्पादन  के  लिए  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  उपक्रमों  की

 स्थापना  का  प्ननुरोध  किया  भौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  मणिपुर  सरकार

 ने  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  की  हलेक्ट्रानिक  यंत्र  विनिर्माण  सुविधा  की  स्थापना  के  लिए  पझनुरोध
 किया

 सरकार  द्वारा  इलेक्ट्रातिक  उद्योग  सम्वधंन  के  प्रयोजनाथ  भ्रयोपाय  सुझाने  के  लिए
 भेजे  गए  तकनीकी  दल  ने  सुझाव  दिए  हैं  जिन्हें  चरणबद्ध  रूप  में  कार्याल्वयन  के  लिए  नोट  कर

 लिया  गया  है  ।
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 नेशनल  एल्यूसिनियम कम्पनी  लिमिटेड  में  कमंचारियों  को  संख्या

 -2835.  भी  प्र॒नादि  चरण  दास  :  कया  ख़त  छोर  कोपला  मंशी  यह  बताते  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 3।  1984  को  नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लि०  में  कुमंचारियों  की

 कुल  संख्या  क्या  थी  भर  उनमें  भ्रनुसुचित  जातियों  भौर  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  कमंचारियों

 की  संझ्या  कितनी  शोर

 3  1982  को  इन  कमंचारियों  की  संख्या  कितनी  थी  ?

 कान  और  रोघला  मन्ो  बसंत  :  31.12.1984  तक  नेशनल

 एल्यूमिनियम  कम्पनी  में  नियमित  कमंचारियों  की  संझ्या  1377  जिनमें  से  169

 प्रनुसूचित  जातियों  तथा  81  प्रनुसूचित  जन  जातियों  के  थे  ।  इसके  प्रतिरिक्त  ब.म्पनो  में  143
 प्रशिक्षणार्थी  भी  कार्यरत  जिनमें  से  22  भनुसूचित  जाति  त्था  10  भनुसू चित  जन  जालि

 31.12.1982  को  नालको  में  638  कमंझारी  कार्यरत  जिनमें  से  152  भनुसूचषिस
 जाति  के  तथा  18  अनुसूचित  जन  जाति  के  थे  ।

 स्ध्य  प्रदेश  में  कोयले  के  लिए  स्ट/ऋग|ू  के  स्थाफ्ना

 2836,  श्री  महेस्र  क्या  खात  श्रोर  कोयला  मन्‍्त्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 ५  क्या  कोल  इण्डिया  लि०  ने  ध्तीत  में  मध्य  में  ॥2  स्थानों  पर  कोयले  के  लिए

 स्‍्टाकयार्ड  बनाने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  में  भ्राज  तक  स्थापित  किए  गए  कोयला  स्टाक॒यार्डो  की

 संख्या  तथा  नाम  क्या  भौर

 शेष  कोयला  स्टाकयार्डों  की  स्थापना  के  लिए  करता  कारंवाई  की  जा  रही  है
 ध्रौर  वे  कहां-कहां  स्थापित  किए  जाएंगे  ?

 खान  धोर  कोग्रला  मंत्री  बसंत  :  हां  ।

 ,  पहले  पांच  स्टाकय्रार्ड  भ्र्थधात  कटसी  छोर
 प्रत्येक  में  एक-एक-स्थापित  किए  गए  परन्तु  नीति  में  परिवतंन  करके  स्टाकयार्डों  को  केबल

 रेल  से  ही  कोयला  पहुंचाने  के  निर्णय  के  कारण  कुछ  परिवतंन  भ्रावश्यक  हो  गए  भौर  इस  समय

 इंदौर  भोर  रायपुर  में  तीन  स्टाकयार्ड  काम  कर  रहे

 मध्य  प्रदेश  में  जबलपुर  भौर  में  छः
 रिक्त  स्टाकया्ड  खोलने  के  लिए  कोल  इंडिया  लि०  कारंवाई  कर  रहा  है  ।
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 बेकिंग  पद्धति  द्वारा  वेश  के  दुलंभ  संसाधनों  के  दुरुपयोग  को  संवीका  के

 लिए  स्थायी  ध्रायोग

 2838.  भ्रों  नर्रासह्‌  शाव  सूर्य  बंशी  :  क्‍या  वित्त  झन्‍्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  बैंक  भधिकारी  संगठनों  के  भ्खिल  भारतीय  महासंघ  ने  बेकिंग  पद्धति  द्वारा
 देश  के  दुलंभ  संसाधनों  के  कथित  दुरुपयोग  पौर  मुप्रबंध  की  संवीक्षा  क ेलिए  एक
 की  स्थापना  की  मांग  की  प्रौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  श्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  सन्‍्त्रालय  में  रज्य  मंत्री  जनाद्ंत  सरकार  को  कोई  ऐसा
 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 राज्पों  से  वबसू  न  किया  गया  उत्पादन  हाल्क

 2839.  भरी  पो०  ज्िवम्बरम  :  क्‍या  वित्त  कल्त्रे  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1980  से  1985  तक  की  छठी  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  प्रांध्
 केरल  ्रोर  तमिलनाबु्‌  राज्यों  से  प्रतिवर्ष  कितना  उत्पादण  शुल्क  क्सूल  किया

 भ्रौर

 क्‍या  उत्पादन  शुल्क  से  हुई  प्राप्तियों  में  वृद्धि  को  प्रौद्योगिक  प्रगति  का  मापदंड
 माना  जाता  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  विभागीय  रिकार्डो  के

 प्रनुसार  प्रांध्र  केरल  श्ौर  तमिलनाडु  राज्यों  में  स्थित  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क
 समाहतालयों  से  वर्ष  1980-85  की  पअ्रवधि  के  दौरान  प्राप्त  हुई  उत्पादन  शुल्क-प्राप्तियां  संलग्न
 विवरण-पत्र  में  दी  गई  हैं  ।

 किसी  राज्य  में  उत्पादन  शुल्क-प्राप्तियों  में  उत्पादन  में  वृद्धि  के  भ्रतिरिकत
 बहत-से  धन्य  कारकों  पर  छी  निर्भर  करती  जैसे  रक्त्य  में  उस्पादित  जिन्सों  पर  उत्पादन

 शुल्क  व्याप्ति  झ्रौर  उन  पर  उद्प्रहणीय  शुल्क  दरें  मूल्यों  में  वृद्धि  किसी  राज्य  से  प्राप्त

 होने  वाली  उत्पादन  शुल्क  वसूलियों  में  उद्त  राज्य  में  ध्यौद्योगिक  उत्पादन  में

 चढ़ाव  के  भी  हो  सकता  इसलिए  उत्पादन  शुरूकों  से  प्राप्त  होने  बाले  राजस्व  में

 बुद्धि  विश्वसनीय  रुप  भौद्योगिक  प्रगति  की  द्योतक  नहीं  हो  सकती  ।
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 विवरण

 क्रम  राज्य  का नाम  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्कों  से  प्राप्त  सकल  राजस्व
 सण०  अमकमक

 1980-81  1981-82  1982-83  1983-84  1984-85

 85

 __  )

 1.  प्रान्ध्र  प्रदेश  38218.  42554  45965  61483.  57428

 2.  कर्नाटक  32358  45674  49330  55109  53235

 3,  केरल  21215...  23391  23430.  24511  19192

 4,  तमिलनाड  58422  69010  71740  78237  71699

 अहाराष्ट्र  कपास  निगस  का  रूई  की  गांठों  का  निर्यात  करने  हेतु  प्रनुरोष

 2840.  भ्री  बिज्य  एम०  पाडिल  :  क्‍या  बाप्.थ्य  झोर  धृरति  मन्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  कपास  निग्रम  ने  रूई  की  गांठों  का  निर्यात  करने  की  प्रनुमति  देने  के

 लिए  प्रनुरोध  किया  प्रौर

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पूति  औौर  बस्तर  सम्जालय  के  राज्य  मंत्रों  चन्द्र  शाखर  :  महाराष्ट्र  कपास

 निगम  के  नाम  से  कोई  निगम  नहीं  है  भ्रोर  उक्त  निगम  से  कोई  भनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुप्रा  है  ।

 महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  रूई  उपजकर्ता  विपणन  परिसंघ  भ्रपने  नाम  में  निर्यात  कोटे  की

 रिलीज  के  लिए  प्रनुरोध  करता  रहा

 चालू  रूई  वर्ष  के  दोरान  महांराष्ट्र  राज्य  सहकारी  रूई  उपजकर्ता  विपणन  परिसंघ  के

 माम  में  65,000  गांठों  का  निर्यात  कोटा  रिलीज  किया  गया  है  ।

 बिहार  में  बेकिस  भर्तो  बो्डों  को  स्थापना

 2841.  श्रो  लॉलितेश्चर  शाही  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  बैंकिंग  भर्ती  बोर्ड  या  प्रायोग  कायंरत  हैं  भोर  वे  किन-किन  स्थानों

 पर  ए्थित

 कया  बिद्दार  में  भी  ऐसा  एक  भर्ती  बोर्ड  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  क्योंकि  भ्रधिक

 जनसंद्या  बाले  राज्यों  में  इसका  दूसरा  स्थान
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 यदि  तो  प्रौर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जमादंग  संलग्न  विवरण  में  भर्ती

 बो्डों  भ्रौर  उनके  प्रधान  कार्यालयों  के  नामों  को  दर्शाने  बाला  विवरण  दिया  गया  है  ।

 से  बिहार  राज्य  में  भारतीय  स्टेट  बेक  भ्ौर  उसके  श्रनुषंगी  बकों  के  लिए
 क्लकों  की  भर्ती  के  लिए  पहले  से  ही  पटना  में  एक  क्षेत्रीय  भर्ती  बोर्ड  कायंरत

 लंड  टसलसस

 ।

 20

 बेंकिंग

 डॉंकिंग
 डोंकिंग
 ढॉंकिग

 बैंकिंग
 डोंकिग

 विवरण

 बोर्ड  श्रौर  इसके  स्थान  का  नाम

 राष्ट्रोयक्ृत  बंकों  फे  लिए
 सेबा  भर्ती  पूर्को  कलकत्ता  ।
 सेबा  भर्ती  दक्षिणी  मद्रास  ।

 ग  सेवा  भर्ती  दक्षिणी  बं  गलौर  ।
 सेवा  भर्ती  उत्तरी  दिल्‍ली  ।
 सेवा  भर्ती  पश्चिमी  बम्बई  ।
 सेवा  भर्ती  पश्चिमी  बड़ौदा  ।
 सेवा  भर्ती  मध्य  लखनऊ  ।
 सेवा  भ्रर्ती  मध्य  भोपाल  ।
 सेवा  भर्ती  पूर्वोत्तर  गौहाटी  ।

 भारतोय  स्टेट  बेंक  सम हु  के  लिए
 केन्द्रीय  भर्ती

 क्षेत्रीय

 क्षेत्रीय

 क्षेत्रीय

 क्षेत्रीय
 क्षेत्रीय

 क्षेत्रीय
 क्षेत्रीय
 क्षेत्रीय

 क्षेत्रीय

 क्षेत्रीय

 क्षेत्रीय

 भर्ती  भ्रहमदाबाद  ।

 भर्ती  बंगलोर  ।
 भर्ती  भोपाल  ।

 भर्ती  भुवनेश्वर  ।
 भर्ती  बम्बई  ।

 भर्ती  कलकत्ता  ।

 भर्ती  चंडीगढ़  ।
 भर्ती  गौहाटी  ।

 भर्ती  हैदराबाव  |
 कार्नी  ओओडं  लखनऊ  ।

 भर्ती  मद्रास  ।

 भर्ती  नई  दिल्‍ली  ।

 क्षेत्रीय  भर्ती  पटना  ।
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 एक  ही  नगर  में  काम  करने  वाले  दम्पतियों  के  संबंध  में  स्थानास्तरण  नोति

 -2842,  श्री  सोमजी  भाई  डामोर  :  कया  किल्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  बह  नीति  है  कि  काम  करने  वाले  दम्पतियों  को  एक  ही  नगर  में

 नियुक्त  किया

 मदि  तो  क्‍या  राजस्व  भ्रासूचना  निदेशालय  में  तृतीय  श्रेणी  के  कुछ  ऐसे  सीमा

 शुल्क  प्रधिकारी  हैं  जिमका  स्थानान्तरण  दिहली  से  बाहर  कर  दिया  गया  है  झभौर  उनकी  पत्नियां
 दिल्ली  में  कार्य  कर  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भौर

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कारंवाई  की  गई  हैं  ?

 वित्स  मन्त्रासय  सें  राज्य  संत्रो  श्रनोदंग  प्रशासनिक  शौचित्य  को
 ध्यान  में  रखते  पति  भौर  पत्नी  जब  दोलों  सेवारत  तो  उनको  एक  ही  नगर  में  रखने  के
 प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 जी  राजस्व  प्रासूचबना  निदेशालय  में  श्रंणी  -111  के  ऐसे  दो  भासूचना  प्रधिकारी

 है  जिनकी  पत्नियां  दिल्ली  में  कार्यरत  हैं  परन्तु  उनके  पति  दिल्‍ली  से  बाहर  तंनात  हैं  ।

 भौर  राजस्व  भ्रासूचना  निदेशालय  के  प्रधिकारियों  विशेष  रूप  से  विविध

 प्रनुभव  प्रदान  करने  झोर  बहुत  ही  नाजुक  किस्म  की  परिच्नालन  संबंधी  भावश्यकताझों  भौर  प्रन्य
 प्रशासनिक  प्रनिवायंताप्रों  को  पूरा  करने  के  किसी  भी  क्षेत्रीय  काथलिय  में  तैनात  किया

 जा  सकता  इन  प्रधिकारियों  को  दुबारा  तेनात  करने  के  लिए  रिक्तियों  की  उपलब्धता  भौर॑

 प्रशासनिक  झौचित्य  को  ध्यान  में  रखकर  उपयुक्त  समय  पर  विचार  किया

 केरल  में  पड़ोसो  राज्यों  को  तुलना  में  क/ऊू  को  गिरी  के  कम  मुल्य

 2843.  भी  सुल्लाप्लो  राम  चन्द्रन  :  क्या  वाणिज्य  शोर  धृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  काजू  की  गिरी  का  वतंमान  मूल्य  पड़ौसी  राज्यों  कनाटक  भौर

 माड  के  वर्तमान  मूल्य  से  कम
 ब्क  €

 केरल  सरकार  काजू  को  राज्य  को  सीमा  के  भीत्तर  तथा  बाहुर  लाने  ले  जाने

 पर  प्रतिब-घ॒  लगाने  सामान्य  रूप  से  केरल  भौर  विशेष  रूप  से  कन्तीर  जिले  काजू

 उत्पादक  किसानों  पर  किस  सीमा  तक  प्रभाव  पड़ा  भौर

 किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  दिलाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  बया  कदम  उठाये  जाने

 का  विचार
 ॥
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 बानिज्य  बनालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  से  जानकारी  केरल
 सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  भ्ोर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 झड़ीसा  में  एल्यूमितिषम  संयंत्र  के  स्ट्रीस  प्रोडक्टਂ  के  रोलिग  सिल  झोर
 फेश्नीकेशन  यूनिट  को  स्थापना

 ..  2844,  श्रो  गिरिधर  गोभांगो  :  क्‍या  खान  प्लोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  मे  उड़ीसा  में  एल्यूमिनियम  संयंत्र  के  स्ट्रीम  प्रोडक्टਂ  की
 रोलिंग  मिल  धह्ौर  फ़ेब्रीकेस्नन  पूनिट  स्थाफ्ति  करमे  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  कया  राष्ट्रीय  श्रौद्योगिक  विकास  निगम  की  सिफारिशों  के  प्राधार  पर
 इन  एककों  की  परियोजला  रिपोर्ट  तैयार  कर  ली  गई

 यदि  तो  इस  रिपोर्टों  का  ब्यौरा  क्‍या  भोर

 रोलिंग  मिल  झौर  फ़ेब्रीकेशन  यूनिट  स्थापित  करमे  के  लिए  किन-किन  स्थानों  का
 श्यन  किया  गया  है  स्‍प्लोर  इस  सम्बन्ध  में  भ्रव  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 खान  झोर  कोयला  खंत्री  :  से  परवर्ती

 एश्यूमिलियभ  उत्पादों  के  विपणन  श्रध्ययन  के  लिए  नालको  ने  सर्वश्री  राष्ट्रीय  भ्रौद्योगिक
 विकास  निगम  लि०  प्राई०  डी०  को  भनुबंधित  किया  इसके  बाद  केन्द्र  सरकार
 के  एक  उपक्रम  खर्वश्री  मैटलरजिकल  एंड  इल्जीनियरिंग  कंसल्टेंट्स  लिमिटेड

 ने  परवर्ती  उत्पाद  सुविधाभों  के  निर्माण  के  लिए  एक  साध्यता  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नेशनल

 एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०  ने  डाउन  स्ट्रीज़  मुविधापों  के  अंग  के  रूप  में  दो  वायर-रौड  मिले

 की  वार्षिक  क्षमता  2><  50,000  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया

 बायर  शौड  मिलें  एल्यूमिनिवभ  प्रव्रावक  अंगुल  में  स्थापित  की  जा  रही

 रोखिंग  मिल  तन्ञा  प्रन्य  डाउन  स्ट्रीम  सुचित्ताप्रों  की  स्थापना  के  आरे  में  अंतिम  निर्णय  सरकार

 द्वारा  पूंजी  निवेश  करा  निर्णय  करते  समय  किया

 साथेजतिक  उपकरण  ब्यूरो  हारा  नेतासल  एल्यूसिनियस  कम्पतो  लिसिटेड  को

 दिशा  निर्देश

 2845.  श्री  गिरिधर  शोमांगो  :  कया  बित्त  संजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सार्वजनिक  उपक्रम  व्यूरो  ने  रोजगार  भोर  सहायक  उद्योगों  के  विकास  के

 बारे  में  नेशनल  एल्ममिनियम  कम्पनी  उड़ोसा  को  दिशा  निर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  जारी  किए  गए  दिजञा  निर्देशों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सार्वजनिक  उपक्रस  ढबूरों  को  उन्त  दिशा  निर्देशों  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  के

 बारे  में  नेशनल  एल्युमिनियम  कम्पनी  उड़ीसा  से  रि  पोर्ट  प्राप्त  ह्वो  रही
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 यदि  तो  परियोजना  प्रारम्भ  होने
 के

 समय  से  तत्सम्बन्धी  क्या  ब्यौरा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जतादन  :.  सरकारी  उद्यम  कार्यालय

 ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  द्वारा  सहायक  उद्योंगों  प्रति  वुद्धि  तथा  विकास  के  लिए  मार्ग

 निर्देश  जारी  किये  हैं  जो  नेशनल  एल्यूमिनियम  कम्पनी  लिमिटेड  पर  भी  ल  ग्॒‌  होते  हैं  ।

 मार्ग  निदंशों  में  भ्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  संयंत्र  स्तरीय  समिति  के

 सहायक  उद्योगों  की  स्थापना  के  क्षेत्रों  के  उद्यमों  द्वारा  सहायक  उद्योगों  के  विकास  के

 लिये  किसी  वरिष्ठ  भ्रधिकारी  को  नामित  किए  जाने  की  व्यवस्था  है  ।

 और  इन  मार्ग  निर्देशों  के  भ्रघीन  मिधारित  प्रगति  रिपोर्ट  सामान्यतः  उद्यम  में
 वाणिज्यिक  उत्पादन  आरम्भ  हो  जाने  पर  प्राप्त  होती  प्रभी  तक  निर्माण  भ्रवस्था

 में  किन्तु  कम्पनी  से  प्राप्त  प्रारम्भिक  रिपोर्टों  से  स्रह  पता  चलता  है  कि  कम्पनी  सहायक
 उद्योगों  की  स्थापना  की  भ्रोर  ध्यान  दे  रही  संयंत्र  स्तरीय  समिति  गठित  की  गई  एक
 वरिष्ठ  श्रधिकारी  को  सहायक  उद्योगों  के  विकास  का  प्रभार  सौंप  दिया  गया  है  तथा  सहायक
 उद्योगों  की  स्थापना के  क्षेत्र  निर्धारित  किये  जा  रहे  हैं  ।

 लघ  क्षेत्र  को  ऋण  सुविधाों  हेतु  पृथक  बंक

 2846.  श्री  एन०  डेनिस  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  लघ  क्षेत्र  को  ऋणों  के  सम्बन्ध  में

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  लघु  क्षेत्र  को  प्ावश्यकताप्रों  के  प्रनुसार  उसे

 ऋण  सुविधाएं  देने  के  लिए  पृथक  बेक  बनाने  का  भौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्‍या  ब्योरा  है  ?*

 वित  मंत्रालय  में  राह्य'संत्री  जतादंग  :  नहीं  ।  लघु  उद्योगों  को

 प्राथमिकता-प्राप्त  क्षेत्र  में  रखा  गया  बेंकों  यह  लक्ष्य  दिया  गया  था  कि

 1985  तक  उनके  कुल  प्रग्रिमों  का  40  प्रतिशत  हिस्खा  प्राथमिकता-प्राप्त  क्षेत्र  को  मिलना

 भारतीय  रिजवं  बेंक  इस  दिशा  में  ब्रेंकों  के  कार्य-निष्पादन  पर  रखे  हुए
 1984  में  घोषित  की  गई  भ्रधिक  कामकाअ  स्लोसम  की  ऋण  नीति  में  भारतीय

 रिजवं  बैंक  ने  लधु  उद्योगों  की  वास्तविक  ऋण  प्रावश्यक्नतामोों  को  पूरा  करने  के  लिए  बेकों  को

 विशेष  ध्यान  देने  के  लिए  निर्देश  दिए  थे  ।

 यह  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 2847,  कुमारी  पुष्पा  देवी  :  क्या  बाणनि७ज्य  झोर  मंत्री  मह  बताने  की  क्षपा  करेंगे

 नव  1:
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 क्‍या  व्यागर  सहयोग  को  और  बढ़ाने  के  लिए  भ्ापसी  हितों  के  क्षेत्रों  का  पता

 लगाने  हेतु  भारत-थाइलेंड  द्वारा  संयुक्त  प्रयास  किये  गये

 (a)
 यदि  तो  भारत  भौर  थाइलैंड  के  पहले  से  किन-किन  क्षेत्रों  में  व्यापार  सम्बन्ध

 ब्ह्के  3. स्थापित  हो  चुके
 हैं

 दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  सम्बन्ध  स्थापित  करने  के  लिए  किन  नए  क्षेत्रों  का

 पता  लगाया  गया  भौर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  हां  ।

 (@)  भायात  व  निर्यात  की  प्रमुख  परम्परागत  मर्दे  निम्नोकत  प्रकार

 निर्यात  :
 मूल्यवान  रत्न  तथा  कमाने  तथा  रंगने  का  लोहा  तथा

 इन्जीनियरी  पशु  खाद्य  भेषजीय  पदार्थ  ।

 ग्रायात  :  दालें  तथा  मैटपे  बोन्स  शामिल  कागज  तथा  मानव  निर्मित
 रंगने  के  लिए  कच्चा  बिजली  की  मशीनें  ।

 तथा  एक  संयुक्त  व्यापार  समिति  का  गठन  किया  गया  पता  लगाए  गए
 रुचि  के  नए  मुख्य  क्षेत्र  निम्नलिखित  हैं  :--

 थॉइलैण्ड  में  पूर्वी  समुद्री  पत्तन  के  विकार्स  के  लिए  जिसके  लिए  भारतीय  पार्टियां

 निविदाएं  भर  सकती  संयुक्त  उद्यर्मों  के  लिए  सम्भाव्य  क्षेत्रों  के  रूप  मोटर-गाड़ी
 जिसमें  भ्रतिरिक्‍त  पुर्ज  तथा  संघटक  शामिल  भोर  कृषि  सम्बस्धी  उपस्करों  का  पता  लगाया

 गया

 शस्ते  का  उत्पादन

 2848.  क्मारी  प्ण्पा  देथो  :  क्‍या  खान  भौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  भलौह  धातुझों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कोई  कदम

 उठाए

 यदि  तो  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  कितने  टत  जस्ते  का

 उत्पादन  भौर

 जस्ते  की  उन  विभिन्‍न  श्लानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  पर  जस्ते  का  उत्पादन  बढ़ाने  के

 लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खाम  भोर  कोयला  मंत्री  बसंत  :  हां  ।
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 छठी  पंचवर्थीय  योजना  (1980581  से  1984-85)  के  दौरान  बेश  में  2,  72,  974

 टन  जस्ते  का  उत्पादन  हुम्रा  ।

 राजस्थान  के  जिला  उदयपुर  में  विद्यमान  जावर  खान  समृह  बलारिया

 झौर  जावर  में  इष्टतम  उत्पादन  स्तर  की  प्राप्ति  के  लिए  पहले  ही  प्रथास  शुरू  कर  दिए

 गए  जिला  उदयपुर  में  ही  राजपुरा-दरीबा  नामक  भ्रन्य  खानों  में  भी  1984-85  से  उत्पादन

 शुरू  हो  गया  है  भौर  वहां  भगले  कुछ  वर्षों  में  इष्टतम  उत्पादन  स्तर  हांसिल  करने  के  लिए
 उपाय  किये  जा  रहे  राज्य  के  भीलवाड़ा  जिले  की  नई  रामपुरा-प्रगूचा  खानों  को  चालू
 करने  के  लिए  सरकार  विचार  कर  रही

 खभिज  को  उपलध्णतां  जोर  लिर्भात

 2849.  श्री  हुसेन  दलखाई  :  क्या  सकल  और  कोयला  मंत्री  यह॑  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 इस  समथ  देश  में  कौन-कौन  से  खनिज  भंडार

 उनका  राज्य-वार  ब्योरा  क्‍या

 इन  खनिज  भण्डारों  का  मंल्य  क्‍या  भौर

 कौन-कोन  से  खमिज  पवा्थों  का  निर्यात  किया  जाता  है  भौर  कितेती  निर्यात  किया
 जाता  है  ?

 खान  झोर  कोयला  भस्त्री  बच्रंत  :  झौर  भारतीब

 भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  देश  में  विभिन्‍न  खनिजों  हैतु  की  गई  खोजों  के
 भ्राधार  विभिन्‍न  राज्यों  में  मुख्य  खनिजों  के  प्रनुमानित  भंडार  तथा  डनका  राज्य-बार  ब्योरा
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 नौचे  दिया  गया  है  :--

 खनिज  का  नाम
 ॥

 राज्य-वार  भंडारों  का  ब्योरा
 टनों

 कोयला  बिहार  5,57,030
 प०  बंगाल  2,77,396.9

 उड़ीसा  2,95,347.8
 मध्य  प्रदेश  2,32,235.5  235.5

 महाराष्ट्र  51,833,5  »533,5
 श्ानप्र  प्रदेश  85,046,0
 भरुणाचल  प्रदेश  910.0

 ध्रासाम  2,800,3

 मेघालय  5,089.4

 लागा  लड़
 M;  120,5
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 1  2  3

 लिग्नाइट  त्तमिलनाड  33,789.09

 गुजरात  1,049.8

 राजस्थान  1,809.5

 जम्मू  प्लौर  34.0

 कश्मीर

 लौह  भ्रयस्क  आान्प्न  प्रदेश  120.4

 बिहार  35,714.5

 गोझ्रा  '8,840.8

 कर्नाटक  11,668.0

 मध्य  प्रदेश  24,701,4

 महाराष्ट्र  2,254,9

 उड़ीसा  31,238.7

 राजस्थान  158.4

 मैग्नेटाइट  प्रान्प्न  प्रदेश  2,447.87

 ग्रेड  प्रयस्क )  प्रासाम  497,40

 बिहार  हवा

 हरियाणा  80,84

 कर्नाटक  51,702.70

 केरल  882.94

 नागालैंड  100.00

 राजस्थान  0,84

 तमिलनाड  5,316,99
 मैगनीज  प्रयस्क  प्रानप्र  प्रदेश  25.6

 बिहार  1.4

 गोप्ा  29,4

 गुजरात  29.6

 कर्नाटक  479.3

 मध्य  प्रदेश  24  2.9

 ay
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 2.  3

 मेगनीज  प्रसस्क  महाराष्ट्र  162,7

 उड़ीसा  334.2
 ०

 राजस्थान  3.2

 निकल  भवक्‍्स्‍्क  5,602.6

 बिहार  4.6

 कर्नाटक  29.0

 महाराष्ट्र  1.9

 न  1,314.9

 दमिलनाड  2.6

 |  आन्ध्न  प्रदेश  5,59,706.4

 झ्रासाम  5,248,6

 0  अरुणाचल  प्रदेश  1,400.0

 ह  बिहार  6,729.5

 1,07,922.9

 गोझा  1,286.7  .

 हरियाणा  519.6

 हिमाचल  प्रदेश  9,592,0

 5.  जम्मू  और  कश्मीर  2,926.6

 कर्नाटक  ५...  -1,69,683.6

 केरल  पं  415.7

 मध्य  प्रदेश  ५...  8$2179.3

 महाराष्ट्र  34,848.0

 मणिपुर  हा  80.4

 मेघालय  61,891.1

 3,765.0

 ध  उड़ीसा  sae,  8,406.8

 vow  7७  ्ॉडिचेरी  48.3

 राजस्थान  53,196.9

 ७८  तमिलनाडु  8,233.9
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 चूनापत्थर  त्रिपुरा  0.9

 उत्तर  प्रदेश  13,667.8

 प०  बंगाल  238,5

 डोलोमाइट  ध्ान्प्न  प्रदेश  1,268.0

 अरुणाचल  प्रदेश  4,263.9

 बिहार  345.7

 कर्नाटक  3,341.8

 मध्य  प्रदेश  14,257.8

 महाराष्ट्र  2,601.9

 उड़ीसा  6,683.2

 राजस्थान  901.5

 तमिलनाडु  21.3

 उत्तर  प्रदेश  752.5

 प०  बंगाल  2,524.7

 गुजरात  2,453.1

 हरियाणा  ह  63.7

 तांबा  भ्रयस्क  आन्भ्न  प्रदेश
 ता

 90.9

 बिहार  2,151.3

 गुजरात  ह
 |

 75.7

 हरियाणा
 रु

 150.8

 कर्नाटक  108.8

 मध्य  प्रदेश  1,925.6

 महाराष्ट्र
 ह

 34:6

 उड़ीसा  हा  23.6

 राजस्थान
 हा

 ३,085.7

 मेघालय
 '

 सिक्किम
 रा

 7.3
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  2  श्रप्न  1985

 1  2  3

 तांबा  भ्रयस्क  तमिलनाडु  1.5

 उत्तर  प्रदेश  7.7

 क०  बंगाल  1.1

 सीसा-जस्ता  प्रानप्र  प्रदेश  83.1

 छयस्क  गुजरात  74.4

 महाराष्ट्र  10.0  जिंक

 मेघालय  1.2

 हड़ीसा  26.3.  लेड

 राजस्थान  3  ,349.8

 सिविकम  7.8

 समिलनाड
 6.8

 उत्तर  प्रदेश  10.3

 वब०  बंगाल  32.5

 काक्‍्साइट  श्रानप्र  4,791.7

 बिहार  732.6

 गोग्ा  280.7

 मुंजरात
 903.4

 जम्म्‌  भौर  कश्मीर
 72.8

 कर्नाटक  310.1

 करल  159.0

 मध्य  प्रदेश  1,939.2

 महाराष्ट्र  1,021.4

 छड़ीसा  16,014.7

 राजस्थान  10.7

 तमिलनाडु  160.1

 उत्तर  प्रदेश  140.2

 फास्फोराइट  गुजरात
 5.0

 मध्य  प्रदेश  207.0
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 ध

 बैराइट्स

 कायगाइट

 10,493,2

 10-9

 ॥,708,2

 182.1

 3,9



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  ‘  [2  1985

 2  3

 मैस्नेसाइट  हिमाचल  प्रदेश
 रा

 0.9

 कर्नाटक  10.0

 राजस्थान  2.6

 तमिलनाडु  355.2

 उत्तर  प्रदेश  1,736.8

 टंग्स्टन  भ्रयसक  कर्नाटक  360.0

 महाराष्ट्र  29.0

 राजस्थान  62.0

 ब्‌०  बंगाल  3.8

 सिलिमेनाइट  झासाम  0.7

 -,  कर्नाटक  0.9 ॥
 केरल  34.1

 मध्य  प्ररेश  1.0
 agree

 महाराष्ट्र  2.34

 मेघालय  0.8

 उड़ीसा  79.0

 ॥शस्ि  ना  ]  g है|
 शशमिशनननिनलीली  शी  ५  +++त.-ततततत-त  नी  ननननी-ीननननननानन-मनन+  पिन  +-न-मनन  मनन  -  नमन

 करोड़  के  दौरान  60  खनिजें  का  किया  गया  था  जिनवा  कुल  श्रनंतिम

 मल्य  7680  करोड़  रु०  इसमें  धात्विक  तथा  भ्रधात्विक  श्रयस्कों  का  हिस्सा  क्रमश

 6959  458  करोड़  तथा  263  करोड़  रु०  है|

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  खनिज  निर्यात  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :--

 50  हु  125.22

 मात्रा  मल्य  मात्रा  म्ल्य

 लौह  0.92  259,50.  0.30  245.80

 मैगनीज  प्यस्क  4.76  650...  4.05  8,00

 कोमला
 हे

 0.92  4.80  0.04  0,30

 क्रोम 650... | उ.आ 8.00 बराइट प्‌ 0.08 0.50... 004 0.30
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 खनिज  भंडारों  का  सर्वक्षण

 2850,  भो  हुसेन  दलबाई  :  क्‍या  खान  ध्ौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 फरेंगे  कि  :

 केष्द्र  सरकार  ने  देश  के  विभिम्न  भागों  में  खनिज  भंडारों  का  विस्तृत  सर्वेक्षण  करने

 के  लिए  भव  तक  क्‍या  कदम  उठाए

 किए  गए  सर्वेक्षण  का  क्‍या  ब्यौरा  भौर

 इस  संबंध्न  में  प्राप्त  उपलब्धियों  का  क्‍या  ब्यौरा  है  ?

 खान  झौर  कोयला  संत्रो  बसंत  :  से  श्निजों  का  सर्वेक्षण

 लगातार  चलने  बाला  कार्य  है  तथा  यह  कार्य  भारतीय  धूव॑ज्ञानिक  खनिज  गबेषण  निगम
 लिमिटेड  झौर  राज्य  निदेशालयों  द्वारा  भ्रपने-पपने  कार्यक्रमों  के  प्नुसार  किया  जाता
 जी०  एस०  हग्लाई०  क्रमबद्ध  भूवशानिक  मानचित्रण  बिस्तृत  माद्नचित्रण  तथा  डिलिंग  विधियों  के

 जरिये  खतनिजों  की  स्थिति  श्लौर  प्रारंभिक  गबेषण  के  लिए  लगातार  कार्य  कर  रही  है  भौर  प्राप्त

 प्रांकड़ों  को  लगातार  झ्नागे  बिस्तृत  गवेषण  के  लिए  खनिज  गवेषण  निगम  लिमिटेड  को  भेज  देती

 है  ।  जी०  एस०  प्राई०  तथा  भ्रन्य  एजेंसियों  द्वारा  की  गई  खनिज  खोजों  के  परिणामस्वरूप  देश  में
 खत  मुख्य  के  पर्याप्त  भंडारों  का  प्रनुमान  लगाथा  गया  है  :--+

 खनिज  देश  कुल  भंडार  राज्य-बार  विवरण

 लाख  टनों  में

 न  ्फ  2  3

 कोयला  14,87,913,0  १०  मध्य

 भान्प्र  भ्ररुणाचल

 मेघालय  प्लौर  नागालेंड

 लिग्नाइट  36,573  राजस्थान  पौर

 जम्मू-कश्मीर

 लोह  प्रयस्क  1,14,697.1  प्रान्‍््र  मध्य

 उड़ीसा  प्रौर

 राजस्थान

 मैगनेटाइट  61,035.99  क्राँप्र

 ग्रंड  राजस्थान  प्रौर

 123



 प्रशतों  क ेलिखित  उत्तर  ॥2  बप्नौल  1985

 2  3

 मेंक्दीज  श्यस्‍्क  1,238.3  भार
 मध्य

 और  राजस्थान

 निकिल  प्रयस्क  1,602.6

 1%  उहीसा

 क्रोमाइट  1,353,0  उड़ीसा  भौर

 तमिलनाडु

 चुभापलइर  P3985  छाया  भ्रुथाक्ल

 चल  जरुपू-कश्मी

 ल्‍  रुप  गद्य  मेघालक

 उछर  प्रदेश  प्रोर

 १०

 डोलोमाइट  ३9,4791  अन्‍य  प्राहमतकान
 मध्य

 उक्तर
 प०  बंगफ्ल८  कजरात  भोर  हरियाणा

 तांबा  प्रयस्क  5,662,6  भान्छा  |मध्म

 1.11%,
 तमिलनमाड़  ,

 उत्तर  भौर  प०  बंगाल

 सीसा-जस्ता  3,602.2  प्रान्प्र

 अयस्क  1,620,
 4.99%  उत्तर  प्रदेश  प्रौर  प०  बंगाल

 ल्झाइट  २6,४2६6.6  प्रान्ध

 अम्मू-कश्मी  मण्य

 तमिलनार
 सो५  जाक्  प्रदेश

 कास्फोराइट  1॥॥1.5  मध्य  उर्फ

 प्रदेश
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 गैराइट

 कायनाइट

 स्वर्ण  प्रयस्क

 हीरा
 रब

 भ्रश्रक

 जिप्सम

 मेग्नेसाइट

 टंगस्टन  प्रयस्क

 सिजिकेकक्हट

 ््न्ग््म्फ््म््ष्षण्षण्ण्णफ्ष्ष्ष्ि्णमि  फुट

 30.29

 करेंट

 भंडारों  का  ग्रनुमान  नहीं

 सोने  कीਂ  खाने

 नाप है  +-
 प्रान्प्र  हिमाचल
 मध्य  प्र

 उत्तर  ग्लौर  तमिलनाड

 ध्रारप्न
 राजस्थान  भौर  १०  बंगाल

 झ्ान्प्र  प्रदेश  भौर  कनाटक

 मध्य  प्रदेश

 राजस्थान  भ्ौर  प्रान्ध्र  प्रदेश

 प्रान्ध्र  हिमाचल

 तमिलनाड  भशोौर  उत्तर  प्रदेश

 हिमांचलਂ  तमिलनाड
 राजस्थान  ध्रौर  उत्तरे  प्रदेश

 राजश्कक्त  शोर
 फु०  अमल

 मछक

 उक्लीसा  और

 तमिलनाडु

 2851.  भी  हुसेन  दलबाई  :  क्‍या  खान  धार  कोयला  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 इस  सबथ  देखा  में  कीਂ  कित्तनी  आने

 इन  खानों  को  राज्यवार  कया  ब्यौरा

 कफ  ये  खरे  सरध्कारू  के  स्वाफ्ित्वः  में  है  ऋषवा  किसी  सिख

 तदपंबंओीਂ  ब्योशशा  क्या

 इन  सोना  ख्ञानों  का  कुल  उत्पादन  कितना  है  ?

 खान  कॉंपला  मंत्री  बसंत  :  ते  इस  शक््या  देश  में

 निम्नलिखित  पांच  खानों  व्कर्ण  शनन  किया  जा  रहा  है  :;



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  12  1985

 कोलार  स्वर्ण  क्षेत्र

 (i)  नम्दीदुर्ग  खान

 (1)  चैम्पियन  रीफ  खान

 मंसूर  ख

 रामगिरि  स्वर्ण  क्षेत्र  भ्रान्ध्र

 (iv)  य्रेप्पामाना  खान

 हटटी  स्व  क्षेत्र  रायचू
 (५)  हटूटी  खान

 नन्‍्दीदुर्ग  ,  चैम्पियन  मैसूर  तथा  येप्पामाना  खानों  में  झूनन  केन्द्र  सरवार  की  कम्पनी

 भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  द्वारा  किया  जा  रहा  हटटी  खान  में  खनन  कर्नाटक  राज्य  सरकार
 की  हटूटी  गोल्ड  माइन्स  लि०  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  कोई  स्वर्ण  खान  किसी  प्रायवेट

 पार्टी  के  पास  नहीं  है  ।

 इन  खानों  से  1984-85  फे  दौरान  1956  कि०  ग्राम०  स्वर्ण  उत्पादन  हुआ  ।

 यूनियन  बेक  भ्राफ  गाजीपुर  हारा  कमजोर  घ्गों  को
 वित्तीप  सहायता

 2852.  श्री  णेनल  बहार  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1984-85  के  दौरान  यूनियन  बैक  भ्राफ  गाजीपुर  उत्तर  प्रदेश  की

 विभिन्‍न  शाखाशों  द्वारा  जनता  के  कमजोर  वर्गों  की  सहायता  करने  के  लिए  कायंत्रमों
 के  भ्न्तगंत  वित्तीय  सहायता  हेतु  राज्य  सरकार  की  एजेंसियों  ने  कितने  मामले  भेजे

 उसका  शाखा-वार  क्‍या  ब्यौरा

 उनमें  से  कितनों  को  सहायता  दी

 कितने  मामलों  को  रहू  कर  दिया  शोर  हु

 (3)  कितने  मामले  विचाराधीन  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  से  भारतीय  रिजवं  बँंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  वरतं  मान  भांकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  सरकार  की  एजेंन्सियों  द्वारा  प्रायोजित

 ऋण  कर्ताभ्रों  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  शक््खा-वार  ब्यौरा  नहीं  मिलता  बेंक

 ध्राफ  इंडिया  ने  सूचित  किया  है  कि  1984-85  के  दौरान  गाजीपुर  क्षेत्र  में  विभिन्न  कारयेक्रमों

 के  भ्रन्तगंत  कमजोर  वर्गों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  राज्य  सरकार  की  ऐजेस्सियों  द्वारा
 निम्नलिखित  मामले  भेजे  गए  थे  :

 -  भेजे  गये  मामलों  की  संख्या  9478

 मंजूर  किए  गए  मामलों  की  संख्या  7604
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 संवितरित  किए  गए  मामलों  की  संब्या  6900

 संवितरण  के  लिए  लम्बित  पड़े
 की  संख्या  704

 रह  किए  गए/वापस  भेजे  गए  मामलों
 की  संझया  1041

 विचाराधीन  मामलों  की  संख्य  833

 सिले  बस्त्रों  क ेविश्व  बाजार  में  भारत  का  हिस्सा

 2९53,  श्रो  श्रार०  भ्रस्तातास्यी  :  क्या  वाणिज्य  भ्रौर  पूर्ति  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे बताने

 क्या  सिल्ले  बस्त्रों  के  विश्व  बाजार  में  भारत  का  हिस्सा  प्राधुनि  विपणन  नीतियों
 से  काफी  बढ़ाया  जा  सकता  प्रोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पूत्ति  भौर  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मत्री  चरद्र  शेखर  तथा
 परिशानों  के  निर्षात  प्रनेक  बातों  पर  निर्भर  करते  हैं  जेंसे  भ्रायातक  देशों  में  प्रन्य  देशों  से

 घरेलू  उत्पादन  फैशन  उपभोक्ताभों  की  पसन्द  परिधानों  के
 लिए  विश्व  बाजार  में  भारत  का  भाग  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  भ्रनेक  कदम  उठाए  हैं  जिनमें

 निम्नलिखित  शामिल  हैं  :-

 (7)  पहलो  से  सिले  घिलाए  परिघानों  को  कुछ  श्रेणियों  नकद

 मुप्रावजा  सहायता  की  दरों  में  संशोधन  कंरके  वृद्धि  की  गई

 परिधान  तथा  हौजरी  बनाने  की  मशीनों  को  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  भ्रन्तगंत

 रखा  गया  हनमें  से  97  मशीनों  को  रियायती  शुल्क  के  भुगतान  पर  प्रायात
 करने  की  प्रनुमति  है  ।

 सरकार  ने  कुछ  शर्तों  के  भ्रध्यव्वीन  निवल  कर  योग्य  ध्ाय  में  से  निर्यात  लाभों  के
 50  प्रतिशत  भाग  को  काटने  की  प्रननुमति  देने  के  प्रपने  निर्णय  की  घोषणा

 की

 प्रनिवाय  प्रन्तनिविष्ट  साधनों  के  ध्रायात  के  लिए  प्रार०  ई०  पी०  लाइसेंसों  के

 अन्तर्गत  हकदारी  की  भ्रनुमति  निर्यात  उत्पादन  श्रग्मरिम  लाइसेंस  योजना  के

 पझन्तगंत  प्निवा ये  भ्न्‍्तनिविष्ट  साधनों  के  भावात  को  भी  प्रनुमति  है  ।

 (५)  शत-्अ्रतिशत  निर्यात  भ्रभिमुख  एककों  की  एक  योजना  चल  रही  है  जिसमें  सिले
 सिलाए  परिधानों  प्रनेक  वस्त्र  मर्दे  शामिल
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 (५)  निर्यात  के  लिए  सिले  सिलाए  परिधानों  की  भांच  प्रक्रियाश्ों  को सरल  बनाया

 गया  है  ।

 निर्यातों  को  बढ़ाने  तथा  उनका  विविधीकरण  करने  के  उद्द  श्य  से  सरकार  बाजार
 क्रेता-विक्रेता  प्नन्तर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेगा  प्रादि

 जैसी  संवर्धनात्मक  गतिविधियों  को  प्रायोजित  करती  रही  है  भौर  धन  प्रबाम  करती

 रही  है  ।  ।
 नियंत्रण  वाले  कपड़े  का  मुल्य

 2854.  श्री  चितामणि  क्‍या  बाणिज्य  झोर  पृति  मची  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  नियंत्रण  वाले  कपड़े  के  मूल्य  में  वृद्धि  की  गई

 बदि  तो  तत्संबंशी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  नियंत्रण  वाले  कपड़े  के  मूल्य  में  भ्रसामास्य  भ्‌  डि  के  कारण  कुल  बिक्री  पर

 प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  तत्सस्वन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 (8)  क्या  कपड़े  के  मूल्य  में  वृद्धि  के  कारण  कमजोर  वर्गों  पर  प्रभाव  पड़ा

 पोर

 बदि  ठो  मृल्य  कम्म  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं

 पृर्ति  छोर  बर्त  मग्जालय  के  राज्य  संत्री  चर्द्र  शोखर  नहीं  |

 नियंत्रित  कपड़े  की  कीमह  बुलाई  1981  के  बाद  संशोधित  नहीं  की  गईं  है  ।

 से  प्रश्न  ही  रहीं  उठते  |

 श्वरफारी  सेचा  वें  नई  जतों  पर  प्रंतिकनय

 2855.  श्री  नारायण  चोबे  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगें  कि  :

 कश  इस  समन  केस्ट्रीय  सरकार  केया  में  नई  भर्ती  पर  क्तियन्ध  जररी

 उक्त  प्रतिबंध  कब  लगाया  यया

 कया  सरकार  प्रतिबंध  समाप्त  करने  वाली  भौर

 इस  प्रतिबंध  को  प्रवधि  के  दौरान  सारें  भारत  में  सरकारी  सेवा  से

 निवृत्त  हुए  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  हैं  7

 विश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खनादन  :  से  मुद्दा  स्फीति  निरोधक

 उपायो ंके  एक  भांथ  के  रूक  भारत  सरकार  के  कब्णालयों/क्लिगों  कहें  1984  भें

 बते  मान  रिक्तियों  को  त  भरने  की  सलाह  दी  कई  इस  सम्कन्त  के  जहरी  गए  भनुदेश
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 31  1985  तक  वेध  थे  ।  सरकारी  ब्यय  में  प्रत्यन्त  कफांयत  करमे  की  सतत

 कता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  निर्भय  कियां  गया  है  कि  उपयक्त  प्रनुदेश  भगले  प्रादेश  होंने  तक

 जारी  रहें  ।  भ्नुकम्पा  के  प्राधार  पर  मृत  कमंचारियों  के  प्रान्षितों  भोर  प्रपंग  भ्य क्तियों

 की  एक  संगठन  के  फालतू  काभिकों  को  दूसरे  संगठन  में  पुनः  रोजगार  समूह
 रिक्तियों  पर  नैमितिक  श्रमिकों  को  नियमित  एकमात्र  पदोन्नति  द्वारा  रिक्तियों  को  भरने

 भ्रादि  जेसे  कुछ  चुने  हुए  मामलों  में  छूट  दी  गई  उपरब क्त  भ्रनुदेशों  के  क्षेत्र  में  छूट  देने  सम्बन्धी

 प्रस्तावों  पर  भी  गुण-दोषों  के  भ्राधार  पर  किया  जाता  है  ।

 इस  विषय  पर  केन्द्रीयकृत  रूप  स्रे  क्लांकड़े  नहीं  स्खे  जाते  हैं  ।

 भारतीय  भू-वेझ्ञानिक  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  लिए  भए  कम्प्यूदर

 2856.  श्री  नारायण  चोबे  :  क्या  खान  झोर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  कितने  कम्प्यूटर  लिए  गए

 ये  कम्प्यूटर  किस  किस्म  के  हैं  तथा  उनकी  क्षमता  कितनी

 प्रत्येक  कम्प्यूटर  का  मूल्य  कितना

 कम्प्यूटर  रखने  वाले  विभिन्न  प्रधिकारियों  द्वारा  भ्रब  तक  कितने  कम्प्यूटर  का  यंक्रम
 प्रारम्भ  किये  गये

 क्या  भारतीय  भू-वज्ञानिक  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  प्रशिक्षित  कम्प्यूटर  ध्रापरेटर  नियुक्त
 किये  गये  भ्रौर

 यदि  नहीं  ,  तो  उन  कम्प्यूटरों  को  कौन  चला  रहा  है  ?

 खान  झोर  कोयला  मंत्री  बसंत  :  भारतीय  भू-वैज्ञानि्क[सर्वेक्षण  ने

 कोई  संगणक  नहीं  खरीदा  है  ।

 से  सबाल  ही  नहीं  उठते  ।

 कम्पतियों  पर  बकाया  भ्रायकर  को  राशि

 2857.  श्री  सतत  कुमार  सं  इल  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  प्रायकर  प्रधिनियम  की  धारा  के
 संबंध  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  बारे  में  15  1985  के  प्रतारांकित  प्रश्न  संख्या
 223  के  भाग  के  उत्तर  कै  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  लौहिया  जे०
 के०  सिम्वेटिक्सत  जैसी  कंम्पनियों  पर  जिन्होंने  उच्चतम  स्यायालय  में  श्रपील  दायर  की  थी  तथा
 उसमें  भ्रभियोजित  भ्रन्य  कम्पनियों  पर  भ्रायकर  की  कितनी  राशि  बकाया  है  ?

 क्सि  मंत्रालश  में  राक््य  भध्ची  जनादनत  :  लोहिया  मशीन  शोर  जे०  के ०
 सियेटिक्स  के  प्रतिरिक्तक  353  कर-निर्शारितियों  पर  प्रामकर  झ्धिनियम  की  धारा  80  प्र  के
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 सम्बन्ध  में  उच्चतम  न्यायालय  में  दायर  की  गई  भ्रपील  के  मुकदमा  चलाया  गया
 था  ।  ऐसे  सभी  कर-तिर्त्रारितिथ्रों  के  बारे  में  भ्रपेक्षित  सूबना  क्षेत्रीय  कार्यालयों  से  एकत्र  करनी

 होगी  जिसमें  पर्याप्त  समय  लगेगा  |  इस  समय  ऐसे  कर-निधोंरितियों  के  सम्बन्ध  में  सूचना
 उपलब्ध  है  जिनकी  तरफ  30.9.1984  की  स्थिति  के  झनुसार  10  लाख  रुपये  से  अधिक  की
 प्रायकर  मांगे  बकाया  सूचना  के  झनुसार  उत  कंपनियों  की  तरफ  30.9.1984  को  स्थिति  के

 अनुसार  113.49  करोड़  रुपये  की  रकम  बकाया  थी  ।

 जसे  संगठित  क्षेत्र  से  जूतों  की  सरोद

 2858,  श्री  सनत  कुमार  रण्डल  :  क्‍या  बोलिज्य  झौर  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 ॥

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  बाटा  जेसे  संगठित  क्षेत्र  से  कितने  तथा  कितने  मूल्य  के

 जूते  खरीदे

 उनको  किस  प्रकार  खरीदा

 क्‍या  संगठित  क्षेत्र  के  ये  जूता  निर्माता  कानपुर  तथा  भ्रन्य  स्थानों
 में  जूता  बनाने  वाले  लघु  व्यक्तियों  के  सम्ह्दों  द्वारा  तैयार  किये  गये  विभिन्‍न

 प्रकार  तथा  साइज  के  जूते  खरीदकर  उन  पर  अपने  ब्रांड  नाम  की  मुहर  लगा  देते
 भौर

 क्‍या  ऐसा  करके  वे  उत्पादन  शुल्क  के  भुगतान  से  भी  बच  जाते  हैं  भौंर  यदि

 तो  डिलीवरी  लेने  से  इस  बात  की  क्‍या  जांच  की  जाती  है  कि  कोई  विशेष  उत्पाद  संगठित

 उद्योग  द्वारा  ही  निभित  किया  गया  है  और  उसका  उन्होंने  प्रपने  नाम  से  विपणन  नहीं  किया  है
 भोौर  बिचोलियों  का  लाभ  भ्रपनी  जेब  में  नहीं  रखा  है  ?  वि

 पू्ति  भौर  ब्रस्त्र  मम्ज्रालय  के  राज्य  मन्जी  चन्द्र  शोखर  50,69,144

 जोड़े  ।  मूल्य  10,28  करोड़  र०  ।
 ह

 विज्ञापित  निविदा/सीमित  निविदाएं  |

 प्ौर  विभाग  को  ऐसी  किन्‍हों  प्रक्रिया्रों  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  ।  संगठित

 क्षेत्र  द्वारा  सप्लाई  किये  जाने  वाले  जूतों  का  संविदा  के  भनुसार  उनके  कारखाने  के  परिसरों  में

 ही  निरीक्षण  किया  जाता  है  ।

 राज्य  विद्यू  त  बड़ों  हारा  प्रमूभव  को  जा  रहो  कोयते  को  कमो

 2859.  भरी  श्रमस्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  शान  झोर  कोबवला  मरत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्य  विद्युत  बो्डों  द्वारा  कोयले  की  कमी  क्षमुभव  की  जा  रही  स्‍्रोर

 यदि  तो  स्थिति  सुधारने  के'लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?
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 खान  ध्ौर  कोयला  संत्रो  वसंत  धौर  कुछ  बिजली  घरों

 में  कोयले  के  कम  स्टाक  स्टाक  कम  होने  के  कारण  हैं--परिवहन  कोयला  बेगनों
 के  रख-रजाव  के  लिए  बिजली  घरों  में  पर्याप्त  सुविधाप्रों  का

 न  होना  झौर  साथ  ही  सिंगरेनी
 कोलियरीज  कं०  लि०  में  पर्याप्त  उत्पादन  न  बिजली  घरों  को  कोयले  की  सप्लाई  में  सुधार
 करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 1.  उन  बिज़ली  घरों  को  रेलवे  के  वगनों  के  रअ-रखाव  की  सुविधाों  में  सुधार  लाने
 के  लिए  कहा  गया  है  जहां  यह  सुविधाएं  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 2.  रेलवे  से  प्रनुगोध  किया  गया  है  कि  वह  उन  बिजली  घरों  को  प्राथमिकता  से

 कोयला  पहुंचाए  जहां  स्टाक  कम  हैं  ।

 3,  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  यह  कदम  उठाए  गए  हैं--प्रबंध-मंडल  को  मजबूत

 प्रनुपस्थिति  की  प्रवृति  पर  नियंत्रण  प्रौर  सिगरेनी  कोलियरीज  कं०  लि०  में
 प्रौद्योगिक  संबंधों  में  सुधार  लाना  ।

 चमड़े  का  निर्यात

 2860,  थ्रो  पोधूष  तिरकी  :  क्‍या  बाणिज्य  शोर  पृति  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  ः

 गा  तीन  वर्गों  के  दौरान  देश-वार  चमड़े  की  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया  गया
 झोौर  उसका  मूल्य  कया

 चमड़ा  निर्यात  करने  वाली  प्रमुख  भारतीय  कम्पनियों  के  नाम  झौर  प्रन्य  ब्योरा

 क्या  है  तथा  जिद्रने  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनमें  से  प्रत्येक  द्वारा  देश-वार  भौर  वर्ष-वार  कितने

 सल्य  का  चमड़ा  निर्यात  किया  हु

 कालो  सूची  में  दर्ज  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  भौर  उसके  क्‍या  कारण
 भोर

 (a)  उन  कम्सनियों  के  नाम  झौर  संड्ष्या  क्या  है  जिन्हें  निर्यात  के  लिए  पुनः  भ्नुमत्ति  दे  दी

 गई  तथा  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 जबाणिज्य  संत्रालप्र  भें  राज्य  अ्ररत्रो  पी०  ए०  ($)  एक  विवरण

 संलग्न

 से  काउन्सिल  फार  लैदर  मद्रास  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  भनुसार
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  चमड़ा  निर्यात  संवधंन  मद्रास  प्रथवा  तैयार  चमड़ा  धौर  भमड़े

 की  वस्तुओं  सम्बन्धी  निर्यात  संवर्धन  परिषद,कानपुर  द्वारा  तैयार  चमड़े  के  किसी  मिर्यातिक
 को
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 झपंजीकृत  नहीं  किया  गया  सरकार  द्वारा  लिर्यातों  को  कम्पनी-वार  ख्ानिटर  महीं  किया

 जाता  ।

 विवरण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  चमड़े  के  देश-वार-निर्यातों  का  मूल्य  निम्नोक्ष्त  प्रकार  है  :

 दस  लाख  २०

 देश  1981-82  1982-83  1983-84

 पश्चिम  जमंनी  246  256  294

 इटली  391  322  310

 बिटेल  7h  95  116

 जी०  डी०  प्रार०  93  54

 यू०  एस०  एस०»  प्लार०  477  417  380

 आस्ट्रेलिया  69  48  56

 जापान  39  32  32

 सं०  रा०  प्रमरीका  286  28  223

 तथा  कनाडा

 भ्रन्य  553  738  491

 योग  2221.  1999
 जज

 भौर  के  दोरान  त्यार  चमड़े  की  निर्यात  की  गई  कुल
 मात्रा  489.30,  415.30,  भौर  430.50  लाख  भ्रदद  रही  ।

 राष्ट्रीयक्त  बैंकों  हारा  बिहार  में  रुफा्र  शिया  जाना

 2861.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  कया  विस  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  बिहार  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ह्वारा  भ्रपनी  जमा  राशियों  के  50
 प्रतिशत  से  भी  कम  उधार  दिया  जा  रहा

 कया  इसका  बिहार  के  विकासः  पर  प्रतिकल  जभाजਂ  पश  रहा

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  बिहार  में  उधार  के  प्रनुपात  को  दुगना  करने  का
 क्चार  भोर

 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जतादंन  से  1984  के
 प्रन्त  में  बिहार  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैँकों  स्टेट  बैंक  समूह  भौर  20  राष्ट्रीयकृत
 का  ऋण:जमा  प्रनुपात  40.7  प्रतिशत  था  ।

 किसी  क्षेत्र  का ऋण:जमा  प्रनुपात  उस  क्षेत्र  की  शाखाशों  की  जमा  राशियों  भौर  भ्रप्रिमों
 के  बीच  केवल  गणितीय  संबंध  का  परिच्रायक  होता  है  भोर  यह  उस  क्षेत्र  में  दिये  जाने  बाले
 ऋणों  की  पर्याप्तता  या  भ्रन्यथा  किसी  भौर  बात  का  सूचक  महीं  होता  ।  ऋण  तो  केवल  उत्पादक
 धन्धों  की  निबिष्टियों  में  स्रे  एक  उद्यमियों  द्वारा  ऋणों  का  लिया  जाना  कई  बातों  से  प्रभावित
 होता  है  जैसे  संचार  भौर  प्रन्य  प्राधारभूत  सुविधाझों  की  बाजार
 को  भ्ौद्योगिक  वाताबरण  पग्ादि  ।  किसी  क्षेत्र  विशेष  में  ऋण  के  प्रस्तार  का  स्तर  भाथिक
 गतिविध्नि  के  स्तर  विशेषकर  व्यापार  तथा  उद्योग  के  संगठित  क्षेत्र  में  प्राथिक  वतिविधि  के

 स्तर  पर  निर्भर  करता  है  ।

 फिर  ब्ेोंकों  से  उन  राज्यों  में  ऋणों  के  प्रसार  को  बढ़ाने  के  लिए  भ्राबश्यक  उपाय

 करने  के  वास्ते  कहा  गया  जहां  ऋण-जमा  प्ननुगात  कम  बैंक  जिला  ऋण  योजनाश्रों  की

 तेयारी  में  भाग  लेते  हैं  ताकि  विकास  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  में  बौंक  ऋणों  का  उपयोग

 किया  जा  राज्य  सरकारों  से  बेंक  ऋणों  का  पहले  से  भ्रधिक  उपयोग  करने  के  वास्ते

 प्राधारभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  की  भी  भ्रपेक्षां  की  जाती  है  ।  प्राशा  है  कि  ढौंकों  भ्रौर  राज्य
 सरकार  द्वारा  किए  जाने  वाले  प्रयत्नों  से  बिहार  राज्य  में  ऋणों  का  पहले  से  भ्रधिक  प्रवाह
 सुनिश्चित  हो  सकेगा  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखातों  द्वारा  इस्पात  कतरन  की  जिंऋ्रो

 2862.  थ्रो  बो०  सोभगात्रीसवरा  राज  :  क्‍या  खान  झौर  कोयला  गगजी  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  द्वारा  भारी  मात्रा  में  इस्पात्त  कतरन  की

 बिक्री  की  जाती

 क्‍या  हाल  ही  में  सरकार  ने  निपटान  छीजन  इत्यादि  में  कटोती  करने  के  लिए

 इन  एककों  को  कतरन  का  उपयोग  करने  के  प्रनुदेश  जारी  किए

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  के  वर्षों  में  इस्पात  के  मूल्यों  में  तीव्र  वृद्धि  के  बावजूद
 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  एककों  को  हुआ  घाटा  कम  करने  के  उपायों  पर  विचार  किया

 झोौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  भ्लौर  इस  सम्कश्ध  में  कया  का  यंवाही  की  गई  है

 भ्रोर  यदि  उसके  कोई  परिणाम  निकले  तो  क्‍या  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  के०  मटबर  :  नहीं  ।
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 -  स्टील  प्रथारिटी  प्राफ  इंडिया  लि०  को  स्क्रंप  की  प्राप्ति  में  वुद्धि  करने  को  कहा
 गया

 हाँ  ।

 (४)  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  को  हानि  होने  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  पिछले

 कुछ  थर्षों  में  मूल्यों  में  बृद्धि  करने  के  बावजूद  भ्रादानों  की  लागतों  में  हुई  वृद्धि  की  पूरी  तरह  से

 पति  नहीं  की  जा  सकी  उपयुक्त  क्वालिटी  के  भादानों  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  सुनिश्चित

 बेहतर  क्षमता  के  उपयोग  में  वद्धि  करने  तथा  विकसित  प्रौद्योगिकी  के  मापदंडों
 को  प्राप्त  करते  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  खर्य  में  कमी  माल-सूथी  कम  करने  तथा

 लागत  में  कमी  करने  के  उपायों  को  भ्पनाने  के  लिए  भी  प्रयास  किए  जा  रहे  पिछले  वर्षों  की

 तुंखेना  में  वर्ष  1984-85  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  4.  वित्तीय  परिणाम

 प्रपेक्षाकृत  बेहतर  रहेंगे  ।

 कील  इंडिया  लि०  का  1981-84  के  दौरान  उत्पादन  ध्रोर  भ्रजित  मुताफा

 2863,  थ्री  बी०  सोभानाद्रीसवरा  राव  :  क्‍या  खान  शौर  कोयला  मन्त्र  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1981-8.,  1982-33  भौर  1983-94  में  कोल  इंडिया  लि०  के  विभिन्‍न  यूनिटों
 द्वरा  कोयले  की  कुल  कितनी  मात्रा  निकाली

 कोल  इंडिया  लि०  में  कुल  कितने  स्थायी  भौर  नेमित्तिक  कमंचारी  हैं  प्रौर  इसका

 प्रतिवर्ध  कुल  वेतन  बिल  कितना  होता

 3।  1984  तक  कोल  इंडिया  लि०  में  कितना  निवेश  किया  गया  और

 1981-82,  1982-83  शझ्रौर  1983-84  में  कितना  लाभ/हानि  भौर

 भारंभ  से  लेकर  |  84  के  प्रन्त  तक  कुल  कितना  लाभ/दह्वा  न  हुई  और  सरकार

 द्वारा  हानि  को  कम  करने  के  लिए  कप्रा  कदम  उठा  ये  गये  हैं  ?

 खास  झोर  कोयला  मंत्री  बसंत  :  वर्ष  1981-82  1982-83  भ्रोर

 1983-84  में  कोल  इंडिग्रा.लि०  की  विभिन्‍न  यूनिटों  द्वारा  कोयले  का  उत्पादन  निम्नलिखित

 रहा  है  :--
 विलिवम ae  ऋझऑझऑझः  ह  प्रॉंकड़े मिलियन  टनों

 कम्पनी  1981-82  1982-83  4983-84

 छिक  23.55.  22.68
 ~~

 22.86

 भा०  को०  को०  लि०  23.02  24,00
 से०  को ०  लि०  33,02  36.77

 बे०  को०  लि०  *  34.27  39.35

 ना०  ई०  को०  0.70  0.90
 _

 कुल  fae  23,02  -  |  24.00  _



 (*  कोयला  कीमत  विनियमन  खाता  को/से  अंशदान  के  समायोजन  के
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 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  भौर  सभा-पटल  पर  रख  दी

 भौर  दिनांक  31  1984  की  स्थिति  के  भ्ननुसार  कोल  इण्डिया  लि०  की

 कुल  अंशदायित  और  प्रदत्त  पूंजी  र०  1911.70  करोड़  थी  |  कोल  इण्डिया  लि०  को  1981-82,
 1982-85  श्र  1983-84  में  हुआ्रा  घाटा/मुनाफा  भौचे  दिया  गया  है  :---

 (+-)  मुनाफा  (--)  बाटा

 1981-82  198  2-83  1983-84
 _____  ॑.न+ननन+  आभम»म«  ससम-म+मन*  आम»  नममानीः  आन»  कि  नया अप  पएयाा

 (+)  34.20  (+-)  37.45*  (--)  242.68

 दिनांक  31,3.1984  तक  कोल  इण्डिया  लि०  को  हुप्ला  संचित  धांटा  २०  1108.07

 करोड़  है  ।

 कोयला  कंपनियों  में  उत्पादन  झौर  उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  लिए  सभो  प्रयास  किए  जा

 रहे  हैं  ताकि  उनका  वित्तीय  श्राधार  मजबूत  हो  सके  प्लौर  वह  पाने  वाले  वर्षों  में  कोयले  की

 बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  भली-भांति  तैयार  हो  सकें  ।  कोयला  कंपनियों  में  उत्पादन

 बढ़ाने  भौर  उत्पादकता  में  सुधार  करने  के  लिए  जो  विभिन्न  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  उनमें  यह  बातें

 शामिल  है  :  नई  खानों  में  घनराशि  का  विशाल  पहले  ही  बन  चुकी  खनन  क्षमता  का

 पूरा-पूरा  उपकरणों  का  भ्रप्चिक  सक्षम  उपयोग  भौर  बेहतर  भंडार  सामभ्री

 सूची  पर  भ्रधिक  कड़ा  नियंत्रण  झौर  भंशर  सामग्री  के  प्रयोग  में  प्रमुपस्चिति  की  प्रवृत्ति
 बर  नियंत्रण  करके  तथा  प्रनुशासन  कड़ाई  से  लागू  करके  भ्ोर  बेशी  कामगारों  का  पता  लगाकर

 उन्हें  उपयकत  प्रशिक्षण  के  बाद  फिर  सही  जगह  पर  लगाने  भादि  उपायों  के  जरिए  जनशक्ति  का

 बेहतर  विस्फोटक  इमारती  प्रादि  दुलंभ  उत्पादन  सामग्रियों  की  बेहतर
 भ्ोर  नई  परियोजनां  को  शीघ्रता  से  श्रौर  समय  से  पूरा  करना  तथा  बिंहार  बंगाल

 कोयला  क्षेत्रों  में  कानून  प्रौर  व्यवस्था  की  स्थिति  में  सुधार  भोर  गेर-कानूनी  कारंवाहयों  पर

 नियंत्रण  ।

 भारतोय  ध्रोद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  मध्यम  भ्ौर  लघ  प्रोद्योगिक  एककों
 को  दो  गई  सहायता

 2864.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  क्या  वित्त  मन्‍्तरी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  भारतीय  भ्रौद्योगिक  वित्त  निगम  ने  मध्यम  भौर  लघु  ध्ौद्योगिक

 एककों  को  उनके  संयंत्रों  के  प्रायुनिकीकरण  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  का  निर्णय  किया
 भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बित्स  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनोदंत  भारतीय  प्रौद्योगिक  वित्त
 निगम  एफ०  सी०»  ने  हाल  ही  में  विशेषरूप  से  मध्यम  झभौर  लघु  एककों  को
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 प्राघुनिकीकरण  करने  के  लिए  ऋण  सहायता  देने  की  कोई  नई  योजना  शुरू  नहीं  की  है  ।

 यह  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 शीरे  भ्ोर  घल्कोहुल  पर  शाल्क  खंबंधी  कार्यकारी  दल  को  उत्पाद  झुल्क
 समाप्त  करने  को  सिफारिश

 2862.  श्री  बालासाहिब  विज  पोढिल  :  क्‍या  वित्त  मम्त्रो  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्‍या  मंत्रालय  द्वारा  सठित  शीरे  भौर  ध्ल्कोहल  पर  शुल्क  संबधी  कार्यकारी  दल  ने

 यह  सिफारिश  की  है  कि  शीरे  पर  लगाया  जाने  वाला  31.50  रुपये  प्रति  टन  का  उत्पाद  शुल्क
 समाप्त  कर  दिया

 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  भौर

 यदि  तो  यहू  सिफारिश  कब  तक  कार्यान्वित  कर  दो  आएगी  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जवादनत  रसायन  तथा  उवंरक

 मंत्रालय  द्वारा  1983  में  गठित  किए  गए  शीरे  भौर  भल्कोहल  पर  शुल्क  सम्बन्धी

 कार्यकारी  दल  ने  धन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश  भी  की  थी  कि  शीरे  पर  उत्पादन  शुल्क
 हटा  दिया  जाए  |

 '

 उक्त  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  पाना  संभव  नहीं  पाया  गया

 इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 करदाताध्नों  द्वारा  टी०  बो०  सेटों  पर  उत्पाद-शुल्क  का  प्रपथं  चन

 2866.  थी  सो०  खंगा  रेशडो  :  दया  वित्त  मंत्री  टी०  दी०  सेटों  से  बसूल  किए  गए

 शुल्क  के  बारे  में  5  1983  के  प्रतारांकित  प्रश्न  संदया  2224  के  भाग  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सूचित  किए  गए  उन  मामलों  में  से  प्रत्येक  का  क्‍या  न्‍्यौरा  है  जिनमें  करदाताप्रों

 ने  टी०  वी०  सेटों  पर  उत्पाद  शुल्क  का  भ्रपवंचन  किया  है  तथा  उन  करंदाताप्रों  का  ब्यौरा  क्‍या

 है  तथा  प्रत्येक  मामले  में  कितना  उत्पाद  शुल्क  अंतग्रंस्त

 किन  कारणों  से  रंगीन  टी०  बी०  सेटों  के  निर्धारणीय  मूल्य  में  घर  पहुंचाने  का

 वारंटी  प्रथम  वर्ष  के  सर्किल  बिक्री  खर्चे  ध्लौर

 उतारने-चढ़ाने  के  प्रभार  शामिल  किए  जाते  प्रौर

 क्‍या  सरकार  ने  एकाधिकार  पझ्वरोधक  व्यापार  व्यवहार  प्रायोग  के  समक्ष  1984  के

 झार०  टी०  पी०  संख्या  138  की  जांच  की  है  जिसमें  टी  ०  बी०  निर्माताभ्रों  पर  उत्पाद  शुल्क  की

 झपवंलन  की  दृष्टि  डीलरों  के  माध्वण  से  क्क्री  उपरात  सक्सि  प्रभार  लगाने  के  लिए  कानूनी

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जतादंन  :  टी०  वी०  सेटों  के

 निम्नलिखित  निर्माताप्रों  को  कारण  बताझोों  नोटिस  जारी  किए  गए  उनपर  शुल्क
 झपवंचन  का  झारोप  लगाया  गया  है  जोकि  उनके  नाभों  के  सामने  उल्लिखित  हैं  :--

 (1)  मै०  केश्ोनिक्स  वीं  डिभो
 20.47  लाख  रुपए  के  लिए  ।

 (2)  मे०  भाचाय॑  लाख  रुपये  के  लिए  ।

 (3)  मै०  कोणाक  लाख  रुपए  के

 (4)  मे०  पंज  स्टार  लाख  रु०  के  लिए  ।

 (5)  में०  लाख  रुपये  के  लिए  ।

 (6)  में०  सुदर्शन  इलेक्ट्रानिक्स  टी०  वी०  लाख  रुपये  के

 लिए  ।

 दिनांक  17  1985  की  अधिसूचना  सं०  ०  उ०  शु०  के  जारी  किए
 जाने  से  भाड़ा  प्रभारों  को  छोड़  कर  होम  सर्विस  सर्विस  के  वारंटी

 प्रथम  वर्ष  सविस  विज्ञापन  फारवंडिग  और  हेंडलिग
 उत्पादन  छुहक  को  बसूल  करने  के  प्रयोजनाथ  निर्धारणीय-मूल्य  में  समावेश-योग्य  थे  |

 दिनांक  17.3.85  से  टी०  बी०  सेटों  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  विशिष्ट  दरों  पर  उद्यग्रहणीय
 होता  हे  ।  टी०  बी०  सेटों  के  निर्धारणीय-मूल्य  की  संगणना  का  प्रश्न  ही  नहीं
 उठता

 हां  ।  दिनांक  17.3.1985  से  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  भ्रपवंचन  के

 सिले  यदि  कोई  निर्माताओ्ों  के  खिलाफ  उचित  कारंवाई  करने  के  वास्ते  उनके  बारे  में

 आासूचना  इकटठी  की  गई  टी०  बी०  सेटों  के  निर्माताश्रों  द्वारा  किए  गए  शुल्क  भ्रपवंचन  के

 सिलसिले  में  कुछेक  मामलों  में  एम०  श्रार०  टी०  पी०  कमीशन  द्वारा  टी०  वी»  सेटों
 के  निर्माताभों  भौर  डीलरों  को  कारण  बतापो  नोटिस  जारी  किए  जाने  से  पहले  ही  शुरू  कर

 दी  गई  झौर  ये  मामले  न्यायनिर्णयाधीन  हैं  ।

 रेशम  उत्पादन  विकाप  परियोजना

 2867.  छुमारो  पुष्या  क्‍या  वाणिज्य  श्रोर  पूर्ति  संत्रो  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे

 किः

 छठी  पंचवर्षीय  थोजना  के  दौरान  केन्द्रीय  योजना  के  भ्रन्तर्गत  किन-किन  राज्यों

 में  रेशम  उत्पादन  विकास  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए

 क्या  सातयीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सरकार  का  रेशम  उत्पादन  विकास

 कार्यक्रम  का  विस्तार  करने  का  विचार  प्ौर
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 यदि  ती  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  रेशम  उत्पादन  विकास  कायंक्रम

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  भध्य  प्रदेश  के  किन-किन  क्षेत्रों  को  चुना  गया  है  ?

 पृति  झौर  बस्त्र  सर्जालय  के  राज्य  मंत्री  चर्द्र  शेखर  जिन  राज्यों  में

 छठी  योजना  के  दोरान  केन्द्रीय  योजनाझ्रों  के  भ्रन्तगंत  रेशम  को  चार  विभिन्‍न  किस्मों  भ्रर्थात्‌
 एरी  तथा  मूगा  के  लिए  रेशम  उत्पादन  विकास  कार्यक्रम  ग्रारम्भ  किया  वे

 निम्नोकत  प्रकार  हैं  :--

 (1)  शह॒तृती  रेशम  उद्योग  :

 भान्प्र  पश्चिम  जम्मू  तथा  उड़ीसा
 उत्तर  श्रासाम  तथा  मेघालय  ।

 (2)  ठसर  रेहाम  उद्योग  :

 मध्य  भ्रान्ध्र  पश्चिम  उत्तर

 हिमाचल  भ्ररुणाल  मिजोरम  तथा  जम्मू  तथा
 कश्मीर  ।

 (3)  एरो  तथा  म॒गा  |

 भरुणाचल  प्रदेश  तथा  मिजोरम  ।

 हां  । — कि

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  योजना  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  टसर  के  विकास  के

 लिए  बस्तर  तथा  जगदलपुर  के  जिलों  तथा  शहतूती  रेशभ  उद्योग
 के  बिकास  के  लिए  तथा
 मंडसौर  के  जिलों  का  पता  लगाया

 न

 प्रधिग होत  कपड़ा  मिलों  के  उत्पादन  में  प्रगति

 2868,  श्री  बालासाहिब  विस्ले  पाटिल  :

 श्री  दरद

 झो  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  वाणिज्य  शझ्रोर  पृति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 बम्बई  में  जिन  17  कपड़ा  मिलों  का  श्रधिग्रहण  किया  गया  था  उनकी  विकास  दर

 क्या

 उनमें  से  कितने  मिलें  सक्षम  हो  गई  भोर

 जिन  मिलों  में  भ्रभी  भी  पूरा  काम  नहीं  हो  रहा  है  उनमें  पूर्ण  क्षमता  से  काम  करने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 138



 22  1907  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 पू्ति  भौर  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शोेलर

 1983  में  सरकार  द्वारा  बस्त्र  उपक्रम  का  1983  के  प्रावधानों  के

 पझ्न्तगंत  बम्बई  में  स्थित  13  बस्त्र  मिलों  कप  प्रष्िग्रहण  किया  एक  मिल  को  छोड़कर  ये
 सभी  मिलें  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 इन  मिलों  में  से  दो  मिलों  ने  1985  भौर  1985  में  निवल  लाभ

 दिखाया  है  1

 मशीनरी  की  दशा  के  भनुरूष  भ्रधिकतस  उपयोग  क्षमता  की  प्राप्ति  के  प्रयास  किए
 जा  रहे  पूरी  स्थापित  क्षमता  को  फिर  से  सक्षिय  करने  के  लिए  मिलों  का

 करण  करना  भ्रावश्मक  होगा  ।

 भारतोय  श्रोद्योगि  6  विकास  बेक  द्वाशा  दिये  जाते  बले  ऋण  पर  ब्याज  को  दर

 का  भ्रधिक  होता

 2869.  श्री  बालासाहिब  विखे  बाडिल  :  शया  जिस  मम्धो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बेक  द्वारा  दिये  जाने  बाले  ऋण  पर  ब्याज

 को  दर  प्रधिक  होता  पुरानी  कपड़ा  मिलों  के  प्राधुनिकीकरण  के  मांग  में  बाधक  है

 कया  पुरानी  चीनी  मिलों  के  भ्राधुनिकीकरण  के  बारे  में  भी  यहो  स्थिति  है

 क्‍या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  ऋणों  पर  याज  की  दर  में  कमी  करने  का  झनुरोध
 किया  भोर

 यदि  तो  क्‍या  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादेंन  भोर  भारतीय  भ्रोद्योगिक
 विकास  बेंक  द्वारा  कपड़ा  मिलों  भ्रौर  चरीमी  उद्योग  सहित  भ्रत्य  उद्योगों  के  एककों  को

 करण  के  लिए  उदार  ऋण  योजना  के  प्रन्तगंत  दिया  जाने  वाला  ऋण  रियायती  ब्याज  दर  पर
 दिया  जाता  है  ।

 भ्रौर  भारतीय  प्रोद्योगिक  विकास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ी
 निगम  से  उदार  ऋण  योजना  के  प्रन्तर्गत  लिए  गए  ऋण  पर  ब्याज  दर  में  कमी  करने  के  बारे  में
 प्रभी  कोई  प्रनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुप्ला  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  सहायक  कम्पनियों
 ने  पुराने  ऋणों  के  दस्तावेजों  में  उल्लिखित  ब्याज  दरों  में  कमी  करने  के  लिए  प्रनुरोध  किया  है  !
 सामान्यतया  वतंमान  ऋणों  के  संबंध  में  दस्तावेजों  में  उल्लिखित  ब्याज  दर  में  संशोधन  नहीं  किया

 लेकिन  कमजोर  एककों  के  बिषय  में  प्लग-प्रलय  मामलों  में  उचित  राहुत  दी
 जाती

 हंथकरधा  उद्योग  को  भिल  में  बने  कपड़े  से  प्रतियोगिता

 2870-  श्री  बालासाहिब  बिल्ले  क्या  वाणिज्य  और  पृ्ति  सन्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  हथकरघा  उद्योग  मिलों  में  बने  फपड़े  का  मुकाबला  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है
 क्योंकि  उसकी  उत्पादन  लागत  प्रधिक

 क्‍या  उक्त  उद्योग  को  गतिशील  झौर  प्रतियोगी  बनाने  में  वतंमान  सुविधाएं  भ्रपर्याप्त

 सिद्ध  हुई  भोर

 यदि  तो  क्या  सरकार  सारे  मामले  को  गहराई  से  जांच  करेगी  झ्रौर  उसे  सुदृढ़
 बनाने  के  उपाय  करेगी  ताकि  हथकरघा  उद्योग  ग्रामीण  प्रथंव्यवस्था  के  साथ  फल  फ्‌ल
 सके  ?

 पूति  झौर  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  चन्द्र  बोखर  :  कम  उत्पादता
 झौर  उत्पादन  की  ऊंची  लागत  के  कारण  हथकरघा  उद्योग  मिल  के  बने  कपड़े  के  साथ  प्रतिस्पर्धा
 करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।

 भौर  हथकरघा  कपड़े  की  बिक्रियों  पर  विशेष  छूट  भौर  हथकरा  क्षेत्र  में
 अ्रनन्य  उत्पादन  के  लिए  कई  किस्मों  के  ग्रारक्षण  जैसे  लागत  पभ्रवरोध  को  प्रभावी  बनाने  के  लिए
 करधों  के  प्राधुनिकीकरण  सौर  पभ्रन्य  सहायक  उपायों  द्वारा  प्रौद्योगिकी  के  निम्न  स्तर  को  प्रभाव

 हीन  करने  हेतु  सरकार  ने  ग्रनेक  उपाय  किए  हैं  ।

 हृथकरघा  क्षेत्र  के  सामने  भ्रा  रहे  लागत  भ्रवरोध  के  संबंध  में  सरकार  ने  एक  प्रध्ययन
 भी  किया  था  ।  भ्रध्ययन  के  प्रन्तगंत  लागत  भ्रवरोध  को  निष्प्रभावी  बनाने  के  लिए  वित्तीय  लेवियों

 के  समायोजन  की  सिफारिश  की  गई  थी  ।

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  घाटा

 2871.  श्री  मूल  चन्द-शगा  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 देश  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपंक्रमों  ढ्वारा  श्रपनी  श्लाय  के  बारे  में  बराबर  घृमिल  छवि

 पेश  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  क्योंकि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  172  एककों  ने  कुल  36,113  करोड़
 रुपये  के  पूंजी  निवेश  के  समक्ष  मुश्किल  से  160  करोड़  रुपये  का  लाभ  दिखाया  हैं  जिनमें  से  केवल

 चार  उद्यमों  भ्र्थात  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  इण्डियन  प्रायल  ध्रायल  इण्डिया

 लिमिटेड  धौर  राज्य  व्यापार  निगम  ने  ही  5567  करोड़  रुपये  की  पूजी  से  1607  करोड़  रुपये

 का  लाभ  कमाया  है  जिससे  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  शेष  168  एककों  को  जिन  पर  30,546  करोड़
 रुपये  की  प्‌  जी  लगाई  गई  1447  करोड़  रुपये  का  घाटा  हुभ्रा  है  |

 यदि  तो  क्या  वर्ष  1983-84  ध्लौर  उसके  बाद  उक्त  स्थिति  में  कोई  सुधार

 हुआ  भोर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादंन  से  1982-83  और

 1983-1984  के  दोरान  क्षेत्र-बार  प्‌  जी  निवेश  तथा  लाभ  विश्लेषण  का  ब्यौरा  इन  वर्षों
 के

 लोक
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 उद्यम सर्वेक्षण में उपलब्ध है जिन्हें wa: 28-2-1984 we  15-3-1985  फ७फ  लोक

 उद्यम  सर्वेक्षण  में  उपलब्ध  है  जिन्हें  क्रशः  प्लौर  को  लोक  सभा  पटल
 पर  रखा  गया  लाभ  कमाने  बाले  शोर  थाटा  उठाने  वाले  उद्यमों  की  संख्या  भी  उनमें
 उपलब्ध  है  ।  इन  वर्षों  में  निबल  लाभ  कमाने  बाले  उद्चमों  की  संख्या  घाटा  उठाने  बाले  उच्यमों  से

 अधिक  रही  है  ।

 1984-85  के  दौरान  उद्यमों  से  प्रव  तक  प्राप्त  भ्रनन्तिम  काययंचालन  परिणामों  पर

 रित  यथधासमय  प्रनुमान  के  प्राधार  पर  ।0।  उद्यमों  ने  सिकबल  लाभ  कमाया  है  भौर  80  उद्यमों  ने

 घाटा  उठाया  है  जिसके  परिणाम-स्वरूप  लगभग  955  करोष्ट  रुपये  का  निवल  लाभ  भ्रजित  हुप्मा
 है  जो  सरकारी  उद्यमों  द्वारा  प्रब  तक  किसी  ब्ष  में  फमाये  गये  निबल  लाभ  की  श्रपेक्षा  भ्रधिकतम

 राशि  है  ।

 इस  प्रकार  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  कायंचालन  परिणामों  में  काफी  सुधार  दिखलाई
 पड़ा  है  ।

 हालांकि  इन  सभो  तीन  वर्षो  के  दौरान  पैद्रोलियम  क्षेत्र  ने  निषल  लाभ  में  प्रधिकतम

 अंशदान  किया  फिर  भो  जैसा  कि  ऊपर  उल्लिखित  है  कि  भ्रन्य  क्षेत्रों  के  भी  ऐसे  प्रनेक  उद्यम

 हैं  जिन्होंने  इन  वर्षों  के  दोरान  लाभ  तरमाया

 पटसन  रेश  का  उत्पावन

 2872,  श्री  प्रमरराय  प्रधान  :  वया  बाणिण्य  झौर  पति  मम्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 देश  में  गत  तोन  बर्षो  बे  दौरान  पटसन  रेशे  का  कितना  उत्पादन  भौर

 देश  में  इसका  उत्पादन  बढ़ाने  श्रौर  विनियमित  करने  तथा  उपलब्ध  रेशे  का  देश  में
 मिलों  को  समान  आधार  पर  वितरण  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  भ्रब  तक  क्‍या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 वृति  और  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चम्द्र  शेखर  भारतीय  पटसन

 निगम/व्यापार/उद्योग  के  भनुमानों  के  भ्रनुसार  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  देश  में  पटसन  तथा  मस्टा

 का  उत्पादन  नौचे  दिये  भ्नुसार  हैं  :--

 झांकड़े  लाख  गांठों
 प्रति  गांठ  180  कि०  प्रा०

 वर्ष  उत्पादन
 न

 1981-82  74.00
 1982-83  63.00
 1983-84  66.00
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 —_—  शी

 देश  में  पटसन  उत्पादन  को  बड़ाने  के  लिए  पटसन  के  प्रमुख  उत्पादक  सात

 पश्चिम  मेघालय  तथा  के  चुनिन्‍्दा  जिलों  में

 तीज  पटसन  विकास  कार्यक्रम॑  पर  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  का  कार्यान्वयन  1972-73  में
 किया  जा  रहा  छठी  योजना  के  दोरान  भारत  सरकार  (उननत/प्रमाणित
 1.  पतवार  111  19  खेतों  पर  प्रदर्शनी  विशेष  मिगोने  वाले
 टैंकों  तथा  बीज  एवं  यूरिया  के  छोटे  थैलों  पर  कृषकों  को  उपदान  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  की  योजना  की  लागत  में  भारत  सरकार  तथा  राज्य  सरकारें  50:  50  के

 पर  हिस्सा  देती  है  ।

 कच्चे  पटसन  का  झौर  ग्रधिक  समान  वितरण  करने  के  लिए  सरकार  मे  पटसम

 लाहसेंसिंग  तथा  आदेश  1961  के  प्रधीन  पटसन  मिलों  के  भंडारों  को  विनियमित  कर
 दिया  है  ।

 सहाराष्ट्र  गेत  क्रेर  परियोजना  फे  लिए  विश्व  बंक  ऋण

 2873,  भरी  थो०  बो०  देशाई  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बक  1167  करोड़  रुपए  की  महाराष्ट्र  गेस  क्रकर  परियोजना  के  लिए
 30  करोड़  डालर  का  ऋण  देने  के  लिए  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  क्या  विश्व  बेंक  इस  प्रकार  के  पैट्रो  रसायनों  क ेलिए  पहली  बार  इतनी

 झ्धिक  धनराशि  प्रदान  कर  रहा

 क्‍या  इस  योजना  के  बारे  में  भारत  के  एक  उच्चस्तरीय  सरकारी  प्रतिनिधिमण्डल  ने

 पहले  बैंक  भ्रधिकारियों  से  विस्तुत  विचार-विमर्श  किया

 यदि  तो  उक्त  परियोजना  के  कब  तक  शुरू  होने  की  सम्भावना

 झौर

 (४)  विश्व  बेंक  द्वारा  दी  जाने  बाली  सहायता  इस  परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  में

 कहां  तक  सहायक  होगी  ?

 बित्स  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंस  से  (5)  1985

 के  प्रन्तिम  सप्ताह  के  दौराद  हुई  बातचीत  के  बाद  विश्व  बंक  ने  महाराष्ट्र  पैटो-रसायन  परियोजन

 जो  बंक  समूह  का  भारत  के  पैट्रो-ररायन  के  उप-क्षेत्र  में  पहला  संचालय  कायं  के  संबंध  में

 19  1985  को  30  करोड़  डालर  के  ऋण  को  प्रनुमति  दे  दी  जिसकी  निकासी  5  वर्षों  तक

 की  जा  सकेगी  ।  विश्व  बेंक  द्वारा  दी  जाने  बाली  इस  सहायता  से  बंबई  के  नजदीक  गस  पर

 क्राधारित  पैदट्रो-रसायन  बिनिर्माण  सुविधा  स्थापित  करने  में  मदत  मिलेगी  झोर  इ  सकी  एथलीन

 की  प्रारम्भिक  उत्पादन  क्षमता  3,00,000  मेट्रिक  टन  प्रतिवर्ष  भौर  प्रोपलीन  की  63,000  मेट्रिक

 टन-प्रति-बर्ष  होगी  ।  इस  सहायता  में  बहुलकों  के  प्रायात  के  लिए  9  करोड़  डालर
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 की  राशि  भी  शामिल  हैजो  संयंत्र  लगाने  से  पहले  भारत  में  बाजार का  विकास  करने  के  लिए
 आवश्यक  इस  परियोजना  का  वाणिज्यिक  परिचालन  कार्य  1989  तक  प्रारम्भ  हो
 जाने  की  सम्भावना  है  ।

 बम्बई  सीमा  शुल्क  गोदाम  का  टूटी-फटी  हालत  में  होना
 2874.  श्री  नटबर  सिह  सोलंकी  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सीमा  शुल्क  बम्बई  का  400  वीर  सावरकर  बम्धई  स्थित
 गोदाम  टूटी-फूटी  हालत  में  है  भौर  उसमें  दरारें  पड़  गई  धौर

 यदि  तो  इस  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  तथा  हसमें  कार्यरत  कमंचारियों
 को  सुरक्षा  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वित्त  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  :  जी  नहीं  ।  सीमा  शुल्क
 बम्बई  का  400,  वीर--सावरकर  बम्बई  स्थित  भाण्डागार  ट्टी-फूटी  हालत  में

 नहीं  है  ।

 उपरोक्त  के  उत्तर  को  महे  नजर  रखते  हुए  हसका  प्रश्न  ही  नहीं
 उठता  ।

 पश्चिस  बंगाल  में  ऋण  तथा  जमाराशि  का  प्रनपात

 2875,  श्री  प्रिय  रंजन  वास  सम  शी  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  भारत  के  भप्रन्य  राज्यों  की  तुलना  में  ऋण  तथा  जमाराशि
 का  अनुपात  बहुत  कमर  हो  गया

 पश्चिम  बंगाल  में  ऋण  तथा  जमा  राशि  का  प्रनुभात  कम  हो  जाने  के  कया  मूल
 कारण  भौर

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  उनके  मंत्रालय  का  क्‍या  कदस  उठाने  का
 विचार  है  ?

 बित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अनोदंव  से  पश्चिम  बंगाल
 में  सभी  भ्नुसूचित  वाणिज्यिक  बकों  का  ऋण-जमा  प्रनुपात  दिसम्बर  1982  के  अंत  में  60,5
 प्रतिशत  से  कम  होकर  दिसम्बर  1983  में  58.1  प्रतिशत  हो  गया  ।  भ्रखिल  भारतीय  स्तर  पर
 ऋण  जमा  भ्रनुपात  68.3  प्रतिशत  से  कम  हो  कर  67,0  प्रतिशत  हो  गया  ।

 किसी  क्षेत्र  का  ऋण-जमा  प्रनुपात  उस  क्षेत्र  की  शाखाप्रों  की  जमा  राशियों  भौर  भ्रप्रिमों
 के  बीच  केवल  गणितीय  संबंध  का  परिचायक  होता  है  भौर  यह  उस  क्षेत्र  में  दिये  जाने  वाले  ऋणों
 की  पर्याप्तता  या  प्रन्यथा  किसी  भौर  बात  का  रूचक  नहीं  होता  ।  ऋण  तो  केवल  उत्पादक  धंधों
 की  निविष्टियों  में  से  एक  उद्यमियों  द्वारा  ऋणों  का  लिया  जाना  कई  बातों  से  प्रभावित  होता
 है  जैसे  संचार  प्नन्य  भ्राधारभूत  सुविधाश्रों  की  बाजार  की

 निकटता  प्रौद्योगिक  वातावरण  प्रादि  ।  किसी  क्षेत्र  विशेष  में  ऋण  के  प्रसार  का  स्तर  भाधथिक
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 शरतिविध्ि  के  स्तर  विशेषकर  व्यायग़ार  तथा  उद्योग  के  संगठित  क्षेत्र  में  ग्राथिक  गतिविधि  के

 स्तर  पर  निर्भर  करता

 SS जद न कि किक किक किक ककककिकककीकीकसई

 फिर  भी  बंकों  से  उन  राज्यों  में  ऋणों  के  प्रसार  को  बढ़ाने  के  लिए  भ्रावश्यक  उपाय  करने
 के  वास्ते  कहा  गया  जहां  ऋण-जमा  पभनुपात  कम  बैंक  जिला  ऋण  योजनाझ्रों  की  तंयारी
 में  भाग  लेने  हैं  ताकि  विकास  कार्यक्रमों  को  कार्याम्वित  करने  में  बंक  ऋणों  का  उपयोग  किया

 |  सके  ।  राज्य  सरकार  से  बंक  ऋणों  का  पहले  से  प्रधिक  उपयोग  करने  के  वास्ते  अ्रपने

 भूत  ढांचे  को  मजबूत  करने  का  भी  शझ्ननुरोध  किया  पग्ाशा  है  इन  सभी  उपायों  से  पश्चिम

 बंगाल  में  ऋण  के  प्रवाह  में  वुद्धि  हो  जाएगी  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  में  डकंतियां

 2876,  श्री  मोहम्मद  महफूज  अलो  खां  :

 भो  वदढ्धि  चन्र  लेन  :

 श्री  पीयूष  तिरको  :  क्या  विस  मसम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में

 कितनी  डकैतियां  पड़ी  हैं  डकती  में  कितनी  घन-राशि  लूटी  भौर  इन  डकंतियों  प्रौर
 '

 इससे पहले ब्ष पड़ी डक तियों के तुलनात्मक प्रांकड़े क्‍या बैंकों की बतंमान सुरक्षा व्नवस्था में यदि कोई कमी पायी गयी हो तो उसको दूर करने के लिए क्‍या सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को ओर प्रधिक मजबूत करने भौर बेंक इकतियों सु बू को रोकने के लिए इस व्यवस्था की गहराई से पुनरीक्षा की भ्रोर यदि तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या उपाय किये गये हैं ? विश मंत्रालय में राज्य मंत्री लनादंग : उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई भौर सरकार ने बंकों की सुरक्षा व्यवस्था की प्लालोचनात्मक समीक्षा करने झौर इसमें सुघार के लिए सुझाव देने के लिए में एक उच्च शक्ति प्राप्त कार्यकारी दल का गठन किया बँकों को में इस दल की सिफारिशों के पनुसार झपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कहा गया | राज्य सरकारों से जो मूल रूप से कानून धोर व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार उपयुक्त कदम उठाने का भ्रनुरोध किया गया ।
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 22  1907  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 इलायची के  क्षेत्र  में  ्रतुसंघान  प्रयत्त

 2877,  प्रो०  पी०  जे०  करियन  :  क्‍या  बाणिज्य  ओर  पृति  मनन्‍्जो  :  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  इलायची के  क्षेत्र  में  कोई  भ्नुसंधान  प्रयास  किए  जा  रहे

 यदि  तो  प्रब  तक  कया  परिणाम  निकले  प्रौर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  कि  छोटे  उत्पादकों  को  इस

 प्रनुसंघान  उपायों  का  लाभ  मिले  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  जी  हां  ।  इलायची  बोर्ड
 द्वारा  किए  जा  रहे  भ्रनुसंधान  श्रयासों  में  शामिल  हैं  :  इलायची  बागानों  में  न्यूनतम  जुताई  की
 तकनीकी  का  रोपण  सामग्री  के  बहुगुणन  के  लिए  सभी  प्रकार  की  कास्तों  में  प्रधिक  उपज
 देने  वाले  क्लोनों  का  पता  लगाया  इलायची  के  भ्रधिक  उपज  देने  वाले  पौधों  के  बड़े  प॑ माने
 पर  बहुगुणन  की  टिश  कृषि  तकनीक  का  प्रपनाया  जाना  श्र  माशीकीटों  व  रोगों  से  पौधों  को
 रखा  भारतीय  कृषि  भप्रनुसमंधान  परिषद्‌  मुदीगिरी  पम्पादुमपारा
 झौर  यारकुड  में  इलायची  के  बारे  में  प्रनुसंधान  संबंधी  कार्यलापों  में  लगी

 हुई

 विभिन्‍न  प्रनुसंधान  प्रयासों  की  उपलब्धियां  संक्षेप  में  इस  प्रकार  हैं  :--

 (7)  उपज  शौर  क्वालिटी  की  विशेषताध्रों  के  भ्राधार  पर  पी  1,  पी  3,  पी  5,  पी  भी  ।

 तथा  सी  को  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  की  सिफारिश  प्रोरिलीज

 बहुगुणन  के  लिए  की  गई  है  ।  कास्त  की  गई  किसस्‍्मों  में  0.3  कि०  ग्रा०

 की  तुलना  में  प्रति  शुरमुट  3  कि०  ग्रा०  कंप्सूल  की  उपज  क्षमता  बाली  श्रधिक

 बपज  देने  वाली  कुछ  संकर  किस्मों  का  पता  लगाया  गया  है  ।
 ह

 (7)  परिवतेन  प्रजनन  प्रध्ययनों  से  13  ऐसी  किस्मों  का  पता  लगा  है  जिनमें  स्पण्ट

 रूप  से  रोग  का  प्रतिरोध  करने  की  शक्ति  प्रति  हैक्टार  75  :  :5  :

 150  कि»  ग्रा०  एन०  पी०  के०  की  उवेरक  की  खुराक  की  सिफारिस  की  गई

 है  ।  प्रभावित  झुरमुटों  की  निराई  से  शौर  पुनर्रोषण  पर  नियंत्रण  पाना  व्यवहार
 पाया  गया

 रोग  पर  नियंत्रण  संबंधी  भ्रध्ययनों  से  पता  चलता  है  कि  |

 प्रतिशत  बोडेक्स  मिश्रण  को  मानसून  के  दौरान  तीन  बार  छिड़कना

 शाली

 (1५)  0.025  प्रतिशत  क्वीनोलफाश  का  चार  पांचबार  छिड़काव  करने  से  थिप्स  पर

 नियंत्रण  करने  में  सफलता  प्राप्त  हुई
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 समय-समय  पर  किसानों  को  बैठक  भायोजित  की  जाती  हैं  जहां  भ्रनुसंघान  वैशानिक

 रोपकों  को  खेती  के  वेज्ञानिक  तरीके  भ्रपनाने  के लिए  भनुसंधान  की  बातें  समझाते  हैं  ।

 इलायची  ओड  को  बागान  लगाने  के  लिए  राज  सहायता
 ऋण  योमना

 2878,  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  वथा  वाणिम्य  मन्त्री  यह  बताने  की  डृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  इलायची  बोर्ड  ने  पुनः  बागान  लगाने  हेतु  4  करोड़  रु०  की  पुनर्पाँध  राज

 सहायता  योजनाना  बनायी

 यदि  तो  इस  दिशा  में  भ्रब  तक  की  उपलब्धियां  क्‍या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  थौਂ  ए०  :  भौर  इलायची

 बोड्ड  ने  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए  पुनरोपण  ऋण-सह-उपदान  योजना  बनाई  थी  जो  सरकार

 द्वारा  पहले  ही  भ्रनुमोदित  की  जा  चुको  है  झ्लौर  1984-85  से  इसका  कार्यान्वयन  भी  हो  रहा

 है  ।  योजना  के  लिए  कुल  वित्तीय  परिव्यय  387.20  लख  रु०  है  (300.00  लाख  रु०  उपदान

 देने  के  लिए  शौर  87.20  लाख  रु०  ऋने  अंश  पर  ब्याज  उपदान  देने  के  |  इस  योजना

 के  प्रधीन  6146.65  हेक्टार  क्षेत्र  के लिए  उपदान  प्राप्ति  हेतु  उपजकर्त्ताओों  के  1898  भावेदन

 पन्न  बोडं  में  प्राप्त  हुए  जिनमें  से  1572.33  हेकटार  क्षेत्र  को  कवर  करने  वाले  862  मामलों  को

 मंजूरी  दे  दी  है  तथा  बाकी  प्रावेदन-पत्र  कायंवाही  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर  हैं  ।

 केरल  के  इलायची  उत्पादकों  को  ऋण  दिया  जाना

 2879,  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  बाणिब्य  और  पूति  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 क्‍या  इलायची  उत्पादकों  के  बीच  8  करोड़  रुपये  तक  के  ऋण  बांटने  की  कोई

 योजना

 यदि  तो  भ्रद  तक  कुल  कितनी  राशि  वितरित  की  गई  भौर

 हर  केरल  में  इस  योजना  से  कितने  किसानों  को  लाभ  पहुंचा  ?

 बाणिश्य  मंत्रालय  राज्य  मन्त्रो  पो०  ए०  इलायची  बोड  द्वारा
 1983-84  तथा  1984-85  से  चलाई  जा  रही  दो  इलायची  ऋण-सह-उपदान  योजनाझ्नों  का  कुल
 उपदान  अंश  करोड़  रु०/उपदान  वितरण  पांच  वर्षों  की  भ्रवधि  तक  किया
 जाना

 जकर्ताओं  को  14,40  लाख  र०  उपदान  की  पहली
 किस्म  के  रूप  में  दे  दिये  गये  थे  ।  1984-85  में  पहली  तथा  दूसरी  किस्त  के  रूप  में  30,51  लाख
 रु०  का  कुल  उपदान दिया  गया
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 1983-84  के  केरल  में  इस  योजना  के  भ्रधीन  780  मामलों  पर  कार्यवाही
 की  गई  1984-85  में  1893  उपजकर्ताश्ों  से  प्रावेदन  पन्न  प्राप्त  हुए  जिनमें  से  31

 1985  तक  818  पर  कार्यवाही  की

 बिह्व  के  कालो  मिश्र  व्यापार  में  भारत  का

 2880,  प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  वाणिज्य  ओर  पृति  संत्री  यह  बताने  की  शृ  पा
 कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  के  काली  मिचं  व्यापार  में  इस  समय  भारत  का  हिस्सा  कितना

 क्‍या  पिछले  कुछ  वर्षों  में  भारत  के  हिस्से  में  कोई  कमी  भ्राई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  भौर

 उक्त  हिस्से  में  वृद्धि  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 बाणिस्ण  मंत्रालय  में  राज्य  मत्नी  पी०  ए०  :  काली  मिचं  के  विश्व
 व्यापार  में  गत  चार  वर्षो  में  भारत  का  भाग  निम्नलिद्ित  रहा  है  :

 1981  14  प्रत्तिशत

 1985  16  प्रतिशत

 1983  22  प्रतिशत

 1984  20  प्रतिशत

 तथा  गत  चार  वर्षों  के  वौरान  भारत  के  भाग  में  वृद्धि  हुई
 भ्रपेक्षाकृत  लम्बी  भ्रवधि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मुख्यतः  विश्व  बाजार  में  काली  मित्र  के  एक

 महत्वपूर्ण  सप्लायर  के  रूप  में  ब्रजील  के  उभरने  के  कारण  गिरावट  श्राई  है

 काली  मिर्च  का  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिये  भ्रनेक  कदम  उठाए  गये

 प्रस्तर्राष्ट्रीय  काली  मिर्च  समुदाय  के  तत्वावधान  में  प्रन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  प्राप्त  किया  जाता

 है  |  प्रन्य  संवर्धनात्मक  उपाय  जैसे  मेलों  में  भाग  ब्यापार  प्रतिनिधिमण्डलों  के  दौरे  भ्रादि

 किये  जा  रहे  सभी  मसालों  जिनमें  काली  मिर्च  शामिल  निर्यातों  के  समग्र  बिकास  के
 लिये  सरकार  ने  एक  मसाला  बोर्ड  स्थापित  करने  का  विनिश्वय  किया  है  ।

 डयाज  पर  ब्याज  कर  न  लगाने  से  धाटा

 2881.  भोमती  बिभा  थोथ  गोल्बामों  :  क्‍या  बित्त  मग्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 31  1985  के  बाद  ब्याज  पर  प्रस्तावित  ब्याज  कर  न  लगाने  से  सरकारी
 राजस्ब  को  कितना  नुकसान  भौर
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 सरकार  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  ब्याज  कर  से  वर्षवार  कितनी  धनराशि

 प्रणत  हुई  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मगज्ी  जनदंग  वित्तीय  वर्ष  1985-86  के

 दौरान  170  करोड़  रुपये  के  ब्याज  कर  की  हानि  का  प्रनुमान  लगाया  गया  च्‌ंकि
 प्लायकर  प्रधिनियम  के  .  अंतगंत  कर-योग्य  भ्राय  का  हिसाब  लगाते  समय  कटोती-योग्य

 इसलिए  ब्याज  कर  की  समाप्ति  से  होने  बाली  हानि  की  पूर्ति  ध्वायकर  की  भप्रपेक्षकृत  भ्रधिक

 बसूलियां  करके  की
 इस  बात  को  देखते  वित्तीय  बर्ष  1985-86  के  दौरान  ब्याज

 कर  की  समाप्ति  के  कारण  होने  वाली  शुद्ध  हानि  कोई  85  करोड़  रुपये  होने  की  सम्भावना

 है  ।

 वित्तीय  वर्ण  ब्यात  कर  की  वसूली

 रुपयों

 1980-81  99.59...

 1981-82  231.67

 1982-83  265.47

 1983-84  177.91

 1984-85  15.66

 (28  1985

 विदेशी  रत्जनयिकों  हारा  सोने  को  तस्करों

 2882.  श्री  राम  बहादुर  सिंह
 :

 भरी  बाई  एस  ०  महाजन  :

 भरी  काली  प्रसाद  पांडे  :  क्या  बि्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विदेशी  राजनयिकों  द्वारा  देश  में  सोने  तथा  भ्रन्य  निषिद्ध  बस्तुभों  की  तस्करी

 करने  के  मामले  हुए

 राजनयिकों  के  सामान  से  इस  प्रकार  कुल  कितने  मूल्य  का  सोना  भ्ौर  अन्य  दिषिद्ध

 वस्तुएं  पकड़ी  गई

 सम्बन्धित  राजनायिकों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  भौर

 क्‍या  उन  सरकारों  को  जिनका  प्रतिनिधित्व  उक्त  राजनयिक  करते  विरोध

 प्रकट  किया  गया  है  ?

 बिल  मम्जालय  में  राज्य  यग्जो  जनादन  :  हां  ।
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 1984  से  1985  तक  की  प्रवधि  के  दौरान  विदेशी  राजनमिकों  द्वारा

 प्रायातित  प्रसबाब  प्रौर  प्रन्य  माल  से  प्रभिगहीत  सोने  भौर  प्रन्य  निषिद्ध  मदों  का  कुल  भूल्य  इस
 प्रकार  है  :--

 मद  मूल्य  रुपयों
 —_—_—_—_—

 सोना  50

 प्रन्य  निषि  17.64

 माल

 ऐसे  सभी  मामलों  में  विदेश  मंत्रालय के  साथ  परामर्श  करके  समुचित  कारंबाई  की

 गई  थी  ।  जो  राजनयिक  प्रथवा  जिन  राजनयिकों  के  निकट  संबंधी  तस्करी  की  गतिविधियों  में

 लिप्त  पाये  गये  भ्रधिकांशतया  उन्हें  उनकी  सरकारों  ने  वापस  बुला  लिया  था  ।

 हां  ।

 उड़ीसा  में  लोह  भ्रयस्क  जनम  क्षेत्र

 2883,  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  जान  शोर  कोयला  भन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  लौह-प्रयस्क  खनन  क्षेत्र  कौन-कौन से

 उक्त  प्रस्येक  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  लौह  प्रयस्क  का  प्रतिवर्ष  लगभग  कितना

 उत्पादन  होता  धौर

 उड़ीसा  के  इत  खनन  क्षेत्रों  में  उत्पादित  लौह  प्रयस्क  की  उचित  खपत  प्लौर  उपयोग
 करने  के  लिए  इस  समय  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 इस्पात  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  केਂ  नटबर  उड़ीसा  में  गुमी-वदा

 मपहार  गंधमर्दन-दंतारी-टुमका  क्षेत्र  तथा  बड़ा  जगदा  क्षेत्र  लोह-प्रयरक  के  खनन

 क्षेत्र

 ब्ष  1984  के  दौरान  मयूरभंज  तथा  सुंदरगढ़  जिलों  में  के
 डलों  तथा  चूरे  के  कुल  उत्पादन  का  ब्योरा  नीचे

 दिया  गया  है  :--

 लौह  प्रयस्क  के  डले  तथा  चूरा

 क्योंश्वर  4282,000

 मयूरभंज  162,000

 सुन्दरगढ़  2029,000
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 उड़ीसा  में  उत्पादित  लौह-प्रयस्क  का  या  तो  निर्यात  किया  जाता  है  या  देश  के

 इस्पात  कारखानों  द्वारा  इसका  इस्तेमाल  किया  जाता  बिदेशों  में  लौह-भ्रयस्क  की  मांग  कम

 होने  के  कारण  निर्यात  के  लिए  लौह-भ्रयस्क  को  खरीद  में  कमी  हुई  है  ।  फिर  भी  खतिज  तथा

 धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  इस  क्षेत्र  के  लोह-भ्रयस्क  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  प्रयास  किए

 गए  हैं  ।  उड़ीसा  में  सुन्दरगढ़  तथा  क्योंझर  में  की  ग्‌हत  खानों  के  लौह-प्रयस्क  के  बत्पादन
 में  यथा-संभव  वृद्धि  की  जा  रही  की  लौह-गभ्रयस्क  की  शेष  ग्रावश्यकता  की  पूर्ति
 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  निजी  खानों  से  ख़रीद  करके  पूरो  की  जाती

 1984-85  के  दोरान  केसर  सरकार  भौर  राज्य  सरकारों  का  घाटा

 2884.  भी  सत्यगोपाल  सिक्र  :  क्या  बिस  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  में  जिभिन्‍न  राज्य  सरकारों  की  तुलना  में  केन्द्र  सरकार  का  कूल
 घाटा  कितना  रहा

 तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या  और

 इतने  बड़े  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्यों  के  लिए  सरकार  के  पास  क्‍या

 प्रस्ताव  है  ?

 विक्त  मंत्रालय  में  राज्य  मण्जो  जनादन  :  श्रौर  राज्यों  के

 बजटों  के  प्रनुसा  1984-85  में  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  गाटे  की  जानकारी

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  1984-85  में  संघ  सरकार  का  घाटा  बजट  प्रस्तुत  किये  जाने  के

 समय  1773  करोड़  रुपए  का  था  प्रनुमानों  में  यह  3985  करोड़  रुपए  का

 मूल  रूप  से  महू  राज्य  सरकारों  का  काम  है  कि  वे  धाटे  से  बचने  के  लिए  भ्रपनी
 बजटीय  प्राथमिकताझों  का  पुमः  निर्धारण  जहां  तक  संघ  सरकार  का  संबंध  वह
 केवल  यही  कर  सकती  है  कि  राज्यों  को  देय  राशियां  निर्धारित  तारीखों  को  रिलीज

 कर

 विवरण

 1984-85*  के  दौरान  बजटीय  प्रप्रिशिष  (--)

 राज्य  1984-85

 1.  प्रान्भ्न  प्रदेश  --  40.32

 2,  प्रासाम  --  62.22

 3.  बिहार  —  126.94

 4.  गुजरात  ---  50:63
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 2
 ,

 3

 5.  हरियाणा  +  3.70

 6.  हिमाचल  प्रदेश  1

 7.  जम्मू  भौर  कश्मीर  —  3.00

 8.  कर्नाटक  —  149.72

 9,  केरल  --  19.95

 10,  मध्य  प्रदेश  --  36.66

 11.  महाराष्ट्र  ह॒  +--  42.40

 12.  मणिपुर  +  13.80

 13,  मेघालय  +  0.62

 14.  नागालैंड  +  17.35

 15,  उड़ीसा  मे  2.01%

 16.  पंजाब  -  +-  95,68

 17.  राजस्थान

 18,  सिक्किम  --  0.09

 19.  तमिलनाड्‌  --  72.19

 20,  --  3.60

 21.  उत्तर  प्रदेश  —  59.32

 22.  पश्चिम  बंगाल  —  54.49

 जोड़  :  —

 —

 +  42.58

 *  जेसा  कि  राज्यों  के  वजट  में  दिखाया  गया
 ++हसमें  अतिरिक्त  साधनों  के  रूप  में  जुटाई  गई  5  करोड़  रुपए  की  राशि  शामिल  नहीं

 जो  राजस्व-प्राप्तियों  में  दिखाई  गई  है  ।
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 बड़े  पंमाने  पर  कर  अपवंचत

 -«  .  .

 2885.  श्री  विजय  कमार यादव  :  क्‍या  बित्त  मस्त्रो
 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या हर  वर्ष  बड़े  पैमाने  पर  कर  धभ्रपवंचन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  वर्ष  1983-84  झौर  1984-85  के  दौरान  हुए  कर  भ्रपवंचन  का  क्‍या

 ब्यौरा

 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  करों  की  वसूली  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  प्लोर  उसके  क्या  परिणाम  रहे  हैं

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अनादंन  :  भौर  1983-84  भोर

 1984-85  वर्षों  के  दौरान  पता  खगाए  गए  मामलों  की  संस्या  भौर  उसमें  ग्रस्त  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  का  भनुमानित  प्रपवंचन  निम्न  प्रकार  से  है
 ज्कज्जज+

 वर्ष  पता  लगाएं  गए  मामलों  प्रनुमानित  शुल्क  प्रपवंचन
 की  संख्या  रुपयों

 1983-84  6059  7603.68

 1984-85  5510  1629.62 62

 झौर  के  वित्तीय  क्षं  के  दोरान  झ्रायकर  विभाग  द्वारा  ली  गई
 तलाशियों  की  संब्या  भौर  प्रथमदुष्टया  पकड़ी  गई  लेखा  बाह्य  परिसम्पत्तियां  निम्न  प्रकार
 से  हैं  :--

 बर्ष  तलाशियों  की  संख्या
 ...

 पकड़ी  गई  परिसम्पत्तियों
 की  संख्या

 रुपयों

 1983-94  4332  27.99

 1984-85  4345  25.08

 सीमा  शुल्क  से  संबंधित  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 भौर  जहां तक  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  श्रौर  भ्रायकर  नियमों  के  भन्तगंत  कर

 वसूल  करने  का  संबंध  ऐसे  करों  की  के  लिए  कानून  क ेभ्रन्तगंत की  गई  व्यवस्था  के
 अनुसार  सभी  संभव  कार्यबाई  की  जाती  है  जिसमें  माल  रोककर  परिसम्पत्तियों  की  कुर्की
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 शोर  राजस्व  प्राधिकारियों  को  प्रमाण  पत्र  जारी  करके  भूराजस्व  बकाया  के  रूप  में  वसूली  की

 कार्यवाही  करना  शामिल

 एेंट्रोलियम  उत्पादों  के  म॒ल्यों  यें  बुद्धि  के  कृषि  क्षेत्र  को

 खहायता

 2886.  श्रो  बी०  के०  डाढ़वो  :  क्‍या  बित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पैट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वद्धि  का  कृषि  क्षेत्र  पर  कितना  बोझ  पड़ा

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  कुषि  क्षेत्र  को  किसी  भी  प्रकार  से  राज

 सहायता  देने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादन  :  पेट्रोलियम  समूह  में  मुख्य  मद

 जो  कृषि  क्षेत्र  को  प्रभावित  करती  है  बह  डीजल  तेल  है  ।  पेट्रोलियम  समूह  में  डीजल  तेल  के

 मूल्यों  में  वद्धि  (5.5  निम्नतम  है  प्रौर  इस  वद्धि  का  प्रभाव  हृषि  क्षेत्र  पर  प्रपेक्षाहत
 कम  होने  को  संभावना

 से  कृषि  उत्पादों  के  लिए  मूल्य  नीति  इस  प्रकार  तैयार  की  जाती  है  कि
 उत्तादकों  को  लाभकारी  मूल्य  मुहैया  किए  जा  सकें  |  कृषि  लागत  भ्ौर  मूल्य  भ्रन्य  बातों
 के  मु्य  कृषि  वस्तुग्रों  के  वधुली/समथथंन  मूल्यों  में  संशोधन  की  सिफारिश  करते  समय
 उत्पादन  की  लागत  में  परिवतंनों  भर  भ्रन्य  संबंधित  तत्वों  को  हिसाब  में  लेता  भायोग  की

 शिफा  रिशों  के  ग्राधार  पर  सरकार  समय-समय  पर  वसूली/सम्थ॑न  मूल्यों  में  वुद्धिकारी  संशोधन

 करती  विद्यमान  नीति  के  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वुद्धि  का  कृषि  समुदाय
 पर  पड़ने  वाला  कृषि  उत्पादों  के  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  ध्यान  में  रखा

 जाएगा  ।

 सरकारी  उपक्रमों  के  मुकदमों  के  लिए  वकोल  करना

 2887,  श्री  मल  अस्द  डागा  :  क्‍या  वित्त  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  कितने  सरकारी  उपक्रमों  में  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मुकदमों
 से  निपटने  के  लिए  वकील  नियुक्त  किए  प्रोर

 155



 प्रानों  क ेलिखित  उत्तर  12  1985

 यदि  तो  उन  मामलों  का  क्‍या  ब्योरा  है  जिनके  लिए  वकील  नियुक्त  किए  गए

 झौर  प्रत्येक  वकील  को  कितनी  धनराशि  श्रदा  की  गई  झऔर  ऐसा  करने  के  गया  कारण  हैं  जबकि

 सरकार  का  विधि  विभाग  अपनी  सेवाएं  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  केन्द्रीय  सरकारी  उपक्रमों
 को  प्रपने  वाणिज्यक  कार्यो  के  अन्तगंत  विशिष्ट  समस्याभों  निपटने  के  लिए  वकील  रखने

 पड़ते  जब  कभी  भ्रावश्यकता  पड़ती  है  तो  ये  उपक्रम  वकीलों  को  काम  सौंपते  सरकार

 केन्द्रीय  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  मुकदमें  लड़ाने  क ेलिए  वकील  नहीं  रखती  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रुग्ण  कपड़ा  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  पर  किया  गया  सुझ्ावजा

 2888.  श्री  मूल  एस्द  डागा  :  गया  वाणिज्य  और  पृतति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रुग्ण  कपड़ा  मिलों  का  राष्ट्रीय-करण  करने  पर  वर्ष-वार

 कितना  मुझ्नावजा  दिया

 गत  वर्ष  में  भ्रोर  भगले  दो  वर्षों  के  दोरान  उक्त  मिलों  के  भ्राधुनिकीकरण  के

 लिए  वर्ष-बार  कुल  कितनी  धन/राशि  का  भुगतान  किया  गया/करने  का  विचार  भौर

 उक्त  भ्रवधि  के  दौरान  किन-किन  प्रिलों  का  श्राधुनिकीकरण  करने  पर  विचार

 किया  गया  भ्रौर  उसकी  शर्तें  क्या  थीं  ?

 पूरति  और  वस्त्र  मग्ज्ालय  के  राज्य  मंत्री  चन्द्र  छोखर  :  गत  तीन  वर्षो
 में  श्लायुक्‍त  किये  गये  कुल  भूयतानों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 1982-83  181.75  लाख रु  ०

 19.45  लाख  रु०

 1984-85  21.65  लाख  २०

 1984-85  में  एन०  सी०  मिलों  के  ग्राधुनिकीकरण  के  लिए  सरकार  ने  32

 करोड़  रु०  दिए  ।  वर्ष  1985-86  के  लिये  25  करोड़  रु०  की  बजट  व्यवस्था  का  प्रस्ताव  किया
 गया  1986-87  के  लिए  परिव्यय  का  निर्धारण  नहीं  किया  गया  है  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  भ्रन्त  तक  31-3-85  सभी  एन०  टी०  सी०
 मिलों  के  सम्बन्ध  में  भराधुमिकीकरण  की  योजनाभ्रों  को  मंजूरी  दी  सातवीं  योजना  भवधि
 में  चयनात्मक  भ्राश्निकीकरण  नीति  अपनायी  जा  रही  स्वीकृत  प्राधुनिकीकरण  कायंत्रम  के

 पूरे  होने  पर  मशीनरी  की  दश  में  सुधार  दिखाई  दिया  है  ।
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 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  एककों  में  जैसी  पद्धति  ध्रपनाने  का  प्रस्ताव

 2889,  श्री  मूल  चग्द  :  क्या  क्षान  झौर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  विचार  सरकारो  क्षेत्र  के  इस्पात  एककों  के  माभले  में  टाटा  श्रायरन

 एंड  स्टील  कंपनी  की  पद्धति-गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  सिद्धान्त  भ्रपनाने  का

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  दिशा  में  उन्होंने  क्या  कदम  उठाए  हैं  भौर  उक्त  लक्ष्य  कब  तक  प्राप्त  हो

 क्‍या  टाटा  प्रायरन  एंड  स्टील  कंपनी  की  पद्धति  प्रपनाने  से  बाजार  में  इस्पात  के

 इस्पात  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  के०  नटथर  से

 बाणिज्यिक  तथा  कार्मिक  नीति  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  स्ट्रील  प्रधारिटी  प्राफ  इंडिया  लि०

 तथा  टाटा  भ्रायरन  एंड  स्टील  कंपनी  का  परस्पर  सामंजस्य  बना  हुप्ना  है  ।

 इसले  सरकारी  तथा  निजी-दोनों  क्षेत्र  के  इस्पात  उद्योग  को  लाभ  होता  इसके  लिए  कोई

 लक्ष्य  निर्धारित  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  क्षमता  के  वेहहर  उपयोग  तथा  उत्पादकता  में

 वृद्धि  करके  ही  इस्पात  के  मल्यों  को  कम  किया  जा  सकता  है  ।

 ($)  इस्पात  की  प्राम  श्रणियों  के  मुल्य  मुख्य
 '  उत्पादकों  की  संयुक्त  संयंत्र  समिति  द्वारा

 निर्धारित  करके  घोषित  किए  जाते  हैं।ये  मूल्य  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  के

 सवंतोमुखी  इस्पात  कारखानों  के  लिए  एक-समान  होते  हैं  ।

 राष्ट्रीयकृत  वंकों  की  आय  में  कमी

 2890,  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिंह  :  क्‍या  बिछ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  की  प्राय  में  कमी  हुई

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  भौर

 उनकी  झभाय  में  वृद्धि  करन ेके  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जनादइंग  :  प्रौर  वर्ष  1981,
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 1982  भौर  1983  तक  20  राष्ट्रीयकृत  बेकों  की  कुल  झ्राय  भौर  प्रकाशित  लाभ  के  प्रांकड़े  नीचे

 दिए  गए  हैं  :--

 लाख

 वर्ष  झाय  प्रकाशित  लाभ

 1981  312371  4815

 1982  367662  5725

 1983  423174  5923

 उपर्यक्त  भ्रांकड़ों  से पता  चलता  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बकों  की

 झ्राय  और  लाभ  में  बढ़ोत्तरी  हुई  है  ।

 बैंकों  को  उनकी  परिचालन  लागत  कम  करने  भौर  उधार  की  क्वालिटी  को

 प्रचार  व्यय  तथा  भपने  कमंचारियों  को  दिए  जाने  वाले  समयोपरि  भत्ते  की  पझ्रदायगी  में  कटौती

 भपनी  विदेशी  शाखाप्नों  के  परिचालनों  को  नियंत्रित  भौर  विनियमित  करने  के  लिए  उचित

 उपाय  करने  की  सलाह  दी  गईहै  |  बकों  से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  पश्रप्रिमों  की  समय  पर

 वापसी-प्रदायगी  सुनिश्चिस  करने  के  लिए  कारगर  कदम  उठाएं  ताकि  घनराशियां  प्रनावश्यक  रूप

 फंसी  न  रहें  बल्कि  वे  भ्रागे  ऋण  दिएं  जाने  के  लिए  उपलब्ध  हों  ।

 प्रश्लक  का  मियति

 ]
 2891,  भी  पापीरेड्डी  :  क्या  बाण्िल्य  और  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  प्रश्नक  व्यापार  निगम  प्रयस्क  उद्योग  के  हिलों  की  सुरक्षा  करने  के  संबंध  में

 झपने  प्राथमिक  दायित्व  को  पूरा  करने  में  प्रसफल  रहा  है  क्योंकि  इसी  गुड्र  में

 बढ़ते  हुए  प्रश्रक  व्यापार  को  नष्ट  कर  दिया  है

 कया  प्रब  रूस  को  प्रश्नक  का  निर्यात  सीमित  हो  गया  न

 क्‍या  रूस  इसके  बदले  में  प्रनेक  देशों  को  इसका  पुनः  निर्यात  कर  रहा  है  जो  कि

 एकाधिकार  के  कारण  भ  हितों  के  लिए  बड़ा  हानिकारक  भौर

 पिछले  तन  बर्षों  में  प्रश्रक  का  देश-वार  भौर  मूल्य-वार  कितना  निर्यात

 किया  गया  ?

 जाणिक्य  मम्च्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  संगमा  )  :  जी  नहीं  ।

 (a)  जी  प्रभ्रक  का  निर्यात  कई  प्रन्य  देशों  को  भी  किया  जाता
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 सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  क्या  सोवियत  संघ  भारतीय

 उद्भव  के  प्रश्नक  का  पुननिर्यात  भ्रन्य  देशों  को  कर  रहा  है  ।

 विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 गत  तीन  वर्षों  में  भारतीय  प्रभ्रक  ब्यापार  निगम  लि०  पटना  की  माफफंत  प्रभश्रक  का  देशवार
 निर्यात

 मात्रा  :  मे०  टन  में

 मूल्य  :  लाख  रु०  में

 देश  1982-83  1983-84.  1984-85  85
 तक

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 |
 मात्रा  मूल्य

 बल्गा  रिया  +-  10.00  11.25  1.5  .  0.68'

 चेकोसलोवा  किया  321.10  117.13  907.96  150.06.  857.28  81,74
 जी०  डी०  प्रार  739.92  65.68  301.65  151.98  971.94  85,38

 हंगरी  बन  _  4,20  19.0]  0]  ली  लि

 पोलेंड  772,10  208.64  431.99  139.70  599.44  108,02

 रूमानियां  159.00  3३.44...  398,70  57.20  212,40  42.87

 सोबियत  संघ  2408.59  1263.77  466-16  1539.47  2450.17  1398.71

 प्रास्ट्रेलिया  62.37  7.77  11,84  1.50  12.47  2.28

 आस्ट्रेरिया  न  ज+  5.02  1.01  5.00  0.51

 बेल्जियम  1947.59  58.70  2314.34  60,21  1863.03  52.98

 बिली  1.40  1.52  3.10  4.13  3,99  .  5.12

 डी  पी  भार  के  9,34  23.35  9.24  63.30  1.50  2.44

 मिश्र
 न  न  0.65  0.96  0.75.  1.19

 फ्रांस  319.88  27.81  689.15  29.30.  1607.72  50,43
 प०  जम॑नी  374.04  13.20  363.35  18.77.  429.40  35.74

 यूनान  0.20  0.60  0.16  0.48  0.10...  0.10

 हांगकांग  14.00  5.70  34.40  6.04.  19.80  5.95

 हालौंड  न  न्‍-+  1,14  1.46
 न  बन

 इटली  68.02  9.63  52.63  5.04...  59.98  5.64

 जापान  2807.12  117.28  2733.40._  113,73  2891.38  135.38

 मलयेशिया  0.16  0.38  0.24  0.42  0.20...  0.40

 फिलीपाइन्स  0.75  1.37  न+  1.60  2.42

 सिंगापुर  21.31  11.18  8.26  4.44  5.27...  2.46
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 2  9  4  5  6  7

 स्विटजरलेंड  170,99  14.48  176,17  18.15.  212.69  18.02

 स्पैन  15.10  1.76  17,69  2.19  10.25...  1.50

 द०  कोरिया  22.30...  10.96  33.35...  1039  905.  8.86

 सीरिया  +-  ज-+  0.70  1.79  0.80...  1.92

 याइलेंड
 न+  न  —  0.10  0.22

 ताईवान  28.50  16.93  21.00  14.32  24.80.  1592  92

 ब्रिटेन  296.60  101.64  411.78  30.57.  194.73  43.77

 सं०  रा०  भमरीका  2201.54  71.59  1430.87  56.88  3469.8!  136.73

 यूगोस्लाविया  16,80  21.98  25.33  40  59  10.35  31.94
 ayn:

 11778.72  2176.49  10864,47  .  2554.34  15927.15  2279.31

 वि  स्रोत  :  मिटको

 मानव  अस्थियों  और  प्रस्थि-पिजरों  का  निर्यात

 2893.  श्री  जी  ०  जो०  स्वेल  :  क्या  बाणिज्य  और  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 किः
 वर्ष  1984-85  में  भारत  से  मानव  प्रस्थियों  भौर  भ्रस्थि-पिंजरों  का  वैध  निर्यात

 किया  गया  तथा  यह  निर्यात  किन  देशों  को  किया

 क्‍या  उन्हें  गर/कानूनी  तरीके  से  बड़े  प॑माने  पर  भौर  भ्रत्यधिक  लाभ  पर  किये  जा

 रहे  हस  वीभत्स  निर्यात  की  जानकारी  झभौर

 यदि  तो  इस  व्यापार  को  विनियमित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने

 का  विचार  है  !

 जानिस्य  मंजालय  में  राज्य  मंत्रों  पीं०  ए०  :  भ्रस्थिपिजर  भौर

 उसके  भलग  से  बर्गोहुत  नहीं  है  जिसके  प्राधार  पर  निर्यात  सम्बन्धी  भ्रांकड़े  वाणिज्यिक

 जानकारी  तथा  अंक  संकलन  कलकत्ता  द्वारा  संकलित  किए  जाते
 झ्रायात  व  निर्यात  के  मुख्य  नियंत्रक  के  कार्यालय  द्वारा  संकलित  1984-85  में  प्रस्थिपंजरों
 झौर  उसके  हिस्सों-के  निर्यात  के  ब्यौरे  दशानि  बाला  एक  विवरण  संलग्न

 पध्यौर  मानव  प्रस्थिपंजरों  तथा  उनके  हिस्सों  के  निर्यात  को  प्ननुमति  पत्तन
 लाइसेंसिंग  प्राधिकारियों  हारा  इस  झाघारं  पर  दी  जाती  है  (1)  प्राप्ति  के  ज्ोत  के  बारे  में
 सम्बन्धित  पुलिस  थाने  के  कम  से  कम  प्रभारी  प्रधिकारी  के  स्तर  के  पुलिस  प्राधिकारियों  के
 प्रमाणपत्र  पेश  करने  जिनमें  वजन  भौर  संसया  के  रूप  में  मात्रा  भी  बताई  जानी  (2)
 विदेशी  खरीदार  का  यह  प्रमाणपत्र  पेश  करने  कि  मानव  भ्रस्थिपंजरों  की  भ्रावश्यकता  केबल

 जीव  वेज्ञानिक  भौर  चिकित्सा  सम्बन्धी  प्रयोजनों  के  लिए

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  इस
 खस्चर्ध  में  किसी  कदाचार  को  प्रनुमति  न  दी  जाए  ।
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 विवरण

 मद  मात्रा
 -  गन्तैथ्य  स्थान

 उ  यू

 (2)  पूरा  सैट  76  फ्रोॉँस

 (2)  हिस्से  3  जदद

 2.  (2)  पूरा  सैट  3  अदद

 (2)  हिस्से  83
 प्दद

 3.  (2)  पूरा  सैट  6  भदद

 (2)  हिस्से  1

 4.  (2)  पूरा  सैट  127  भदद  कीररमेट

 (2)  हिस्से  10  जदद

 ह

 5.  (2)  पूरा  सैट  भदद  स्थिक्जरलैंड

 (2)  हिस्से

 6.  (1)  पूरा  सैट  3  अदद  सपीजन

 (2)  हिस्से

 7.  (1)  पूरा  सैट  गाव

 (2)  हिस्से
 -

 8.  (1)  पूरा सैट  सगष्य

 (2)  हिस्से  11  जद

 9.  (1)  पूरा  सैट  4  दर  जता

 (2)  हिस्से  67  सदर

 पूरा  सैट  ४  भदद  करत

 (2)  हिस्से  67  मद
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 1

 11.  (1)  पूरा  सेट

 (2)  हिस्से

 12.  (1)  पूरा  सैट

 (2)  हिस्से

 13.  (1)  पूरा संट

 (2)  हिस्से

 14.  (1)  पूरा  सैट

 (2)  हिस्से

 15.  (1)  पूरा सेट

 (2)  हिस्से

 16.  (1)  पूरा सैट

 (1)  हिस्से

 17.  (1)  पूरा  सैट

 (2)  हिस्से

 18.  (1)  पूरा सैट

 (2)  हिस्से

 19.  (1)  पूरा सैट

 (2)  हिस्से

 20.  (1)  पूरा  सैट

 (2)  हिस्से

 21.  (1)  पूरा  सैट

 (2)  हिस्से
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 87  अदद

 1740  भदद

 47  अदद

 866  अदद

 71  अदद

 2446  अदद

 128  अदद

 198  अदद

 2224  अदद

 23379  अदद

 151  अदद

 3888  अदद

 103  अबदद

 3850  गदद

 12  1985

 इराक

 पश्चिम  मलयेशिया

 मारीशस

 न्यूजीलैंड

 आस्ट्र  लिया

 जापान

 कनाडा

 बेल्जियम

 स०रा०  अमरीका

 पश्चिम  जमंनी

 ब्रिटेन
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 1  2  3

 22.  (1)  पूरा  सैट  5  अदद  स्यूयार्क

 (2)  हिस्से  नगष्य

 23.  (1)  पूरा  सैट  नगणष्य  फिजी

 हिस्से  OR
 .

 मुख्य  आयात  तथा  निर्यात  का  नई  दिल्ली  ।

 महाराष्ट्र  में  राययढ़  स्थित  भारतोय  मू-सर्वेक्षण  विभाग  के  वो
 कमंचारियों  को  हत्या

 2894.  श्री  जो०  जी०  स्वेल  :  क्या  क्लान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  के  रायगढ़  जिले  में  भारतीय  भूृ-सर्वेक्षण  विभाग  के  दो  कर्मचारियों  की

 हत्या  कर  दी  गई

 कया  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  अधिकारी  संघ  ने  इस  सम्बन्ध  में  प्रधानमन्त्री  को  शापन

 भेजा  और

 इस  पर  क्या  कार्यवाही  कौ  गई  है  और  क्या  अपराधियों  को  पकड़  लिया  गया  है  ?

 खान  भोर  कोयला  मनत्रो  बसम्त  महाराष्ट्र  के  रायगढ़  जिले  में

 भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  दो  अधिकारियों  के  ड्यूटी  पर  रहते  हुए  मारे  जाने  की  सूचना  है  ।

 हां  ।

 प्रत्येक  मृतक  अधिकारी  के  परिवार  को  50,000  २०  की  अनुग्रह  राशि  स्वीकृत  की

 गई  है  ।  इसके  अतिरिक्त  मृतक  अधिकारियों  की  विधवाओं  को  भी  विशेष  पेंशन  अवार्ड्स  स्वीकृत  की

 गयी  है  ।  प्राइवेट  फील्ड  जो  जी०  एस०  आई०  अधिकारियों  के  साथ  डूयूटी  पर  रहते  मृत

 पाया  गया  को  भी  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 राज्य  सरकार  से  अनुरोध  छिया  गया  है  कि  अपराधियों  को  शीघ्र  पकड़  कर  दण्डित  करने

 के  लिए  प्रभावी  उपाय  किए  जाएं  ।

 दासनणोड़ी  में  एल्यूमोना  फंक्ट्री  का  निर्माण

 2895.  भी  के०  प्रधानी  खान  और  कोयला  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दामनजोड़ी  में  एल्यूमीसा  फैक्ट्री  के  निर्माण-कार्य  में  निर्धारित

 समय के अनुसार प्रगति हो रही
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 इस  फैक्टरी  में  कब  तक  उत्पादन  शुरू  हो

 शुरू  में  कारखाने  में  कितनी  मात्रा  में  एल्यूमीना  तैयार  किया  और

 क्‍या  उक्त  फैक्टरी  में  का्य  शुरू  होने  से  पहले  कोरापुट-रायगढ़  रेल  लाइम  पूरी  हो

 जाएगी  ?

 खान  और  कोयला  मंत्री  बसम्त  और  दामणणोड़ी
 में  नेशनल  एल्यूमिनियसम  कं०  लि०  के  एल्यूमिना  संयंत्र  का  निर्माण

 सामान्यतः  समय  अनुसूची  के  अनुसार  चल  रहा  1985  तक  57.8%  के  लक्ष्य  की  तुलना
 में  47.2%  निर्माण  कार्य  पूरा  हों  गया  एल्यूमिना  संयन्‍त्र  में  1986  में  उत्पादन  शुरू

 होना  है  ।

 एल्यूमिना  संयन्त्र  में  शुरू  में  उत्पादन  400,000  टन  वार्षिक  की  दर  से  होगा  ।

 रेल  मन्त्रालय  ने  बताया  है  कि  कोरापुट-रायगढ़  रेलवे  लाइन  का  कोरापुट  से  मछलोीगुडा
 के  बीच  प्रथम  चरण  (19.65  कि०  साइडिंग  का  काम  1985  तक  पूरा  हो  जायेगा  ।

 तथा  दामनजोड़ी  एल्यूमिना  संयंत्र  द्वारा  उसका  इस्तेमाल  किया  जाएगा  ।  मछलीगुडा  से  रायगढ़  तक
 लिक  रेल  लाइन  बिछाने  का  काम  धन  की  उपलब्धि  पर  निर्भर  होगा  ।

 सार्मशनिक  कं  त्र  के  बेंकों  हारा  विभेस्क  भ्यात  दर
 योजना  के  अन्तगंत  मंजर  किए  गए  ऋण

 2896.  जी  शृद्धि  सनक  जेल  :  क्‍या  जिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 सार्वजनिक  क्षंत्र  के  बेकों  द्वारा  वर्ष  1983  के  दोरान  विभेदक  दर  योजना  के

 राज्य  कर  किले  लगेभों  के  ऋषा-मंजूर,किय्रे  गए  हैं  :

 क्‍या  कुछ  समय  पहले  उक्त  योजना  की  समीक्षा  के  लिए  जो  कारये  दल  बनाया  गयाਂ
 था  उसने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  और

 यदि  तो  उक़त:काम्रेंदल  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  कर  दिए  जाने  की
 संभावना  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  भन्‍्क्रो  जनार्देश  सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों
 की  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  पद्धति  से  विभेदी  ब्याज  दर  योजनां  के  बारे  में  उस  ढंग  से

 सूचना  नहीं
 “  मिलती  जिस  प्रकार  प्रश्न  में  मांगी'गई  1983  की  स्थिति

 के  :  अनुसारः  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  अन्तर्गत  खातों  की  और  उनके  अधीन
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 ख़|]७घ७त इनक  जन

 बकाया  राशि  की  राज्य  वार  स्थिति  दर्शने  वाला  विवरण  संलग्न  विवरण  में

 दिया  गया  है  ।

 हां  ।

 (१)  यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 विवरण

 1983  के  अन्त  को  स्थितिके  विभेदी  ब्याज  दर  योजना

 अन्तर्गत  खातों  ओर  बकायाराष्षि का  क्षेत्रवार/राज्यवार  ब्यौरा

 रुपये

 क्षेत्र/राजप  ऋणकर्ता  छात्ों  की  बकाया

 1
 रा

 2...
 3

 हरियाणा  90580  1583.81:

 हिाश्ल्ल  प्रदेश  82403  1066.90:

 जम्मू  एंड  कश्मीर  17547  230.26

 पंजाब  112870  1737.16

 राजस्थान  102275  1285.68

 चंडीगढ़  4457  126.26

 "19933  380.13

 कुल  उत्तर  क्ष  त्र  430065  6410.20.

 असभ  40251  433.83

 मणिपुर  2180  36.55

 मेघालय  5858  49.54.

 नामालेंड  2227  18.37

 सिक्कम  (2528  32.42

 16%



 त्रिपुरा
 *

 अरुणाचल  प्रदेश

 मिजोरम

 कुल  उत्तरो-पूर्षो  क्षेत्र

 बिहार

 उड़ीसा

 प०  बंगाल

 अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह

 कुल  पूर्वो  क्षत्र

 मध्य  प्रदेश

 उत्तर  प्रदेश

 कुल  मध्य  क्षेत्र

 आन््र  प्रदेश

 कर्नाटक

 केरल

 तमिलनाडु

 लक्षद्वीप

 पांडिचेरी

 कुल  दक्षिणरो  क्षत्र

 गुजरात  ह

 महाराष्ट्र

 दादर  एवं  नगर  हवेली

 गोवा  दमन  एंड  दीव

 कुल  पदिचसो  क्षेत्र

 अखिल  भारत

 अनन्तिम

 166

 2

 7639

 1010

 433

 61726

 353909

 217865

 289456

 450

 861580

 250701

 351314

 602015

 318458

 280512

 234205

 285602

 355

 10398

 1129530

 369993

 273092

 262

 15827  27

 3744090
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 71-36

 16.27

 8.83

 667.17

 2724.42

 1552.82

 1570.61

 5.08

 5852.93

 2458.93

 4752.20

 7211.13

 2377.35

 2708.74

 2082.44

 2319.69

 9.00

 109.49

 9606.71

 4271.65

 2630.96

 1.30

 147.18

 7051.09

 36799.23
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 सोबियत  सहयोग  के  साथ  शुरू  को  भई  कोयलां  परियोजना

 का  पूरा  होना

 2897.  भो  वृद्धि  चल  जेन  :  क्या  खान  ओर  कोयला  +मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोवियत  सहयोग  के  साथ  शुरू  की  गई  कोयला  परियोजना  अभी  तक  पूरी  नहीं

 हुई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 उक्त  परियोजना  के  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 खान  ओर  कोयला  मन्त्री  वसन्‍्त  :  से  सोवियत  संघ  के  सहयोग
 से  अनेक  कोयला  परियोजनाएं  शुरू  की  जा  रही  सोवियय  संघ  के  सहयोग  से  कोई  परियोजना

 अभी  पूरी  नहीं  हुई  है  ।  इस  समय  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि०  की  झंपझरा  भूमिगत  खान  में  काम  चल

 रहा  है  और  नाथ  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  की  टिपोंग  खान  में  प्रायोगिक  पैनल  पर  काम  हो  रहा  इन
 परियोजनाओं  के  वर्ष  199  2-93  ओर  1986-87  तक  पूरा  हो  जाने  का  कायंक्रम  जैसा
 कि  अनुसूचियों  से  देखा  जा  सकता  कोयला  परियोजनाओं  में  वास्तविक  उत्पादन  शुरू  होने  में  काफी
 समय  लग  जाता

 इसके  अतिरिक्त  मुकुन्दा  ओपेनकास्ट  खान  और  निघई  ओपेनकास्ट  खान  जैसी  अनेक

 योजनाओं  के  निर्माण  के  प्िगुरदा  में  दिशा  उन्मुख  विस्फोट  के  लिए  पाथरडोह  बाशरी  के

 आधुनिकीकरण  आदि  के  लिए  साध्यता  अध्ययन  करने  और  अन्य  प्रकार  की  सहायता  के  लिए  सोवियत जअाजुए  १

 संघ  से  मदद  मांगी  गई  है  |  इन  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  सहयोग  आम  तौर  पर  अभी  साध्यता

 रिपोर्ट  बनाने  की  अवस्था  में

 उड़ोसा  सें  कोयला  भण्डारों  का  पता  लगाना

 2898.  थ्रो  राधाकांत  डिगाल  :  क्‍या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  किए  गए  सर्वेक्षण  के  अनुसार  उड़ीसा  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  कोयले  के

 भंडारों  का  पता  लगाया  गया

 भारतीय  भू-सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  कोयले  के  भण्डारों  का  अनुमान  लगाने  के  लिए

 उड़ीसा  मं  जिन  स्थानों  का  सर्वेक्षण
 किया  गया  है  उनका  ब्यौरा  क्‍या

 भारतीय  भू-सर्बेक्षण  विभाग  द्वारा  उक्त  सर्वेक्षण  कब  किया  गया  और
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 उनके  मस्जालय  को  प्राप्स  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  का  ध्यौरा  क्‍्याः  है  ?

 खान  और  कोयला  सन्‍्त्री  बसंन्‍्त  :  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने

 इब  नदी  कोयला  जिला  में  ओर  तालचेर  कोयला  जिशा  धेनकनाल"में  हाल  ही
 कप  जो  निर्धारण  किया  उसके  परिणामस्वरूप  कुल  29,535  मिलियन  टन  कोयले  के  भंडार  अभुभान

 लगाया  गया

 और  भारतीय  भू-वेशानिक  सर्वेक्षण  कोयले  का  क्षेत्रीय  समन्वेषण  कार्य  जिन  स्थानों
 में  कर  रहा  है  वे  धेनकनाल  जिले  के  तालचेर  कोयला  क्षेत्र  के  पश्चिमी  और
 उत्तरी  भाग  और  सम्बलपुर  जिले  के  इब  नदी  कोयला  क्षेत्र  के  हिमगिर-गोपालपुर  और  रोहिणी  क्षेत्र  ।

 इन  कोयला  क्षेत्रों  में  क्षेत्रीय  समन्वेषण  कार्य  सातवें  दशक  के  अन्तिम  वर्षों  से किया  जा  छा  है  और

 अभी  तक  जारो  है  ।

 भारतोय  भू-वंज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  फील्ड-लीजन  1983-84  ओर  1984-85

 1983  से  1984  के  दोरान  उड़ीसा  के  तालचेर  ओर  इब  कोयला  क्षेत्र  पर  पाँच
 प्रगति  रिपोर्ट  जारी  की  हैं  ।

 सातबीं  योजना  अवधि  के  दौरान  नए  इस्पात
 संयंत्रों  को  स्थापना

 2899.  श्री  राधा  कांत  डिगाल  :  क्‍या  शाम  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (%)  सातवीं  पंचत्र्धीयਂ  थोजना'के  दौरान  गए  इस्पात  की  स्थापना  के  लिए  सरकार

 की  नीति  कया

 उक्त  योजना  अवधि  के  दौरान  देश  में  कितने  इस्पात  संयन्त्र  लगाने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उक्त  योजना  अवेधि  के  दौरान  उड़ीसा  में  देतारी  में  इस्पात

 संयरत्र  लबाने  का  है;'्भोर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 इस्पात  विभाग  मेंਂ  राज्य  मंत्री  के०  भटथर  '  से  क्षातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  लेकिन  सरकार  ने  सिर्धांत'रूप  से'यह्‌  निर्णय  लिया

 है  कि  कर्माटक  में  विजय  नगर  के  स्थान  पर  तथा  उड़ीसा  में  देतारी  के  समीप  इस्पात  कारखाने

 लगाए  जाएं  ।  सरकार  के  इस  निर्णय  में  कोई  वरिबतंन  नहीं  हुआ  पूजी  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय

 लिए  जाने  के  पश्चात  ही  उड़ीसा  में  दैतारी  के  समीप  इस्पात  कारखाना  लगाने  की  संभावित

 सूची  का  पता  चल  पू  जी  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  अभी  लिया  जामा  है  ।
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 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के बकाया  ऋण

 2900.  श्री  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  विभिन्न  प्रकार  के  ऋणों  की  ऐसी  कुल  कितती  धन  राष्ि
 बकाया  पड़ी  है  जिसकी  वसूली  नहीं  की  जा  सकी  ओर

 उक्त  बकाया  राशियां  किस-किस  वर्ष  की  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंस  :  और  बैककारी  विनियमन
 1949  की  तीसरी  अनुसूची  में  निर्धारित  तुलन  पत्र  और  लाभ  हानि  लेखे  के  प्रपत्रों  के

 अनुसार  उन  अशोध्य  ओर  संदिग्ध  ऋणों  की  राशि  और  ब्यौरा  प्रकट  न  करने  के  संबंध  में  बेकों  को

 कामूनी  सुरक्षा  प्रदान  की  गई  है  जिनके  लिए  लेखा  परीक्षकों  को  तसल्खी  के  मुताबिक  व्यवस्था

 कर  ली  जाती  अतः  आवश्यक  सूचना  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।

 कपास  के  मल्य  में  गिराबट

 ]

 2901.  भी  राम  बहादुर  सिह  ।,  और  प्रति  मंत्री
 ओर  काली  प्रसाद  पाण्डेय

 य  वाणिज्य
 और

 प्रति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  कपास  के  मूल्य  में  तीत्र  गिरावट  चिन्ता  का  कारण  बन  गयी  |

 क्‍या  कपास  के  मूल्य  में  इस  गिरावट  के  कारण  किसानों  को  समर्थन  मूल्य  स्तर  से

 कम  दामों  पर  हताश  बिक्री  करने  के  लिए  विवश  होना  पड़ा  और

 किसानों  द्वारा  कपास  की  हताश  बिक्री  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए

 गए  हैं  अथवा  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 पूृतति  और  वस्त्र  संज्रालय  के  राज्य  मंत्री  चसा  पेखर  :  यश्षपि  बर्तमान  रई

 मौसम  के  दौरान  रुई  की  कीमतों  गत  मौसम  की  उसी  अवधि  की  |तुलना  में  गिरावट  आई

 तथापि  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित  समर्थन  मूल्य  से  सामान्यता  के  ऊपर  ही  हैं  और  समझा  जाता

 है  कि  कृषकों  के  लिये  ये  लाभकारी  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 समर्थन  मूल्य  अभिकरण  के  रूप  में  भारतीय रई  निगम  बाजआर में  आई  कपास  को
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 श्वरीदता  है  और  समर्थन  मूल्य  बर  तथ्य  उससे  अशिक  मूल्य  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  कपास  खरीद  लो

 है  ।  निर्यात  के  लिए  सरकार  ने  अब  तक  लम्बे  तथा  अत्यधिक  लम्बे  रेशे  वाली  रुई  की  1.95  लाख
 गांठें  रिलीज  कर  दी  चं,कि  रई  की  लगभग  सभी  किस्मों  की  कीमतें  बढ़  चुकीं
 द्वारा  हताश  विक्री  की  संज्ञाधनमा  अब  नहीं  है  ।

 भारतीय  तम्थाक  कभ्यमी  के  घिताद्ध  निर्जव  के  लिए
 लम्सित  पड़े  मामले

 2902.  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  क्या  घिक्ष  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;

 भारतीय  तम्बाकू  केम्पनी  के  विश्द्ध  |  1985  को  कितने  भामले  निर्णय  के

 लिए  न्यायालय  में  लम्बित  पड़े

 भरे  मामले  राजस्य  की  कितनी  धनराशि  के  हैं  और  उक्त  राजस्व  का  मामलेद्यर
 ब्यौरा  क्‍या

 कया  इन  मामलों  के  निपटान  के  लिये  कोई  निश्चित  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई

 इन  मामलों  के  शीक्ष  निपटान  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्‍या  कदम  उठाने  का

 वित्त  मंत्राबय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  जहां  तक  केन्द्रीय
 उत्पादन  शुल्क  के  मामलों  कप  सम्बन्ध  मेंस  इ  डिया  तम्बाक्‌  लि०  के  विरुद्ध  1-2-85  की  स्थिति
 के  अनुसार  33  कारण  बताओ  नोटिस  में  न्‍्काय  नि्भयत्र  करना  बाकी  इस  नोटिसों  में  ग्रस्त
 सही  रकम  की  मात्रा  बताना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  उन  में  से  कुछ  नोटिसों  को  उनमें  ग्रस्त  उत्पादन

 शुल्क  का  उल्लेख  किए  बगेर  जारी  किया  गया  है  तथा  वे  शुल्क  की  दर  तथा  मूल्यांकन  से  सम्बन्धित

 मुद्दों  के  बारे  में  राजस्व  की  रकम  की  मात्रा  धत्ताना  तभी  संभव  होता  है  जबकि  मामलों  में
 न्कायनिर्णयन  हो  जाता  है  ।  उच्च  न्यायालय  के  स्थगन  आदेशों  के  कारण  इन  मासलों  के  निपटान
 के  लिये  समय-सीमा  बताना  कठिन  महत्वपूर्ण  मामलों  में  स्थयन  आदेशों  को  शीघ्र  निरस्त
 करवाने  के  लिए  विभिन्‍न  अदालतों  में  आवेदन  सरकार  के  हितों  की  पैरवी  करने  के  लिए
 प्रसिद्ध  क्कीलों  क्री  मिगुक्त  करने  आदि  के  प्रयक््स  किंथे  जाते  हैं  ।

 आयकर  तथा  सीमाशुल्क  से  संबंधित  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 स्टील  अथारिटो  आफ  इ  डिया  लिमिटेड  में  किया  कया  पृ  जी  निवेश

 2903'  ही  शमभित  :  क्‍या  खाम  ओर  कोयला  मंत्री  वह  बताने  की  क्‌पा
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 करेंगे  कि  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  में  कुल  कितत्ी  धनराशि  का  निवेश्ञ  किया

 गया  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य-मन्त्री  फे०  नटवर  :  1984-85  के  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त
 तक  की  स्थिति  के  अनुसार  सरकार  ने  स्टील  अथारिटी  आफ  इ  डिया  लि०  में  कुल  6618'83  करोड़
 रुपये  अस्थायी  का  पं,जी-निवेश  किया  था  ।  ब्यौरा  इस  प्रकार

 रु
 य्रन  इस्पात  उा

 निश्चि इक्विटी  पं  जी  सरकारी  ऋण  इस्पात  निश्चि
 से  ऋण

 की  स्थिति  के

 के  अनुसार  = 126.23"  952.90  661115

 वर्ष  5

 स्वीकृत  279.09...  1691.45  255.83  6618.83.

 कुल  987.17  1203-83  5914.55

 वर्ष  के  अन्त

 में  बकाया  निवल  राशि  मंजूर किए गए  यीज॑ता-भिष्न॑

 की  माफंत  को  मंजूर  किए  गए  55.48  करोड़  रुपये  के  यीज॑ता-भिष्न॑

 ऋण  शामित्र  हैं  ।

 अकलेशयर  में  खांगी  रुफ्ट्री  से  विदेशी  धांगे  से

 बना  कपड़ा  पकड़ा  जाना

 लिमुबाद ]
 2904.  भरी  सो०  डौ०  गामित  :  क्या  जिस  मंत्री  वह  बताने  की  कृष  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ने  गुजरात  में  अकलेश्वर  में  खांगी  फैक्ट्री
 सरकारी  पर  में  छापा  मारा  था  और  कंशोड़ों  संफ्ये  मूल्य  का  विदेशी

 धागे  से  थना  कषड़ा  पका

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या
 है

 और  उक्त  फैक्ट्री  का  मासिक  कौन  और

 इस संबंध में की जा रही कानूली कार्यवाद्दी का ब्योरा क्या ण्ञग



 लिखित  उत्तर  12  1985

 बिश  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  जमादंत  :  और  सीमाशुल्क
 रियों  ने  ।4  1985  को  गुजरात  में  मेससे  एल०  डी०  टेक्स्टाइल  इण्डस्ट्रीज
 अ  कलेश्बर  के  कारखाने  के  परिसरों  पर  छापा  मारा  ।  विदेशी  सूत  से  बना  कोई  कपड़ा  नहीं  पकड़ा
 गया  था  लेकिन  लगभग  नौ  करोड़  रुपये  का  पोलिएस्टर  स्टेपल  फाइबर  पक्ड्टा  गया  था  ।  इस

 कंपनी  की  प्रवन्ध-व्यवस्था  का  काम  श्री  एन०  मेहरा  की  अध्यक्षता  में  सात  निदेशकों  के  हाथ
 an

 इस  मामले  की  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  ओर  जांच  पड़ताल  पूरी  होने  पर  कानून
 के  अनुसार  उचित  कार्यवाही  की

 खीमो  के  उत्पादन  में  गिरावट

 2605  प्रो०  भरजु  इण्छवते  :  क्‍या  बाणिल्य  ओर  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  पिछले  मौसम  में  चीनी  के  उत्पादन  में  गिरावट  आयी

 यदि  तो  उक्त  गिरावट  आने  के  मुख्य  कारण  क्या  थे

 क्‍या  चीनी  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  क्या  किसी  देश  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  पर  भारत  को  चीनी  बेचने  की

 पेशकश  की  है  ?

 जाजिल्य  संजालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  1981-82  मोसम  में

 84.38  लाख  मे०  टन  तथा  1982-83  2-83  में  82:32  लाख  मे०  टन  की  अपेक्षा  1683-84  मोसम  के

 दौरान  चीनी  का  उत्पादन  59:16  साख  मे०  टन

 दक्षिणी  राज्यों  में  सूखे  की  परिस्थतियों  की  वजह  से  तथा  उत्तरी  क्षेत्र  में  देर

 से  बारिश  होने  के  परिणाम  स्वरूप  गन्ने  की  परिपकवता  में  देरी  होने  से  और  कम  वसूली

 होने  से  गन्ने  का  उत्पादन  कम  होने  के  कारण  1983-84  मौसम  में  च्ोनी  का  उत्पादन  में  गिरावट

 1984-85  के  दौरान  चीनी  की  4.94  लाख  मे०  टन  मात्रा  का  आयात  किया  गया

 इस  वर्ष  के  दोरान  प्रस्तावित  आयातों  का  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  चीनी  का

 उत्पादन  अभी  हो  रहा  है  ।

 चीनी  का  आयात  राज्य  ध्यापार  निगम के  माध्यम  से  सरणीबद्ध  है  जो  विश्वव्यापी

 निबिदाओं  के  आधार  पर  खरीदारी  एवं  आयात  करता

 8१8
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 बच्चई ओर  विशलोी  में  भवन-निर्माताओं  हारा  फ्लेटों  की  जिक्रो  में
 किया  जा  रहा  काले  धम  का  लेन-देन

 तह

 2906.  भरी  राम  भगत  पासवान  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बम्बई  और  दिल्ली  में  भवन  निर्माताओं  द्वारा  फ्लैटों  की  बिक्री  में  किये  रहे
 काले  धन  के  लेन-देन  को  रोकने  के  लिये  आयकर  विभाग  अनेक  उपाय  शुरू  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रासय  में  राज्यमंत्री  जनवदिन  :  ओर  काले  घन के  प्रसार
 ओर  उसमें  होने  वाली  अत्यधिक  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सतत  समीक्षा  के  बाद  सभी  संभव  उपाय

 किये  जाते  इन  उपायों  में  विधायी  तथा  सांस्थानिक  उपाय  शामिल  हैं  ।

 नेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ़  पब्लिक  फाइनेस्स  का  प्रतिवेदन

 2907'  भी  राम  भगत  पासथान  :  कया  जि्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नेशनल  इ स्टीट्यूट  आफ  पब्लिक  फाइनेन्स  ने  कपड़ों  और  प्लास्टिक्स  के  सम्बन्ध

 में  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विस  संजालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  हां  ।

 प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  गोपनीय-स्वरूप  की  हैं  और  इन  रिपोर्टों  का विवरण  देना

 हित  में  नहों  होगा  ।

 बिहार  में  भ्याज  योजना  को  विभेवक  दर  के  अम्तगंत  राष्ट्रीकृत
 बेकों  हारा  दिए  गए  ऋण

 2908.  भी  राम  भगत  पासवान  :  क्‍या  थिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  गे  कि  :

 बिहार  में  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  विभिन्‍न  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  की  ब्याज  योजना

 की  विभेदक  दर  के  अन्तगंत  4  प्रतिशत  ब्याज  दर  से  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  1983  से

 1984  तक  कितने  आवेदन  पत्र

 कितने  आवेदन  पत्रों
 पर

 ऋण  दिए  कितने  आवेदन  पत्र  नामंजूर  किए  गए  और

 कितने  आवेदन  पत्र  विभाराधीन

 प्रत्येक  बैंक  द्वारा  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  के  ऋण  वितरित  किए  और
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 उपरोक्त  कार्य  क्रम  के  अन्तर्गत  के  लिए  लक्ष्य  निक्लॉरिक  किए  गए  हैं  ?

 वित्त  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मसत्री  जनादंग  :  से  सरकारो  क्षेत्र  के  वेंकों
 की  वतंमान  आंकड़ा  सना  फ्रशांसी  से  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  बारे  में  उस  डइंग  ते  सूचना  नहों
 मिलती  जिस  प्रकार  प्रश्न  में  माँगी  गई  चाहिए। इस  की  स्थिति  के

 नुसार  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  अन्तगंत  बिहार  राज्य  में  इन  खातों  की  बेंक-वार  स्थिति  और

 बकाया  राक्षियों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  अन्तगंत  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  बकाया  अप्रिमों  की

 राशि  गत  वर्ष  के  कुल  बकाया  अग्निमों  का  +  प्रतिशत  होनी  इस  सम्बन्ध  में  राज्यकर  लक्ष्य
 निर्धारित  नहीं  किए

 विवरण

 विभेदों  ब्याज  वर  योजना  के  अम्तगंत  बिहार  राज्य  में  सरकारी

 क्षत्र  के  जषेकों  ह्वारा  थिए  प्‌  अभ्िमों  को

 के  अम्त  की  स्थिति

 क्रम  सं०  बैंक  का  नाम  ऋण  खातों  बकाया  राशि

 संख्या

 ||  हे  2  3

 114

 भारतीय स्टेट बैंक . 93794... 2. भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बेंक 0.57 3. सेंद्रले बैक आफ ईंडिया . 82603 ' 690.48 4. बैंक आफ इंडिया 46580 263.64 5. पंजाब नेशनल बेक 29307 333.50 6. : जैक आफ बड़ौदा 3628 24:00 7. यूनाइटेड कमर्शियल बेंक 9786 7. केनरा बैंक 9. यूनाइटेड बैंक आफ इच्छिकर 7426
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 1  2.  ,  3

 10.  देना  बैंक  372  3.92

 11.  बैक  390  5.31

 12.  यूनियन  बैंक  आफ  इण्डिया  10781  100.05

 13.  इलाहाबाद  बैंक  8438  68.58

 14.  इृष्डियन  बैंक  982  2.05

 15.  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  ना
 ने

 16.  इण्डियन  ओवरसीज  बैंक  718  4.42

 17.  आंध्र  बैक  34
 0.55

 0.55

 न्यू  बैंक  आफ  इण्डिया  104  1.24

 19.  पंजाब  एण्ड  सिन्ध  बैंक  247  4.01

 20.  विजया  बैक  187  2.77

 21.  ओरियंटल  बैंक  आफ  कामसे  12  0.15

 22.
 कारपोरेशन  बैंक  ना  ाः

 समस्त  बैंक  353809272442
 ..___  272442 न

 *  आंकड़े  अनन्तिम

 भध्य  प्रदेश  के  विदिशा  जिले  में  राष्ट्रीयकृत  बेकों  को  शालाएं

 2909.  क्री  प्रताप  भानु  धार्मा  :  क्या  किस  मंत्री  यह  बताने  की  कृप्रा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  के  विदिश्ला  जिले  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  के

 अनुसार  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  पर्याप्त  संक्या  में  शाखाएं  नहीं

 यदि  उसके  क्‍या  कारण  और

 इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कारगर  कदम  उठाने  का  विचार
 ह
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 बघता"++  “  हल  —  8)  अर  -  जज

 विस  भरजालय  में  राज्य  ससत्रो  जनादंग  से  31  1984
 को  जिसा  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  41  शाखायें  कार्यरत  इसके  अलावा
 जिले  के  ग्रामीण/अर्ध-शहरी  केन्द्रों  में  शाखायें  खोलने  के  सिए  बैंकों  के  पास  6  प्राधिकार  पन्म  भी  वे  |
 भारतीय  रिजवं  बेक  ने  भोपाल  स्थित  अपने  क्षेत्रीय  कार्यालय  में  एक  कृतिक  बल  गठित  किया  है  ताकि

 इन  शाखाओं  के  यथाशीध्र  खोले  जाने  की  व्यवस्था  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।

 उक्त  शाखाओं  के  खुल  जाने  जिनके  लिए  प्राधिकार-पत्र  जारी  किए  गए  1981  की

 जनगणना  के  आधार  प्रामीण  तथा  अर्ध-शहरी  क्षत्रों  में  17,000  की  थौसत  आबादी  के  पीछे
 एक  बेक  कार्यालय  खोलने  का  जैसा  कि  अप्र  1982  से  1985  तक  की  शाखा
 लाइरसेंसिंग  नीति  में  निर्धारित  किया  गया  विदिशा  जिले  में  प्राप्त  कर  लिया  जाएगा  ।

 सिंचाई  ओर  कोयला-खनन  के  लिए  विश्व  बेंक  से  ऋण

 2911.  श्री  चित्त  महाता  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  बेंक  ने  दैश  में  सिंचाई  और  कोयला-खनन  परियोजनाओं  के  लिए  भारत
 अब  तक  कुल  कितना  ऋण  दिया

 उस  ऋण  में  से  कितनी  धनराशि  का  कोयला  श्वनन  के  लिए  उपयोग  किया  भया

 और

 भारत  द्वारा  विश्ब-बेंक  को  अब  तक  ऋण  की  कितनी  घनराशि  वापस  कर  दी  मई  है
 तथा  शेष  धनराशि  कब  तक  वापस  कर  दी  थाएगी  ?

 जिस  सम्जालय  में  राज्य  सन्त्री  जनादंत  :  ओर  सिंचाई  और

 कोयला  खनन  के  क्षेत्रों  की  परियोजनाओं  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  उपधारों/अन्तर्राष्ट्रीय

 पुननिर्माण  और  विकास  बैंक  ऋणों  की  अब  तक  कुल  जितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई  वह  इस

 प्रकार

 _  अमेरिकी  डालरों  _ ्ा
 क्षत्र  राशि

 अ०  बि०  सं०  |  ०  पु०  नि  ०  और  वि०  बैंक  जोड़

 उधार

 oT
 ऋण

 सिंचाई  27041.4  2400.0  29441.4

 बिजली  24090.0  22647.0  46737.0

 कोयला  खतन  तन  4175.7  4175.7
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 इन  क्षेत्रों  क ेलिए  बंक  ऋण/अन्‍्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  उधार  के  सम्बन्ध  में  31-3-1985
 को  मूलधन  की  वापसी  अदायगी  की  स्थिति  इस  प्रकार  है  :

 ....  ला  अमेरिकी
 डाक

 क्षेत्र  राशि

 अ०  वि०  सं०/अ०  पु०  नि०  और  वि०  बेंक  जोड़

 उधार  ऋण

 सिचाई  135.00  199.35  334.35

 बिजली  144.80  830.75  975.55

 बस्‍यला  खनन  न  185.70  185.70

 जहां  तक  उधारों/ऋणों  की  शेष  राशि  की  वापसी  अदायगी  का  सम्बन्ध  वह  विश्व  बंक
 के  साथ  सम्मत  वापसी  अदायगी  के  कार्यक्रम  के  अनुसार  होगी  ।  ऐसे  भुगतानों  की  अन्तिम  अदायगी
 अन्तर्राष्ट्रीय  पुर्निर्माण  और  विकास  बैंक  के  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  वर्ष  2003  के  दोरान  और

 ष्ट्रीय  विकास  संघ  उधारों  के  सम्बन्ध  में  वर्ष  2035  के  दौरान  देय  होगी  ।

 अ०  वि०  सं०  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ

 अ०  पु०  नि०  और०  वि०  बैक  अन्तर्राष्ट्रीय  पुनर्निर्माण  और  विकास  बेंक

 सरकारो  क्षेत्र  के  इस्पात  उद्योग  में  विक्तोय  तंगी

 2912.  भी  चित्त  महाता  :  क्‍या  खानओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  छठी  पंचवर्षीः  योजना  में  वित्तीय  तंगी
 के

 कारण  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  उद्योग
 की  दशा  बिगड़  रठो

 यदि  तो  लतत्म  बंधी  ब्यौरा  क्या  ।  ध  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इन  यूनिटों  के  विकास  के  लिए  क्‍या  उपाय  करने  का

 विचार  है  ?

 इस्पात  जिभाग  में  राज्य  सम्त्रो  के०  लटथर  :  से  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 में  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  लिए  की  गई  2617.72  करोड़  रुपये  की  योजना

 गत  व्यवस्था  के  मुकाबले  में  2852.6  करोड़  रुपये  खर्च  होने  की  संभावना  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  चल  रही  फेर-बदल  तथा  प्रतिस्थापन  और  वतंमान  इस्पात  कारखानों
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 नकी  कनन्‍नननानानन  -  बे  ०  --  जज  —  et  जे  ere

 के  आधुनिकीकरण  तथा  प्रौद्योगिकी  उन्नयन  के  लिए  धनराशि  की  पर्याप्त  ध्यवर्था  करने  के  लिए
 प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 कोयले  को  मांग  ओर  उत्पादन

 2913.  भ्री  लक्ष्मण  मलिक
 :  क्या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  :  हु

 छठी  योजनावधि  के  दोरान  कोकिंग  कोयले  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या

 लक्ष्य  निर्धारित  किए

 छठी  योजनावधि  के  दौरान  कोकिग  कोयले  की  कितनी  मांग

 उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  क्या  थी  और  क्‍या  यह  मांग  की  पूति  के  लिए
 जनक  रही

 सातवीं  योजनावधि  के  दोरान  अनुमानित  मांग  क्‍या  और

 कोकिंग  कोयले  को  बढ़ती  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  कोयला  क्षेत्र  को  दी  जाने  वाली
 पर्याप्त  घनराशि  और  अन्य  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  खान  ओर  कोयला  मन्त्री  दसन्त  :  से  छठी  पंचवर्षीय  योजना
 बनाते  समय  यह  अनुमान  लगाया  गया  था  कि  छठी  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  अर्थात्‌  1984-85  में
 कच्चे  कोककर  कोयले  की  मांग  39.68  मिलियन  टन  परन्तु  वार्षिक  यो  जनाओं  को  अन्तिम
 रूप  देते  समय  योजना  आयोग.ने  कोयले  के  वास्तविक  उठान  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मांग  का

 पुननिर्धारण  किया  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  विभिन्‍न  वर्षों  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  अन्ततः
 निर्धारित  सरकार  द्वारा  निश्चित  लक्ष्य  भोर  वास्तविक  उत्पादन  का  ब्योरा  अगले  पृष्ठ  पर
 दिया  गया  है

 मिलियन  टनों

 न  न
 कब  कलाल

 1981-82...  26.75  26.2  2

 27.50  29.65  30.25

 1983-84.  26.50  33.51  30..0

 1984-85  27.50  33.40  30..  0

 28.50  33.40
 ह

 )
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 कामों  के  लिए  प्रयुकत  घटिया  ग्रेडों  क ेकोककर  कोयले  को  करोककर  कोयले

 के  उत्यादन  आंकड़ों  में  शामिल  नहीं  किया  गया

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  कोयला  और  लिग्नाइट  पर  कायंकारी  प्रुप  द्वारा
 निर्धारित  कच्चे  कोककर  कोयले  की  मांग  नीचे  दी  गई  है  :

 रु

 टटनों

 वर्ष  मांग  _

 1985-86 6  30.12

 1986-87
 3।

 34.45

 1988-89 9  38.32

 1989-90  9-90  41.14

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  फिर  योजना

 आयोग  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  कोयला  और  लिग्नाइट  पर  जो  कार्यकारी  ग्रुप  स्थापित

 किया  है  उसने  कोल  इंडिया  लि०  के  लिए  रु०  9,902  करोड़  के  परिव्यय की  सिफारिश  की  है  और
 इस  राशि  में  कोककर  कोयला  उत्पादन  करने  वाली  खानों  में  निवेश  शामिल

 परोल्ड  गोल्ड  और  सोने  से  मढ़े  गये  आभूषणों  का  निर्यात

 2914.  श्री  एन०  बो०  रत्नम  :  गया  वाशिज्य  और  पृ्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  ऑप्र  प्रदेश  में  मछलीपत्तन  मुही  देश  का  एकमात्र  ऐसा  स्थान  है  जहां  से  वाणिज्यिक

 स्तर  पर  रोल्ड  गोल्ड  और  सोने  से  मढ़े  गए  आभूषणों  का  निर्यात  होता  है

 क्या  तमिलनाडु  के  एजेंट  उन्हें  थोक  में  खरीदते  हैं  और  भारी  मूल्य  पर  इनका  निर्यात

 करते

 क्या  मैन्युफैक्चर्स  मछलीपलनम  और  अनेक  ब्यक्तिगत  निर्माताओं  ने

 केन्द्र  सरकार  से  निर्यात-परमिट  मंजूर  करने  हेतु  अभ्यावेदन  किये  हैं  ताकि  वे  देश  से  बाहर  सीधे

 निर्यात  कर

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रतिक्रिया  और
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 िजज-««णक«भम«भ«म सम  कनान  न  जलन  ऑभभरगरफ>नऋन  |».  अनननग-गनगरनगरसगगगाओ  जज  न  न  कि  ...

 (४7)  क्‍या  उनको  सोने  का  कोटा  मंजूर  करते  समय  वे  सुविधायें  उपलब्ध  कराई  जाती  हैं  जो

 आधभूषणों  के  निर्माण  में  उनके  लिए  उपयोगी  सिद्ध  हों  ?

 शाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  नहीं  ।

 सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 (|)  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (&)  विनिर्माण  प्रयोजनों  के  लिए  अपेक्षित  सोना  प्राप्त  करने  के  लिए  स्वर्ण  नियन्त्रण

 सन  द्वारा  नकली  जेवरों  के  विनिर्माताओं  को  परमिट  दिए  जाते

 आलू  ओर  प्याज  के  निर्यात  से  अजित  विदेशी  मुद्रा

 ]
 2915.  प्रो०  निर्मला  कुमारों  शक्तावत  :  क्या  बाणिज्य  और  पृ्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  के  दोरान  कुल  कितनी  मात्रा  में  आलू  और  प्याज  का

 निर्यात  किया  *

 यह  वस्तुएं  किन-किन  देक्षों  को  निर्यात  की  और

 इन  वस्तुओं  के  निर्यात  से  कितनी  राशि  की  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है
 ?

 जाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  से  1984-85  के  दोरान

 आलू  तथा  प्याज  के  संबंध  में  अनुमानित  विदेशी  मुद्रा  आय  तथा  निर्यातों  के

 प्रमुख  गन्तव्य  स्थान  नीचे  दिए  गए

 :  एम

 ह  :  करोड़
 wey

 बस्तु का  नाम  मात्रा  मूल्य  निर्यात

 85)  स्थान

 2  3  4

 काजू  26132  147.27  संयुक्त  राज्य

 आधष्ट्र
 1984)  जापान
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 ।.  2  3  4

 चाय  207.5  735.98  सोबियत
 कि०  ग्रा०

 पश्चिमी  जम॑नी
 तथा  नीदरलैंड

 आलू  467  9.09  :  श्री  लंका

 दोहा  तथा  दुबई  ।

 प्याज  243566.2  47.46  श्री

 यू  ए  ई०  बंगला
 तथा  कतार

 (ane

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  में  अंतर-हाला  लेन  देन  समायोजन  न  किया  जाता

 ]

 2916.  श्री  आर०  प्रभु  :
 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  राष्ट्रीयकृत  बंकों  में  हुई  धोका-धड़ियों  की  जांच  से  पता  चला  है  कि  इन

 धड़ियों  का  एक  मुख्य  कारण  यह  है  कि  कई  वर्षों
 से  अन्तर-शाखा  लेन-देन  का  लेखा  समायोजन  नहीं

 किया  गया

 प्रत्येक  राष्ट्रीयक्त  बैंक  के  संबंध  में  3  1984  के  दिन  तक  अन्तर-शाखा

 लेनदेन  का  किस  सीमा  तक  समायोजन  नहीं  किया  गया

 प्रत्येक  राष्ट्रीयक्ृत  बैंक  के  सम्बन्ध  में  31  1983  के  दिन  तक  कुल  कितने

 लेनदेन  का  समायोजन  नहीं  किया  गया  और

 सिन-किन  बैंकों  के  संबंध  में  सांविधिक  लेखापरीक्षकों  ने  इस  बारे  में  सशते  रिपोर्ट

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  भारतीय  रिजवं  बैक  द्वारा  किये

 गये  विश्लेशण  से  यह  पता  चलता  है  कि  धोखा-धड़ियां  मुख्य  रूप  से  उन  बाहरी
 तत्वों

 के  कारण

 होती  हैं  जो  प्रतिभूति  की
 गलत  धनराशियों  के

 अनुत्वारी  विपणन  रेलवे
 की  जाली

 बैंक  की  जानकारी  के  बिना  प्रतिभूति  के  जाली  जाली  चेंकों  आदि  के  कारण  होती

 बैंक  कर्मचारियों  की  सांठ-गांठ  या  उनके  द्वारा  प्रणालियों  और
 प्रक्रियाओं

 का  कड़ाई  से  पालन

 करने  में  ढ़रील  करने  के  कारण  ऐसी  घोखाधड़ियां  करने  में  मदद  मिलती  अन्तर  शाज्रा  लेन-देनों
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 का  मिलान  न  किया  जाना  उन  बारणं  में
 से  एक  माना  जा  सकता  है  जिसकी  वजह  से  कुछ

 धड़ियों  में  मदद  मिलती  है  और  उनका  पता  लगाने  में  देर हो
 जाती

 से  भारतीय  रिजर्व  बेंक  के  1983  के  लिए  सरकरी  क्षेत्र  के  बंकों  के

 तुलन-पन्त्रों  से  यह  पता  चलता  है  कि  अन्तर  शाखा  लेन-देनों  के  मिलान  के  सिलसिले  मे  सभी
 बैंकों  का  काम  कुछ  न  कुछ  बकाया  या  ।  बंकों  को  ये  अनुदेश  दिये  गये  हैं  कि  अन्तर  शाखा  लेखाओं  के
 मिलान  ओर  अनुत्र्ती  कारंवाई  तथा  बकाया  प्रविष्टियों  के  समायोजन  के  काम  को  उच्च  प्र  थमिकता  दी
 जानी  चाहिए  |  भारतीय  रिजवं  सरकार  और  बंक  के  निदेशक  बोई  इस  संत्रंध  में  प्रगति  पर
 नजर  रख  रहे  हैं  और  बंकों  से  अपनी  प्रणालियों  और  प्रक्रियाओं  की  आवश्यकतानुसार  सरल  बनाकर

 पूरा  इस  काम  को  अद्यतन  बनाने  के  लिए  कारगार  और  सतत  उपाय  करने  के  दास्ते
 कार्यवाई  कर  रहे  हैं  ।

 वर्ष  |  के  अन्त  तक  की  अवधि
 के

 संबंध  3।  1982  की  स्थिति  के  अनुसार
 जमा  ओर  नामे  की  मिलान  की  बकाया  प्रविष्टियों  की  कुल  संख्या  323.35  लाख  थी  जिनकी  र/शि

 200169.05  करोड़  रुपये  बंठती  1983  इन  प्रविष्टियों  की  संख्या  घटकर

 295.50  लाख  और  रकम  178909.18  करोड़  रुपये  हो  गयी  ।

 राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  के  शीष॑  कार्यकारियों  फो  विशोय

 शक्तियों  का  प्रत्यायोजन

 2917.  श्री  आर०  क्‍या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  स्थानीय  कार्यकारियों  द्वारा  मंजूर  की  गई  संदेहास्पद  अग्रिमों  की

 राशियों  की  दृष्टि  से  सरकार  भारतीय  औद्योगिक  विकास  भारतीय  यूनिट  जीवन  निगम

 आदि  जैसे  सरकारी  क्षेत्र  की  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थाओं  के  अध्यक्षों  और  प्रबन्ध  निदेशकों  को  इस
 समय  प्रत्यायोजित  वित्तीयशक्तियों  पर  सामान्य  रूप  से  पुनविचार  और

 क्‍या  सरकार  राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  के  शीर्ष  प्रबन्धकों  द्वारा  विवेकगत  शक्तियों

 के  प्रयोग  के  लिए  कोई  दिशानिर्देश  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  का  है  ?

 बिस  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  जनादन  :  सरकारी  क्षेत्र  की  विभिन्‍न

 वित्तीय  संस्थाओं  जँसे  भारतीय  ओऔद्योग्कि  विकास  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  और  जीवन  बीमा

 निगम  के  अध्यक्ष  एंव  प्रबंधक  निदेशकों  को  प्रत्यायोजित  वित्तीय  शक्तियों  के  बारे  में  सरकार  इस

 समय  पुनविचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  की  वित्तीय  संस्थाओं  अर्थात्‌  भारतीय  औद्योगिक  वि  भारतीय

 यूनिट  ट्रस्ट  और  जीवन  बीमा  निगम
 के

 संबंध  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 उत्तर  प्रवेश  में  मोएडा  में  टकसाल

 2918.  भरी  हरिश  रावत  :  क्या  जिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेशक  में  नोएडा  में  एक  टकसाल  लगाने  का  निर्णय  किया

 और

 यदि  तो  तत्त्॑वंदी  ब्यौरा  क्या  है  और  निर्माण  कार्य  कब  तक  आरम्भ  होगा  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंन  पुजारी  )  :  हां  ।

 परियोजना  रिपोर्ट  तेयार  करने  के  लिए  विशेष  कार्य  अधिकारी  की  नियुक्ति  की  गई
 रिपोर्ट  तैयार  हो  जाने  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  आदि  के  संबंध  में

 यूक्‍्त  निर्णय  लेने  क ेलिए  उस  पर  और  आगे  कारंबाई  की  जाएगी  ।  वर्ष  के  अन्तर  तक  कार्य
 आरम्भ  हो  जाने  की  सम्भावना  है।अनुमान  है  कि  टक़साल  को  उत्पादन  शुरू  करने  में  30-36  महीने
 लग

 चना  पत्यर  खदातों  में  हानि

 ]

 2919.  श्रो  हरोश  रावत  :  क्या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 तया  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  मंसूरी  में  चूना  पत्थर  खदानों  में  हो  रही

 हनि  के  मःमले  पर  हाल  ही  में  दिये  गये  निर्णय  की  दृष्टि  से
 सरकार  का  विचार  वर्तमान  खनन

 अधिनियम  में  संशोधन  करके  यह  प्रावधान  करने  का  है  कि  पर्यावरण  और  जनहित  को

 वाली  खानों  के  पट्टटे  को
 उसकी  अवधि  के  दौरान  ही  रद्‌द  कर  दिया  हैं

 यदि  तो  इस  प्रकार  का  संशोधन  विधेयक  कब  तक  लाए  जाने  की  संभावना

 और

 यदि  तो  मंसूरी  की  चूना  पत्थर  खानों  में  पपविरण  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाये  जा  रहे
 हैं  ?

 |

 खान  और  कोयला  मन्‍्त्रो  बसंत  :  से  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 पर्यावरण  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  भी
 खान  ओर  खनिज  और  1957

 मे  संशोधन  के  प्रश्न  पर  सक्रियता  से  विचार  हो  रहा  है  ।  संशोधन  विधेयक
 शीघ्र  पुरस्थापित  किया
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 2920.  क्रो  हुसेन  दलबाई  :  क्‍या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  राज्य  में  कौन-कौन  से  खनिज  पदार्थ  उपलब्ध

 महाराष्ट्र  में  उपलब्ध  प्रत्येक  खनिज  पदार्थ  की  मात्रा  का  जिला-बार  ब्यौरा  क्या

 महाराष्ट्र  स ेकौन-कौन  से  खनिज  पदार्थों  का  निर्यात  किया  जाता

 कौन  से  खनिज  पदार्थों  का  देश  में  शोधन  किया  जाता  और

 उनको  मात्रा  कितनी

 खान  ओर  कोलला  सन्‍्त्री  बसंत  :  और  भारतीय  भूवैज्ञानिक
 सर्वेक्षण  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  महाराष्ट्र  में  विभिन्‍न  खनिजों  हेतु  की  गई  खोजों  के  आधार  पर

 विभिन्‍न  जिलों  में  मुख्य  खनिजों  के  निम्मलिखित  भंडार  हैं  :

 जिला  नाम
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 खनिज

 2
 शा

 चूना-पत्थर  5.40  लाखटन

 चीनी  मिट्टी  5,36,000  टन
 फायरकले  ;  17,26,000  टन

 क्रोमाइट  54,009  टन

 कोरंडम  7937  टन

 )

 काइनाइट  22,29,000  टन

 मैंगनीज  108  लाख  टन

 सिलिमेनाइट  2,35,000  टन

 टाक/स्टेटा  इट  |सोपस्टोन  26,000  टन
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 1  2

 ह  ः

 3

 वेनेडियम  अयसक

 के

 _ 62,00,600  टन

 ति

 जस्ता  2,75,0(0  टन
 तथा  नागपुर  हेतु

 चन्द्रपुर  बराइट  44,000  टन

 तांबा  2,°6  000  टन

 डोलोमाइट  840  लाख  टन

 फायरक्ले  10, 26,000  टन

 लोह  अयस्क  1623  लाख  टन

 क्वार्टज/सिलिका  सेड  6,59,000  टन

 चुनापत्थर  17455  लाख  टन

 टंगसस्‍्टन  अनुमानित  नहीं

 घूलिया  चूनापत्थर  401  लाख  टन

 १)  ल्‍्हापुर  बाक्साइट  654  लाख  टन

 कक्‍्वाटेज/सलिका  सेंड  5,49,000  टन

 यगेलाबा  बाक्साइट  <14  लाख  टन

 नागपुर  तांबा  38,000  टन  |

 डोलोमाइट  1386,  लाख  टन

 फायरक्ले  ,  35,51  00०  लाख  टन

 चूनापत्थर  ।  317  ख'ख  टन

 मेंगनीज  अयस्क  54  लाख  टन

 टंगरटन  ०
 1860  टन

 नांदेड  चुनापत्थर
 21.2  लाथ  टन
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 रत्नगिरि  बाक्साइट  52  लाख  टन

 चायनाक्ले  #20,39,000  टन

 फैल्सपार  1750  टन

 इलेमेनाइट  सैंड  41,29,000  टन

 लोह  अयस्क  632  लाख  टन

 क्याटेज/सिलिका  सैंड  5,80,94,000  टन

 टाक/स्टेटा  इट/सोपस्टोन  79,70,000  टन

 क्रोमाइट  1,32,000  टन

 संगली  चूनापत्थर  15  लाख  टन

 सतारा  बाक्साइट  92  लाघ  टन

 थाणे  बाक्साइट  9  लाघ  टन

 चायनाकले  96,000  टन

 यवतमाल  डोलोमाइट  375  लाख  टन

 +  चूनापत्थर  16633  लाख  टन
 जज क्र

 (=)  लोह  अयस्क  तथा  गनमै)ज  अयस्क  जैसे  खनिजों  का  राज्य  से  निर्यात  किया  जाता  है  +

 कुछ  मैगनीज  का  तथा  राज्य  में  उत्पादित  अन्य  सभी  खनिजों  का  देश  में  पूरी

 तरह  उपयोग/शोधन  किया  जाता  है  ।

 (=)  1984  के  दौरान  महाराष्ट्र  के  निम्मलिखित  खनिजों  का  देश  में  शोधन/उपयोग
 किया

 ह  टनों

 खनिज  आन्तरिक  खपत  हेतु

 2 वाक्साइट 476,000 लौह अयस्क 22,000



 22  1907
 लिखित  उत्तर

 ः

 dats  मैगनीज  अयस्क  1,27,000

 97,11,000

 बेराइट  36

 को  रंडम  707

 डोलोमाइट  30,201

 कायनाइट  18,  560

 कओोलिन  4,618

 चूनापत्थर  18,75,000

 ओकर  1340

 पायरोकिलाइट  698

 क्याटेज  29

 बालू  10,89,000

 सिलिका  सैंड  1,44,000

 सिलिमेनाइट  3767

 सोम  हथकरथा  बिकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  जिलों  को
 शासिल  करने  को  योजना

 ]

 2921०  श्री  हरीक्ष  राबत  :  क्‍या  वाणिज्य
 ओर्‌ पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  कुछ  जिलों  को  तीव्र  हथकरघा  बिकास  कर्यक्रम  के
 भन्तगंत  सामिल  करने  की  कोई  योजना  उनके  मत्रालय  को  भेजी

 यदि  तो  क्या  योजना  की  मंजूरी  दे  दी  ओर
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 बे  24०,  अगनिकता  जान  अन्‍नजिना नाना  ++  वभअरिभनरसरनर२७णती+ अनबन  न  82९५.  जवके  ह५  ५  बने  अकड  ले  १  हक  न  लबक 8  जन  ानकनन  ज

 यदि  तो  उपके  क्या  कारण  हैं  और  क्‍या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  उत्तर

 प्रदेश  के  लिये  ऐसी  किसी  योजना की  मंजूरी  देने  का  है  ?

 पूर्ति  ओर  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चग्द्र  शोखर  जी  26-7-84  को

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  उत्तर  प्रदेश  के  कुमाऊ  तथा  गढ़वाल  मण्डलों  में  ऊनी  हथकरघा  उत्पादों  के

 विकास  के  लिए  एक  योजना  प्राप्त  हुई  थी  ।  राज्य  सरकार  को  योजना  में  संशोधन  करने  की  सलाह
 दी  गयी  थी  तथा  संशोधित  योजना  24-1-85  को  प्राप्त  हुई  थी

 तथा  यह  योजना  1984-85  के  दौरान  निर्वाचित  नहीं  की  जा  क्योंकि  :

 (1)  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  प्रस्ताव  देर  से  प्राप्त  हुआ  था  ।

 भर (2)  छटी  थोजना  में  इस  प्रकार  की  योजना  के  लिए

 अब  प्रस्ताव  की  जाँच  की  जा  रही  है  ।
 ॥ई  प्रावधान  नहीं  था  ।  सरकार  द्वारा

 बकों  के  निरोक्षण  को  वतंमान  प्रणाली  को  पुनरीक्षा
 के  लिए  कार्यकारी  दल

 अनुवाद  ]
 2922.  भ्रोमती  गीता  मुलर्जो

 :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बैंकों  के  निरीक्षण  की  वर्तेमात  प्रणाली  की  पुनरीक्षा  के  लिये  गठित  किये  गये

 कार्यकारी  दल  ने  1983  में  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  दल  की  सिफारिशें  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  उन  पर  क्‍या  कारंवाई  की  गई  ?

 बित्स  मत्रालय  में  राज्य  संत्री  जतादंत  बाणिज्यक  बंकों  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बैंकों  और  शहरी  सरकारी  बँकों  की  वतंमान  निरीक्षण  प्रणाली  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए
 1981  में  भारतीय  रिजर्य  बेंक  द्वारा  एक  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया  गया

 इस  कार्यकारी  दल  ने  1983  में  भारतीय  रिजवव  बेंक  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 और  कार्यकारी  दल  ने  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  किए  जाने  वाले  निरीक्षणों

 की  आवृत्ति  में  परिवर्तन  की  सिफारिश  की  इसका  विचार  है  कि  निरीक्षणों  का  उद्देश्य  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  अग्निमों  की  पूंजी  की  प्रबंध  की
 गुणवत्ता  और  आन्तरिक

 नियत्रण  तथा  प्रशासन  के  सबंध  में  बंकों  के  परिचालनों  में  सुधार  लाया  जाना  कार्यकारी

 दल  ने  निरीक्षण  के  लिए  शाखाओं  का  चयन  की  प्रक्रिया  में  सुधार  किए  जाने  का  भी  सुझाव
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 दिया  भारतीय  रिजव  बैंक  द्वारा  इन  सिफारिशों  ₹  विचार  किया  गया  और  मंजूर  की  गई
 सिफ  रिशों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  उपयुक्त  अनुदेश  जारी  कर  दिए  गए

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिसिटेड  हारा  बिलेट  ब्सम
 और  सेमोस  का  उत्पादन

 2923.  श्री  एस  ०एम०भट्ठम  :  क्‍या  खान  और  कोयल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगें  कि

 1984-85  में  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  द्वारा  ब्लूम्स  और
 सेमीस  का  संयंत्र-वार  कुल  कितना  उत्पादन  किया

 विभिन्न  राज्यों  तिमाही-वार  इनकी  कुल  कितनी  मात्रा  सप्लाई  की  और

 क्‍या  सरकार  का  भ,ंध्र  प्रदेश  को  उसका  हिस्सा  दिलाने  के  लिए  क्‍या

 न्‍्यायोचित  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य-संत्री  के०नटबर  वर्ष  1984-85  के  दोरान

 ब्लम  तथा  बिक्री  योग्य  अन्य  अर्द्धं  तैयार  उत्पादों  के  उत्पादन  के  कारखाना-वार  आंकड़े
 अस्थायी  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 टनों

 कारखाना  बिलेट  ब्ल्म  अन्य  अं  तैयार  उत्पाद

 शिलाई  इस्पात  186.7  240.9  70.8  498.4

 कारखाना

 दुर्गापुर  इस्पात  58.6  95.9  119.0  272.5

 कारखाना

 राउरकेजा  -  -  38.9  '.  33.9

 इस्पात
 काराखाना

 बोकारो  :  :  57.7  57.7

 इस्पात
 का  रखाना

 योग  :  245.3  336.8  281.4  863.5
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 वर्ष  1984-85  के  दोरान  ब्लूमों  तथा  बिक्री  योग  अन्य  अद्धं  तैयार  उत्पादों

 के  तिमाही  आधार  पर  किए  गए  प्रेषण  का  राज्य-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  चूकि
 1985  के  महीने  के  लिए  राज्य-वार  आंकडे  अभी  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  अन्तिम  तिमही  की

 जानकारी  में  1985  तक  के  आंकडों  को  ही  सामिल  किया  गया  है  ।

 लोहे  तथा  इस्पात  का  राज्य-वार  आबंटन  नहीं  किया  जाता  लोहे  तथा  इस्पात
 की  सप्लाई  मुख्य  उत्पादक़ो  के  पास  पंजीकृत  मांग  तथा  इस  सामग्री  की  उपलब्धि  के  आधार  पर  की
 जाती  ब्लूम  तथा  अर््ध  तैयार  उत्पादों  की  सप्लाई  के  बारे

 में
 ने  मार्गदर्शी  विद्धान्त

 इन  भागंदर्शी  सिद्धान्तों  में  यह  व्यवस्था  है  कि  विभिन्‍न  स्टाकयार्डों  को  इन  मदों  की  सप्लाई
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सर्वाधिक  बिक्री  के  आधार  पर  की  जाएगी  ।
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 फ़ु

 भारतौय  इस्पात  प्राधिकरण  द्वारा  राज्य  को  घिसेट्स
 और  सेमीस  को  सब्लाई

 2924.  भरी  एस०एम०भट््‌टम्  :  क्‍या  खाभ  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिलेट्स  ओर  सेमीस  को  री-रोलरों  द्वारा  छड़ों  के  रूप  में  परिवर्तित  क  रने  क ेलिए
 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  विभिन्‍न  राज्यों  को  उनकी  भारी  मात्रा  में  सप्लाई  कर

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  द्वारा  1984-85  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  को  कितनी
 मात्रा  में  सप्लाई  की

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  की  कुछ  मिलों  को  कच्णे  माल  की  कमी  भर  भारतीय  इस्पात
 प्राधिकरण  द्वारा  सप्लाई  न  किए  जाने  के  कारण  बन्द  होने  की  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा

 और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य-मंत्रोी  के०मटबर  ओर  स्टील
 अथारिटी  आफ  इंडिया  लि०  सेल  विभिन्न  राज्यों  में  उपयोक्तओं  वों  ब्लूम  तंथा

 भा  तैयार  माल  सप्लाई  करती  वर्ष  1984-85  1985  सेल  ने  विभिन्‍न

 राज्यों  को  इस  प्रकार  की  6,14,172  टन  सामग्री  सप्लाई  की  ने  विभिन्न  राज्यों में
 परिवतंन  अभिकर्ता  नियुक्त  किए  इन  अभिकर्त्ताओं  को  मुख्यतः  बिलेट

 सप्लाई  किए  जाते  जिनसे  ये  छड़ें  और  गोल-छड़ें  बनाते  1-4-1985  की  स्थिति  के

 अनुसार  के  57  परिवतेन  अभिकर्ता  ये  और  इन्हें  वर्ष  1984-85  के  दौरान  कुल

 1,08,705  टम  अस्थायी  बिलेट  तथा  अन्य  अर्द  तैयार  माल  सप्लाई  किया  गया

 और  ऐसी  कोई  विशिष्ट  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  कि  से  कच्ची

 सामग्री  न  मिलने  के  कारण  आस्क्र  प्रदेश  की  कुछ  पुनर्वेलक  इकाइयां  बन्द  हो  गई  उल्लेखनीय  है
 कि  पुनर्वेलक  उयोग  की  कच्चे  माल  की  20  प्रतिशत  आवश्यकता  की  पूति  करता  शेष

 आवश्यकता  की  पूर्ति  टाटा  आयरन  एंड  स्टील  कंपनी  लघु  इस्पात  जहाजों  को

 तोड़ने  से  तथा  देश  में  निकलने  वाले  स्क्रैप  से  की  जाती  है  ।
 अर्द  तैयार  माल  की  सप्लाई  मुख्यतः

 इस्पात  कारखानों  द्वारा  की  जाती  चूकि  लधु  इस्पात  कारखाने  मांग  के  अनुरूप  सप्लाई  नहीं

 कर  सके  इस  लिए  से  बिलेट,ब्लूम  तथा  बुनर्बेलन  योग्य  अन्य  सामश्री  की  मांग  में  वृद्धि  हुई

 मांग  में  हुई  इस  वृद्धि  को  पूरा  करने  लिए  ने  1984  से  सामग्री  की  सप्लाई  करने  के
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 जज

 लिए  पात्रता  निश्चित  करने  की  प्रणाली  लाग  की  है  ।  आंध्र  प्रदेश  राज्य  को  सप्लाई  अखिल  भारतीय

 आधार  पर  की  गई  औसतन  सप्लाई  के  अनुपात  में  की  जाती है  ।

 पीयरलेस  जनरल  फाइनेम्स  और  हस्वेस्टमेंट  कम्पनो  लिसिटेड

 को  परिसम्पत्तियां  और  देगवारियां

 2925.  क्री  बो०  एस०  कृष्ण  अयूयर  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 31  मार्च  1983  को  पीयरलेस  जनरल  फाइनेन्स  और  इनवस्टमैंट  कम्पनी  लिमिटेड  की

 कुल  परिसम्पत्तियां  और  देनदारियां  कितनी

 क्या  कम्पनी  द्वारा  पालिसीधारकों  से  एकत्र  की  गई  राशि  पूर्णतः  सरकारी  प्रतिभूतियों
 में  जामाकर  दी  जाती

 क्या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  इस  कम्पनी  को  1973  के  निक्षेप  सीमा  अधिनियम  से
 दी  रै*

 छूट  दे  ५  G;

 कया  उपयुक्त  कम्पनी  का  सामान्य  प्रशासन  केन्द्रीय  सरकार  और  कम्पनी  विधि  बोडं  के

 नियंत्रणाधीन  और

 क्‍या  पालिसी  धारकों  को  जीवन  बीमां  निगम  के  समान  आयकर  में  छूट  दिए  जाने  का

 कोई  प्रस्ताव  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  पियरलेस  जनरल

 फाइनेंस  एण्ड  ह  वेस्टमैंट  कम्पनी  लि०  1956  के  अधीन  एक  पंजीकृत  कम्पनी
 है  और  इसके  काम  का  प्रब॑न्ध  इसके  निदेशक  बोडं  द्वारा  किया  जाता  इस  कम्पनी  के  प्रशासन  पर
 सरकार  या  कम्पनी  विधि  बोर्ड  का  कोई  नियंत्रण  नहीं  इस  कम्पनी  को  10  1979
 को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  इनामी  चिट  ओर  धन  परिचालन  स्कीम

 1978  के  अधीन  अपने  कारब।र  का  समापन  करने  के  लिए  नोटिस  दिया  गया  लेकिन

 कम्पनी  ने  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  से  स्थगन  आदेश  प्राप्त  कर  लिया  है  और  यह  मामला

 न्यायाधीन  है  ।

 वर्ष  1978-79  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  कम्पनी  का  निरीक्षण  किया  भारतीय
 रिजर्व  बंक  का  यह  मत  है  कि  कम्पनी  द्वारा  अनुसरण  की  जाने  वाली  लेखा  प्रणाली  से  कम्पनी  की
 स्थिति  का  सही  और  सच्चा  परिचय  नहीं  मिलता  |  इसके  अलावा  कम्पनी  कार्य  विभाग  ने  कम्पनी
 अधिनियम  की  घारा  290  के  अधीन  21  1983  को  कम्पनी  के  लेखाओं  का  निरीक्षण
 करने  का  आदेश  दिया  लेकिन  कम्पनी  ने  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  से  सशर्ते  स्थागन  प्राप्त  कर  लिया
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 जअजजनज्चज-ाााःाउछखउण-य:ि:-  :

 और  खण्ड  पीठ  के  समुख  अपील  कर  दी  ।  अतः  सरकार  को  इस  कम्पनी  के  कार्यकरण  के  बारे  में

 ठीक  जानकारी  नहीं

 31  1983  को  समाप्त  वर्ष  के  लिए  कम्पनौ  की  वाधिक  रिपोर्ट  के  अनुसार  इसकी
 परिसम्पत्तियां  और  देन-दारियां  दोनों  ही  44084.90  लाख  रूपये  की  पालिसी  होल्डरों  के  प्रति

 संविदागत  दायित्व  की  रकम  कम्पनी  द्वारा  वीमांकित  गणना  के  अनुसार  आंकी  गयी  है
 सरकारी  प्रतिभूतियों  और  राष्ट्रीयकृत  बकों  के  पास  सावधि  जमा  के  रूप  है  निवेश  की  गयी  है  ।

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  1973  के  निदेशों  के  अंतर्गत  जमा  राशियाँ  स्वीकार  करने  पर

 लगाये  गये  अधिकतम  सीमा  संबंधी  प्रतिबंधों  के  बारे  में  कम्पनी  को  दी  गयी  छूट  मार्च  1980  में

 रदद  कर  दी  गयी  ।

 जीवन  बीमा  निगम  की  योजनाओं  ओर  इस  कम्पनी  की  योजनाओं  के  बीच  समानता  नहों

 है  इस  कम्पनी  में  घन  लगाने  वालों  को  आयकर  से  छूट  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 बंगलोर  परिथहन  सेवा  को  जिशव्थ  वेंक  का  ऋण

 2926.  श्री  बो०एस०  कृष्ण  अयूयर  :  क्या  बित्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बंगलौर  शहर  में  यात्रियों  को  बेहतर  सेवा  उपलब्ध  कराने  के  उद्देश्य  से  बसों
 की  खरीद  के  लिए  बंगलौर  परिवहन  सेवा  को  कोई  विश्व  बेंक  ऋण  दिया  गया  और

 यदि  क्या  सरकार  का  विचार  बंगलोर  परिवहन  सेवा  के  बेड़े  में  सुधार  के
 विश्व  बैंक  से  ऋण  लेने  का  है  ?

 वित्स  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनार्दन  :  नहीं  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 सारियल  जटा  के  उत्पादों  का  निर्यात

 2927.  प्रो०  रास  कृष्ण  क्‍या  बालिण्य  और  परृत्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  नारियल  जटा  के  उत्पादों  के  निर्यात  में  काफी  कमी  आयी

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  औः

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 पूति  और  बस्च्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  चस्त्र  शेखर  :  कयर  बोड  के  पास
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 उपलब्ध  अद्यतन  अनन्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार  अप्रेल  84  तथा  85  के  बीच  कयर  पायदान
 गलीचे  तथा  कालीन  जैसे  कयर  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़कर  15.28  करोड़  रु०  मूल्य  का

 12,339  मे०  टन  हुआ  जो  1983-84  की  समान  अवधि  में  12.99  करोड़  रु०  मूल्य  का  11,444
 मे०  टन  था  ।

 प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिये  किये  गये  विभिन्‍न  उपायों  में  शामिल  हैं  व्यापार  दलों  को
 विपणन  अध्ययन  तथा  बाजार  अनुसन्धान  विदेशी  थ्यापार  पत्रिकाओं  में  विज्ञापन

 की  क्वालिटी  में  सुधार  लाना  और  नकद  मुआवजा  सहायता  प्रदान  करना

 स्वर्ण  लियस्त्रण  अधिभियम  को  समाप्त  करने  को  माँस

 29  28.  प्रोਂ  रास  कृष्ण  सोरे  :  क्‍या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अखिल  भारतीय  सराफा  संघ  ने  सरकार  से  स्वर्ण  नियन्त्रण  अधिनियम  समाप्त

 करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  अखिल  भारतीय  सर्राफा

 एसोसिएशन  ने  अपने  17  1985  के  अभ्यावेदन  में  इस  आधार  पर  स्वर्ण

 नियम  1968  को  समाप्त  करने  का  अनुरोध  किया  है  कि  अधिनियम  की  उपयोगिता  समाप्त  हो

 चुकी  है  और  यह  व्यापारियों  को  परेशाम  करने  का  साधन  है  ।

 स्वर्ण  नियन्त्रण  अधिनियम  1968  के  उद्देश्य  मोटे  तौर  पर  इस  प्रकार  हैं  ।

 (i)  सोने  के  लिये  जनता  की  सामान्य  मांग  को  उत्तरोत्तर  कम  करने  की  दृष्टि  स ेउस  पर

 नियन्त्रण

 (ii)  अन्य  निवारक  उपायो  को  अनुपूरित  करने  के  लिए  एक  आध्िक  उपाय  के  रूप  में  काये

 सोने  पर  आयात  की  अवस्था  के  बाद  भी  नियन्त्रण  लागू  करके  तस्करी  द्वार

 लाए  गये  ग्रोने  के  परिचालन  को  दुभर  बनाना  और  उसका  पता  लभा  ते  की  कार्यवाही
 को  आसान  बनाता  ।

 जिन  उद्देश्यों  के  लिये  स्वर्ण  अधिनियम  लागू  किया  गया  था  वे  अभी  भी  संगत

 है  तथा  अधिनियम  के  कतमान  उषवन्धों  द्वारा  उन  उद्देश्यों  को  पूरा  किया  जा  रहा  परेशान
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 करने  सम्बन्धी  शिकायतों  में  विधिवत्‌  रूप  से  जांच  की  जा  रही  ज्योंही  उनको  जानकारी  में  लाया
 जाता  और  जहां  कहीं  आवश्यक  होता  है  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जाती  फिलहाल  स्वर्ण

 अधिनियम  को  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भारतीय  रई  महाराष्ट्र  बिपणन  महासंघ  गुजरात  को  सहकारी  समितियों
 आवबि  द्वारा  रई  को  गांठों  का  मिर्यात

 2929.  श्री  उत्तम  राठौर  :  क्या  वाणिज्य  और  पृ्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दोरान  भारत  द्वारा  अम्य  देशों  को  रुई  की  गांठों

 का  कुल  कितना  निर्यात  किया  ओर

 इस  अवधि  के  दोरान  भारतीय  रुई  महाराष्ट्र  विपणन  मह।राष्ट्र  राज्य

 सहकारी  महासंघ  तथा  गुजरात  की  सहकारी  समितियों  द्वारा  कितनी-कितनी  गांठों  का  निर्यात  किया

 गया  तथा  उनकी  कुल  खरीद  कितनी  कितनी  थी  ?

 पूति  ओर  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चस्द्र  शेखर  :  रुई  वर्ष  1983-84

 के  दौरान  स्टैपल  रुई  की  लगभग  2,87,000  गांठ  निर्यात  की  गयीं  ।  चालू  रुई  वर्ष  1984-85  के

 दोरान  अभी  तक  स्टैपल  रुई  की  13,552  गांठ  निर्यात  की  गयी  है  ।

 रुई  मौसम  1983-84  और  1984-85  के  दोरान  भारतीय  रुई  निगम  महाराष्ट्र
 तथा  राज्य  सहकारी  रूई  उपजकर्ताओं  के  विपणन  परिसंघ  और  गुजरात  राज्य  सहकारी  रुई  विपणन

 परिसंघ  द्वारा  निर्यात  की  गई/खरीदी  गई  कुल  गांठों  कीं  संब्या  निम्नलिखित

 अभिकरण  का  नाम  निर्यात  मात्रा  कुल  अधिप्राप्ति

 रूई  वर्ष  3-84

 भारतीय  रूई  निगम  महाराष्ट्र  5.25

 राज्य  सहकारी

 विपणव  परिसंघ  7.67

 गुजरात  परिसंघ  3.77

 योग  2.87

 0
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 अभिकरण  का  नाम  निर्यातित  मात्रा  कुल  अधिप्राप्ति

 में )  गांठों

 रूई  वर्ष  1984-85
 *

 भारतीय  रूई  निगम  4,655  5.28  (30-3-85

 महाराष्ट्र  राज्य  रूई

 विपणन  परिसंघ  3,580  16.22  (16-3-85

 गुजरात  परिसंघ
 4017 _  700  (15-3-85

 13,252  28.50
 $$  _______-  -लञतञ8#तसल&सउ  ेड२फफकऑसरफस स-स्‍  ७+--...

 विभिन्‍न  बस्तुओं  का  सिर्यात  बढ़ाने  को  योजना

 2930.  श्री  उत्तम  राठोर  :  क्‍या  बानिज्य  और  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  वर्षवार  भारत  से  कितने  मूल्य  की  विभिन्‍न  वस्तुओं  का  निर्यात

 किया  गया  तथा  चालू  वर्ष  के  दोशन  कितने  मूल्य  की  वस्तुओं  का  निर्यात  किये  जाने  की  आशा

 और

 आगामी  वर्षों  में  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  योजनाएं  तैयार  की  गयी  हैं  ?

 शाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  वित्तीय  वर्षों  1982-83,  82-83,
 3-84  तथा  1984-85  1984)  के  लिए  उपलब्ध  अद्यतन  अकिड़  जो  कि

 भारत  से  चुनिदा  प्रमुख  निर्यातों  का  मूल्य  दर्शाते  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 भारत  से  प्रमुख  बस्तुओं/बस्तु  समूहों  के  निर्यात

 _  :  करोड़

 क्रमांक  सद  1982-83  3  1983-84.  अर्प्र  ल-सितम्बर
 1684-85

 (=)

 2  3  4  5

 1.  चाय  तथा  मेट  367:53  501-37  330.38

 2.  काफी  तथा  काफी

 स्थानपन्‍न  पदार्थ  184:20  183°26  105°40
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 1  2  3  4  5

 3.  अनिर्भित  तम्बाक्‌  208/54  149°61  100°17

 4.  चीनी  तथा  चीनी  से

 बनी  वस्तुएं  62'35  139°86  14°84

 5.  काजू  गिरी  133°97  156°62  107°98

 6.  सब्जियां  तथा  फल  ]
 गिरी  को  158°80  155°16  71°46

 4.  खली  149°35  146:29  62°91

 8.  मसाले  88:93  109°26  91°67

 9.  समुद्री  उत्पाद  349'45  32730  128°48

 10.  चावल  199°50  147°13  48°18

 le  कपास  10116  14896  48-01

 12...  लौह  अयस्क  378'89  38534  142'22

 13...  सूती  वस्त्र  26552  276°54  162:05

 14...  सिले  सिलाए  परिधान  52750  607'20  35722

 15...  जूट  माल  202'76  164°52  141-01

 16...  चमड़ा  तथा  चमड़े  का

 सामान  371'8  37511  851°33

 17...  रसायन  तथा  सम्बद्ध  उत्पाद  30820  27768  164°33

 18...  हस्तशिल्प  जिनमें  1172'21  1599.30  765*4

 भूल्यवान  अथा  अधंमूल्यवान
 रत्न  शामिल  हैं  824.91  1213°99  57628

 19...  धातु  का  सामान
 तथा  इस्पात  201'56  194°29  29  98°21
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 1  2  3  4  5

 20.  मशीनों  तथा  परिवहन

 उपस्कर  584°60  49  368  232°40

 21...  लोहा  तथा  इस्पात  |
 बस्तुएं  शामिल  55°75  46°43  2701

 22.  खनिज  तेल  *  1063°37  1231.09  $16°33

 कुल  योग  मदों  890775  986530.  5120:50

 अ>-आंकड़े  अनन्तिम/प्रारम्भिक  हैं  और  इनमें  संशोधन  हो  सकता

 स्रोत  :  डी०  जी०  सी०  आई०  एड०  कलकत्ता  ।

 वर्ष  1984-85  के  लिए  11,127  करोड़  रु०  का  निर्यात  लक्ष्य  है  और

 के  दौरान  कुल  निर्यात  के  अनन्तिम  आंकड़  करोड़  रु०  के  हैं  ।

 भारत  से  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  आयात  तथा  निर्यात  नीति  उपायों  का  बराबर  पता

 लगाया  जा  रहा  इनमें  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  विविधीकरण  करने  अपने  निर्यातों  को  अधिक

 योगी  अपने  उत्पादों  के  लिए  नये  बाजारों  का  पता  लगाने  और  अधिक  मूल्य  अधिप्राप्ति  के

 लिए  वस्तुओं  का  संसाघत  करने  के  उपाय  शमिल  सरकार  के  पास  उपलब्धि  नीति  सम्बन्धी

 विभिन्‍न  संयंत्रो  का  इस  कार्य  के  लिए  उपयोग  किया  जा  रहा  है  और  जब  कभी  आवश्यक  होता  है
 समायोजन  किया  जाता  है  ।

 अम्तर्राष्ट्रीय  वित्त  पर  गोष्ठो

 2931.  भरी  के०  राममू्ति  :  वया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  स्टेट  बैंक  और  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  हाल  ही  में  अन्तर्राष्ट्रीय

 वित्त  पर  दिलनी  में  आयोजित  द्वितीय  मोष्ठी  में  क्या  निष्कर्थ  और

 औद्योगिक  रुग्णता  रोकने  में  बैंकों  की  भू मिका  के  विशेष  स  न्दर्भ  में  उन  पर  क्या

 वाही  किए  जाने  का  विचार  है  !

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सूचित

 किया  है  कि  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  के  बरिष्ठ  कार्यपालकों  के  वास्ते  वित्तਂ
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 मिनी  पी

 पर  भारतीय  स्टेट  बंक  द्वारा  अभी  हाल  ही  में  दिल्ली में  आयोजित दो  दिवसीय  गोष्ठी में  निम्न

 निष्कर्ष  निकले  :

 1.  भारतोय  स्टेट  बैंक  ओर  भारतीप  राज्य  व्यापार  निगम  में  परिचालन  स्तरों  के  बीच
 परस्पर  कारंबाई  नियमित  और  जल्दी  जल्दी  होनी

 2.  राज्य  व्यापार  निगम  के  बँकर  के  रूप  में  भारतीय  स्टेट  बंक  को  राज्य  व्यापार  निगम  के
 परिचालन  स्तरों  के  लाभ  के  वास्ते  विभिन्‍न  परिचालन  पहलुओं  पर  विस्तृत  चर्चाएं
 आयोजित  करनी  और

 3*  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  हाथ  में  लिए  जाने  वाले  प्रति  व्यापार  काउण्टर  ट्रेंडों  क्रिया
 कलापों  की  व्यवहायंता  की  छानबीन  राज्य  व्यापार  निगम  और  भारतीय  स्टेट  बंक  द्वारा

 संयुक्त  रूप  से  की  जानी  चाहिए  ।

 भारतीय  स्टेट  बेंक  ने  आगे  बताया  है  कि  न  तो  ओद्योगिक  रुग्णता  और  न  ही  इस
 सम्बन्ध  में  बैंको  की  भूमिका  पर  कोई  विचार  किया

 बेकों  हारा  नोबहन  उद्योग  को  दिए  गए  ऋण

 “2932.  भरी  बी०  वी०  वेसाई  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  बैंकों  द्वारा  देश  के  भीतर  तथा  विदेशों  में  नौवहन  उद्योग  को  150  करोड़
 रु०  के  ऋण  दिए  गए

 यदि  तो  क्‍या  यह  बताया  गया  है  कि  इन  में  से  कम  से  कम  आधे  ऋण  संदिग्ध

 क्‍या  इन  बैंकों  ने  भारत  में  नौवहन  कम्पनियों  को  विदेशों  से  जहाज  खरीदने  की  उस

 नई  योजना  के  अन्तर्गत  भारी  राशियां  दी  हैं  जिसके  अनुसार  रिजवं  बेंक  द्वारा  जहाज  खरीदने  के

 लिए  दिए  गए  ऋणों  की  गारण्टी  नोबहन  विकास  निधि  समिति  करती

 यदि  तो  क्या  मंत्रालय  ने  इस  संबंध  में  कोई  जाँच  की  और

 जिम्मेदार  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  से  (४)  भारत  की  नौवहन
 कम्पनियों  द्वारा  विदेशों  स ेजहाज  खरीदने  के  लिये  सहायता  देश  के  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  मुख्य  रूप

 से  स्कीम  के  अन्तगंत  विदेशों  से  जहाजों  की  खरीदਂ  नामक  योजना  के  अन्तगंत  दी  जाती

 भारतीय  रिजरवं  बैंक  ने  बताया  है  कि  उसके  पास  इस  संबंध  में  तत्काल  कोई  सूचना  नहीं  है  कि

 भारतीय  बैंकों  द्वारा  नौवहन  उद्योग  को  कितना-कितना  ऋण  दिया  गया  लेकिन  भारतीय  रिजवं
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 बेंक  द्वारा  दो  गयी  सूचना  के  अनुसार  31  1984  तक  उपय क्‍्त  योजना  के  अन्तर्गत  देश

 के  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  23  नौवहन  कम्पनियों  को  470  करोड़  रुपये  की  रकम  संवितरित  की

 गई  थी  ।  कूल  मिलाकर  नौवहन  उद्योग  में  मंदी  की  प्रवृत्ति  के कारण  कुछ  नोवहन  कम्पनियों  बैंकों
 के  प्रति  अपनी  देन-दारियों  की  बापसी  अदायगी  के  कार्यक्रम  पर  अमल  करने  में  कठिनाई  अनुभव
 कर  रही  यद्यपि  इन  ऋणों  के  सभी  मामलों  के  बारे  में  कोई  जांच  नहीं  की  गयी  है  लेकिन  जब
 कभी  कोई  खास  आरोप  लगाया  जाता  है  तो  उसको  जांच  की  जाती  है  ।

 वेस्टर्न  कोलफोल्ड्स  लिसिटेड  का  कोयला  उत्पादन  बढ़ाने  का  निर्णय

 2934.  भरी  थो०वो०देशाई  :  क्या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  कोयला  उत्पादन  बढाने  के  व्यापक  प्रयास  में  वेस्टर्न  कोलफील्ड्स  लिमिटेड  ने  नई
 कोयला  खानों  के  उत्शनन  और  मौजूदा  खानों  के  विस्तार  और  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  कम  से  कम

 1600  करोड़  रूपये  का  निवेश  करने  का  निर्णय  किया

 कया  वेस्टर्न  कोल  फील्ड्स  लिमिटेड  ने  1984-85  की  -60  लाख  टन  की  अपनी
 वार्षिक  उत्पादन  क्षमता  को  बढ़ाकर  1989-90  तक  900  लाख  टन  तक  करने  का  निर्णय  किया

 और

 यदि  तो  क्या  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कोई  सहायता
 दी  जा  रही  हैं  ;

 खान  ओर  कौयला  मंत्री  बसंत  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  लिए  कोबले  और  लिग्नाइट  के  कार्यकारी  ग्रुग  ने  वेस्टर्न  कोलफील्डस  लि०  के  लिए  सातवीं
 पंच  वर्षीय  योजना  (1985-86  से  1989-90  तक)के  दौरान  करोड़  से  अधिक  के

 निवेश  की  सिफारिश  की  ताकि  इस  कम्पनी  का  उत्पादन  वर्ष  1984-85  के  बतंमान  46
 टन  बढ़ाकर  1989-90  तक  लगभग  65  मिलियन  टन  किया  जा  सके  |  सरकार

 जो  उत्पादन  लक्ष्य  निश्चित  करेगी  उनकी  प्राप्ति  के  लिए  वित्तीय  सहायक  और  अन्य  कोई

 आवश्यक  सहायता  कोयला  कम्पती  को  प्रदान  करेगी  ।

 इस्पात  का  अभाव

 2935.  भी  चिन्ता  मोहन  :  क्‍या  लान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 देक्ष  में  इस्पात  का  अभाव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 जप  गा  जज

 पिछले  तीन  वर्षों  में  इस्पात  के  निर्यात  और  आयात  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य-मंत्री  के०  मटबर  ओर  लोहे  और  इस्पात
 से  सम्वन्धित  कर्यकारी  दल  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  वर्ष  1985-86  में  देश  में  तैयार  इस्पात  :

 की मांग लाख टन होगी जबकि इसकी देशीय उपलब्धि 99 लाख टन सामान्यतः इन्जीनियरी उद्योग तथा अन्य उपयोक्‍ताओं की पूर्ति के लिए विभिम्न मदों का पर्याप्त मात्रा में आयात करने की अनुमति दी जाती है । स्टील अथारिटी आफ इडिया लि० की माफेत हस्पात के निर्यात तथा आयात का ब्यौरा इस प्रकार वर्ष माध्यम अभिकरणों की माफंत माध्यम अभिकरणों की किए गए आयात की मात्रा मात किए गैर निर्यात की मात्रा 2-83 0.656 0.0 24 5 0.700 अस्थायी चित्तूर जिला में सोने को खानें 2936. भ्रो चिन्ता मोहन : क्‍या खान और को फ्ला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या आन्क्र प्रदेश के चित्त्र जिले में कोई सोने की लातें हैं ; और यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बहाँ से अब तक कितना सोना निकाला गया ? खान और कोयला मंत्री बसंत : ओर आस्प्र प्रदेश के जिला चित्तूर में सोने की कोई नियमित चालू श्वान नहीं इस जिले के चिंगारगुटा और पाकोंडेडा क्षेत्रों में स्वगे निक्षेमों का पता लगाने के लिए केबल गवेषण कार्य किया जा रहा है । - वर्षਂ से तक इम निक्षेमों के गवेषणी अनल से 62 किलो प्राम सोने का उत्पादन हुआ है । 2094
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 सिले  सिलाए  बस्त्रों  का  निर्यात

 2937.  भरी  मोहन  भाई  पटेल  :  क्‍या  बाणिज्य  और  पूृछ्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 वर्ष  1984  में  कितने  मूल्य  के  सिलेसिलाए  वस्त्रों  का  निर्यात  किया  गया  ;

 कया  इस  वर्ष  सिले  सिलाए  कपड़ों  के  निर्यात  में  गिरावट  आई

 यदि  तो  कितनी  ओर  इसके  मुख्य  कारण  क्‍या  और

 वर्ष  1985  में  सिले  सिलाए  वस्त्रों  का  निर्यात  बढ़ाने  के लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 पूर्ति  और  बस्तर  मंत्रलय  के  राज्य  मंत्री  चम्द्र  देखर  उपलब्ध  जानकारी  के

 आधार  पर  1984  के  दौरान  निर्यात  किए  गए  परिधानों  का  मूल्य  850  करोड़  रू०  होने  का

 अनुमान  है  ।

 जी  नहीं  ।  1983  की  तुलना  में  1984  के  दोरान  परिधानों  के  निर्यातों  में  33

 प्रतिशत  की  वढद्धि  हुई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सिले-सिलाए  परिधानों  के  निर्यात  बढाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  मुख्य
 कदम  उठाए  गए  हैं  :

 (1)  पहली  1984  से  सिसे  सिलाए  परिधानों  की  कुछ  श्रेणियों  क ेलिए  नकद

 मुआवजा  सहायता  की  दरों  में  संशोधन  करके  वृद्धि  की  गई  है  ।

 (2)  परिधान  तथा  हौजरी  बनाने  की  105  मशीनों  को  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत
 रखा  गया  इनमें  से  97  मशीनों  को  रियायती  शुल्क  के  भुगतान  पर  आयात  करने
 की  अनुमति  है  ।

 (3)  सरकार  ने  कुछ  शर्तों  के  अध्यधीन  निकल  कर  योग्य  आय  में  से  निर्यात  लाभों  के  5
 प्रतिशत  भाग  को  काटने  की  अनुमति  देने  के  अपने  निर्णय  की  घोषणा  की  है  ।

 (4)  अनिबाये  अस्तनिविष्ट  साधनों  के  आयाल  के  लिए  आर०ई०पी०  लाइसेंसों  के  अन्तगंत

 हकदारी  की  भनुमति  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  अग्रिम  लाइसेंस  योजना  के  अन्तर्गत

 अनिवायं  अन्तनिविष्ट  साधनों  के  आयात  की  भी  अनुमति  है  ।

 (5)  शत  प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  की  एक  योजना  चल  रहो  है  जिसमें

 सिलाए  परिधानों  सहित  अनेक  वस्त्र  मर्दे  शामिल  हैं  ।
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 (7)  निर्यातों  को  बढ़ाने  तथा  उनका  विविधीक रण  करने  के  उहेश्य  से  सरकार  बाजार
 क्रेता-विक्रेता  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों/प्रदर्शनियों  में  भाग  लेना  आदि  जैसी

 संवर्धनात्मक  गतिविधियों  को  प्रायोजित  करती  र  ही  है  और  धन  प्रदान  करती  रही

 म्‌  गफली  के  बोजों  का  निर्यात

 2938,  श्री  भोहन  भाई  पटेल  :  क्या  बाणिज्प  और  पत्ति  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1982-83,  1983-84  और  1984-85  के  दोरान  कुल  कितने  मूल्य  के  मूंगफली
 के  बीजों  का  निर्यात  किया

 क्या  इनके  निर्यात  में  कमी  हुई

 यदि  हां  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या

 कया  राज्य  व्यापार  निगम  मूंगफली  के  निर्यात  के  लिए  नए  निर्यात  बजारों  का  पता
 लगा  रहा  और

 यदि  तो  1984-85  के  दोरान  इस  दिशा  में  कितनी  सफलता  मिली  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  तथा  एच०पी०एस०
 किस्म  को  छोड़  कर  मू  गफली  के  बीज  के  निर्यात  को  अनुमति  नहीं  पिछले  3  वर्षों  में  एच०पी०

 एस०मूंगफली  के  निर्या  त  निम्नोक्त  हुए  *
 अमन  न  न ---

 -  —_+  ++त-त->न5

 मात्रा  मूल्य
 ्््ः

 मे०टन  करोड़  रू०

 198283.  ......  28333...  27. 28343  27.09.

 1983-84  24702  22.08

 1984-85  25,000  21.00

 तिलहनों  की  कीमत  वृद्धि  तथा  देश  में
 खाद्य

 तेलों  की  कमी  ने  रच
 ०पी

 ०
 मूंगफली के  निर्यात  के  लाभ  को  परिसमाप्त  कर  दिया  एकलेटीकपिन  स्तरों  की  बंजह  से  य्रूरोपीय  बाजारों

 में  गैर-टैरिफ  अवरोधों  की  समस्याएं  भी  रही  हैं  ।

 ओर  नैफेड  एच०  पी  ०एस  ०  मूंगफली  के  निर्यात
 कै

 लिए  सरणीकरण  अभिक  रण
 मैफेड  के  सहयोगी  के  रूप  में  निजी  व्यापार  द्वारा  सरणीकरण  की

 समर
 नीति  के  अन्तरगंत  निर्यात

 की  अनुतिम  है  ।  राज्य  व्यापार  निगम  एच०पी०  एस०  मू  गफली  का  नि  यात  नहीं  करता
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 2939.  श्री  डुमर  लाल  बेठा  :  क्या  बाणिज्य  और  पृति  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  दस  वर्षों  के  दोरान  देश  में  पटसन  रेशे  की  धड़ी-बार  क्‍या  कोमतें

 क्‍या  गत  दशक  में  पटसन  की  कीमतों  में  अप्रत्याक्षित  बढ़न-घटत

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ओर

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किया  गए

 पूति  ओर  बस्त्र  मंत्रलय  के  राज्य  मंत्री  चस्द्र  दोखर  एक  विवरण

 संलग्न

 देश  में  मांग-पूति  स्थिति  के  आधार  पर  कच्चे  पटसन  की  कीमतों  में  वर्ष  प्रति  वर्ष

 के  भीतर  उतार-चढ़ाव  होता  रहा  1983-84  और  1984-85  के  दोरान  पटसन

 मौसमों  में  पिछले  वर्षों  की  अपेक्षा  तीझ्  वृद्धि  हुई  है  ।

 कीमतों  में  वृद्धि  के  प्रमुख  कारण  पटसन  फसल  में  कभी  की  वजह  से  देश  में  रेशों

 की  सीमित  उपलब्धि  ।

 कच्छे  पटसन  की  पूत्ति  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  तथा  पटसन  कीमतों  में  अनुचित

 बुद्धि  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये

 2065

 (1)  कच्चे  पटसन  का  और  सामान  वितरण  करने  हेतु  पटसन  तथा

 1961  के  अधीन  पटसन  मिलों  के  भण्डारों  का

 (2)  विदेशों  से  कच्चे  पटसन  का

 (3)  एन०  जे०  एम०  सी०  द्वारा  निजों  क्षेत्र  की पटसन  मिलों  को  कच्चे  पटसन  का  एक
 लाख  क्विंटल  अधिक  देने  की  पेशकएਂ  ।
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 विवरण

 वेश  में  गत  दस  बर्षों  क ेदोरान  पटसन  रेशे  को  श्रेणीोबार  ओसत

 कीमतें  नोचे  दिए  अनुसार  है  :

 कलककत्ते  के  लिए  २०  प्रति

 वर्ष
 "dle

 ही०

 अन्य  पश्चिम

 1975-76  187-92  उपलब्ध  नहीं

 1976-77  200*47  209°19

 1977-78  222°91  229.00

 1978-79  216°44  226°69

 1979-80  21244  22960

 1980-81  216°56  22756

 1981-82 2  241°29  252-97

 1982-83  272.50  286°40

 1983-84  3-84  38484  390-90

 1984-85 5  842°05  847°27
 1985

 जज

 पश्चिम  बंगाल  में  रानोगंज-आसनसोल  क्षत्रमें  भूमि  का  धंसना

 2940.  श्री  भोलानाथ  सेम  :  क्‍या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कोयला  खनन  कार्यों  के कारण  पश्चिम  बंगाल  में  रानीगंज
 सोल  क्षेत्र  में  कुछ  क्षेत्रों  क ेअवतलन  नीचे  धंस  जाने  की  रिपोर्ट  प्राप्त

 यदि  तो  तत्संबंधी  भ्यौरा  क्या

 वे  क्षेत्र  कौन  से  हैं  जहाँ  पहले  भी  ऐसा  अवतलन  शुरू  हो  चुका  और

 इन  क्षेत्रों  की  स्थिरता  बनाए  रखने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  और/अथवा
 आगे  उठाने  का  विचार  है  ?
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 संबंधी

 खान  ओर  फोयला  मंत्री  बसंत  से  खानों  में  सुरक्षा
 संबंधी  समितिਂ  का  गठन  सरकार  ने  1976  में  किया  था  और  इस  समिति  की  रिपोर्ट  के  अनुसार
 80  कोयला  खानों  में  घंसाव  की  आशंका  हाल द्वी  में  समिति  पैमाने  पर  घंसाव  के  मामले
 निम्नलिखित  स्थानों  पर  होने  की  रिपोर्ट  है  :--  दी

 हट  ता

 (3)  काली  पहाड़ी  कोलियरी

 (4)  जमुरा  नंदी  रोड

 (5)  निमचा  गांव  सीयरसोल

 (6)  ढांडा  डीह  गांव  6  और  7

 (7)  कोटलपाड़ा  गांव

 (8)  कुलडांगा  गांव

 धंसाव  रोकने  के  लिए  उठाए  गए  कदम  निम्नलिखित  हैं  :  --

 जब  भी  सतह  पर  पॉट-होल्स  जब  और  जैसे  हों  उन्हें  वैसे  ही  भरना  ।

 (2)  भूमिगत  खनन  स्थानों  को  जितना  संभव  हो  उतना  स्थिर  बनाना  ।

 (3)  खान  अधिनियम  और  उसके  अधीन  बनाए  गए  विनियम  और  उप-नियमों  को

 दृढ़ता  से  लागू  करना  ।

 (4)  पिलर  हटाने  की  अनुमति  में  खान  सुरक्षा  महानिदेशक  द्वारा  लगाई  गई  शर्तों  का  दृढ़ता

 से  पालन  ।

 (5)  खनन-निमित  स्थानों  में  अंतिम  कार्रवाई  के  रूप  में  आंशिक  खनन  अथवा

 विकास  के  साथ  पिलर  हटाना  ।

 कलकत्ता  में  तस्करों  की  अस्तुओ  को  बिक्री

 2941.  भी  भोला  लाथ  सेन  :  क्‍या  बिस्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  कलकत्ता  में  खुले  बाजारों  में  तस्करी  की  वस्तुओं  की

 बिक्री
 हो  रही

 १08
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कलकत्ता  के  विभिन्‍न  बाजारों  से  जब्त  की  गई/पकड़ी  गई

 तस्करी  की  वस्तुओं  का  मृल्य  कया

 क्या  कलकत्ता  में  इस  प्रकार  की  तस्करी  की  वस्तुओं  का  व्यापार  करने  वाली  मार्केटों

 और  दुकानों  की  संरुया  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  वृद्धि  हुई  और

 कलकत्ता  में  वे  कौन-कोन  से  क्षंत्र  हैं  जहां  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  तस्करी  की

 बस्तुओं  की  इस  प्रकार  से  बिक्री  में  वृद्धि  हुई  है  !

 बित्स  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जनादंग  :  और  सरकार  को  मिली
 रिपोर्टों  के  अनुसार  हलेक्ट्रानिकीय  प्रसाधन-सामग्रियों  जैसे  उपभोक्‍ता  विदेशी
 माल  की  बिक्री  कलकत्ता  के  कुछेक  बाजारों  में  की  जा  रही  है  ।

 जब  कभी  आयध्यक  सोमा  शुल्क  अधिकारी  पुलिस  की  सहायता  से  तलाशियाँ
 लेते  हैं  और  छापे  मारते  हैं  तथा  तस्करी  का  माल  पकड़ते  तस्करों  और  तस्करी  के  माल
 का  धंधा  करने  वाले  व्यापारियों  के खिलाफ  सीमा  शुक्ल  अधिनियम  के  अधीन  कड़ी  कार्यवाही  की

 जाती  उचित  मामलों  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी-निवारण  अधिनियम  के  अधीन
 नजरबन्दी  भी  की  जाती  इसके  तस्करी  के  माल  की  सप्लाई  के  स्रोत/भण्डारण-
 स्थान  के  साथ-साथ  तस्करों  के  गिरोहों  का  पता  लगाने  तथा  उन्हें  निष्किय  बनाने  हेतु  सीमाशुल्क
 अप्निकारी  सतक  बने  रहते  हैं  ।

 वर्ष  1983  और  1984  के  दौरान  कलकत्ता  के  विभिन्‍न  बाजारों  से  पकड़े  गये  और

 जब्त  किये  गये  तस्करी  के  माल  का  मूल्य  इस  प्रकार  है  १--

 :  लाख

 वर्ष  पकड़े  गये  माल  का  मूल्य  जब्त  शुदा  माल  का  मूल्य

 1983  *  10:26  "5

 1984  16°70  4.93 है  ना  ना  कक  न  -  ~—

 ()  और  चूकि  तस्करी  ओर  तस्करी  के  माल  का  व्यापार  चोरी-छिपे  किया  जाने
 वाला  धरा  इसलिए  तस्करी  के  परिमाण  के  बारे  में  पता  लगाना  संभव  नहीं  ऐसे
 संकेत  मिले  जिनसे  यह  पता  चलता  है  कि  विशेष  रूप  से  गोदी  के  आस-पास  तथा  कलकत्ता  के
 केन्द्रीय  और  दक्षिणी  क्षेत्रों  में  तस्करी  की  गतिविधियां  कुछ  तेज  हो  रही  हैं  ।
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 पर्चिम  बंगाल  को  सापट  कोक  को  आवश्यकता ओर  सप्लाई

 2942.  श्री  भोला  साथ  सेन  :  क्या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  ः

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पश्चिम  बंगल  सरकार  के  इन  आरोपों  की  जाँच  की  है  कि

 में  वृद्धि  के  राज्य  को  कोल-इ  डिया  लिमिटेड  से  साफ्ट  कोक  की  आवश्यक  मात्रा

 प्राप्त  नहीं  हो  रही

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  कया ह्‌

 पश्चिम  बंगाल  की  साफ्ट  कोक  की  अनुमानित  मासिक  आवश्यकता  कितनी  है

 कोल  इ  डिया  लिमिटेड  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  को  गत  छः  महोनों  के  दोडान  कितत्ती
 मानना  में  साफ्ट  कोक  देने  की  पेशकश  की  गई  और  |

 (x.)  पश्चिम  बंगाल  द्वारा  गत  छः  मद्दीनों  के  दोरान  कितनी  मात्रा  में  स्प्रप्ट  कोक़  उठाया

 गया  है  ?

 खान  और  कोयला  मंत्री  वसंत  :  से  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 के  अनुसार  पश्चिम  बंगाल  में  साफ्ट  कोक  की  मांग  80,000  टन  से  लेकर  1,00,000  टन  प्रति

 माह  तक  परन्तु  विभिन्‍न  कठिनाइयों  के  कारण-जिनमें  1984  के  द्ोरात  असाधारण
 भारी  वर्षा  शामिल  है--साफ्ट  कोक  की  सारी  माँग  पूरी  नद्टों  की जा  सकी  ।  यह  सारी  माँग्र  पूरी
 करने  के  साफ्ट  कोक  के  कोल  इ  डिया  लि०  पश्चिम  बंगाल  को  20,000  टन  प्रति

 माह  प्राकृतिक  साफ्ट  कोक  भी  देने  का  प्रस्ताव  करता  रहा  है  ।

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कोयला  विभाग  के  अन्तर्गत  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  को  हुआ  उत्पादन  में  मुकसान

 2943.  श्री  भोलानाय  सेन  :  क्या  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ॥  )  क्‍या  सरकार  ने  ईस्ट  कोलफील्ड्स  वेस्टन  कोजफील्ट्स  लिमिटेड  सेन्ट्रल
 कोलफीड्स  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  ओर  सिंगरेनी  कोलिरीज  कम्पनी  लिमिटेड  में

 भयानक  हड़तालों  और  अनुपस्थितियों  के  कारण  गत  तीम  वर्षों  के  दौराम  हुए  उत्पादन  में

 नुकसान  का  अनुमान  लगाया

 210



 22  )  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  उक्त  अनुमानों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उत्पादन  में  इस  प्रकार  होने  वाले  नुकसान  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ओर/अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 ल्लान  ओर  कोयला  मत्री  बसंत  और  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दोरा  और  के  कारण  ईस्टर्न  कोश्फील्डूस  भारत  क़ोकिंग  कोल
 लि०  सेन्‍्ट्रल  कोल्फीड्स  लिमिटेड  और  सिंगरेनी  कोलियरीज  कं०  लि०  में  हुई  हानि  निम्नलिखित

 ey
 हैँ  ५  \

 ह
 मिलियन  टनों

 कम्पनी  हानि  के  कारण

 हड़ताल  भ्रनुप्रस्थित  ,
 82-83...  83-84...  84-85...  82-83.  83-84...  84-85

 दह्राडण  ४  लकशणाएएए०कआए  a

 ई०  को ०  लि०  0.34.  0,097  0.2  061  0.62.  0.62

 भा०  को०  को  लि०  0.15  0:04  0.06  0.63  0.77  047.  '

 से०  को०  लि०  0.02.  +.  0.45  --

 बे०  को०  लि०  1.49.  1.41  ,  65  0.23  '  0.34.  0.00

 कुल  :  077...  0.27  रु  0.29.  उत्पादन में  हानि  1985

 को०  इ०  लि०
 हि प्रवृत्ति  0.23  अचानक  हड़तालों  0.26

 कदमों में “मजदूरी  पा  पु  पट
 सि०  को०  कें०  अनुशासन  लागू करमा  65  0.23  '  0

 के  दौरान  सि०  को०  कं०  लि०  में  हुई  उत्पादन  में  हानि  करने

 तक  की  है  ।

 जल्दी-जल्दी  अक्सर  अनुपस्थित  रहने  को  प्रवृत्ति  और  अचानक  हड़तालों  को  रोकने  के

 लिए  उठाए  गए  कदमों  में  भुगतान  अधिनियमਂ  के  प्रावधान  का  आश्रय  लेना  और  कर्मचारियों

 के  बीच  सामान्य

 तौर से अनुशासन लागू करमा औद्योगिक सम्बन्ध बेहतर करने के लिए मी कदम उठाए जा रहे और इस सम्बन्ध में मजदूर नेताओं के साथ अक्सर विचार-विनिमय किया जाता हैं तथा शिकायतें दूर करने की ब्यंवस्था अधिक प्रभावी बनाई जा रही
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 प्रबन्ध  में  विभिन्‍न  स्तरों  पर  कर्मचारियों  की  भागीदारी  को  बढ़ाने  के  लिए  एक  विस्तृत
 ?

 योजना  भी  कार्यान्वित  की  जा  रही

 सार्थलनिक  क्षत्र  के  उपक्षमों  के  मुनाफे

 2944.  भ्री  एड्आर्डो  फंलोरो  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्तीय  वर्ष  उपक्रमों  के  दोरान  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्तमों  का  मुनाफा
 संतोषजनक  नहीं  रहा

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  ओर

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अर्मादन  :  वित्तीय  वर्ष  पर यह
 अभी  समाप्त  हुआ  है  और  सरकारी  उपक्रमों  को  अपने  लेखों  को  संकलित  करने  तथा  अन्तिम  रूप
 देने  में  समय  लगेगा  ।  किन्तु  अब  तक  प्राप्त  अनन्तिम  कार्यचालन  परिणामों  के  आधार  पर  यह  देखा
 गया  वर्ष  के  दोरान  सरकारी  उद्यमों  ने  कार्य  निष्पादन  में  काफी  सुधार  किया  है  और
 955.30  करोड़  रुपये  का  निवल  लाभ  कमाया  हि

 और प्रश्न ही पैदा ही नहीं होते । राष्ट्रीयक्त बेंकों हारा गोबा जिले में दिये गये ऋण । 2945. श्री एडुआर्डो फंलोरो : क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि : राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार गोवा जिले में कुल कितनी राध्ि के ऋण दिये छोटे बेरोजगार समाज के कमजोर और निधन बगों को ऋण को कुल कितनी धनराशि दी निष्नंन और कमजोर वर्गों का ऋण देने के लिए क्या कदम उठाए और इसके लिए वर्ष । हेतु क्‍या लक्ष्य हैं ? बित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री जनादंन : गत तोन वर्षों के दौरान गोवा जिले के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बेंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों का ब्योरा नीचे दिया गया है ।
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 अग्रिम

 1981

 1982 2  17234

 1983  17947

 से  गोवा  जिले  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  के  अकाया  अग्रिमों  के
 व्यवसाय-बार  उपयोग  के  संबंध  में  1981  के  अन्त  की  उपलब्ध  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :

 1.  कृषि  77

 2.  उद्योग  8084.18

 जिससे  लघु  उद्योग  1663.02

 3.  परिवहन  चालक  1462.01

 4.  सेवाएं  611.90

 5.  व्यापार  1058.20

 6.  व्यक्तिगत  ऋण  523.13

 7.  अन्य  सभी  479.01

 जोड़  :  1340  2.20

 कमजोर  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  हिताधिकारियों  को  ऋणों  का  प्रबाह  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  इन  समूहों  को  प्राथमिकता-प्राप्त  क्षेत्र  में  निर्धारित  कर  दिया  गया  है  और  सरकारो  क्षेत्र
 के  बेकों  से  1985  तक  इन  क्षेत्रों  का  हिस्सा  बढ़ाकर  उनके  कुल  ऋणों  के  40  प्रतिशत  तक

 ले  आने  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कहा  मया  है  कि  प्राथमिकता-प्राप्त  क्षेत्रों  को  दिये  लाने
 वाले  ऋणों  में  कमजोर  वर्गों  के  हिताधिकारियों  का  हिस्सा  कम  से  कम  25  प्रशिशत  इस

 समूह  में  लघु  और  सीमान्तिक  प्राम  और  क्रुटीर  अनुसूचित
 जातियों/अनुमुचित  जनजातियों  के  विभेदक  ब्याज  दर  योजना  और  समन्वित  ग्रामीण
 विकास  कार्यक्रम  के  हिताधिकारी  आते  हैं  ।

 1
 8985
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 odd  व

 «  कपास  उत्पादक  राज्यों  में  उत्पादित  कपास  को  किसमें

 2946.  भरी  अमर  सिंह  राठवा  :  क्‍या  वाणिज्य  और  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 +  _  प
 रेस

 |  ब#"कऑ  पक
 देश  के  कपास  उत्पादक  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  ऐसे  प्रत्येक  राज्य  में  किरा  किस्म

 की  कपास  का  उत्वाद्म्त  होता

 निगम  द्वारा  वर्ष  1984  के  दौरान  प्रत्येक  कफास  उल्प्रकक  '  राज्य  में  कितनी

 ज्ञात्रा  में  कपास  खरीदी  गई

 क्‍या  गुजरात  से  बहुत  ही  कम  मात्रा  में  कृपास
 बवरीदी  गई

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गुजरात  के  किछ्तानों को  अपने  उत्पादों

 की  बिक्री  में  भारी  कठिनाई  का  सामना  कर  पड़  रहा  और

 (3)  यदि  तो  गुजरात  में  उन  किसानों  की  कपास  की  खरीद  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  जा  रहे

 पूर्ति  और  वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  चगर  शेखर  :  कपास  उत्पादक  राज्यों
 के  नामों  और  ऐसे  प्रत्येक  राज्य  में  उगाई  जाने  वाली  कपास  की  मुख्य  किस्मों  के  ब्यौरे  निम्न  प्रकार

 राज्य  है  रा  किस्म का  नाम
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 27  तक  के  चालू  कपास  वर्ष  के  दोरान  भारतीय  कपास  निगम  वारो
 विभिन्‍न  कपास  सत्भादक्क  शाध्यों  सेसहाशप्फूं  छोड़कर  खरीदीं  गई  आना  शिश्न  प्रकार  त्से  है  :
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 जय  ए्++ से
 बा

 (2)  और  कपास  उपजकर्ताओं  की  मदद  करने  के  उद्देश्य  से  भारतीय  कपास  निगम  के

 बाजार  में  कपास  आने  के  समय  से  ही  कपास  बाजारों  में  प्रवेश  किया  ।  भारतीय  कपास  निगम  ने

 27  1985  तक  50199  भांठों  की  मात्रा  की  खरीद  की  जब  कि  गुलरात  में  गत  वर्ष  की

 तत्सम्बन्धी  अबधि  के  दौरान  उसके  द्वारा  15886  गांठों  की  खरीद  की  गई  थी  गुजरात  में  निगम

 द्वारा  की  जा  रही  खरीददारियां  अभी  भी  चल  रही  हैं  ।

 विदेशी  आजारों  में  जाय  के  मूल्य  में  बद्धि

 2947.  भरी  चिम्तामणि  लेगा  :  क्या  बानिल्य  ओर  पृ्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  विदेशी  बाजारों  में  पिछले  साल  चाय  के  मूल्य  में  भारी  बृद्धि  हुई

 यदि  तो  क्या  हम  अतिरिक्त  मात्रा  में  चाय  का  निर्माण  करके  विदेशों  में  बढ़ी  हुई
 कीमतों  का  लाभ  उठाने  में  सफल  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 थाणनिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  मस्ती  पो०  ए०  :  जी  हां  ।

 और  विश्व  बाजार  में  चराय  के  उच्चतर  मूल्यों  को  देखते  1984  के

 दौरान  भारत  से  चाय  की  निर्यात  आय  744.92  रोड़  र०  के  अब  तक  के  सबसे  ऊंचे  रिकार्ड

 कस्तर  पर  पहुंच  जबकि  1983  में  यह  516.82  करोड़  रु०  इकाई  निर्यात  कीमत  भी

 34.69  रु०  के  हिसाब  से  अधिक  ऊंची  रही  है  जब  कि  1983  में  वह  24.79  ०  प्रति  कि  ग्रा०
 1984  में  निर्यात  215  मिलियन  किग्रा  जबकि  1983  में  209  मिलियन  किग्रा

 1985  के  लिए  चाय  विपणन  योजना  में  घरेलू  खपत  के  लिए  सस्ती  थधाय  निकालकर  उच्चतर

 मूल्य  की  220  मिलियन  किग्रा०  चाय  के  निर्यात  की  व्यवस्था  है  ।

 इस्पात  उत्पादन  का  शृल्य  ढांचा

 2948.  भ्रो  सत्येशा  लारायण  क्‍या  कलाम  ओर  कोयला  मंद्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगें  कि  :

 क्या  हस्पात  उत्पादन  के  मूल्य  ढाँचे  के  बारे  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  उससे  क्‍या  निष्कर्ष  निकले

 क्‍या  अन्य  देक्षों  की  तुलना  में  भारतीय  इस्पात  मंहगा  भौर

 क्‍या  आजकल  इस्पात  के  मूल्य  उसकी  उत्पादन  लागत  से  अधिक
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 बन  —————

 इस्पात  बिभाग  में  राज्य-मंत्री  के०  नटबर  और  हां  ।  औद्योगिक

 लागत  ओर  मूल्यन  ब्यूरो  ने  जुलाई  1981  से  अक्टूबर  1982  तक  सर्वंतोमुखी  इस्पात  कारखानों

 के  बारे  में  लागत  और  मूल्य  संबंधी  एक  व्यापक  अध्ययन  किया  यह  रिपोर्ट  1982

 में  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दी  गयी  इस  के  महत्वपूर्ण  निष्कर्षों  में  से  कुछ  निष्कर्ष

 हस  प्रकार  हैं  :

 (i)  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखानों  को  इस्पात  की  अत्याधुनिक  और  ज्यादा  कीमत  वाली

 मदों  का  अधिकाधिक  उत्पादन  करना

 (7)  इस्पात  कारखानों  के  लिए  कोयले  की  क्वालिटी  में  सुधार  करना  जरूरी

 (४)  विभिन्‍न  कारखानों  में  प्रत्येक  टन  इस्पात  के  उत्पादन  पर  कोककर  कोयले  का  निवल
 इस्तेमाल  तुलनौय  होना

 (iv)  इस्पात  कारखानों  को  ऊर्जा  संरक्षण  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  देना

 (१  )  पूजीगत  निवेश  पर  विचार  करते  समय  प्राथमिकता  आदान-भरण  में  सुधार  के  कार्य
 को  दी  जानी

 (vi)  इस्पात  के  उपभोक्ता  मूल्यों  में  इस्पात  कारखानों  की  प्रतिस्थापन  लागत  के  लिए
 मोटे  तौर  पर  व्यवस्था  की  जानी

 स्टाकयार्डों  से  इस्पात  की  अपनी  आवश्यकता  की  सामग्री  लेने  वाले  ग्राहकों  से
 स्टाकयाडे  में  वस्तुसूची  रखने  की  लागत  ली  जानी  और

 औद्योगिक  लागत  और  मूल्यन  ब्यूरो  द्वारा  लागत  संबंधी  किया  गया  अध्ययन

 सतत्‌  आधार  पर  अद्यतन  किया  थाना  बाहिए  ।

 मुख्य  उत्पादकों  की  निवल  प्राप्ति  अनेक  अन्य  देशों  में  इस्पात  के  लिए  देशीय  मूल्यों
 के  अनुरूप  है  ।

 इस्पात  के  अ्तंमान  मूल्यों  में  उत्पादन  की  वतंमान  लागत  शामिल

 सरकारो  क्षेत्र  के  इस्पात  स  यंत्रों  के  विस्तार  कार्यक्रम  में
 समय  भौर  लागत  का  अपव्यय

 2949.  श्री  सत्येख्रा  नारायण  क्‍या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्स्तार  कार्यक्रम  में  समय  और  लागत  का क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  के
 भारी  अपव्यय  हुआ
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 इसमे  ?  क्या  कारण  भौर

 क्‍या  इस  अपवज्यय  को  कम  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 इस्पात  विभाग  में  राज्य-संत्री  के०  नटवर  :  से  सरकारी  क्षेत्र  के

 इस्पात  करखानों  कीं  विस्तार  योजनाओं  की  अनुमोदित  चालू  करने  की  संभाव्य  तारीख

 स्वीकृत  तथा  संशोधित  लागतों  का  व्योरा  इस  प्रकार  है  :

 ।  |  रुपए )

 इकाई/योजना  चांलू  करने  की  समय  सूची  स्त्रीकृत  लागत

 मूल  अनुमान  संभा  मूल  संशोधित

 में  परिकल्पित  तिथि

 थोकारो

 इस्पश्त  कारखाना

 40  लाख  टन  तक  947.24  16377.550

 बिस्तार  1979  1985

 उपयु कत  राशि  में
 ठंडी  चेलन  मिल  1982  1987  शामिल  है  ।

 भिलाई  इस्पात
 का  रखाना

 40  लाख  टन  937.78  1600.48

 तक  विस्तारचरण  1  1981  1986

 40  लाख  टन
 :

 उपयुक्त  राशि  में  शामिल
 तक  विस्तारचरण-ा  1983  1987

 मिशन  इस्पात

 संयंत्र

 का  65.  !8

 विस्खार  कार्म  7985  1986

 परियोजना  के  लागत  अनुमानों  को  तैयार  करते  समय  विद्यमान  मूल्यों  पर
 रित  भावी  वृद्धि  के  लिए  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।
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 विलम्ब  मुख्यतः  उपस्करों  के  संभारकों  तथा  निर्माण  अभिकरणों  द्वारा  निर्धारित  समय-सूचरी
 के  अनुसार  कार्य  न  करने  के  कारण  हुआ  है  ।

 विलम्ब  के  लिए  उत्तरदायी  सभी  सम्बन्धि  अभिकरणीं  के  साथ  विभिन्‍न  स्तरों  वर  अक्सर

 की  जाती  हैं  और  कार्य  की  समीक्षा  की  जाती  है  तथ्य  इन  अभिकरफ्ों  को  इस  बात  के  लिए
 जोर  दिया  जाता  है  कि  वे  अपने  संसाधनों  में  वृद्धि  करके  तथा  अथक  प्रयासों  द्वाय  निर्शारित

 सूची  के  अनुसार  कार्य  करें  ।  इसके  अतिरिक्त  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न  उपक्रमों  तथा  विदेशी

 अभिकरणों  के  कार्यंकरण  की  जानकारी  संबंधित  मंत्रालयों  ओर  संगठनों  को  दी  जाती  है  दाक्कि  इन
 अभिकरणों  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाया  जा  सके  ।

 सरकारो  क्षेत्र  में  इस्पात  कार्यकारी  काहर  का  गठन

 2950.  भरी  सत्येन्द्र  मारायण  सिंह  :  क्‍या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  इस्पात  कार्ययारी  काडर  का  गठन  करने  पर
 विचार  कर  रही  है  :

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  क ेलिए  प्रशिक्षित  कार्यकारी  काडरों

 की  व्यवस्था  करने  के  लिए  अन्य  क्‍या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 हस्पात  बिभाग  में  राज्य  मन्त्री  के०  नटबर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठाता  ।

 गत  कुछ  वर्षों  के दोनान  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लि०  ने  विकास
 प्रशिक्षणਂ  की  एक  सुचारु  प्रक्रिया  बनायी  है  .  सामाम्व  विकास  कार्यक्रमीं  के  अन्य  संस्थानों
 और  व्यवसायी  निकायों  के  सहयोग  से  विशेष  कार्यक्रम  आयोजित  किए  जाते  प्रत्येक  कारखाने
 में  स्थित  की

 सुस्थानों
 ”  के  कार्यपालकों  को  प्रशिक्षण  देने  के  स्टील  अथारिटी  माफ

 इ'डिया  लिमिटेड  रांची  में  प्रबन्ध  प्रशिक्षण  संस्थानਂ  चला  रही  है  ।  यद्द  संस्थान  सरकारी
 क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  के  प्रबन्धकों  के  विकास  के  लिए  पूरी  तरह  समपित  है  ।

 भारतोय  भूबिज्ञान  सर्वेक्षण  विभाग  हारा  खनिज  स्रोतों  का  पता  लगाने
 के  लिए  भें  किया  गया  शर्यक्षम

 2951.  प्रो०  मिजिनलंग  कामसन  :  क्‍या  खाम  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 ५५
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 क्‍या  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा  खनिज  स्रोतों  का  पता  लागने  के  उद्देश्य
 से  मणिपुर  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खान  और  कोयला  मंत्री  बसंत  :  और  हां  ।  भारतीय

 भू-सर्वेक्षण  द्वारा  मणिपुर  में  किए  गए  सर्वेक्षण  के  फलस्वरूप  80  लाख  टन  सीमेंट-ग्रेड

 820  टन  रिफेक्ट्री-ग्रेड  क्रोमाइट  स्रोतों  तथा  कुछ  मात्रा  में  लिगनाइट  भंडारों  का  पता  चला

 राज्य  में  सर्वेक्षण  कार्य  अभी  भी  जारी  है  ।

 दिल्‍ली  में  1984  में  हुए  दंगों  से  प्रभावित  कम्पनियों
 को  जारो  किए  गए  विशेष  आयात  लाइसेंस

 2952.  भी  इख्ीजोत  गुप्त  ]
 क्रो  डी०  पो०  जवेजा  >  :  क्‍या  बाणिज्य  ओर  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 भरी  मनोरंजन  भक्त

 किः

 क्‍या  उन  कम्पनियों  को  विशेष  आयात  लाइसेंस  जारी  किये  गये  जिनकी  आयातित
 मशीनें  दिल्ली  में  1984  में  हुये  दंगों  के  दोरान  क्षतिग्रस्त  हो  गयी

 यदि  तो  किन-किन  कंपनियों  को  पांच  लाख  रुपए  से  अधिक  धनराशि  के  ऐसे
 लाइसेंस  दिये  गये

 कया  क्षति  की  उचित  जांच  की  गई

 यदि  तो  किसके  ओर

 (४)  क्‍या  इन  लाइसेंसों  को  आयात  शुल्क  से  छूट  दो  गई  है  ?

 जानिण्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ए०  :  जी  हां  ।

 नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  जाते  हैं  ।

 जे
 (7)  जी

 सभी  मामलों  में  पुलिस  प्रकाधिकारियों/बीमा  कंपनियों  को  की  गई  रिपोर्टों  की
 प्रतियां  प्रस्तुत  की  गईं  ।  आयात  की  अनिवायंता  प्रायोजित  करने  वाले  प्राधिकारियों  द्वारा  प्रमाणित
 को  गई  तथा  घरेलू  दृष्टि  से  किलियरेन्स  डी०  जी०  टी०  डी०  द्वारा  दी  अनुबन्ध  के  क्रम  संख्या

 ह
 रा

 ह्वै
 #
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 वनिनन>मम-म-म-म-म_-म-ममन_+-+-

 1  से  4  पर  दिए  गए  चार  मामलों  में  बीमा  कंपनियों  तथा  चार्टड  इंजीनियरों  से  नुकसान  के

 सत्यापन  के  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  किए  गए  ।

 (४)  अनुबन्ध  के  क्रम  संख्या  5  और  6  पर  दिए  गए  दो  मामलों  में  आयात  लाइसेंस  राजस्व

 विभाग  द्वाश  जारी  की  गई  अधिसूचना  के  अनुसार  आयात  शुल्क  की  रियायती  दर  के  पृष्ठांकन  के
 साथ  जारी  किए  गए  ।  अन्य  मामलों  इस  प्रकार  की  सुविधा  के  लिए  आवेदन  विचाराधीन  हैं  ।

 विवरण

 (1)  मैससं  प्योर  ड्रिक्स  नई  दिल्‍ली  ।

 (2)  मैसस  मोहन  मशीन्‍्स  नई  दिल्‍ली  ।

 (3)  मैसस  कूल  क्राउन  कॉकर्स  प्राइवेट  नई  दिल्‍ली  ।

 (4)  मससे  सी०  जे०  क्राउन  कॉमंस्‌  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  प्राइवेट  नई  दिल्‍ली  ।

 (5)  मैसस  दिल्ली  कूलसं  प्राइवेट  नई  दिल्ली  ।  *

 (6)  मैससं  कटना  फूड  हण्डस्ट्रीज  प्राइवेट  नई  दिल्ली  ।

 कपड़ा  मिलों  का  अम्द  होना

 2953.  भी  हन्मान  मोललाहु  ]
 श्री  टीौ०  बाला  गोड़_»  :  क्‍या  बाणिज्य  ओर  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करो  आर०  एस०  भोये  |

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1981  से  1984  के  दोरान  देश  में  राज्यवार  कितनी  कपड़ा  मिलें  बन्द  हुईं  ?

 उक्त  अवधि  के  दोरान  सरकार  द्वारा  कितने  रुग्ण  कपड़ा  यूनिटों  को  अधिग्रहण  किया

 गया  और

 मिलों  के  बंद  होने  या  रुग्णता  का  क्‍या  कारण  था  ?

 पूर्ति  और  बस्टू  मंत्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  चग्द्र  झेखर  :  जो  सूती  वस्त्र  मिलें
 वर्ष  1981  से  1984  के  दोरान  किसी  भी  समय  बंद  उनका  राज्यवार  ब्यौरा  दर्शाने  वाला
 विवरण  संलग्न

 (&)  1981  से  1984  की  अवधि  के  दौरान  16  सूली  वस्त्र  मिलों  अधिग्रहण  किया  गया

 बंद  होने  या  रुग्णता  के  कई  कारण  हैं  जैसे  संयन्त्र  तथा  मशीनरी  का  वित्तीय
 कठिनाईयां  श्रमिक  समस्याएं  आदि  ।



 लिबित  उत्तर  12  1985

 तलसजजफससफलफक्‍नसससअय_ललस्‍

 विवरण

 उन  सूतो  वस्त्र  मिलों  का  राज्यवार  ब्यौरा  दर्शाने  वाला  विवरण

 जो  वर्ष  1981  से  1984  के  वोरान  प्रत्येक  वर्ण

 किसो  भो  समय  बन्द  थीं

 राज्य  1981  1982  1983...  984

 आन्ध्र  प्रदेश  1  4  6  7

 असम  1  2  —  _

 बिहार  1  2  न  गा

 गुजरात  4  4  9  22

 हरियाणा  7  4  1

 जम्मू  तथा  कश्मीर  न्ज्ः  ना  न+  —

 कर्नाटक  1  2  3  7

 मध्य  प्रदेश  4  2  —

 केरल  12  6  10  6

 महाराष्ट्र  8  47  9  3

 उड़ीसा  2  ||  न  1

 पंजाब  3  3  1  जप

 राजस्थान  4  6

 तमिलनाडु  54.  47  55  70

 उत्तर  प्रदेश  as  है  2  19
 पश्चिम  अंताल  5.  ||  4  4

 दिल्ली  न  2  2  4

 पॉडिबेरी  ||  |

 गोआ  --  _  __

 __120/  133 109  17)
 ।
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 आयकर  अधिभियम  को  घारा  पर  भ्रापतशि

 ]

 2954.  श्री  महेना  सिंह  :  क्या  विश्ष  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  औद्योगिक  यूनिटों/व्यापार  संगठनों/राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान

 आयकर  अधिनियम  में  धारा  शामिल  करने  से  उत्पन्न  किन्‍्हीं  आपत्तियों  अथवा  समस्याओं
 की  ओर  दिलाया  और

 यदि  तो  उन  आपत्तियों  को  दूर  करने  तथा  समस्याओं  का  निवारण  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  कर्मवाहो  की  जा  रही  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  जी  कुछ  अभ्यावेदन  नई
 धारा  43  थी  के  विरुद्ध  दिए  गए  ये  ।  इस  नई  धारा  को  वित्त  1683  के  द्वारा  आयकर

 अधिनियम  में  जोड़ा  गया

 सरकार  धारा  43  ख  के  उपबस्धों  में  संशोधन  करना  आवश्यक  नहीं  समझती  ।

 परिवहन  क्षेत्र  में  बंक  ऋणों  को  बसूलो

 2955.  अ्वेमती  जयन्तो  फ्टनायक  :  क्‍या  विल्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  परिवहन  क्षेत्र  जो  कि  ग्राह्य  के  लिए  प्राथमिकता  क्षेत्र  के  अन्तगंत  आता

 बैंक  ऋणों  की  वसूली  बहुत  कम  हुई

 यदि  तो  किध्रिन्न  राज्यों  में  परिक्हन  क्षेत्र  से  कितमे  प्रतिशत  वसूसी  हुई  ओर

 परिवहन  क्षेत्र  से  बँक  ऋणों  की  बेहतर  वसूली  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का

 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
 हम

 विस  मंत्रालय  यें  रात्य  मन्त्री  जनादत  :  से  भारतीय  रिजर्व  बक

 ने  सूचित  किया  है  कि  परिवहन  चालकों  से  अप्रिमों  की  वसूली  की  स्थिति  संतोषजनक  नहीं  है  ।

 भारतीय  रिजरव  बेंक  के  राज्यवार  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 भारतीय  रिजर॑  बैंक  ने  बैंकों  ने  बैंकों  से  यह  कहा  है  कि  वे  उधार  देने  के  सम्बन्ध  में  अपनी

 प्रक्रियाओं  और  मापदण्डों  का  कड़ाई  से  पालन  करें  ओर  उन  शर्तों  में  बिलकुल  ढील  न  दें  जिन  पर

 परिवहन  चाः  बकों  को  ऋण  दिए  जाते  हैं  ।  ऋणों  के  संवितरण  के  बाद  उन्हें  अपनी  निगरानी  ओर

 अनुवर्ती  कार्रवाई  कड़ी  कर  देनी  चाहिए  ।  बैंकों  विशेष  रूप  यह  सुनिश्चित  कश्ता  भाहिए

 223
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 _  +-  जाकानय-िजणभा  |  ——

 कि  उनके  पाप्ष  रहन  रखे  गये  वाहनों  का  ऋणकर्ताओं  द्वारा  बीमा  कराया  गया  कर  अदा  किए
 गये  हों  और  शाखा  अधिकारियों  द्वारा  नियमित  अन्तराल  के  बाद  वाहनों  का  निरीक्षण  किया

 भारत  में  नोबहन  कम्पनियों  को  बेंकों  द्वारा  विए  गए  ऋण

 2956.  शीमती  अयम्ती  पटनायक  :  क्‍या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  भारतीय  बैंकों  ने  भारत  में  तथा  विदेशों  में  नोबहन  कम्पनियों  को  जहाजों  की

 खरीद  के  लिये  ऋण  दिए

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  ऋण  किन-किन  भारतीय  बैंकों  ने  दिये  और

 उपयु  क्‍त  प्रयोजन  के  लिए  कित-किन  नौवहन  कम्पनियों  को  भारतीय  बेंकों  द्वारा  ऋण

 दिए  गए  हैं  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  ओर  भारत  की

 कम्पनियों  द्वारा  विदेशों  स ेजहाज  खरीदने  के  लिए  सहायता  देश  के  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा

 स्क्रीम  के  अन्तगंत  विदेशों  स ेजहाजों  की  खरीद”---नामक  योजना  के  अन्तगंत  दी  जाती  भारतीय

 स्टेट  बैंक  आफ  बैंक  आफ  इण्डिया  ओर  सेंट्रल  बेंक  आफ  इंडिया  इस  स्कीम  को  चला

 रहे

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सूचना  के  1977
 जब  यह  स्कीम  शुरू  31-10-1984  तक  विभिन्‍न  नौवहन  कम्पनियों  को  उपयुक्त  स्कीम  के

 अन्तगंत  मंजूर  किए  गए  ऋणों  और  संवितरित  ऋण  राहि  के  सम्बन्ध  में  सूचना  संलग्न  विवरण  में

 दी  गई

 विवरण

 31  1984  को  स्कोस  के  अस्त्गत  विदेशों  से  जहाजों
 की  खरोदਂ  के  अधोन  मंजर  किए  गए  ऋणों  ओर  संवितरित

 ऋण  राशि  के  सम्बन्ध  में  सूचना

 न  _  ___

 ऋ्रम०  जहाज  कम्पनी  का  नाम  मंजूर  वितरित

 सं०  राशि  राशि

 1  2  3  4

 fafa  सिपिंग  कारपोरेशन  आफ  30743.76  29203.51

 इंडिया  बम्बई

 2.  चोगले  स्टीमशिप्स  बम्बई  2127.10  2007.73
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 गण

 1  2  3  4

 3...  इस्सार  बल्‍्क  करियस  लि०  2065  06  2065.06

 4...  गर्बारे  शिपिंग  कार्पोरेशन  लि०  बम्थई  807.52  807.59

 5.  पंचशील  शिपिंग  कलकत्ता  183.58  183.50

 6.  सिधिम  स्टीम  नैवीगेशन  कं०  £980.38  1086-38 38
 बम्बई

 7...  रत्नाकर  शिपिंग  कं०  कलकत्ता  1134.75  1134.75

 8.  ठाकर  शिपिंग  बंबई  366.23  366.23

 9...  तोलानीं  शिपिंग  बंबई
 435.80  425.80

 10...  इंडरोेसैनिक  शिर्फिग  कं०  लिमिटेड  बंबई  884.74  304.74

 छेकथ  शिपिस  बंजई  492.78  82.7%  11603

 12.  मुगल  लाईन  बम्बई  1936.15  1936.15

 13.  सागर  शिपिंग  कं०  1358.18  1358.18
 मैससे  सुरिन्द्ना  ओवरसीज  ब्रि०
 कलकत्ता  के  साथ  मिला  दी  गई

 14.  शुजवाला  शिपिंग  अम्बई  78,51  78.51

 15.  इंडिया  स्टीम्र  शिप्स्न  कलकत्ता  1399-49  4309.79

 6.  हिनेंग्रो  लाइंस  कलकत्ता  43:73  45:73

 17.  कर्ताटक  शिपिंग  कापरिशन  224.47  224.47

 46...  हेड  नेकीमेन  लि  365.90  265,99

 19.  सुरैन्द्रा  औबरसीज  कलकत्ता  2569.94  1751.47

 20...  स्ट्रीम  लाईन  शिपिंग  बम्बई  75.47  75.47

 शव  साशण  इंडिया  शिपिन  1825.71  1825.71
 सद्ास
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 1  2  3  4...

 22.  वरुण  शिपिंग  बम्बई  132.32  135.32

 23...  डेम्पो  स्टीमशिप्स  लि०  106.93  106.93

 24...  निलहात  शिपिंग  बम्बई  270.00  _

 25.  अरबियन  शिरण्गि  कं०  कलकत्ता  24.00  न

 26...  हिमालय  शिपिंग  कलकत्ता  264.00
 न

 4922...

 परिवार  पेंहन  योजना

 2957.  स्री  एन०  बो०  रत्नम  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  परिवार  पेंशन  1964  उन  लोगों  पर  भी  लागू  की  गई  है  जो  1964  ते

 पूर्व  सेवानिवृत्त  हो  गये

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  वे  पेंशनभोंगी  इस  योजना  को  उन  पर  भी  लागू  किये  जाने  के  लिये  आंदोलन

 करते  और

 यदि  तो  इस  योजना  को  अभी  तक  उनके  लिये  लागू  न  करने  के  क्या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  नहीं  ।

 पेन्शन  अथवा  पारिवारिक  पेन्शन  का  दावा  सरकारी  कर्मचारी  के  सेवा-निवृत्त  होने
 अथवा  मृत्यु  जैसे  भी  स्थिति  के  समय  लागू  नियमों  की  व्यवस्थाओं  द्वारा  विनियमित  होता

 पारिवारिक  पेन्शन  योजना  1964  को  1-1-1964  से  लागू  किया  गया  था  और  तदनुसार  ऐसे
 सरकारी  कर्मचारी  जो  उक्त  तारीख से  पूर्व  सेवा-निवृत्त  हो  चुके  थे अथवा  जिमकी  मृत्यु  हो  चुकी

 के  परिवारों  को  इस  योजना  के  अन्तगंत  परिवारिक  पेन्शन  स्वीकृत  नहीं  की  गई

 हां  ।

 इसके  कारणों  का  उपयुक्त  पैरा  में  उल्लेख  किया  गया  कुछ  ऐसे
 शोगों  जो  प्रश्नाधीन  पेन्शन  के  लिए  पात्र  नहीं  पारिवारिक  पेन्शन  1964  के  लाभों
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 का  दावा  करते  हुए  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  में  एक  रिट  वाचिका  दायर  को  है  तथा  उच्चतम

 न्यायालय  के  निर्णय  की  प्रतीक्षा

 केग्ीय  सरकार  हारा  राज्य  सरकारों  को  दिया  गया  धन

 2958.  श्री  एम०  बो०  रत्नम  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  से  सज्य  सरकारों  को  बास्तव  में  कितनी

 राशि  देय

 केन्द्रीय  सरकार  नेਂ  राज्यों  को  वास्तव  में  कितनी  राशि  दी  और  केन्द्र  द्वारा  राज्यों  का

 घन  के  वितरण  हेतु  क्या  सिद्धांत  अपनाये  जाते

 क्‍या  कुछ  ऐसे  राज्य  हैं  जिनको  देय  राशि  से  अधिक  घन  दिया  गया  था  और  कुछ
 राज्यों  को  देय  राशि  से  कम  धन  दिया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बित्स  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  अलादंसग  :  और  दो  विवरण-पत्र सभा
 पटल  पर  रखे  जाते  हैं--विवरण-एक  राज्य  सरकारों  को  देय  और  वास्तव  में  दी  गई  कुल  राशि

 को  दर्शाता  है  और  विवरण-दो  में  केन्द्र  द्वारा  राज्यों  को  निधियों  के  वितरण  के  सिद्धान्तों  का  उल्लेख

 किया  गया

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 कण»

 विवरण-दो

 योजना-भिन्‍न

 करों  में  हिस्सा  :  केन्द्रीय  करों  उत्पादन  शुल्क  और  सम्पदा  में  शमोर
 रेलवे  यात्री  किरायों  के  स्थान  पर  सांविधिक  सहायता  अनुदान  और  सहायता

 राज्यों  के  संसाधनों  के  योजना-भिन्‍न  अन्तरण  के  बहुत  बड़े  भाग  के  रूप  में  होते  का  वितरण
 आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  किया  जाता  है  ।  भूकम्प  के  अतिग्लि

 जैसी  प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण  हुए  कष्ट  से  राहत  देने  के  लिए  योजना-भिलन  अनुदान  हि

 आयोग  को  सिफारिशों  के  अनुसार  दी  जाती  जिसमें  केन्द्र  से  योजना-भिन्‍न  अनुदाव  के

 सीमानत  धन  से  अधिक  व्यय  किये  गए  कुल  व्यय  का  75%  शामिल  होता  अन्य  योजना  एिः

 जिनकी  राशि  बहुत  कम  होती  सामान्यतः  वस्तुप्रक  मानदण्डों  के  आधार  पर  आर्वोट

 की  जाती  हैं  ।  छोटी  बचतों  की  वसूली  की  तुलना  में  राज्यों  को  ऋण  प्रत्येक  राज्य  में  मंत्राहि

 छोटी  बचतों  को  निवल  वसूली  के  2/3  की  सीमा  तक  दिए  जाते  हैं  ।

 योजना-गत

 राज्य  की  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  साहयता--चौथी  योजना  अवधि  (1969-74)  र

 आरम्भ  से  ही  राज्य  की  योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  का  आबंटन  गाडगिल  फ्ामृते
 आधार  पर  किया  जाता  रहा  हैं  जिसे  छठी  पंचवर्षीय  योजना  1680-85  5  के  प्रारूप  का  अनुमोःः
 करते  समय  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  संशोधित  किया  गया  इस  संशोधित  फानेः

 अन्तगंत  8  विशेष  श्रेणी  के  राज्यों  की,--जिसमें  हिमाचल  कणीएए
 सिक्‍कम  और  त्रिपुरा  शामिल  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  तिए  एक

 मुश्त  राशि  अलग  रख  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  की  शेष  राशि  का  वितरण  बाकी  बचे  |३

 राज्यों  में  निम्न  प्रकार  किया  जाता  है  :--

 1.  60%  जनसंख्या  के  आधार  पर

 2.  20%  प्रति  व्यक्ति  आय  के  आधार  पर  केएल  उन्हीं  राज्यों  को  जिनकी  प्रति  थहि

 आय  राष्ट्रीय  औसत  से  कम  हैं  ।

 WA  कः  के  अ  धर 3.  10%  कर  प्रयास  के  आधार

 4.  10%  राज्यों  की  विशेष  समस्याओं  के  लिए  ।

 केन्द्र  ढ्वारा  प्रायोजित  और  केन्द्रोय  क्षेत्र  की  स्कोमें--ये  वे  स्कीमें  हैं  जहाँ  केन्द्र  उनके  रा

 महत्व  के  कारण  पहल  करता  सम्बन्धित  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तावित  और  गर्ग

 आयोग  द्वारा  अनुमोदित  और  अधिकांशत:ः  केन्द्र  द्वारा  वित्त-पोषित  ये  स्कीमें  राज्यों  हए
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 की  जाती  इन  दो  प्रकार  की  स्कीमों  में  मामूली  सा  अन्तर  है  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 केन्द्र  और  राज्यों  दोनों  ही  द्वारा  वित्त  पोषित  की  जाती  हैं  जब्बनकि  केन्द्रीय

 मै  स्लीमों  का  शत-प्रतिशत  वित्त  पोषण  केन्द्र  द्वारा  किया  जाता

 ।
 बैंकों  द्वारा  बेक  ड्राफ्टों  पर  भुगतान  न्‌  करना

 2959.  श्री  विष्णु  मोदी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ग्राहकों  द्वारा  जमा  कराये  गये  बैंक  ड्राफ्टों  पर  देश  में  बेंक  भुगतान  नहीं  कर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  ग्राह
 जमा  कराये  गए  बैंक  ड्राफ्ट  बैंकों  अदायगी  किए  बिना  लौटा  दिए  जाते

 यदि  हां  तो  बैंक  ड्राफ्टों  पर  अदायगी  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  नीति
 '

 |  और  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  नीति  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  बेंक  ग्राहक  सेवा  के  सम्बन्ध

 प्रें  गठित  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों  के  अनुसार  भारतीय  रिजवं॑  बैंक  ने  बैकों  को  यह  परामर्श

 दिया  है  कि  ड्राप्टों  का  भुगतान  करने  से  केवल  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जाना  चाहिए  कि

 इम्बन्धित  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बकों  द्वारा  प्र:यः  यह  प्रक्रिया  अपनाई

 ज्रारही

 इस  सम्बन्ध  में  यदि  भारतीय  रिजवं  बैंक  या  सरकार  के  ध्यान  में  कोई  विशेष  शिकायत

 माई  जायें  तो उपचारात्मक  कारंवाई  के  लिए  उनकी  जांच  की  जा  सकती

 कोयले  पर  रायल्टी  की  दर  में  संशोधन

 अनुवाद  |

 2960.  श्री  ललितेश्वर  शाही  :  वया  खान  और  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ;

 1972-73  से  अब  तक  कोयले  पर  रायल्टी  की  दर  में  कितनी  ब।र  संशोधन  किया

 गया  और  कितना  संशोधन  किया

 रायल्टी  के  संशोधन  का  कोयले  के  मूल्य  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा
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 बतंबान  कालूम  में  रायटटी  में  किठने  समय  के  बाद  संशोधन  की  कागस्था  और

 पिछले  12  वर्षों  के  दोरान  कोयले  के  मुल्यों  में  कितनी  बार  और  कितना  संशोष्ठन
 किया  गया  ?

 खान  ओर  कोयला  मंत्री  बसंत  :  वर्ष  1972  से  अब  तक  कोयले

 पर  रायर्टी  की  दर  में  संशोधन  दो  बार  अर्थात  1-8-1975  और  13-2-1981  को  किक  भ्रया

 दिनाक  1-8-1975  से  अभावी  रायरटी  की  दर  ₹०  1.00  प्रद्षि  टन  से  ६०  5.00  प्रति  टन  के

 बीच  थी  ओर  13-2-1981  से  प्रभावी  रायल्टी  की  दर  र०  2.50  प्रति  टन  से  र०  7.00  प्रति

 टन  के  बीच  थी  ।

 कोयले  पर  रायल्टी  को  राशि  कोयला  कंपनियाँ  कोयले  के  उपभोक्ताओं  कंन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  कोयले  की  खान-मुहाना  कीमतों  के  अतिरिक्त  ले  लेती  हैं  और  फिर  उसे

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  देती  कोयले  पर  रायल्टी  की  दरों  में  संशोधन  का  भार

 भोद्त॥आबों  प्र  अ्रश्चिक  नहीं  रहा  है  ।

 खान  एवं  खनिज  और  1957  की  घारा  9  (3)  से
 केन्द्रीय  सरकार  को  यह  शक्ति  प्राप्त  हे  कि  वह  चार  वर्षों  की  अवधि  के  दोराब  एक  बार  खनिजों
 पर  रायल्टी  की  दर  बढ़ा  या  घटा  सकती  है  ।

 राष्ट्रीयक एम  के  बाद  कोयले  की  ओसत  खाल  मुहाता  कीशठों  में  छः  द्वार  प्ंक्रोप्ज़
 किया  गया  यह  संशोधन  विस्तलिखित  हैं  :

 किनलनजजजन++++्पप5भ।/:/।»>।फ।  या  या पययया।ख।दाख।खभ:ध३ढप0ढि0िप्िैैभभजह "7"  ४+++क6स  -++
 संशोधन  की  तारीख  निम्नलिखित  कम्पनियों  द्वारा  उत्पादित  को  यले  की  बोझ

 खान-मुहाना  कीमत  प्रति  टन

 _
 कोल  इंडिया  |  खि०  को०

 कं०  लि०

 1-4-1974  रु०  47.50  रु०  50.50

 1-7-1985  रु०  64.92  रु०  67.65

 17-17-1979  रु०  101.18  २०  99.92

 14-2-1981  रु०
 128.02  र०  136.85

 27-5-1982  रु०  145.90  ३०  154,75  ,

 8-1-1984  _
 7०

 18300  १०  192,00
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 गनॉीतनरन  सपना  +++3+3+-+न्‍+  नी  33  -  +  हाथ

 कोयला  लानों  में  प्रति  व्यक्षि  शिफ्ट  उत्पादन

 2961.  भ्रो  ललितेश्वर  शाहो  :  क्या  खान  ओर  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 अन्य  कोयला  उत्पादक  देशों  की  तुलना  में  हमारी  कोयला  खानों  में  प्रति  व्यक्ति  शिफ्ट

 उत्पादन  क्‍या  और

 मौजूदा  परिस्थितयों  में  इसे  किस  प्रकार  बढ़ाया  जां  सकता  है  ?

 खान  और  कोयला  भम्त्री  बसेत  :  (  और  कोल  इण्डिया  लि०

 की  कोयला  खानों  में  और  सिंगरेनी  कोलियरीज  कं०  लि०  में  1984-85  1984

 के  दौरान  प्रति  व्यक्ति  प्रति  पाली  औसत  उत्पादन  निम्नलिखित  हैं  :

 को  ०  ई०  लि०  सि०  कौ  कं  लि०
 0.%1  0.67

 परन्तु  अन्य  उन्‍नत  कोयला  उत्पादक  देशों  के  कोयला  उद्योग  में  उत्पादकता  भारत  की  अपेक्षा
 अधिक  है  |

 विद्यमान  परिस्थितियों  में  भारत  में  उत्पादकता  में  वृद्धि  निम्नलिखित  तरीकों  से  की  जा
 सकती  है  :--

 (1)  यंत्रीकरण

 (2)  उन्नत  प्रौद्योगिकी

 (3)  बेशी  मजदूरों  को  अन्यत्र  काम  पर

 (4)  अधिक  ओपेनकास्ट  खनन  और

 (5)  कोयला  खातों  में  काम  की  दशाओं  में  सुघार  लाकर  ।

 हिलुस्तान  डायमंस्ड  कार्परेंशन  के  कार्यक्रण  का  पुनरोक्षण

 2962.  भर  औ०  कें०  कया  धा्जिश्य  और  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  डायमण्ड  कार्पोरेशन  ने  उन  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  की  है  जिनके  लिए
 इसे  स्थापित  किया  गया

 क्‍या  इसके  कार्य  करने  के  तरीके  में  कोई  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  डायमंड

 ट्रेडिग  क।पोरेशन  जैसे  एकाधिकारवादी  संभरक  पर  इसकी  निर्भरता  जा  सके
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 क्‍या  डायमण्ड  ट्रेडिंग  कार्पोरेशन  के  सभी  परीक्षण  करने  वाले  गुजरात
 के  रहने  वाले  हैं  और  बम्बई  में  उनका  हीरों  का  व्यापार

 क्‍या  सरकार  का  हीरे  के  आयात  और  निर्यात  से  एकाधिकार  को  समाप्त

 करने  के  लिए  कोई का  रंवाई  करने  का

 (2)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 थानिज्य  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  भनत्री  पी०  ए०  :  जी  हां  ।

 हिन्दुस्तान  डायमण्ड  कंपनी  खुले  बाजार  से  भी  अपरिष्कृत  हीरे  खरीदती

 से  बम्बई  के  हीरा  व्यापार  में  डायमण्ड  ट्रेंडिग  कम्पनी  से  अधिकांश  परीक्षण  करने

 वाले  गुजरात  में  उद्यमकर्ताओं  को  पूरे  देश  में  नीति  के  अनुसार  हीरों  का  व्यापार  करने  की

 स्वतन्त्रता

 राज्य  व्यापार  निगम  हारा  केख्द्र  सरकार  द्वारा  निर्धारित  निम्मतम  मूल्य  पर  तम्बाकू
 न  खरीदा  जाना

 2963.  भ्रो  बेझवाड़ा  पापों  रेडडो  :  गया  वाणिज्य  और  पृतति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृषा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्य  व्यापार  निगम  केन्द्र  सरकार  द्वारा  निर्धारित  तम्बाकू  के  निम्नतम  मूल्य  पर

 तम्बाक्‌  की  खरीद  न  करके  तम्बाकू  का  उत्पादन  करने  वाले  किसानों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के

 अपने  दायित्व  को  निभाने  में  असफल  रहा

 क्या  तम्बाक्‌  उत्पादन  किसान  संकट  में  हैं  और  उन्हें  निर्यातकों  की  दया  पर  छोड़

 दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सकारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 बाजिक्य  मस्जालय  में  राज्य  मस्त्रो  पो०  ए०  :  राज्य  व्यापार  निगम  ने

 पहले  तम्बाकू  उस  समय  खरीदा  था  जब  बाजार  में  संकट  था  ।  नीलामी  प्रणाली  आरम्भ  होने  से

 तम्बाकू  बोर्ड  अगर  कोई  बोली  देने  वाला  नहीं  होता  है  तो  नीलामी  मं  चों  पर  न्यूनतम  समर्थन  कोमतों

 पर  स्वयं  तम्बाकू  की  खरीदारी  कर  रहा  है  ।

 तस्बाक्‌  कृषक  निर्यातकों  की  दया  १२  निर्भर  नहीं  हैं  क्योंकि  तस्बाक्‌  बोर्ड  बाजार  स्थिर
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 करने  के  लिए  अवशिष्ट  तम्बाकू  की  खरीदारियां  करने  के  लिए  बाजार  में  हस्तक्षेप  भी  कर  रहा

 है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  में  कृष्णा  टेफ्सटाइल  मिल्स  का  अम्द  होना

 |
 2964.  श्री  विष्णु  मोदो  :  क्या  बाणिक्य  ओर  पृर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  राजस्थान  में  कृष्णा  टैक्सटाइल  मिल्स
 को  वर्ष  1983  से  बन्द  कर  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 पूति  ओर  वस्त्र  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  चन्द्र  शेखर  :  तथा  जी

 है  ।

 कृष्णा  टेक्सटाइल  व्यावर  को  पुनः  आरम्भ  करने  के  लिए  पहल  मुख्य  रूप  से

 राजस्थान  सरकार  को  करनी  जिसका  इस  समस्या  की  ओर  ध्यान  है

 बिक्री  कर  समाप्त  करने  हेतु  आल  इंडिया  फुडप्रेन्स  डोलर्स

 एसोसिएशन  से  अध्यावेदम

 ]
 2965.  श्रो  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  क्‍या  बिल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  आल  इण्डिया  फुडग्रेन्‍्स  डीलर  दिल्‍ली  के  परिसंघ  की  ओर

 से  प्रधान  मन्‍्त्री  के  नाम  दिनांक  22  1985  का  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इसमें  दिए  गए  सुझावों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 उस  पर  कैगा  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बिस  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  जनादंग  :  से  अखिल  भारतीय

 खाद्यान  व्यापारी  संघ  दिल्‍ली  के  महासंघ  से  केन्द्रीय  वित्त  मन्त्री  को  सम्बोधित  7  फरवरी  1985  का

 एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  था  जिसके  साथ  प्रधान  मन्त्री  को  22  जनवरी  1985  को  लिखे  गए  पत्र  की

 एक  प्रति  संलग्न  की  गई  उपरोक्त  22  जनवरी  1985  के  पत्र  के  साथ  प्रधान  मन्‍्त्री  को  14
 जनवरी  1985  को  लिखे  गए  पत्र  की  संलग्न  प्रति  में  महासंघ  ने  दालों  तथा  तिलहमों  पर  .  ,

 से  बिक्री  कर  समाप्त  किये  जाने  का  अनुरोध  किया  है  ।
 ध
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 अननन  अन्‍जचचनानणना  अिि७अ-जज---ना थ४ ++  ता

 आंकि  बिक्नी  कर  मुख्यतः  राज्य  कराधान  का  विषय  है  इसलिए  बिक्री  कर  प्रश्नाली  में  कोई
 भी  संशोधन  राज्यों  के  साथ  परामर्श  तथा  उनके  सहयोग  से  किया  जा  सकता  फिलहाल  सरकार
 का  दालों  तथा  तिलहनों  पर  से  बिक्री  कर  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 उच्चोगों  को  राग्ण  होने  से  कचाते  के  लिए  स्थतन्त्र  परामश्नदाता  संगठनों  से  सहायता

 2966.  झरो  महेन्द्र  सिह  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वित्तीय  संस्थान  किसी  उद्योग  को  रुप्ण  घोषित  होने  से  बचाने  के  लिए  स्वतन्त्र

 परामज्लेदाता  संगठनों  से  सहायता  ले  रहे

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  संगठनों  की  सहायता  लेने  की  क्‍या  कस्तोटी

 क्‍या  वित्तीय  किस्री  उद्योग  से  रुप्ण  घोषित  होने  ओर  बन्द  होने  स्रे  पहले  समय
 पर  कार्यवाही  कर  रहे  ओर

 (७)  क्या  रुग्ण  एककों  की  संख्या  बढ़  रही

 वित्त  भत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंन  :  और  वित्तीत  संस्थाएं  रुग्ण

 एकुकों  के  तकनीकी-आशर्थिक  सक्षमता/निदान  अध्ययन  करने  और  या  इन  अध्ययनों  की  जांच  करने  के

 लिए  आवश्यकतानुसार  परामशंदाता  संगठनों  की  सहायता  लेती  हैं  ।  ये  परामशंदाता  प्रायः  इन
 ध्॑ंस्थाओं  द्वारा  रखे  गए  पैनलों  में  से  लिए  जाते  हैं  ।

 ह

 सरकार  की  नीति  के  अनुसरण  वित्तीय  संस्थाओं  से  प्रारम्भ  में  ही  किसी  औद्योगिक

 एकक  की  रुग्णता  का  पता  अथं  क्षमता  का  अध्ययन  करने  ओर  ऐसे  एककों  की  सहायता  करने

 की  अपेक्षा  की  जाती  है  जो  सम्भावी  दृष्टि  से  सक्षम  माने  जाते  हों  ।  इस  प्रयोग  के  लिए  संस्थाओं  में

 ओऔद्योगिक  एककों  के  लेखाओं  पर  विभिन्‍न  स्तरों  पर  ओर  विभिन्न  अवस्थाओं  में  लगाताश  नजर

 रखने  की  व्यवस्था  है  ।

 अखिल  भारतीय  वित्तीय  संस्थाओं  अर्थात्‌  भारतीय  औद्योगिक  विकास  भारतीय
 ओद्योगिक  वित्त  भारतीय  ऋण  और  निवेश  भारतीय  ओऔद्योगिक  पुननिर्माण  बैंक
 भारतीय  जीवन  बीमा  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  और  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  खर ेसहायता
 प्राप्त  करने  वाले  रुणण  एककों  की  संख्या  दिसम्बर  1982  के  अन्त  में  275  से  बढ़कर  दिसम्बर
 1983  के  अन्त  में  314  हो  गयी  ।

 इंडियन  टोबेको  कम्पनी  के  बिरद्ध  निर्णय  हेतु  विचाराधोत  माम्रले

 2967.  थी  एम्र०  रघुमा  रेड्डी  :  क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  टोबेको  कम्पनी  के  विरुद्ध  निर्माण  हेतु  विचाराधीन  मामले  के  सम्बन्धों  में
 सीमा  शुल्क  और  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  ने  कोई  प्रगति  की

 ः
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 किन  कारणों  से  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  उन  सम्बद्ध  समाहर्ताओं  द्वारा  इन  मामलों

 में  निर्णय  नहीं  किया  जा  सका  जिन्होंने  अपने  अधिकार  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  इण्डियन  टोबेको  कम्पनी  को
 कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किए  और

 वे  विशेष  कारण  क्‍या  हैं  जिनसे  सरकार  ने  केन्द्रीयकृत  न्‍्यायनिर्णय  के  लिए  यह  मामला

 महानिदेशक  को  सौंपा  ?

 विस  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंसल  तिरीक्षण  तथा
 लेखा-प  सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  द्वारा  मामले  सम्बन्धी  रिकार्डों  की  छानबीन
 की  जा  रही

 और  आमतौर  पर  मामलों  का  न्यायनिर्णबल  सम्बन्धित  समाहर्ताओं  द्वारा  किया

 जाता  जहां  पर  निर्माता  के  पास  अलग-अलग  क्षेत्राधिकारों  में  एक-जैसे  माल  का  निर्माण

 करने  का  कोई  कारखाना  होता  ऐसे  मामलों  के  न्वायनिर्णयन  का  काम  एक  हो  प्राधिकारी  को

 सौंपा  जाता  है  ताकि  समानता  लाई  जा  सके  ।  में०  इण्डियन  टोबेको  कम्पनौ  के  देश  में  पांच  स्थानों

 पर  सिगरेट  निर्माणकारी  एकक  हैं  ।  शेल्क-निर्धारणीय  मूल्य  का  निश्चय  करने  से  सम्बन्धित  मामलों

 उन  पर  न्यायनिर्णयन  हेतु  निरीक्षण  महानिदेशक  को  दे  दिया  गया  है  ताकि  एक  समान  दृष्टिकोण
 अपनाया  जा  सके  क्‍योंकि  इन  मामलों  में  एक-जैसे  मुह  अन्तप्रंस्त  हैं  ।

 सियेटिक  और  रिज्रेन  टेटिश्फाइवरਂ  का  निर्माभ  ओर  आयात

 2968.  श्री  ०बी०  सोमनारीसकरा  राज़  :  क्‍या  बाणिज्य  और  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारत  में  वर्ष  1982-83  के  दोरान  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  का  सिंथेटिक

 और  फाइवरਂ  बनाया  गया  और  विदेशों  से  भामात  किया

 क्‍या  इस  बात  का  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  कि  कपड़ा  उद्योग  और  हृथ्करघा  उद्योग

 पर  हाथ  से  बने  कपड़ों  का  क्‍या  प्रभाव  पड़ा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और
 यदि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिश  की

 गई  तो  वे  क्‍या  हैं  !

 पूति  और  वस्त्र  मस्त्री  चर  बोलर  :  एक  विवरण  पंलग्न

 तथा  सरकार  इस  विषय  पर  किसी  भी  विशिष्ट  अध्ययन  से  अवगत  नहीं
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 2969.  डा०  कृपासिभु  भोई  :  क्‍या  बिक्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1984  में  रेलवे  पासंल  नई  दिल्‍ली  में  आसाम  मेल  से  लाई  गयी
 चीनी  टोचें  प्राप्त  हुई  थीं  और  सूचना  मिलने  पर  रेल  अधिकारियों  ने  उन्हें  जब्त  कर  लिया

 कया  उक्त  पावतियों  में  माल  भेजने  वाले  कल्पित  और  जाली  पाए  गए  और  जिन्हें  ये
 सामान  भेजा  गया  वे  उपलब्ध  नहीं

 क्‍या  ऐसे  सामाचार  मिले  हैं  कि  असली  मालिक  रेलवे  के  कर्मंचारी  और  रेलवे  के

 पूरब  कर्मचारी  थे  ओर  जिन्होंने  माल  को  बदलने  का  प्रथास  किया

 कया  ऐसे  समाचार  भी  हैं  कि  वे  ही  व्यक्ति  पहले  भी  नकली  नामों  से  तस्करी  का
 सामान  प्राप्त  करते  रहे  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  भन्त्रा लय  में  राज्य  मम्त्री  जनादग

 प्रोबिती  के  निवास-स्थान  का  ठीक-ठीक  पता  मालुम  करने  के  प्रयास  सफल  नहीं  हुए  ।

 से  (४)  इस  मामले  में  एक  रेलवे  कर्मचारी  के  अन्तग्रेस्त  होने  के  बारे  में  एक  शिकायत

 1984  में  प्राप्त  हुई  थी  ।  जांच-पड़ताल  किए  जाने  पर  उस  रेलवे  कमंचारी  के

 अन्तग्रेस्त  होने  का  कोई  संकेत  नहीं  मिला  ।

 12.00  सध्याहू  न

 ]
 हरी  के०पो०  उन्लोकृष्थम  मेरी  दो  बातें  मैंने  आपको  नियम  बनाने  संबंधी

 पत्र  लिखा  है''*

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसे  कर  रहे  हैं  ।

 श्रो  के०पी०  उल्तोकृष्णन्‌  :  केरल  में  कुछ  हो  रहा  है
 इसको

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  नैतिकता  सम्बंधी  प्रश्न  हैं  ।  मैं  इसको  कार्यवाही  वृतांत  में  शामिल  करने

 की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  स्थिति  असुविधाजनक  मत  बनाइये  ।

 239



 सलिंखित  उत्तर  12  क्षत्र  1985

 श्री  के०पो०  उन्नीकृष्णनः  मेरी  मंशा  यह  नहीं  लेकिन  सौभाग्य  से  या  दुर्भाग्य  से  कानून
 के  अन्तर्गत  आपको  यह  अधिकार  दिया  गया  है **

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  मैंने  पहले  ही  इसे  कर  दिया  हम  इसको

 पूर्वक  कर  रहे  नियम  बनाये  जा  रहे  मैं  उसकी  निगरानी  रख  रहा  वास्तव  में  मैंने  इसे

 बहुत  हीशीघ्रता  से  किया  है  |

 प्रो०भघ्‌  दंडबते  :  नियमों  का  अत्यधिक  उल्लंघन  किया  जाता  है  ।

 री  के०पी  ०  उन्‍्नोकृष्णन्‌  :  यह  क!नून  की  भावना  को  उल्लंघन  का  प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  शीघ्र  से  शीघ्र  करने  की  पूरी  कोशिश  मैं  यही  कर  सकता

 भरी  के  ०पो  ०  उम्मोकृण्णन्‌  :  मैंने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचनां  दे  रखी  है''*

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रइन  स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  नहीं  इसको  अनुमति  नहीं  है

 श्री  के  ०पो ०  यह  एक  बहुत  ही  गंभीर  मामला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  बहुत  ही  गंभीर  मामला  नहीं  विश्व  के  सभी  देशों  में  मैंने
 प्रदर्शनियां  देखी  है  और  मैंने  महान  कला  क॒तियों  को  फ्रांस  से  जम॑नी  ले  जाये  जाते  हुए  देखी  है  उनकी
 देखभाल  की  जानी  चाहिए  |  इस  बात  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  अगर  आप  बाहें  तो  आंप  मेरे  पास
 आकर  बातचीत  कर  सकते  हैं  ।

 :  तक  गैका
 में  कोर्ड  अनबंध भ्पी  के०

 पी०
 उन्नोकृष्णन  अभी

 तक  भारत  और
 अमर्र

 का  में  कोई  अनुबंध  नहीं  हुआ  है
 )  मेरे  विचार  आप  इसमें  एक  पक्ष  नहीं  बन  सकते  ।

 fee

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसमें  पक्ष  नहीं  बना  हूं  ।

 भरी  के०पो  ०  उल्मीकृष्णन्‌  :  भारत  महोत्सव  के  माम  पर  वे  बहुमूल्य  खजाना  बाहर  ले  जा  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  इन  तथ्यों  के  प्रति  इतने  अलजान  नहीं  हैं  ।

 कली  के  ०पी  ०  उस्मोकृण्णन्‌  :  कौन  हतने  अनजान  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय
 :  सरकार  |

 क्री  के०पी ०  उम्मोकृष्णम्‌  :  सदन  को  जानमे  का  हर  अधिकार  है'**

 #+  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदय
 :  अनुमति  नहों  मैं  इसके  साथ  सहमत  नहीं  हूं  ।  आप  को  पता  हो  सकत

 है  परन्तु  इसमें  असहमति  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |  अनुमति  नहीं  ध्यानाकर्षण  या  377  या
 जिस  रूप  में  आप  चाहें  इस  बारे  में  पूछ  सकते  हैं  ।  परन्तु  यह  स्थगन  प्रस्ताव  का  मामल  नहीं  है
 इसकी  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 भो  के०के  ० तिवारी  :  जो  श्री  के०पी०  उन्नीकृण्णन्‌  ने  कहा  है'***
 -

 बह  बिल्कुल
 ही  आधारहीन  किसी  को  भी  दल  में  शामिल  होने  की  अनुमति  नहों  दी  गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मेरा  काम  नहीं  मेरा  इससे  कोई  बास्ता  नहीं  यह  रिकाड़ड  में

 नहीं  मैं  केरल  विधान  सभा  के  मामलों  की  छान  बीन  नहीं  मैं  केरल  विधान  सभा  पर

 या  हसके  द्वारा  अथवा  इसके  माननीय  सदस्यों  द्वारा  की  गई  किसी  भी  कार्यवाही  पर  चर्चा  की  अनुमति
 नहीं  कितनी  सरल  बात  यह

 प्रो०्के०के  तिथारी  :  मैं  सदन  में  हुई  किसी  बात  का  जिक्र  कर  रहा  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यहाँ  कुछ  नहीं  हुआ  यह  कार्यवाही-वृतान्त  में  शामिल  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  इसे  कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  है  तो  आप  क्यों

 बोलते  जा  रहे  हैं  ?

 प्रो०  के  ०के०  तिवारी  :  लेकिन  इस  सदन  में  कुछ  हुआ  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  क्‍या  है  ?

 प्रो०  के  ०के  ०  तिवारी  :  इस  सदन  के  एक  माननीय  सदस्य  जो  दमकिपा  के  टिकट  पर  चुने  गये

 थे  उन्हें  जनता  पार्टी  में  शामिल  होने  क ेलिए  उकसाया  गया  था**ਂ

 अध्यक्ष  महोवय  :  मुझे  नहीं  मालुम  ।  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकृता  जव  तक  कि  नियम  नहीं  बन

 जाते  ।  कानून  के  अनुसार  कार्यवाही  होगी  ।

 को  एस  ०जयपाल  रेड्डो  कल  मैंने  पंजाब  में  दो  ९ज्यपालों  का  मामला
 उठाया  था  *'  ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  नहीं  कोई  समस्या  नहीं  अनुमति  नहीं  यह  असंगत

 पंजाब  में  केवल  एक  राज्यपाल  है  ओर  वहाँ  दूसरा  कोई  राज्यपाल  नहीं  वह  छूट्टी  पर

 अनुमति  नहीं

 *

 प्रो०  सैफुद्दीन  सोज  लोकतंत्र  पर  बहुत  दबाव  हैਂ  )

 #*
 कायंवाही-वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 क्षष्यक्ष  महोदय  :  लोकतंत्र  कभी  दबाव  नहों  होता'''*

 प्रो०  सैफुददीन  सोज  :  लोकतंत्र  स्वयं  रज्य  का  विषय  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  है
 *'

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दी  यह  राज्य  का  विषय  है  ।  आप

 अनावश्यक ही  बातें  थीच  में  क्‍यों  बोल  रहे  हैं  ?  **'

 अध्यक्ष  महोदय  :  काबूली  जी  इधर  देखिए  ।  अगर  आप  में  कोई  शिष्टाचार  अगर  आपके

 कोई  नियम  तो  आपको  यह  समझ  लेना  चाहिए  कि  कानून  ओर  व्यवस्था  राज्य  का  विषय

 मैं  यहाँ  इस  पर  चर्चा  की  अनुमति  नहीं  दे
 सकता  ।  नहीं  तो  यहाँ  पर  खुला  दंगल  हो

 Sawera)
 **

 जंध्यक्ष  भहोवय  :  मैंने  किसी  भी  बात  की  अनुमति  नहीं  दी  ये  बात  असंगत

 आप  जिद  कर  रहे  अच्छा  नहीं  होता  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  भी  शब्द  कार्य  वाही-वृतान्त  में  नहीं  जाएगा  !

 डा  ०कुपासिरघु  भोई  :  अध्यक्ष  मैनिनजा  इटिस  महामारी  सारे  देक्षमें  फेल  रही

 है  और  हम  केवल  ए०और  सी०कीटाणुओं  के  लिए  टीके  का  आयात  कर  रहे  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  देखेंगे  ।

 मैं  पता  लगाऊ गा  ।  आप  लिखत  मैं  मुझे  सकते  हैं  ।

 ।
 डा  ०हपासिस्थु  भोई  :  इसीलिए  महोदय  मैने  नियम  1971  के  अन्तर्गत  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव

 की  सूचना  दी  है  ।

 महोदय  :  ठीक  इसमें  यहां  कहने  को  क्‍या  बात  आप  आकर  बता  देते  मुझको  ।
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 12.07  भ०१०

 विदेशी  सुत्रा  बिनियसल  1973  और  प्रादेशिक  प्रोमोज  बेक
 1976  के  अन्तगंत  वि

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  मैं  निस्मलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं

 (1)  विदेशी  मुद्रा  विनियम  1973  की  धारा  79  की  उपधारा  (3)  के
 अनिवासी  )  लेखा  1985  तथा

 अंग्रेजी  की  एक  जो  9  1985  के  भारत  के  राजपत्र
 में  अधिसूचना  संब्या  सा०का०नि०  254  में  प्रकाशित  हुए  भे  ।

 में  रखौ  शयी  |  वेखिये  शंस्था  एमल०ही०:*95/85 ]

 उपयुक्त  में  उल्लिखित  अधिसूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में
 विलम्ब  होने  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  बिवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (2)  प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंक  1976  की  घारा  29  की  उपधारा  (3)  के

 अन्तरगगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  की

 एक  प्रति  :--

 शहडोल  क्षेत्रीय  प्रामीण  बंक  को  1984,  जो  30
 1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संच्या  फा०आ०  2047  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 सूर्य  ग्रामीण  बैंक  की  1984,  जो  30  1984  को

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  2048  में  प्रकाशित  .

 हुए  थे  ।

 मोजोराम  ग्रामीण  बैक  की  1984,  जो  30

 1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संह्या  का०आ०  2049  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।
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 अकोला  ग्रमीण  बैंक  की  1984,  जो  30  1984

 को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  2050  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 रतलाम  मंदसोर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  की  1984,  जो

 30  1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिस्‌ चना  संख्या  का०आ०

 2051  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 रत्नगिरि  सिंधुदुर्ग  ग्रामीण  बैक  की  1984,  जो  30
 1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूषना  संख्या  का०आ०  2052  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 अरुणाचल  प्रदेश  ग्रामीण  बैंक  की  1984,  जो  30

 1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  2053  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 जमुना  ग्रामीण  बेक  की  1984,  जो  30  1984
 को  भारत  के  र।ज  पत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का  ०आ०  2054  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 सुरेन्द्र  नगर-भावनगर  ग्रामीण  बेंक  की  1984  जो
 30  1984  को  भारत  के  राअपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०

 2055  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 शोलापुर  ग्रामीण  बैक  की  1984,  जो  30  1984
 को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  2056  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 भण्डारा  ग्रामीण  बैंक  की  1984,  जो  30

 1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  2057  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भम्बल  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  की  1984,  जो  30

 1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०  2058  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 बलसाड़  डांग  ग्रामीण  बैंक  की  1984,  जो  30

 1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संदुया  का०आ०  2059  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।
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 सूरत  ब्रांच  ग्रामीण  बैंक
 र्ड

 की  1984,  जो  30  जून
 1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संद्या  का०आ०  2060  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 बूंदी-चित्तौड़गढ़  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  की  1984,  जो
 30  जून  1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संडढ्या  का०आ०
 206  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भीलवाड़ा-अजमेर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  की  1984,  जो
 30  जून  1984  को  भारत  के  राजपतन्र  में  अधिसूचना  संक्या  का०  आ०
 2062  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 डूंगरपुर-बांसवाड़ा
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  की  1984,

 जो  30  जून  1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसू चना  संख्या  का०भा०
 20  63  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 गंगानगर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  की  1984,  जो
 30  जून  1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संब्या  का०आ०  2064
 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 महाकोशल  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  की  1984,  जो
 30  1984  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०आ०
 2065  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  गये  ।  दे लिये  संझया  एल  ०टो  ०--696/85  ]

 (3)  वर्ष  1983-84  3-84  सम्बस्धी  संघ  सरकार  विनियोग  लेखाओं  तथा
 तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  ।

 में  रखो  गधों  |  देखिये  संख्या  ]

 (4)  संविधान  के  अनुक्छद  151  (1)  के  अन्तर्गत  भारत  के  नियम्त्रक  महा  लेखा-परीक्षक
 के  वर्ष  198  3-84  स्रम्बन्धी  प्रतिबेदन-संध  सरकार  तथा  तथा
 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  वयो  ।  बेलिये  संख्या  ]
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 काफी  1982  तथा  इलायचो  1965  के  अम्तगंत  अपिसूचनाएं
 ब्रिडिशा  इण्डिया  कारपोरेशन  कानपुर  के  ब्य  1983-84  के  कार्यकरण

 की  समोक्षा  तथा  बाधथिक  प्रतिवेदन  आदि

 बाणिज्य  और  पृर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पो०ए०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 प्रभ्ना  पटल  पर  रखता  हूं  :-

 (1)  कॉफी  1942  की  धारा  48  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत  काफी
 1985  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  9

 1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का  ०नि०  256  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 में  रखो  गयो  ।  देखिये  स्ंडेया

 (2)  इलायची  1965  की  धारा  33  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत

 ्नलिखित
 अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक

 इलायची  1984,  जो  ७  1984  को  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्था  सा०का०नि०  2873  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 इलायची  1984,  जो  8  1984  की  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संब्या  सा०का०नि०  2874  में  प्रकाशित  हुए

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संड्या  एल०टो  ०-700/85  ]

 (3)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत
 लिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :---

 )  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  कानपुर  के  वर्ष  1983-84  3-84  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  कानपुर  का  धर्ष  1983-84  सम्बन्धी
 वार्थिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन्त  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  कये  ।  देखिये  संशवा  एल

 (4)  परिधान  निर्यात  संबर्धन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  सम्बन्धी  वाषिक
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 ee  >>  ए/>॒>॒ऋ॒ऋःऋऔऑऔऑऔऑघर  र  कक  एक

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  मेखापरीक्षित

 लेखे  ।

 परिधान  निर्यात  संबर्दन  परिषद्‌
 नई  के  बर्ष  1982  सम्बन्धी  वाधिक

 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 परिधान  निर्यात  संवर्द्धन  नई  के  वर्ष  1983  संबंधी  वाधिक
 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 परिधान  निर्यात  संवर्धन  नई  के  वर्ष  1981,  1982  और
 1983  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी
 की  एक

 (5)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  होने  के  कारणों
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संक्ष्या  ]

 (6)  चमड़ा  निर्यात  संवर्धन  के  वर्ष  1983-84  सम्बस्धी  वाथिक
 प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 चमड़ा  निर्यात  संवर्धन  के  वर्ष  ]983-84  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 (7)  उपयुक्त  (6)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब

 होने  के  कारणों  को  दर्शन  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 संस्क  |

 प्रंधालय  में  रखे  गये  |  देखिए  संक्या  एल०टो  ०-703/85 ]

 (8)  चाय  बोर्ड  के  वर्ष  1982-83  सम्बन्धी  लेखापरीक्षित  लेखाओं  के  शुद्धि-पत्र
 तथा  अंग्रेजी  को  एक  प्रति  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या
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 ि
 राष्ट्रीय  हृषकरधा  बिकास  निगस  लखनहू  के  22  1983  से  30

 1984  लक  की  अवधि  के  कार्य  क्रण  को  समोक्षा  तथा  बाजिक  प्रतिवेदन

 पूति  और  बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  चशादेखर  कम्पनी  1956
 की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रख्षता  हूं  :

 (1)  राष्ट्रीय  हथकरधा  विक्रास  निगम  लखनऊ  के  22  1983  से

 30  जून  1984  तक  की  अवधि  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 (2)  राष्ट्रीय  हधकुरधा  विकास  निवम  लखनऊ  का  22  1983  से
 30  जून  1984  तक  की  अवधि  सम्बन्ध  वार्षिक  लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा
 उन  पर  महापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 12.09  भ०  प०

 विधेयकों  पर  प्रनुमति

 ]
 सहासचिलथ  :  पिछली  बार  14  1985  को  सदन में  सूचना  दिये  जाने  के  बाद

 मैं  संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  चालू  सत्र  के  दोरान  पारित  तथा  राष्ट्रपति  से  अनुमति-प्राप्त
 लिखित  बारह  विधेयक  सभा  पटल

 (1)  विनियोग  19851

 (2)  विनियोग  3)  19851

 (3)  थिनियोग  संख्यांक  3  19851

 (4)  विनियोग  संख्यांक  4  1985  ।

 (5)  पंजाब  विनियोग  1985  ।

 (6)  पंजाब  विनियोग  2)  1985  ।

 (7)  स्थावर  सम्पत्ति  अधिःहण  ओर  अर्जन  1985  ।

 (8)  भोपाल  गैस  विभी  षिका  1985
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 सम्बन्धी  नीति  के  बारे  में  बक्तव्य

 (9)  हथकरघा  वस्तु  19851

 (10)  अनिवाय॑  निपेक्ष  स्कीम  संशोधन  ॥

 संघ  उत्पाद  शुल्क  संशोधन  |

 अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  महत्व  का  संशोध्वन  1985  |

 —— अनममक<+नम« तन»

 12.10  भ०  १०

 1985-86  के  लिए  झ्रायात-निर्यात  संबंधो  नोति  के  बारे  में  वर्षतथ्ये

 ]

 बित्त  सथा  बाणिज्य  मन्त्र  विश्वनाथ  प्रताप  मुझे  सदन  के  फटश  कर
 जायात  एवं  निर्यात  1985-86  रखते  हुए  हर्ष

 सरकार  का  उद्देश्य  आथिक  नीतियों  की  स्थिर  प्रणाली  की  व्यवस्था  करना  है  जिससे  प्रत्येक

 वर्ष  की  अनिश्चिताएं  कम  से  कम  होंगी  और  इस  तरह  से  उद्योग  को  दीर्घावधिक  परिप्र क्ष्य  में  अपने
 आशिक  क्रियाकलापों  की  योजना  तंयार  करने  में  सहायता  होगी  ।  इस  उद्देश्य  की  अनुपालना  के  लिए
 आयात  एवं  निर्यात  नीति  को  तीन  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  घोषित  किया  जा  रहा  है  ।

 नीति  के  मुख्य  उहू  श्य  ये  हैं  :--

 (1)  आयात  की  निरस्तरता  तथा  आयात-निर्योत  नीति  में

 (2)  उत्पाद  के  लिए  सरल  दुतगामी  रूप  से  प्राप्ति  के  माध्यम  से  जिनको  आयात  करने
 की  आवश्यकता  उत्पादन  में  वृद्धि  हेतु

 (3)  उत्पादन  के  मिर्याय  के  लिए  शुदढ़  जाधार  एवं  निर्यात  में  अधिकतम  दबाव  डालने  के

 लिए

 (4)  देशी  उत्पादन  के  समर्थन  के  लिए  आयात  में  सभी  संभव  बचत  करना  तथा  कुशल
 आयात  प्रतिष्ठापन  का  संवर्धन

 (5)  उन्नत  प्रौद्योगिकीकरण  में  सुविधा  तथा  उत्पादन  में  आधुनिकीक  एवं
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 मीति  के  बारे  में  वक्‍तव्य
 हा  णणणणणातर  जययथयिायययपयपयपयियै।।पमझयप.पैपभ+भ"५-_77्॒पः

 (6)  लाइसेंसों  को  कम  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाना  एवं  निर्णय  लेने  का
 करण  जिससे  समय  एवं  संसाधनों  के  लिए  लागतों  में  कमी  होनी  चाहिए  ।

 आयात  एवं  निर्यात  नीति  की  मुख्य  रूप-रेखा  को  जो  हाल  के  वर्षों  के दौरान  विकसित  की

 गई  नई  नीति  में  बताएं  रखा  गया  सदन  के  मूल्यवान  समय  को  बचाने  के  उद्देश्य  से  मैं  केवल

 कुछ  मुख्य  विशेषताओं  पर  ही  प्रकाश  डालू

 इस  नीति  निवेशों  को  सरलता  एवं  दुतगामी  रूप  से  उन्हें  प्राप्त  करने  के  लिए  जिनको

 आयात  करने  की  आवश्यकता  प्रयास  किया  गया  इस  प्रयोजन  के  लिए  आटोमेटिक  लाइसेंस

 की  श्रेणी  को  समाप्त  करके  विशिष्टिकृत  लाइसेंसिंग  के  क्षेत्र  मे ंकमी  की  गई  इस  कमी  से  समय

 एवं  संसाधनों  दोनों  की  बचत  होगी  जिससे  परिहाय॑  देरियों  में  कमी  होनी  चाहिए  तथा  विशेषकर  लघुं
 उद्योग  क्षेत्र  को  लाभ  होना  चाहिए  ।

 सरणीकरंण  के  मूल  उद्देश्यों  क ेसाथ  मदों  की  सूची  को  जिनके  आयात  सरणीबद्ध  अनुरूप
 बनाने  के  लिए  पुनरीक्षा  की  गई  है  नामशः  थोक  में  खरीदारियां  और  इस  प्रकार  व्यापार  की  उत्तम
 शर्तें  प्राप्त  आपूर्ति  आदि  के  दी्घाबधिक  साधनों  का  विकास  करना  जो  असंदिग्ध  रूप  से  ठीक

 है  एवं  समय  रूप  से  राष्ट्रीय  हित  में  इसके  परिणामस्वरूप  55  मदों  के  आयात  को  जो  मानदण्ड
 को  पूरा  नहीं  करते  असरणीबद्ध  कर  दिया  गया  सरणीकरण  अभिकरणों  द्वारा  वास्तविक
 उपभोक्‍ताओं  के  लिए  आयातित  निवेशों  की  सप्लाई  के  लिए  प्रक्रियाओं  को  भी  सरल  किया  गया

 है  ताकि  परिहाय  देरियों  को  समाप्त  किया  जा  सके  ।

 निर्यात  उत्पादन  के  लिए  आयातित  निवेशों  हेतु  कर  छूट  अभिवद्धि  की  व्यवस्था  करने  के

 वास्ते  विनिर्माता  निर्यातक  के  लिए  आयात  निर्यात  पासबुक  स्कीम  के  नाम  से  एक  नई  स्कीम  लाग्‌
 की  गई  यह  स्कीम  जो  वर्तमान  अग्रिम  लाइसेंसिंग  स्कीम  की  तुलना  में  अपने  आकार  में  विस्तृत
 ओऔर  अपने  प्रच्ालन  में  लबकदार  1985  से  लागू  इससे  कर  छूट  स्कीम  के
 अन्तर्गत  जिसमें  प्रत्येक  समय  निर्यात  आदेश  को  निष्पादित  करना  होता  लाइसेंसों  को  प्राप्त  करने
 में  संभव  देरियां  भी  समाप्त  होंगी  ।

 निर्यात  उत्पादन  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  मशीनों  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए

 खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तग्गंत  आयात  के  लिए  ओद्योगिक  मशीनों  की  201  मदों  को  अनुमति
 पृ  जीगत  माल  की  सूत्रों  में  सम्मिलित  किया  गया  इस  उदारता  प्ले  लाभ  उठाने  वाले  मुख्य

 पटसन  पोशाक/हौजरी/तैयार  पैन  के
 तेल  क्षेत्र  सेबाए  आदि  हैं  ।

 उत्पादन  के  गुण  और/या  मात्रा  पर  प्रभाव  रखने  वाले  संतुलित  तकनीकी  ज्ञान

 की  तकनीकी  विकास  निधि  के  अधीन  विदेशी  परामर्श  सेवाओं  आदि  के  आयात  के  लिए  विदेशी
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 सम्बन्धी  नीति  के  बारे  में  शक्‍तव्य
 रे  —  न  मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने से सम्बद्ध  नलससड:क  अउक  अइअऑऑ  सीमा  जल  सफसकलसखसजखस

 मुद्रा  की आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  से  सम्बद्ध  प्रति  यूनिट  मूल्य  सीमा  5  लाख  यू०  एस०  डालर

 से  बढ़ाकर  लाख  रुपए  के  बराबर  यू  एस  डालर  कर  दी  गई

 व्यापार  सदनों  और  निर्यातों  के  निर्धारित  न्यूनतम  स्तर  वाले  निर्यात  सदनों  को  अपने

 समर्थक  विनिर्माताओं  के  लिए  अपेक्षित  तकनीकी  अभिकल्पों  ड्राइगों  ओर  अन्य  प्रलेखन  उत्तके

 आर०  ई०  पी०/अतिरिक्त  लाइसेंसों  के  मह्दे  क्रशः  25  लाख  और  लाइसेंसों  लाख  रुपए  की  सीमा  तक

 आयात  करने  के  लिए  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  की  वास्तविक  वसूली  पर  आधारित  अतिरिक्त  लाइसेंसों  के  साथ  पात्रता  १

 धारणा  जिसको  पिछले  वर्ष  की  नीति  में  प्रथम  बार  लागू  किया  गया  को  निर्यात/ब्यापार  सदन

 प्रमाणपत्र  के नवीकरण  के  लिए  निर्धारित  उत्पादन  की  दर  तक  बढ़ा  दिया  गया  इस  व्यवस्था  से

 विशेष  रूप  से  उन  निर्यात/व्यापार  सदनों  को  लाभ  होगा  जो  असादृश्यता  की  ओर  बढ़  रही  हैं  और
 उच्च  वास्तविक  विदेशी  मुद्रा  अरजंन  के  साथ  उत्तरोत्तर  उत्पादों  का  निर्यात  कर  रही

 विनिर्माता-निर्यातकों  द्वारा  आर०  ई०  पी०  लाइसेंसों  के  उपयोग  में  अधिक  ढील  दी  गई  है

 कम्प्यूटर  प्रणाली  के लिए  आयात  नीति  को  उदार  बना  दिया  गया  द्वारा  लाख
 ग्मा  रुपए  की  कीमत  वाली  कम्प्यूटर  प्रणाली  का  आयात  सभी  व्यक्तियों  द्वारा  उसके  श्वय॑

 उपयोग  के  लिए  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अधीन  अमुमेय  कर  दिया  गया  इस  मामले  में  उच्चतर
 सीमा-शुल्क  उदप्राह्म  यदि  आयप्तक  इलैक्ट्रानिक  विभाग  से  पूर्व  स्वीकृति  प्राप्त  करता
 है  तो  कम  दर  पर  सीमा-शुल्क  लगेगा  ।

 संचार  उपग्रह  को  सम्मिलित  करने  के  लिए  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  निर्यात  स्कीम के  क्षेत्र  को

 बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 देशी  उद्योग  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए  खुले  सामान्य  लाइसेंस  और  स्वतः  अनुमेय  सूची  के

 कच्चे  संधटकों  आदि  की  67  मदों  को  सीमित  अनुमेय  सूची  में  डाल  दिया  सीमित

 अनुमेय  सूची  में  से  7  मर्दे  प्रतिबंधितसूनी  में  डाल  दी  गई  सरणीबद्ध  सूची  में  से  20  भें  अनुमेय
 सूची  में  और  मर्दे  प्रतिबंधित  सूची  में  डाल  दी  गंई  हैं  ।  इसी  पूंजीगत  माल  की  धृत्री  में
 से  पूंजीगत  माल  की  4  मर्दे  हटाकर  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अधीन  ले  ली  गई

 पूंजीगत  माल  एवं  कच्चे  माल  संघटकों  आदि  दोनों  के  के  लिए  तुरम्त  निर्णय  लेने
 के  उद्देश्य  से  विकेन्द्रीकरण  द्वारा  विभिन्न  स्तरों  पर  अधिक  अधिकार  प्रदत्त  किए  गए  हैं  ।

 -  इसमें  कुछ  शंका  हो  सकती  है  कि  यदि  हमें  संतोष  प्रद  ऋण  रूप  रेखा  सहित  भुगतान  स्थिति

 संचालनीय संतुलन का समाधान करना है तो हमें युक्ति-संगत निर्यात संवधेन एवं कुशल आयात



 कैमहीय  लोक  उद्चमों  के  क्मे्रारियों  के  लिए  औद्योगिक  12  1985

 महंकाई  भरो  के  सूत्र  के  पुनरीक्षण  के  लिए  त्रिपक्षीय

 समिति  के  प्रतिवेदन  पर  निर्णय  के  बारे  में  वक्‍तब्य
 ली  सनम नम-मम+++ममनमनम->म>म-न_म-म न  नम

 प्रतिस्थापन  के  माध्यम  से  व्यापार  स्थिति  के  अपने  संतुलन  को  व्यवस्थित  करमा  इस

 उद्देश्य  के  प्रति  इस  दस्तावेज  में  निहित  व्यापार  नीतियों  की  रूपरेखा  में  एक  ओर  निर्यात

 प्तंव्धन  ओर  दूसरी  ओर  आयात  प्रति-स्थापना  के  बीच  संतुलन  को  दिखाया  गया  इस  पर

 जोर  देने  की  आवश्यकता  है  समग्र  रूप  से  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार  के  बिना  विदेशी
 व्यापार  स्थिति  में  कोई  महत्वपूर्ण  सुधार  नहीं  हों  अतः  हमें  समस्त  रूप  से  आर्थिक

 अनुष्ठान  के  सुधार  की  अवश्य  चेष्टा  करनी  नई  आयात-निर्यात  नीति  इस  दिशा  में  एक
 चरण  है  ।

 म०  १०

 केन्द्रीय  लोक  उद्यमों  के  कमंचारियों  के  लिए  प्रोद्योगिक  महंगाई
 भतो  के  सूत्र  के  पुनरीक्षण  के  लिए  त्रिपक्षोप  समिति

 क॑  प्रतिवेदन  पर  निर्णय  के  बारे  में  वक्तव्य

 जिनुआाव  ]

 वित्त  तथा  वाणिज्य  मंत्री  चिएबनाथ  प्रताप  माननीय  अध्यक्ष

 भाशत  सश्कार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  उद्यमों  के  कर्मचारियों  के  लिए  वर्तमान  औद्योगिक  महंगाई
 भत्ता  फार्म  ले  की  समीक्षा  करने  के  लिए  प्राप्त  में  श्रम  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  एक  त्रिपक्षीय
 समिति  का  गठन  किया  जिसमें  भारत  केन्द्रीय  वाणिज्य  संगठनों  और  साबंजनिक  उद्यमों
 के  प्रतिनिधि  सम्मिलित  थे  ।  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  सरकार  ने  केन्द्रीय  वाणिज्य
 संगठन  के  प्रतिनिधियों  के साथ  आगे  और  विचार  विमर्श  किया  था  ओर  निम्नलिखित  निर्णय  लिए

 वर्तमान  औद्योगिक  महंगाई  भत्ते  की  दर  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक
 अंकों को  आगे  में  प्रति  परिवर्तित  अंक  मूल्य  रु०  से  बढ़ाकर

 प्रति  परिवर्तित  अंक  लागू  रुपये  कर  दिया  यह  से  शाम
 होगी  और  492  अंकों  को  आगे  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  हुई
 सभी  बृद्धियों  पर  लागू  होभी  ।

 (2)  संशोधित  दर  चालू  अवधि  अर्थात्‌  |  अप्रैल  ।  मे  देय  सम्व्रस्धित

 से 5 तक की बकाया सशि की मणना की जाएगी और उसको आपध्नी राध्ति का नयद भुगमतान किया जाएगा । श्लेष आधी राश्ति सम्ब्रस्प्रित 282



 22  1907  केस्टीय  लोक  उच्यमों  के  कमंचारियों  के  लिए  औद्योगिक

 महंगाई  भत्ते  के  सूत्र  के  पुनरीक्षण  के  लिए  त्रिपक्षीय
 समिति  के  प्रतिवेदन  पर  निर्णय  के  बारे  में  बक्तव्य

 ee  >>  ----

 जनिक  उद्यमों  में  रोक  ली  जाएगी  और  उस  पर  प्रति  वर्ष  12%  की  दर  से  ब्याज
 के  साथ  एक्र  वर्ष  के  आद  भुगतान  किया  जाएगा  ।

 (3)  महंगाई  भत्ते  की  समीक्षा  की  आवृत्ति  हर  तीसरे  महीने  की  जाएगी  ।

 झी  जो०  जी०  स्वेल  :  इसे  सदस्यों  को  परिचालित  किया  जाना

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  तरह  के  अस्कल्त  महत्वपूर्ण
 नीति  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसके  लिए  नोटिस  दे  सकते  इसकी  कोई  समस्या  नहीं  है  ।

 शी  एस०  एस०  भंट्टम  :  मंत्री  जी  ने  अभी  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 नीति  के  निर्णय  की  घोषणा  की

 ह

 ह
 )

 अध्यक्ष  महोदथ  :  आप  नोटिस  दे  सकते  हम  चर्चा  कर  सकते

 और  एस०  एस०  भट्टम
 :  इस  विषय  पर  चर्चा  होनी  ऋहिए  ।  मैं  यही  अनुरोध  कर

 रहा

 )

 अध्यक्ष  महोदब  :  मैं  भी  यही  कह  रहा  आपको  इस  विजेथ  बिवय  पर  चर्चा  के  लिए

 नोटिस  देने  की  छूट  है  ।

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  ए०  आई०  सी०  पी०  आई०  के  प्रतिनिधियों  की  धारणा  ठीक  नहीं  है  ।

 डा०  वत्ता  सामन्‍्त  :  दक्षिण  :  कुछ  उपक्रम  इससे  अधिक  दे  रहे  तो  क्‍या

 इसमें  कमी  की  जाएगी  ?  जिसकी  आपने  घोषणा  की  है  कुछ  उपक्रम  इससे

 अधिक  दे  रहे  हैं  ।

 )  नि

 ओो  चिश्सनक्य  अत्ाव  सिंह  :  यह  सबंसम्मति  से  हुआ  है  कि  हम  ट्र  डे  ग्रूनियन  नेठाओं  के  साथ

 सहमत  हुए  हमने  उनके  साथ  विचार-विमर्श  किया  था  और  हम  इस  पर  सहमत  हुए  ।
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 डा०  दक्ता  सामम्त  :  जिसकी  आपने  अनुमति  दी  है  कुछ  उपक्रम  उससे  अधिक  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  विदथनाथ  प्रताप  सिह  :  यूनियन  नेता  आपसे  अधिक  खुश

 12.18  स०  १०.

 समितियों  के  लिए  चुनाव

 (1)  चाय  बोर्ड

 ]

 बिस  तथा  बाणिज्य  सस्त्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 चाय  1954  के  नियम  4  (1)  के  साथ  पठित  चाय

 1953  की  धारा  4,  की  उपधारा  (3)  के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति

 जैसे  अध्यक्ष  निर्देश  उक्त  अधिनियम  और  उसके  अन्तर्गत  बनाए  गए  नियमों  के
 अन्य  उपश्न्धों  के  चाय  दोड़े  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से
 दो  सदस्य  निर्वाचित

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 चाय  1954  के  नियम  4  (1)  के  साथ  पठित  चाय
 1953  की  धारा  4,  की  उपधारा  (3)  के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति

 जैसे  अध्यक्ष  निर्देश  उक्त  अधिनियम  और  उसके  अन्तर्गत  बनाए  गए  नियमों  के  अन्य

 उपबन्धों  के  चाय  बोड़  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो
 सदस्म  निर्वाचित  करें  ।”

 स्थीकृत

 (2)  इलायलो  बोर्ड

 जाजिष्य  मध्यालथ  में  राज्य  मस्त्री  पी०  ए०  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 इलायची  1965  की  धारा  4  की  उपधघारा  3  के  अनुसरण
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 इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसे  उक्त  अधिनियम  के  अन्य

 उपबन्धों के  इलायची  बोर्ड  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से

 दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 इलायची  1965  की  धारा  4  की  उपधारा  3  के  अनुसरण
 इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  ज॑से  अध्यक्ष  निर्देश  उक्त  अधिनिगम  के  अन्य

 उपबन्धों  के  इलाय  बी  बोड  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से

 दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।

 स्वीकृत

 (3)  केम््रीय  रेशम  बोर्ड

 पृ्ति  ओर  बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मस्ती  चणरहोलर  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता

 कि  केन्द्रीय  रेशम  अधिनियम  1948  की  धारा  4  की  उपधारा  3  के

 अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसे  अध्यक्ष  निर्देश  उक्त  अधिनियम
 के  अन्य  उपबन्धों  के  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए
 अपने  में  से  चार  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 केन्दीय  रेशम  1948  की  धारा  4  की  उपधारा  3  के

 अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसे  अध्यक्ष  निर्देश  उक्त  अधिनियम  के

 अन्य  उपबन्धों  के  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करमे  के  लिए
 अपने  में  से  चार  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”

 स्वीकृत

 (4)  सासुद्रिक  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण

 बाजिल्य  मस्थालय  में  राज्य  भन्‍्त्री  पो०ए०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 सामुद्रिक  उत्पाद  निर्यात  बिकास  प्राधिकरण  1972  की  धारा  4
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 की  उपधारा  3  के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसो  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष

 निर्देश  उक्त  के  अन्यं  उपबन्धों  के  सामुद्रिक  उत्पाद  निर्यात  विकास

 प्राधिकरण  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित

 करें  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 सामुद्रिक  उंत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  1972  की  घारा  4
 की  उपधारा  3  के  अनुसरण  इस  संभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष

 निर्देश  उक्त  के  अन्य  उपबन्धों  के  सामुद्रिक  उत्पाद  निर्यात

 विकास  प्राधिकरण  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य

 निर्वाचित  करें  ।”

 स्वीकृत

 12-2034  म०१०

 नियम  377  के  भ्रधीन  स/मले

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  डा०  जी०  विजय  रामा  राव  उपस्थित  नहीं हैं  ।  श्री  वेंकटेंश  उपस्थित

 नहीं हैं
 *

 मध्य  प्रदेश  में  जबलपुर  अथबा  कटनी  में  हलंक्ट्रानिक
 उद्योग  स्थापित  करने  की  आवश्यकता

 हैं

 श्ली  अजय  मुझरान  :  अध्यक्ष  भारत  में  इलंक्ट्रानिक  ऋंति  की  लहर  है

 दूर  संचार  और  माइको  कम्प्यूटर  उद्योग  के  विकास  से  इस  लहर  में  तेजी  आयेगी  ।  सम्पूर्ण  देश  में

 इलैक्ट्रानिक  प्रौद्योगिकी  पार्क  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  को  स्थानों  का  पता  लगाया  जाना

 12-21  म०प०

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  '  सीन  हुंए  ]

 जहां  तक  हलंक्ट्रानिक  उद्योग  का  सम्बन्ध  ये  दिल्ली  और  बम्बई
 जैसे  शहरों  में  ही  केन्द्रित  हैं  ।  इसे  मध्य  भारत  में  और  फैलाने  की  आवश्यकता  हैं  ।
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 इलैकट्रानिक  उद्योग  लगाने  के  लिए  निम्मलिखित  चीजों  की  आवश्यकता  होती

 सामान्य  जलवायु  ।

 कुशल  एवं  व्यावसायिक  जनशक्ति  का  उसी  स्थान  से  उपलब्ध  होता  ।

 नियमित  एवं  स्थायी  तौर  पर  विद्युत  आपूर्ति  ।

 यातायात  और  दूर  संचार  की  अच्छी  व्यवस्था  ।

 जबलपुर  शहर  न  सिफं  इन  शर्तों  को  परा  करता  है  अपितु  अन्य  औद्योगिक  सुविधाओं  की
 शर्तों  को  भी  पूरा  करता  इसके  एकदम  नजदीक  ग्रामीण  क्षेत्र  जिनके  विकास  के  लिए

 इलैक्ट्रानिक  उद्योग  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  सकता  है  ।

 सरकार  के  लिए  जबलपुर  या  कटनी  में  इस  तरह  का  एक  हलंक्ट्रानिक  उद्योग  पार्क  स्थापित
 करना  सव्वेदा  उचित  इस  मध्यवर्ती  नगर  में  दूर  संचार  ओर  माइको-कम्प्यूटर  उद्योग  लगाया  जा

 सकता  है  |  दूर  संचार  के  बारे  में  सरकार  को  सावंजनिक  क्षेत्र  में  निम्नलिखित  उपकरणों  का  निर्माण
 करने  के  लिए  कारखाने  लगाने

 इलैक्ट्रानिक  एस०पी०सी०  टेलेक्स  इसके  लिए  के  साथ  सहयोग
 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 तीसरा  एस०पी०सी०  इलैक्ट्रानिक  एक्सचेंज  उपकरण  जिस  पर  8  वीं  दर  संचार
 योजना  में  प्रस्ताव  किया  गया  ।  कम्प्यूटर  के  क्षेत्र  बहुराष्ट्रीय  अथवा  भारतीय
 कम्पनियों  के  बीच  भविष्य  में  सहयोग  जिसके  परिणामस्वरूप  एक  निर्माण  इकाई

 को  स्थापित  करने  के  लिए  जबलपुर  इल॑बट्रानिक  उद्यान  पार्क  में  कोई  स्थान  चुना
 जाना

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  दूर  संचार  के  एवं  कम्प्यूटर  उद्योग  जबलपुर  में  विशाल  इलेक्ट्रानिक
 उद्योग  पार्क  के  लिए  एक  केन्द्र  होगा  जिसमें  सरकारी  ओर  गैर-सरकारी  क्षेत्रों

 के  सम्मिलित  प्रयास
 होंगे  ।

 भालड़ा  निर्माण  धोर्ड  के  प्रबन्ध  को  केस  द्वारा

 ग्रहण  करने  की  सांग

 भ्री  बीरबल  :
 उपाध्यक्ष  मेट्रे  निर्माचन  क्षेत्र  संगानगर  के  काफ़ी  हिस्से

 में  भाखड़ा  क्षेत्र  को  सरहिन्द  फीडर  से  पानी  मित्रता  सरहिन्द  फ्ीड़र  प्र  कंट्रोल  पंजाब  अषध्काए
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 ्पप प््प्पपपपपपिपभपभिभप"प५+ागपे नन्‍िड,से 4  े्सस्सकितःस

 है  ।  पंजाब  सरकार  को  अपनी  नहरों  के  लिए  जितने  पानी  को  जरूरत  होती  उतना  पानी
 लेने  के  बाद  बचने  वाला  फालतू  पानी  राजस्थान  राज्य  के  भाखड़ा  क्षेत्र  की  नहरों  को  मिलता

 इन  नहरों  के  पानी  में  बड़ा  भारी  उत्तार-चढ़ाव  होता  रहता  इस  उतार-चढ़ाव  के  कारण  इस

 क्षेत्र  का किसान  भारी  नुकसान  उठाता  जा  रहा  पंजाब  सरकार  को  जब  पानी  की  अवश्यकता

 नहीं  होती  है  तब  तो  पानी  ज्यादा  मिल  जाता  किन्तु  जिस  समय  पंजाब  में  पानी  की  ज्यादा

 जरूरत  होती  उस  समय  भांखड़ा  क्षेत्र  क ेकिसान  पानी  के  लिए  तरसते  रहते  हैं  ओोर  किसान  की

 पूरी  की  पूरी  फसल  आये  साल  तबाह  हो  जाती  है  ।

 मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  भाखड़ा  कंट्रोल  बोर्ड  केन्द्र  सरकार  के  अधीन  होना
 चाहिए  जिससे  गंगानगर  के  भाखड़ा  एरिया  के  काश्तकारों  को  पूरा  पानी  मिल  सके  ।

 14  अप्र  ल  को  डा०धी०आर०  अम्बेदकर  की  स्मृति  में

 छुट्टी  घोषित  करने  को  आवश्यकता

 ५  क्री  राम  प्यारे  सुमन  :  उपाध्यक्ष  मैं  भारत  सरकार  से  मांग  करता

 हैकि  सम्पूर्ण  पीड़ितों  एवं  सवंहारा  वर्ग  की  भावना
 का  आदर  करते  हुए  14  अर्प्र ल  को  संविधान  निर्माता  पृज्य  बाबा  साहेब  डा०  भीमराव  अम्मेडकर
 जी  की  पुन्य  जयन्ती  के  उपलक्ष्य  में  सार्वजनिक  अवकाश  घोषित  किया  जाए  तथा  पूरे  देश  के  लिए
 आत्मसमपित  भावना  से  उनके  द्वारा  किए  गए  रचनात्मक  करोड़ों  अनुसूचित  अनुसूचित

 पिछड़े  वर्ग  के  लिए  किए  गए  विशेष  कार्यों  की  जानकारी  देशवासियों  को  देने  के  लिए
 पाद्य  पुस्तकों  में  उनकी  जीवन  गाथा  तथा  उत्कृष्ट  कार्यों  का  उल्लेख  करके  जन  मानस  को  उनके
 योगदान  से  परिचित  कराया  जाए  जिससे  सर्वहारा  वर्ग  व्याप्त  असन्तोष  दूर  हो  सके  और
 वासियों  की  भावना  का  आदर  हो  सके  ।

 वेश  में  बढ़  रहो  बेरोजगारों

 भी  कृष्ण  प्रताप  सिंह  :  उपाध्यक्ष  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या
 एक  जटिल  समस्या  बनी  हुई  आंकड़ों  के  अनुसार  छठो  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  देश  में
 बेरोजगारों  की  संख्या  लगभग  पांच  करोड़  तक  पहुंच  चुकी  इनमें  शिक्षित  बेरोजगार  लगभग
 45  लाख  यही  बेरोजगार  डाक्टरों  और  इन्जीनियरों  की  भी  संख्या  दिन-प्रति-दिन  बढ़ती
 जा  रही  अकेले  बेरोजगार  डाक2रों  की  संकया  लगभग  20  हजार  है  और  लगभग  25  हजार
 इन्जीनियर  बेरोजगार  हैं  ।  युवा  वर्ग  बेरोजगारी  का  सबसे  बड़ा  शिकार  है  ।

 हमारी  शिक्षा  भी काफी  हद  तक  इसके  लिये  जिन्मेदार  बड़ी-बड़ी  डिग्रियाँ  हासिल
 करने  के  बाद  युवक  अपने  को  किसी  योग्य  नहीं  पाते  शिक्षा  को  रोजगार  प्रधान  होना  चाहिएं
 बढ़ती  हुई  आबादी  का  भूमि  पर  दबाव  बढ़ता  जा  रहा  फलस्वरूप  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे
 जीक्त-मापन  करने  वाले  लोगों  की  संख्या  में  मिरम्तर  वृद्धि  हो  रह  a है
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 आज  विकास  अ्यवस्था  में  आमूल  परिवर्तत  करने  की  आवश्यकता  हमें  अपनी  विकास

 की  दर  बढ़ानी  होगी  ।  बेरोजगारी  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  हमें  युद्ध  स्तर  पर  कार्य  करना

 होगा  ।  लघु  एवं  कुटीर  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  के  अतिरिक्त  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  सक्षम

 और  लाभप्रद  बनाना  होगा  तथा  उनका  विस्तार  करना  होगा  ।  ऊर्जा  में  वुद्धि  विकास  की  गति  को

 तेज  करने  में  बहुत  सहायक  हो  सकती  है  ।  यदि  इस  समस्या  का  तत्काल  समाधान  नहीं  किया  गया

 तो  यह  भंयकर  रूप  घारण  कर  सकती  है  ।  अब  समय  आ  गया  है  तथा  देश  की  मांग  है  कि

 बेरोजगारी  की  समस्या  के  तत्कालिक  एवं  दीघंकालिक  उपाय  किये  जायें  ।

 माननीय  श्रम  मंत्री  से  मेरा  निवेदन  है  कि  बहु  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य  देने  की  कृपा  करें  ।

 जम्भू  ओर  कश्मीर  राज्य  के  सूखे  से  प्रभावित

 लोगों  को  वित्तीय  सहायता  तथा  राहुत

 ]
 थी  गिरधारों  लाल  डोगरा  :  जम्बू  और  कश्मीर  राज्य  के  जम्पबू  क्षंत्र  में  सूखा

 पड़ने  के  कारण  वहां  के  लोगों  को  काफी  नुकसान  हुआ  लोगों  के  पास  खाने  को  अनाज  नहीं  है
 और  पशुओं  के  लिए  भी  बर्याप्त  चारा  नहीं  है  ।  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  उस  क्षत्र

 '
 के  लोगों  को  उदारतापूर्वक  सहायता  और  राहत  प्रदान  करे  ।

 बलिया  तथा  भोजपुर  के
 किसानों  के  बीच  परस्पर  बिरोधो  काइतकारी  बाब

 प्रो०  के०  के०  तिवारो  :  उत्तर  प्रदेश  ओर  बिहार  के  बीच  श्षम्ब्रे  असें  से
 चले  आ  रहें  सीमा-विवाद  की  ओर  मैं  भारत  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  इस  विवाद
 में  उन  राज्यों  के  बलिया  और  भोजपुर  जिले  शामिल  स्थानीय  प्रतिनिधियों  के  कठिन  प्रयासों
 के  केन्द्रीय  सरकार  ने  संसद  के  एक  अधिनियम  के  अधीन  एक  आयोग्य  का  गठन  किया  और  उस
 आयोग  ने  सीमायें  निर्धारित  करने  और  संबंधित  किसानों  के  काश्तकारी  के  दावे  तय  करने  के  लिए
 अपना  निर्णय  दिया  ।  यह  विवाद  गंगा  के  बहाव  मार्ग  में  लगातार  परिवर्तन  होने  के  कारण  उत्पन्न

 हुआ  जोकि  दोनों  राज्यों  के  बीच  प्राकृतिक  सीमा  बनाती  आयोग  द्वारा  निर्धारित  मार्गदशक
 सिद्धांतों  के  अनुसार  गंगा  के  बहू/व  मार्ग  में  परिवर्तन  होने  के  कारण  प्रभावित  किसानों  के  प्रतिद्वन्दी
 दावों  को  समायोजित  करने  के  लिए  पर्याप्त  प्रावधान  किए  गए  हैं  ।

 काश्तकारी  के  दावों  को  तय  करने  के  लिए  सम्बन्धित  राज्यों  के  अधिकारियों
 ईमानदारी  से  कोई  प्रयत्न  नहीं  किए  गए  जिसके  परिणाम  स्वरूप  वहां  लोगों  में  मकदमे«

 आजी  हो  रही  है  भौर  कुछ  लोग  हिंसा  पर  उतारू  हो  रहे  हैं  ।

 «बिहार  में  भोजपुर  के  किसान  सबसे  ज्यादा  पीड़ित  हैं  क्योंकि  उनके  काश्तकारी  अधिकारों

 कक
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 को  मास्यता नहीं  दी  जा  रही  है  जबकि  उत्तर  प्रदेश  में  उनके  ज॑से  लोगों  को  बिहार  सरकार  द्वारा

 काश्तकारी  अधिकार  दिए  जा  चुके  हैं  ।

 चू  कि  रबी  की  फसल  की  कटाई  का  समय  नजदीक  आ  रहा  इसलिए  समस्त  क्षेत्र  में

 शहनाव  और  असन्‍्तोष  ब्याप्त  है  ।

 मैं  एक  बार  फिर  से  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  में  हस्तक्षेप
 करके  इस  विवादास्पद  समस्‍या  का  स्थायी  समाधान  निकालें  ।

 विंजास्लपतमभभण  में  बायु-अदूषण

 शो  एस०एम०  ध्कूम  :  यह  बहुत  ही  दुःख  की  बात  है  कि

 भोपाल  दुर्घटना  के  बाद  उद्धोगपति  बासु  लिवारण  और  1981
 के  अन्तर्गत  वायु  प्रदूषण  नियन्त्रण  अधिकारियों  द्वारा  विनिदिष्ट  तरीके  से  धूल  और  जहरीली

 गैसों  के  निकलने  पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  आवश्यक  कदम  नहीं  उठा  रहे  हैं  और  इस  प्रकार  वे

 लोगों  के  जीबन  के  साथ  खिलवाड़  कर  रहे  हैं  ।

 विशाखापत्तनम  में  सरकारी  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  द्वारा  प्रदूषण  नियन्त्रण  न

 किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  हजारों  लोगों  के  स्वास्थ्य  को  इससे  ग्रम्मीर  खतरा  पैदा  हो  सकता

 उदाहरण  के  2-2-1985  की  सुबह  को  ओद्योगिक  क्षेत्रों  क ेनजदीक  रहने  वाले  हजारों

 लोगों  ने  गम्भीर  वायु  प्रदूषण  के  हानिकारक  प्रभाबों  को  अनुभव  किया  है  जिससे  गले  में  तेज

 सांस  लेने  में  तीखी  आंखों  से  पानी  बहना  तथा  फेफड़ों  मे ंजलन  आदि  शामिल

 हैं  ।  घुंआ  इतना  घना  था  कि  लगभग  एक  घन्टे  तक  एक  मीटर  की  दूरी  पर  खड़े  व्यक्ति  को  देखना

 पी  नामुमफ्रिम  था  ।  कुछ  लोग  उत्तर  दिशा  में  बन्दरगाह  क्षेत्र  की  तरफ  सुरक्षित  स्थानों  पर  चले

 गए  ।  जहां  प्रदूषण  फैलाने  वाले  कु७  बड़े  उद्योग  जैसे  कि  हिन्दुस्तान  कोरोमंडल

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  रिफाइनरी  तथा  इस्पात  मिलों  जैसे  कुछ  मध्यम  उद्योग  हैं  ।

 वायु  में  जो  पदार्थ  प्रदूषण  फंलाते  हैं  वे  है ंसल्फर  जहरीला  धातु  का

 घंभआ  और  गैस  जिममें  हानिकारक  पदार्थ  मिला  होता  जिसके  परिणाभस्वरूप

 कैंसर  हो  जाता  है  |

 उपरोक्त  तथ्यों  को  देखते  मैं  निम्नलिखित  सुझाव  देना  चाहूंगा  :

 विशाखापत्तनम  में  स्थिति  उद्योगों  में  आवश्यक  बायु  प्रदूषण  नियन्त्रण  उपकरण
 लगाए  जायें  ।

 वायुमण्डलीय  परिवतेंनों  की  पूर्व  सूचना  देने
 के  लिए  प्रश्येक  दिन  मौसम  सम्बंग्धी

 आंकड़े  इकट्ठा  करने  के  लिए  आवश्यक  मोसम  उपकरणों  को  लगाने  हेतु  उद्योगों  को
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 निदेश  दिए  जायें  और  वातावरण  के  सबसे  अधिक  प्रदूषित  होने  की  सम्भावना  के

 समय  अपने  कछ  कामों  में  कटोती  करें  जेसा  कि  वे  जापान  और  अमरीका  में  लोगों  के
 स्वास्थ्य  की  रक्षा  करने  के  लिए  करते  हैं  ।

 भोपाल  जैसी  औद्योगिक  दुर्घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के लिए  एक  आपातकालीन

 अनुक्रिया  पद्धति  विकसित  की  जाये  ।

 इस  पर्ड़ात  को  आयोजना  करने  और  इसे  लागू  करने  के  लिए  एक  विशेष  आयोग
 बनाया  जाये  जिसमें  राज्य  ब्रदूषण  नियंत्रण  संबंधित  उद्योगों  और
 स्थानीय  विश्वविद्यालय  के  प्रतिनिधि  जेसा  कि  कताड़ा  ओर  नीदरसैंड

 है  ।

 स्थातोय  लिकायों  के  चुनाज  निर्धारित  समय  पर
 कराने  की  आवश्यकता

 क्री  मल  अंद  डागा  :  देश  में  लोकतंत्र  की  नींव  गहरी  ओर  भजबूत  हो  भयी  है  और

 भारत  की  जनता  ने  इसे  अपना  लिया  है और  समय  समय  पर  उस  ने  अपने  ज्ञान  और  बुढि
 का  इस  सध्वन्ध  में  परिचय  दिया  परन्तु  दुख  की  बात  है  कि  आज  देश  में  लोकतांत्रिक

 जो  लोकतंत्र  की  आधारशिला  उन  में  प्रतिनिधियों  द्वारा  शासन  गन  होकर  नौक  रशाही

 द्वारा  उनका  शासन  चलाया  जाता  है|  कई  राज्यों  में  नगरपालिकाओं  व  मगर  परिथदों  का

 चनाव  वर्षों  तक  नहीं  होता  ह ैऔर  जमता  का  भाग्य  नौकरलाही  के  हाथों  में  सौंप  दिया  जाता

 उस  के  परिणाम  जनता  को  भुगतने  पड़ते  जनता  अपने  मूलभूत  अधिकारों  से  वंचित  कर  दी  जाती

 है  और  जो  धनराशि  इन  लोकतांत्रिक  इकाइयों  द्वरा  कर  लगाकर  वसूल  की  जाती  उसका

 प्रयोग  जनता  के  हितों  और  उस  की  मूलभूत  समस्याओं  के  निराकरण  करने  के  लिए  एवं  उस  की

 सविधाओं  के  लिए  खर्च  नहीं  किया  जाता  ।  यह  एक  विडम्बना  यह  जनता  के  अधिकारों  के  साथ

 खिलवाड़  है  और  इसलिए  मेरी  केन्द्रीय  सरकार  से  पुरजोर  मांग  है  कि  ऐसा  कामून  बनाए  ताकि

 जिस  प्रकार  लोक  विधान  सभा  के  चुनाव  समय  पर  होते  उसी  तरह  इन  संस्थाओं  के  चुनाव
 निश्चित  समय  पर  होने  चाहिए  और  उन्हें  नोकरशाही  के  हाथों  में  नहीं  छोड़  देता  इसके

 लिए  आवश्यक  हो  तो  संविधान  में  प्रावधान  किया  जामा  श्रेयस्कर  होगा  और  जनता  उसका  हृदय  से

 करेगी  ।
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 इस्पात  खान  और  कोयला  मंत्रालय  -  जारी

 ]
 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  11  को  लेंगे  ।  5  घंटे  53  मिनट  हम  पहले  ही  ले

 चुके  सिर्फ  7  मिनट  बचे  हम  सात  मिनटों  में  2  सदस्य  बोल  सकते  हैं  ।  वे  अपने  मुह  रख

 सकते  हैं  ।  उसके  पश्चात  माननीय  मंत्री  जी  उत्तर  बहुत  से  सदस्य  पहले  ही  भाग  ले  चुके
 अतः  मैं  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  प्रत्येक  सदस्य  दो  या  तीन  मिनट  में  हो  अपने  मुद्दे  उठायें

 यादा  समय  वे  न  ल  । थ्प  ay  «|

 क्री  दिलोप  सिंह  भूरिया  :  उपाध्यक्ष  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया
 उसके  लिए  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मैं  खान  और  कोयला  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन
 करता  हूं  ।  मैं  आपने  माध्यम  से  मन्त्री  जी  को  दो-तीन  सुझाव  देना  चाहूंगा  ।  पहलौ  बात  तो  यह  है
 कि  जितनी  भी  खदानें  हैं  बह  पहाड़ों  में  निकलती  हैं  जहां  पर  आदिवासी  लोग  रहते  जब  सरकार
 खदानें  ले  लेती  है  तो  उप्तके  बाद  बेचारे  आदिवासी  इधर-उधर  भटकते  रहते  हैं  |  पहले  तो  वे  लोग
 कुछ  खेती  या  मजदूरी  करके  अपना  काम  चला  लेते  थे  लेकिन  खदानें  लेने  के  बाद  वहां  पर  भवन  बन
 जाते  खदानें  कार्य  करने  लगती  हैं  ओर  घुवां  निकलने  लगता  है  और  आदिवासी  बेकार  हो  जाते

 हैं  ।  मेरा  आपके  द्वारा  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  वे  उन  आदिवासिथों  के  बच्चों  को  शिक्षा  की

 स्था  करें  तथा  वहां  पर  जो  बिचोलिए  कन्ट्र  क्‍टर्स  हैं  उस  कन्द्रं  क्टर  की  प्र  था  को  आप  बिल्कुल  समाप्त
 कर  दें  ।  उन  लोगों  के  परिवार  को  हमेशा  के  लिए  रोजगार  मिले  ऐसी  व्यवस्था  आप  करने  की

 कृपा  करें  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  मध्य  बिहार  और  उड़ीसा  बहुत  पिछड़े  हुए  इलाके  हैं  और  वहीं

 पर  ये  सारी  की  सारी  खदानें  भी  है  जहां  कि  आदिवासी  लोग  रहते  आ  रहे  मैं  मनन्‍्त्री  जी  का

 ध्यान  इस  बात  को  ओर  आकर्षित  करना  चाहूंगा  कि  रेलवे  द्वारा  हमारे  मध्य  प्रदेश  में  30  हआर
 बेगन  एलाट  किए  जाते  हैं  जिम्रमें  मिलते  15  हजार  बंगन  ही  हैं  जबकि  वहां  कोयला  ढ़ोने  के  लिए

 एक  लाख  बेगनों  की  आवश्यकता  है  ।  बेगन्स  के  अभाव  में  जितना  भी  ट्राफिक  होता  है  बह
 रोड  के  माध्यम  से  होता  है  लेकिन  यदि  आप  मध्य  प्रदेश  की  रोड्स  की  स्थिति  को  देखें  तो  आपको

 पता  चलेगा  कि  उनपर  बैलगाड़ी  और  साइकल  तक  नहीं  चल  सकते  रोइस  की  दशा

 सुप्रारते  के  लिए  मध्य  प्रदेश  शासन  ने  200  करोड़  रुपए  की  मांग  की  मैं  साटेजी  से  निबे

 करूंगा  कि  कम  से  कम  कोयला  ढोने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  में  सड़कों  के  निर्माण  हेतु  200  करोड़  रुपए

 दिलाने  की  व्यवस्था  करें  ।
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 ना  +  “  अप  काम  क  बम  कक  जमा  व  ae  --  ne  -« ०»न्मननरननममकनका ने  तय  अनाज  ee मम

 जहां  तक  माइनिंग  की  बात  चाढ़े  वह  डोलोमाइट  की  या  सुपर  फ़ास्फेट  जिस  तरह
 से  आप  एग्रीकल्बर  मिनिमम  वेज  फिक्स  करते  हैं  उसी  प्रकार  से  वहां  पर  आप  मिनिमम  वेज  फिक्स

 कीजिए  तथा  उसको  दिलाने  की  पूरी  व्यवस्था  कीजिए  ।

 एक  बात  स्टील  के  सम्बन्ध  में  भी  कहना  चाहूंगा  |  जहां  तक  अपने  देश  में  स्टील  प्रोड;शन

 का  सम्बन्ध  यदि  आप  साउथ  कोरिया  की  फीगसं  को  देखें  तो  व  की  एक  मिल  के  बराबर  यहां
 की  पांच  मिलें  भी  उतना  प्रोडक्शन  नहीं  दे  पाती  नई  टेकनोलाजी  के  साथ-साथ  मैं  आपसे
 निवेदन  करू गा  कि  यहां  की  जो  मैन-पावर  है  उसका  भी  उपयोग  कंसे  किया  उसका  भी  ध्यान

 इसके  साथ-साथ  मैं  निवेदन  करू गा  कि  कोल  इंडिया  ने  मध्य  प्रदेश  में  12  स्थानों  पर  कोल
 स्टाक.यार्ड  खोलने  की  बात  कही  थी  लेकिन  आज  तक  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भी  कार्यवाही  नहीं  हुई

 मध्य  प्रदेश  में  जिलों  में  छोटे-छोटे  उद्योग  चलते  हैं  उनके  लिए  आवश्यक  है  कि  कोल  इंडिया  ने

 12  स्थानों  पर  जो  कोल  स्टाक-यार्ड  खोलने  का  निर्णय  लिया  था  उस  पर  जल्दी  कार्यवाही  की
 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देते  हुए  इन  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ह

 क्री  काली  प्रसाद  पांडे  :  माननीय  उपाध्यक्ष  प्रधान  मन्त्री  द्वारा
 खान  और  कोल  विभागों  को  एक  साथ  करके  निश्चत  रूप  से  उनकी  मन्शा  इस  बात  को

 सावित  करने  की  थी  कि  इससे  उत्पादन  क्षमता  तीनों  विभागों  के  एक  साथ  रहने  से  कार्यक्रम

 अच्छी  तरह  से  चलें--मैं  उत्का  स्वागत  करता  हूं  ।  बजट  से  दर्शाया  गया  है  कि  1983-84  की

 अपेक्षा  1984-85  में  लाभ  हुआ  उत्पादन  क्षमता  बढ़ी  है  लेकिन  मैं  साठे  जी  से  अनुरोध  करूंगा

 कि  मैं  बिहार  से  आता  वहां  पर  धनब्राद  में  अवैध  खानें  चल  रही  माफिया  गिरोह  कार्यरत

 यदि  आप  उन  पर  काब्‌  पाने  में  समक्ष  हों  तो  आने  वाले  वर्षों  में  निश्चित  रूप  से  आप  देखेंगे  कि

 कोयले  का  उत्पादन  बढ़  गया  लेकिन  आज  स्थिति  यह  है  कि  बिहार  में  माफिया  गैंग  पर  कायू
 पाने  में  सरकार  असमर्थ  है  ।  आपका  यहां  से  आदेश  जाता  एक  नहीं  अनेक  कार्यक्रम  होम-विभाग

 की  तरफ  से  किए  जा  रहे  लेकिन  आदेश  पर  कोई  काम  नहीं  होता  है  ।  इसमें  बड़े.बड़े  लोग

 संलग्न  मैं  दावे  क ेसाथ  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  इसमें  आप  दिलचस्पी  नहीं  तव  तक

 माफिया  गिरोह  पर  काबू  नहीं  किया  जा  सकता  समयाभाव  की  कमी  के  कारण  मैं  दो-तीन  प्रइन

 ही  आपके  माध्यम  से  मन्‍्त्री  महोदय  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  ।

 जहां  तक  बिहार  का  प्रश्न  लोह  एवं  इस्पात  का  कुल  उत्पादन  लगभग  50  ब्रतिशत
 सिर्फ  बिहार  से  ही  उत्पादित  किया  जाता  तो  उसका  नियन्त्रक  कार्यालय  बिहार  में  न  होकर
 कलकत्ता  में  क्‍यों  रखा  गया  है  ?  मैं  आपसे  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  हसमें  ही  होना

 लोह  एवं  इस्पाद  ऊत्पादत  के  लिए  बिजली  एवं  कोयले  की  कमी  की  पूर्ति  के  लिए  सरकार  आवश्यक

 कदम  क्यों  नहीं  उठाती  जिससे  यह  उद्योग  एक  मुनाफा  देने  बाला  उद्योग  हो  जाये  तथा  साथ  ही

 इस  उद्योग  में  ब्याप्त  भ्रष्टाचार  को  दूर  किया
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 कोयला  एवं  अन्य  खनिज  पदार्थों  के  कुल  उत्पाश्न  का  50  प्रतिशत  से  अधिक  उत्पादन

 बिहार  में  होता  जबकि  इसका  मुख्य  कार्यालय  बिहार  से  बाहर  रखा  गया  है  ।  मैं  अनुरोध  कझू  गा
 कि  इसका  कार्यालय  बिहार  में  ही  रखा  कोयले  की  अवैध  खुदाई  पर  रोक  लगाई  जाए  और

 माफिया  गिरोह  को  समाप्त  किया  जाए  ।  कोयले  की  ढुलाई  के  लिए  समुचित  रेल  बंगनों  का  प्रबन्ध

 किया  जाए  तथा  भ्रष्ट  अधिकारियों  पर  सछती  की  जाए  ।  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  के  ध्यान  में  एक  बात  यह
 भी  लाना  चाहता  हूं  कि खास  कर  जितने  उद्योगपति  वे अपनी  कम्पनियों  के  कोयले  का  परमिट

 ले  लेते  लेकिन  कोयले  का  परमिट  रानीगंज  में  ही  बंच  दिया  जाता  है  |  हम।रे  यहां  राजमहल  में

 सिलिका  कम्पनी  जिसको  पांच  सौ  टन  का  परमिट  दिया  गया  लेकिन  वह  कोयले  का  परमिट

 रानीगंज  में  ही  वेष  दिया  गया  ।  आपको  ऐसी  व्यवस्था  करनी  कि  जो  भी  उद्योगपति

 जो  अवध  रूप  से  कोयले  का  परमिट  प्राप्त  कर  लेते  हैं  और  उसको  ब्लंक  में  बंध  बेते  उन  पर

 काबू  पाया  जा  सके  ।

 कोयला  खदानों  में  काम  कर  रहे  मजदूरों  की  दशा  काफी  बदतर  है  तथा  उनको  बहुत  कम

 पैसे  दिए  जाते  हैं  ।  इन  खदानों  में  रोजगार  के  मामले  में  काफी  भ्रष्टाचार  व्याप्त  है  ।  हिन्दुस्तान  का
 कापर  का  मुख्यालय  कलकत्ता  में  जत्रकि  खानें  मध्य  राजस्थान  और  आँध्र  प्रदेश

 में  इसकी  ओर  भी  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 कोल  इंडिया  की  सब  कम्पनियां  धाटे  में  चल  रही  इसका  क्या  कारण  है  ?  इससे  जाहिर

 होता  है  कि  हमारे  पब्लिक  सैक्टर  में  काफी  भ्रष्टाचार  है|  हमें  अपने  नए  खनिज  स्रोतों  का  पता

 लगाना  क्योंकि  हिन्दुस्तान  की  खनिज  सम्पदा  कुछ  ही  वर्षों  में  श्रमाप्त  हो  जायेगी  ।  हमारे

 देश  में  लगभग  700  करोड़  रुपये  मूल्य  का  कोयला  खदानों  पर  जमा  जबकि  देश  में  कोयले

 का  अभाव  कोयले  को  खदानों  से  उठाकर  देष  में  वितरित  करने  की  व्यवस्था  शीक्र  होनी
 चाहिए  ।

 स्टेननैस  स्टील  की  चद्दरों  के  आबंटन  में  जो  धाँघली  होती  उन्हें  दूर  किया  जाना

 स्टील  अथारिटी  की  सभी  यूनिटें  घाटे  में  चल  रही  हैं  ।  सरकार  को  इसके  का  रणों  का  पता

 लगाना  चाहिए  ।  कोल  सैकटर  में  बहुत  ज्यादा  पैसा  लग  रहा  लेकिन  रोजगार  बढ़ने  के  बजाय

 धट  रहा  बिहार  में  कोयला  निकासी  के  लिए  सलिप  आइंर  की  प्रक्रिया  जो  भ्रष्टाचार  का

 मुख्य  स्रोत  इसे  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।  कोयला  खदानों  में  बड़े  पैमाने  पर  चोरी  के

 मामलों  की  जांच  होनी  चाहिए  |  कोयला  खनिज  ओर  इस्पात  के  उत्पादन  में  तथा  उनके  परिवहन

 वितरण  प्रणाली  तथा  प्रशासनिक  व्यवस्था  में  मूलभूत  सुध्ारों  की  आवश्यकता  कोयला  खानों

 के  क्षेत्र  में  अपराधी  तत्वों  की  समाप्ति  अविलम्ब  होनी  चाहिए  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  चल  रहे  खानों

 और  कारखानों  में  फ़िजूलखर्ची  पर॑  रोक  लगा  कर  उत्पादन  में  वढद्धि  होनी  चाहिए  ।

 हन  शब्दों  के  साथ  में  खनिज  ओर  इस्पात  मंत्रालय  की  मांयों  का  समन्नंन  करता

 हूं  ।
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 श्री  सो०  जंगा  रेड्डो  :  उपाध्यक्ष  4  साल  पहले  हमारे  आंध्र  प्रदेश  के
 नौजबवानी  ने  विशालापत्तनम  स्टील  प्लांट  खड़ा  कराने  के  लिए  आन्दोलन  किया  था  और  उस
 आतन्दोलन  में  अनेक  लोग  मारे  गए  थे  ।  उसके  बाद  विशाखापत्तनम  स्टील  प्हांट  खोलने  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  राजी  लेकिन  उस  योजना  का  आधघा  हिस्सा  उन्होंने  मद्रास  को  दे  दिया  और
 आधा  आंध्र  प्रदेश  को  यह  एग्रीमेंट  1970  में  हुआ  था  ।  इस  समय  1985  चल  रहा
 15  साल  बीत  चुके  उस  समय  इस  स्टील  प्लांट  पर  2500  करोड़  रुपया  खब  करने  का  स्टीमेट
 बना  बाद  में  वह  एस्टीमेट  बढ़  कर  3000  करोड़  रुपये  हुआ  और  अब  बढ़  कर  8000  करोड़
 हो  गया  इस  8000  करोड़  रुपये  के  एस्टीमैट  में  से  अब  तक  1300  करोड़  रुपया  खर्च  हो
 जुका  है  तथा  इस  साल  के  लिए  केवल  215  १.रोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गयां  अगर  इस
 हिसाब  से  देखा  जाय  तो  इस  प्लांट  को  पूरा  होने  में  35  साल  लग  जायेंगे  ।  यह  इस  बात  का  प्रमाण
 है  कि  आंध्र  की  जनता  के  साथ  केन्द्रीय  सरकार  का  कया  रवैया  है  ।

 आप  जानते  होंगे  इस  प्लाट  के  लिए  20  हजार  एकड़  जमीन  किसानों  से  छीनी  गई
 15  साल  बीत  चुके  हैं  अभी  तक  उनको  उस  जमीन  का  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  है  ।  जो  डा

 बहुत  दिया  गया  हैं  वह  भी  केवल  1250  रुपये  एकड़  के  हिसाब  से  दिया  गया  है  जो  उस  भूमि  की
 कीमत  को  देखते  हुए  बहुत  कम  भूमि  लेते  समय  वहां  के  किसानों  से  यह  वायदा  किया  था  कि
 कारखाना  लग  जाने  पर  स्थानीय  लोगों  को  काम-धन्धा  दिया  नौकरी  में  रखा
 लेकिन  मुझे  अफसोस  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  ऐसा  कुछ  नहीं  हुआ  ।  बहां  के  जितने  बड़े-बड़े
 अफसर  हैं  वे  सफाई  करने  वाले  खाना  बनाने  वाले  को  अपने  गांव  से  लाते  स्थानीय  लोगों
 को  उन  कामों  पर  नहीं  रखते  हैं  |  उस  प्रदेश  की  जनता  वहां  के  लोगों  के  साथ  इस  तरह  के  व्यवहार
 से  बहुत  दुखी  फिर  भी  हम  सहन  कर  रहे  हैं  ।  वहां  की  सरकार  तथा  सदस्थ  सरकार  से  बार-बार

 अनुरोध  कर  रहे  हैं  कि  हस  योजना  को  पूरा  करने  के  लिए  ज्यादा-से-ज्यादा  धनराशि  दिए  जाने  की
 व्यवस्था  की  लेकिन  सरकार  इस  तरफ  ध्यान  नहीं  दे  रही  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  इस  रवैये
 के  बारे  में  हमें  गौर  से  सोचना  पड़ेगा  ।  आपने  एक  फैक्टरी  वह  भी  इतने  बड़े  आन्दोलन  तथा

 बहुत  से  लोगों  के  मरने  के  अब  उसको  कम्पलीट  होने  में  यदि  35  साल  लगेंगे  तो  इसका  क्‍या
 नतीजा  निकलेगा  ।  हम  जितने  पालियामेंट  के  मेम्बर  यहां  सायद  हम  अपने  जीवन  काल  में  इस
 कारखाने  को  नहीं  देख  सकेंगे  ।  एक  तरह  से  देखा  जाय  तो  जिन  लोगों  ने  आ-दोलन  में  अपने  जीवन
 का  बलिदान  उनके  तीसरे  जन्म  तक  इस  कारखाने  का  उत्पादन  शुरू  हो  वह  भी  मुझे
 तो  मुमकिन  नजर  नहीं  भा  रहा  है  ।

 आप  की  स्टील  अथारिटी  आफ  इण्डिया  के  अन्तर्गत  जितने  इस्पात  के  कारखाने  चलते
 सब  घाटे  में  हमारे  यहां  से  जो  कच्चा  लोहा  जापान  को  जाता  है  और  वहां  से  जो  स्टील  बन  कर
 आता  उसको  जापान  4000  रुपये  टन  मैं  देने  को  तैयार  जबकि  हमारे  यहां  कोयला  और
 सभी  रा-मैटीरियल  सस्ते  फिर  भी  स्टील  का  भाव  8000  रुपये  टन  है  ।  जापान  वाले  हमारे
 आयरन  और  को  मंगा  कर  हम  से  आधे  दामों  पर्‌  तैयार  माल  देने  को  तैयार  हैं  ऐसा  क्‍यों  है  ?  हमारा
 माल  मंहगा  क्‍यों  पड़ता  इसके  बारे  में  गहराई  से  सोचने  की  जरूरत  है  ।
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 आज  इस्पात  के  जो  दाम  उस  दाम  में  शहर  में  रहने  वाला  यदि  केवल  बाथ-रूम  बनाना

 चाहे  तो  नहीं  बता  सकता  ।  गांव  वालों  की  तो  बात  ही  छोड़  दीजिये  ।  हमारे  यहां  सिगरेनी

 यरी  हमारी  आन्ध्र  सरकार  ने  आप  को  लिख  कर  भेजा  कि  वहां  पर  ज्यादा  खदानें  खोदने  के
 लिये  हम  को  पैसा  दीजिए  ।  उन  के  बारे  में  अभी  कुछ  नहीं  हुआ  है  ।

 एक  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  पर  रा-मेटीरियल  मिलता  वहीं  पर  इंडस्ट्री
 बननी  चाहिए  मगर  हो  क्‍या  रहा  है  कि  आन्ध्र  से  कोयला  ले  जा  कर  दूसरी  जगह  इल॑क्ट्रिसिटी
 उत्पादन  कर  रहे  यह  ठीक  नहीं  है  ।  जहां  पर  सीमेंट  का  पत्थर  मिलता  है  ओर  कोयला  मिलता

 वहीं  पर  सीमेंट  की  फंक्टरी  लगानी  चाहिए  ।  होत  यह  है  कि  सीमेंट  फैक्टरी  के  लाइसेंस  के  लिए
 लोग  इधर-उधर  मारे-मारे  फिर  रहे  हैं  लेकिन  उन  को  परमिट  नहीं  मिलता  ।  इसलिए  मैं  सरकार  से

 अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  पर  रा-मेटीरियल  मिलता  वहीं  पर  लाइसेंस  देना  चाहिए  और

 जहां  पर  कोयला  मिलता  यहाँ  पर  इंडस्ट्री  को  कायम  करना  जिला

 बोरंगल  में  10  फीट  के  नीचे  कोयला  मिलता  वहां  पर  आप  एन०  टी  पी०  सी०  का  एक  यूनिट
 कायम  कर  सकते  एक  थर्मल  प्रोजेक्ट  का  निर्माण  कर  सकते)है  ।  गोदावरी  वेसिन  जो  वहां  पर

 बहुत  ज्यादा  कोयला  है  लेकिन  उस  काले  सोने  को  केन्द्रीय  सरकार  इस्तेमाल  करने  को  तैयार  नहीं
 है  ।  जो  काला  सोना  जमीन  के  नीचे  उसको  निकाल  कर  इसतेमात्र  करना  वहां  पर

 कई  प्रकार  की  सीमेंट  फैक्टरी  और  थर्मल  प्रोजेक्ट्स  लगाये  जा  सकते  हैं  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  आन्ध्र

 प्रदेश  सरकार  के  साथ  सोतेला  व्यवहार  कर  रही  सिंगरोली  कोलरी  के  लिए  80  करोड़  रुपए
 सालाना  कर्जा  दे  रही  है  लोकल  इंडस्ट्रीज  को  वंचित  करते  वह  आप  को  कोयला  दे  रही  है  ।
 मेरा  कहना  यह  है  कि  वहां  पर  और  ज्यादा  पैसा  देकर  और  प्रोजेक्ट्स  आप  खोल  सकते  वहां
 पर  100  साल  तक  कोयला  मिलने  की  संभावना  ऐसी  टेक्निकल  रिपोर्टंस  इसलिए  में  केन्द्रीय

 सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  सिगरौली  जो  आमन्प्र  प्रदेश  में  बहुत  पुरानी
 रीज  के लिए  और  ज्यादा  पैसा  देकर  वहां  पर  नये  कुए  आप  खुदवाइए  और  जो  कोयला  वहां  पर
 है  उसे  निकलना  वहां  पर  बावगिरी  का  एम्पलायमेंट  मिलने  की  सम्भावना  नहीं  है  लेकिन
 जो  अनस्किल्ड  लेबर  उसको  आप  सिंगरौली  कोलरी  में  रोजगार  दे  सकते  इसलिए  मैं  यह

 अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  पैदापुरम  और  चिलपुर  में  आप  और  कुए  खदवाइए
 क्योंकि  बहां  पर  10  फीट  नीचे  ही  १ऐयला  मिल  जाता  है  ।  पैसे  के  अभाव  में  उनको  चालू  नहीं  किया
 जा  रहा  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करूगा  कि  और  ज्यादा  पैसा.देकर  इस  काम  को  कराया
 जाए  ।

 एक  और  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  गरीब  लोग  जो  इंट  बनाते  उनके  लिए
 लटी  देना  पड़ती  उन  कौ  अपनी  जमीन  होती  है  और  अपने  घर  के  लिए  भी  अगर  वे  इंटें  बनाते

 तो उन  को  रायलटी  देनी  पढ़ती  मेरा  कहना  है  कि  यह  जो  रायलटी  बसूल  की  जाती  इस
 को  क्षत्म  कर  देना  चाहिए  ।

 मैं  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे  आन्भ्र  श्देश  में  ब्लेक  एण्ड  रेड  ग्रेमाइट  होता  भी
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 कि जाष।न और

 कि  जाष।न  और  अन्य  देशों  को  भेजा  जाता  जहां  पर  यह  एक्सपोर्ट  होता  के  इस  को  साफ

 करके  भारत  ओर  अन्य  देशों  को  वापस  भेज  देते  इस  तरह  से  वे  करोड़ों  रुपवे  इससे  कमा  रहे
 मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  इस  प्रेनाइट  को  उदगम  स्थान  से  पर  ही  करके  इस  को

 बाहर  एक्सपोर्ट  किया  जाए  ।  इससे  आप  करोड़ों  रुपया  कमा  सकते  हैं  ।

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  रिजंव्ड  फोरेस्ट्स  वहां  पर  हम  को  किले  मिलती

 वहां  पर  अगर  कोई  इंडस्ट्री  लगाना  चाहता  तो  5  एकड़  जमीत  ओर  2  एकड़  जमीन  लीज

 पर  लेने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुमति  लेनी  पड़ती  है  क्‍योंकि  वह  जमीन  रिजंग्ड  फोरेस्ट  में  है
 हम  को  रिजंण्ड  फोरेस्ट  में  अच्छे  अच्छे  खनिज  पदार्थ  मिलते  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  इंस
 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  अनुमति  की  आवश्यकता  नहीं  होनी  चाहिए  इसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 पर  निर्भर  रहना  उचित  नहीं  जहां  पर  भी  किले  लोज  पर  लेना  चाहते  ह  डस्ट्री  बनाते  के  लिए
 जमीन  किराए  पर  लेना  चाहते  हैं  तो  रिजर्व  फारेस्ट  होने  की  वजह  से  रिलेक्सेशन  नहीं  मिलता

 इसलिए  केन्द्र  सरकार  की  ओर  से  अनुमति  होनी  चाहिए  ओर  स्टेट  गवरनमेंट  को  इस  बात  के  लिए
 अधिकार  दिया  जाना  ताकि  इस  तरह  से  छोटी-छोटी  इ  डस्ट्रीज  वहां  पर  खुल  सके  ।  इतना

 कहते  हुए  आपने  जो  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  उसके  लिए  घन्यवाद  देता  हूं  ।

 [  अशुवाव  ]

 खान  और  कोयला  मन्‍्त्रो  बसग्त  .  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  उन
 सभी  मात्रनीय  सदस्पों  का  धन्यवाद  करूंगा  जिन्होंने  मेरे  मन्‍्त्रालय  की  अनुदान  की  मांगों  की  चर्चा  में
 में  भाग  उन्होंने  अत्यन्त  मूल्यवान  योगदान  किया  और  मैं  वास्तव  में  उनका  आभारी  हूं  ।
 प्रारम्भ  में  मै ंआम  समस्याओं  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  ।

 मेरे  मन्त्रालय  का  सम्बन्ध  भूमर्भीय  बस्तुओं  से  लोगों
 को  भूमिगत  रहने  की  आदत  है  वे  इसकी  सराहना  करंगे  ।  और  हमारा  का  इसे  सतह  पर
 लाना  और  लोगों  के  भले  के  लिए  इसका  उपयोग  करना  हमारा  देश  विपुल  खनिज  संसाधनों  से
 भरा  पड़ा  है  ।  शायद  ही  कोई  ऐसा  खनिज  होगा  जो  हमारे  देश  में  न  मिलता  हो  ।  आधुनिक
 गिकी  तथा  अन्य  तरीकों  से  इनके  खनन-का  कार्य  किया  जा  रहा  ताकि  ज्यादा  से  ज्यादा  उपबोभी
 खनिजों  का  पता  लगाया  जा  सक॑  जिससे  हम  आत्म  निर्भर  बन  सकं  ।  परन्तु  जो  सबसे  महत्वपूर्ण
 खनिज  हमारे  यहां  बहू  है  कोयला  ।  मैं  पंट्रोलियम  की  बात  करने  नहीं  जा  रहा  क्योंकि  यह
 मेरे  मंत्रालय  के  अधीन  नहीं  है  ।  यद्यपि  इस  उत्पाद  का  भण्डार  हमने  समुद्र  तट  से  दूर  व  तट  पर

 ढूंढ़  निकाला  परन्तु  जहां  तक  हमारे  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  खनिजों  का  सम्बन्ध  कोयला  एक
 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  ऊर्जा  खनिज  है  |  इसके  बाद  जस्ता  ओर  तांबा
 आदि  कुछ  ऐसे  खनिज  हैं  जिसकी  हमने  काफी  मात्रा  में  अपने  देश  में  ख़ोज  निकाला  जरूरत  है  इन

 खनिजों  को  समन्वित  तरीके  से  उपयोग  में  लाने  अर्थ-व्यवस्था  को  सुधारने  की  और  हमारे  देश

 के  व्यक्तियों  का  जीवन  स्तर  बढ़ाने  की  ।  ऊर्जा  संसाधनों  में  भारत  का  आठवां  स्थान  हमारे  पास

 बिद्युत  ऊर्जा  का  विधुल  भंडार  है  ।

 267



 जगुदानों  की  मांगें  1985-86  12  1983

 -...

 यद्यपि  इस्पात  के  लिए  कोकिंग  कोयला  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  तथापि  गैर-कोकिंग

 का  भण्डार  बहुत  इसका  आशय  यह  है  कि  तापीय  विद्युत  के  लिए  इस  किस्म  का  कोयला  पर्याप्त

 मात्रा  में  उत्पादित  किया  जा  सकता  है  और  देश  में  बिजली  की  सबसे  अधिक  आवश्यकता  बिजली

 के  बिना  न  तो  कृषि  उत्पादन  हो  सकता  है  और  न  ही  ओद्योगिक  उत्पादन  बढ़  सकता

 आज  के  समय  में  बिजली  को  उच्च  प्राथमिकता  प्राप्त  अब  बिजली  किस  प्रकार  पैदा  की  जा

 सकती  हम  लोग  नवीकरण  योग्य  संसाधनों  तथा  नवीकरण  न  किए  जाने  योग्य  संसाधनों  तथा

 जो  समाप्त  हो  सकता  के  बारे  में  सोच  रहे  हैं  ।

 1.00  भझ०  १०

 पनबिजली  संसाधन  और  कोयला  संसाधन  उपलब्ध  हैं  और  परमाणु  ऊर्जा  संसाधनों  का  भी

 उपयोग  किया  जा  रहा  हम  लोग  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भरसक  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि

 सूर्य  ऊर्जा  का  उपयोग  करने  के  लिए  पर्याप्त  अनुसंघान  ओर  विकास  प्रयत्न  किस  प्रकार  किए  जायें  ।

 यदि  इसमें  सफलता  मिल  जाती  तो  यह  एक  क्रांति  होगी  किन्तु  तब  तक  के  कम  से  कम

 निकट  भविष्य  बिजली  के  उत्पादन  के  लिए  सर्वोच्च  संसाधन  कोयला  और  बिजली  उत्पादन

 करने  के  किस्म  का  कोयला  पर्याप्त  मात्रा  में  इस  देश  में  उपलब्ध  है।आशय  यह  है  कि  अधिक  बिजली

 पैदा  करने  के  लिए  कौयले  का  अधिक  उपादन  किया  जाय  जिसके  लिए  विद्युत  संयंत्र  लगाने  होंगे  ।

 बोलते  समय  माननीय  सदस्यों  न ेऔर  अधिक  बड़  तापीय  विद्युत  संयन्त्र  स्थापित  करने  की  मांग  की

 थी  जिनको  खानों  के  मुहानों  पर  स्थापित  करना  सर्वोत्तम  हो  सकता  इन्हें  क्षानों  के  मुहानों  पर

 स्थापित  करने  तथा  पर्याप्त  बिजली  पैदा  करने  से  दो  बातें  बिजली  का  परिवहन  कोयले

 के  परिवहन  से  सुगम  कोयले  के  परिवहन  में  आये  दिन  कोई  न  कोई  समस्या  बनी  रहती  रेलवे

 को  दोष  देना  ठीक  नहीं  होगा  ।  उनके  पास  भी  सीमित  रेल  लाइनें  किसको  प्राथमिक  दी

 जाये  ?  अधिक  गाड़ियां  चलाने  कीं  मांग  इशजिन  जाम  कर  दिये  जाते  उन्हीं  लाइनों  पर  या

 तो  सवारी  गाड़ियां  चलाई  जा  सकती  हैं  अथवा  माल  गाड़ियां  ।  उत्तर  भारत  उत्तर

 हरियाणा  और  गुजरात  तक  के  लम्बी  दूरी  के  स्थानों  पर  कोयले  की  ढुलाई  के  लिए  लाईन  हर  समय

 अवरुद्ध  तो  नहीं  की  जा  सकती  है  क्योंकि  कोयले के  क्षेत्र  मध्य  प्रदेश  के  पूर्वी  और  मध्य  क्षेत्र

 में  स्थित  हैं  और  सिंगरौली  की  परत  तक  नीचे  ओर  जा  रहे  हैं  अब  यह  विचार  बना  है  कि  जहां

 कोयला  उपलब्ध  है  वहां  बिजली  का  उत्पादन  किया  जाय  और  वहां  से  बिजली  ले  जाई  जाए  ।

 और  जेसा  मैं  कह  चुका  हूं  बिजली  का  ग्रेड  का  कोयला  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध

 इससे  पूर्ब  मुझे  उर्वरकों  के  बारे  में  तथा  उवंरक  उद्योग  की  मुख्य  शिकायत  बिजली  की  कमी

 के  बारे  में  बोलने  का  अवसर  मिला  मैं  इस्पात  पर  भी  बोला  था  और  इस्पात  के  उत्पादन  में

 मुख्य  रूप  से  बिजली  के  कारण  रुकावट  होती  किसी  भी  अथवा

 अन्य  किसी  भी  उद्योग  को  सभी  की  यही  परेशानी  है  ;  एल्युमीनियम  के  लिए  बिजली  की  विशेष
 खपत  होती  है  और  इस  उद्योग  को  बिजली  की  खपत  करने  वाला  कहा  जाता  यदि  इन  ठ्योगों
 को  बिजली  नहीं  मिलेगी  तो  ये  यूनिट  प्रभावी  रूप  से  भौर  लाभप्रद  तरोके  से  कार्य  नहीं  कर  सकेंगे

 एक  ही  सामान्य  धारणा  है  ।  मैं  अपने  देश  की  नीति  के  संबंध  में  सामान्य  टिप्पणी  कर  रहा

 हैं  ओर  वह  बिजली  संयन्त्रों  को  प्रतिष्ठापित  करना  रक्षित  विद्युत  संयन्त्रों  की  धारणा  से  है  किन्तु



 22  1907  अतुदानों  को  मांगें  1983-86

 जभ>+  पथ

 दे  उद्योग  तक  ही  सीमित  हैं  ओर  बे  बड़े  नहीं  हो  वे  लगभग  50  या  60  भेगाबाट  तक  ही
 सीमित  होंगे  ।  हम  लोग  किसी  विशेष  क्षेत्र  में  उद्योग  समूह  के  लिए  250  मैगावाट  के  प्रतिष्ठापित

 विद्युत  संयन्त्र  लगाने  के  बारे  में  सोच  रहे  हैं  :  जिन  सभी  उद्योगों  को  बिजली  की  आवश्यकता

 उन्हें  राज्य  के  प्रिड  पर  आश्रित  नहीं  रहना  पड़ेगा  ।  मैं  राज्यों  को  दोषी  नहीं  ठहरा  रहा  हूं  तथा

 उदाहरण  पेश  कर  रहा  हूं  कि  चाहे  कर्नाटक  हो  उड़ीसा  अन्य  कोई  भी  अन्य  वे  सभी

 इस्पात  और  सीमेंट  के  लिए  बड़ी  परियोजनाओं  के  इच्छिक  ऐसा  कौन  जो  नहीं
 चाहता  हैं  ?  हसके  साथ  ही  सभी  बिजली  का  आश्वासन  भी  देते  वे  इच्छुक  हैं  तथा  ईमानदार  हैं  ।
 जब  वास्तविक  स्थिति  आती  है  तो  उन्हें  अन्य  प्राथमिकताओं  की  ओर  भी  ध्यान  देना  होता  है  ।  कृषि
 के  लिए  बिजली  की  मांग  इतनी  प्रबल  है  कि  कृषि  से  कटौती  करके  बिजली  इन  परियोजनाओं
 को  नहीं  दी  जा  सकती  जिसके  प्राथमिकता  के  राज्य  इन  बड़ी
 योजनाओं  को  बिजली  देने  की  स्थिति  में  नहीं  हम  लोग  गंभीरतापूर्वक  विच।र  कर

 रहे  तथा  यह्‌  सभा  भी  इस  विचार  का  अनुमोदन  तो  हम  चाहते  हैं  कि  इन  प्रमुख  राष्ट्रीय
 परियोजनाओं  के  लिए  प्रतिष्ठापित  विद्युत  संयन्त्र  लगाये  जायें  |  मेरे  विचार  तभी  हम  संयन्त्रों  को
 यथा  विजयनगरम  संयन्त्र  अथवा  उड़ीसा  में  संयन्त्र  और  इसी  प्रकार  के  अन्य  संयन्त्र  स्थापित  कर
 सकेंगे  ।

 इस्पात  के  बारे  में  हम  बहुत  इच्छुक  जेसा  कि  मैंने  कहा  था  भारत  में  सर्वोत्तम  लौह
 अयस्क  उत्पादित  होता  है  जिसका  लोहा  बहुत  अच्छे  किस्म  का  होता  दुर्भाग्य  यह  है  कि  अन्य

 देशों  की  तुलना  में  हमारे  पास  सर्वोत्तम  किस्म  के  लौह  अवस्क  का  विशाल  भडार  सर्वोत्तम

 शक्ति  और  तकनीकी  एवं  गेर-तकनीकी  शक्ति  फिर  भी  हमें  सोह  अयस्क  का  निर्यात  करना

 पड़ता  जापान  का  उदाहरण  दिया  गया  1945  में  जापान  ने  उसी  स्तर  पर  कार्य  आरम्भ

 किया  था  और  जैसा  कि  हमने  ।  वह  बढ़कर  10  करोड़  टन  हो  गया  इतने  पर  भी  वह  सब  वस्तुओं
 का  यथा  लोह  कोकिंग  कोयला  आदि  का  आयात  कर  रहा  है  ओर  इसके

 जूद  इतना  अधिक  उत्पादन  कर  रहा  ऐसा  क्‍यों  है  ?  भारत  ऐसा  क्यों  नहीं  कर  सका  ?  जैसा  कि

 हमारे  मित्र  श्री  अमल  दत्ता  ने  कल  कहा  था  भारत  ने  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  750  लाख  का

 लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  ।  यह  न्‍्यायोत्रित  लक्ष्य  था  किन्तु  हम  उसे  भी  पूरा  नहीं  कर  पा  रहे
 ऐसा  क्‍यों  है  ?  हमें  स्वयं  से  ही  यह  प्रश्न  करना  होगा  ।  आपके  तथा  इस  सभा  के  साथ  ही  इन

 नाओभों  को  महसूस  करते  मेरे  विवार  में  इसे  किया  जा  सकता  है  और  हमें  इसे  पूरा  भी  करना

 चाहिए  ।  देश  का  ओऔद्योगीकरण  जिस  प्रकार  किया  जा  सकता  है  ?  ओऔद्योगीकरण  से  क्‍या  तात्पय॑  है  ?

 राष्ट्र  क ेऔद्योगीकरण  से  तात्पर्य  यह  है  कि  इस  देश  के  70  करोड़  व्यक्तियों  अपने  ही  निवास

 स्थान  पर  सामान  तैयार  करने  के  साधन  और  उपकरण  उपलब्ध  कराये  जायें  और  उन्हें  ग्रामीण  क्षेत्रों

 से  मद्रास  ज॑ंसे  महानगरों  अथवा  ऐसे  ही  किसी  अन्य  शहर  में  स्थानान्तरित

 होने  और  वास्तव  में  शहरों  को  अवरुद्ध  करने  के  लिए  विवश  न  क्रिया  जाय  |  किसी  दिन  ये

 जहाजों  के  समान  आबादी  के  भारी  जमाव  से  आवश्यकता  से  अधिक  भर  जायेंगे  और  डूब  जायेंगे  ।

 हम  जो  ये  द्वीप  तैयार  कर  रहे  यह  बहुत  खतरनाक  है  ।

 इसलिए  समग्र  आबादी  के  संतुलित  विकास  के  लिए  उद्योगों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ले जाना

 "
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 तथा  उन्हें  उत्पादक  रोजगार  उपलब्ध  कराना  आवश्यक  सातवीं  पंचरकर्क्षीय  योजना  का  हमने

 यही  लक्ष्य  नि  किया  है  -  कार्य  और  खाद्धान्म  जैसा  कि  मैं  कह  चूका  हूं  इसे  पूरा

 करने  के  लिए  आदान  उपलब्ध  कराने  आज  के  उद्योग  के  लिए  धातु  आवश्यक  है  ।  दस्पात  के

 बिना  हम  खेती  भी  नहीं  कर  सकते  ।  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  सारे  देश  में  लकड़ी  के  हलों  को  लोहों

 की  जोतों  में  वदल  दिया  तो  अ  पको  लगभग  बीस  लाख  टन  इस्पात  की  आवश्यकता  आप

 जो  भी  उद्योग  आरम्भ  करना  आपको  जिन  छोटी  मोटरों  और

 किसी  भी  सामान  की  आवश्यकता  उसके  लिए  ही  आपको  अथवा  एल्युमीनियम  अक्षया

 तांबा  अथवा  किसी  भी  धातु  की  आवश्यकता  पड़ेगी  ।  इसलिए  इस्पात  का  अधिक  उत्पादन  किया

 जाना  चाहिए  ।  यह  किस  प्रकार  किया  जा  सकता  है  ?  इसके  लिए  संसाधनों  में  प्राथमिकता  बरतने

 की  आवध्यकता  अब  मुझे  मालूम  है  नि  योजना  आग्रोग  की  अन्य  प्राथमिकताएं  भी  अन्ततोगत्वा

 हम  लोगों  को  एक  साथ  मिलकर  विचार  करना  होगा  ।  क्षेत्रीय  विघार  से  तो  कोई  काम  बनता

 घन  कहां  से  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ?  संसाधन  भी  उत्पादन  से  ही  पैदा  किए  जा  सकते  उत्पादन

 के  बिना  अतिरिक्त  वस्तु  होना  संभव  नहीं  मैं  इस  बात  को  सोच  रहा  हूं  कि  कोयला

 इस्पात  और  खनिज  रुदार्थों  के  क्षेत्र  में  हम  एक  संस्कृति  का  विकास  कर  सफके  संस्कृति  का

 उत्थान  स  प्रकार  हो  सकता  हमें  सर्वोत्तम  प्रोद्योगिकी  का  उपयोग  क  रना  होगा  ।  यह  सोचना  गलत

 है  कि  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  में  कम  जनशक्ति  अपेक्षित  होगी  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  अपितु  इसके

 सर्वोत्तम  प्रौद्योगिकी  के  उपयोग  से  इस्पात  का  उत्पादन  होगा  आधारभूत  सामग्री  के  सस्ता  होने

 से  उद्योगों  का विकास  होगा  और  यह  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  कर  रोजगार  के  वास्तचिक्त

 अवसर  न  केवल  कोयला  खानों  से  प्राप्त  होते  हैं  और  न  इस्पात  कारखानों  से  ।

 कुछ  माननींय  सदस्य  जन  अर्थात्‌  राउरकेला  अथवा  अन्य  किस्ली  भी  स्थाव

 में  प्र  प्क्त  जनशक्ति  की  तुलना  जापान  ओर  कोरिया  से  कर  रहे  ऐसी  स्थिति  में  उन  देशों  की

 तुलना
 में  हमारे  यहां  रोजगार  अथगा  बेरोजगार  में  लगे  हुए  व्यक्ति  और  उतने  ही  टन  भार  के  लिए

 उन  देझ्रों  में  प्रयुक्त  व्यक्तियों  का  उल्लेख  करना  उपयुक्त  होगा  ।

 जापान  का  उदाहरण  दि  श॥  गया  था  और  उस  दिन  मैं  कुछ  आंकड़ों  के  बारे  में  अर्थात  जापान
 ।  पंजी  विवेश  किया  गया  के  बारे  में  पूछ  रद्दा  मुझे  यह  जानकर  आश्चर्य  हुआ  कि में  कितत

 1978  से  1982  तक  इस्पात  में  4,000  करोड़  रुपये  की  राशि  का  पंजी  निवेश  किया  गया

 भारयीत  इस्प्रात  प्राधिकरण  लिमिटेड  में  270  करोड़  रुपये  का  पूंजी  निवेश  किया  गया  हम  यह

 नहीं  कह  सकते  कि  आप  कम  पूंजी  निवेश  करें  और  अधिक  उत्पादन  करें  ।”  इसलिए  हमें  इस  बात

 को  देखना  चाहिए  कि  आरम्भ  से  लेकर  अब  तक  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  में  कुल

 6.000  फरोड़  रुपय  का  पूंजी  निवेश  किया  गया  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  अभी  अभी  विशाखाप्रशनम  संयंत्र  के  बारे  में  पूछ  रहे  #  उन्हें

 इस  ब।त  का  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  विशाख्ापत्ततम  स्रयत्र  चाहे  आन्प्र  प्रदेश  में  हो  भ्षवा

 उड़ीसा  अथवा  और  किसी  भी  स्थान  में  वह  भारत  में  ही  हमें  इस्पात  का
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 देने  करना  हम  लोग  उत्के  लिए  बचन  बद्ध  हैं  और  उत्सुक  हैं  और  मैं  इस  सभा  को

 आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  हम  विशाखापत्तनम  संयन्त्र  को  पूरा  करने  के  लिए  बचनबद्ध  हैं  ।

 झो  सो०  माधव  रेडडो  |  कब  तक  ?

 थ्रो  बसंत  साठे  :  जितनी  जल्दी  हम  कर  सकते  मैं  आपको  बताऊंगा  ऐसा  क्यों  है  ॥

 शो  सी०  माधव  रेडेडी  :  आज  के  समाचाश  पत्र  में  कहा  गया  है  के  अन्त  तक  ।”

 शी  बसंत  साठे  :  आपके  जीवन  काल  में  ।  मैं  आपको  इतना  आश्वासन  दे  सकता  इसका
 आशय  है  कि  आपकी  आयु  लम्बी  स्वाभाविक.है  कि  मैं  आपकी  दीर्धायु  की  भी  कामना  करता

 हूँ  ।

 शो  सौ०  साषव  रेइंडो  :  संयंत्र  का  जीवन  काल  कितना  है  ?

 क्रो  बसंत  साठे  :  माननीय  सदस्य  के  जीवन  काल  के  बराबर  ।  ड़

 शो  सी०  माधव  रेडडो  :  हमारा  जीवन  भौतिक  जीवन  अथवा  राजनैतिक

 शो  बसंत  साठे  :  मैं  राजनैतिक  जीवन  की  गारंटी  नहीं  दे  सकता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  में  आयु  में  और  भी  छोटे  लोग  हैं  ।

 झी  बसंत  साठे  :  राजनैतिक  जीवन  के  बारे  में  उन्हें  अपनी  चिन्ता  स्त्रयं  करनी  होगी  ।

 भारत  सरकार  अति  उत्सुक  हम  लोग  इस  बात  का  पता  लगाने  की  चेष्टा  कर  रहे  हैं
 कि  पर्याप्त  संसाधन  कहां  से  प्राप्त  हो  सकते  हैं  क्योंकि  पर्याप्त  संसाधनों  की  आवश्यकता  है  ।  हम  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  अपेक्षित  संसाधन  जुटाने  की  चेष्टा  करेंगे
 कि  विशाखापत्तनम  योजना

 के  अमुधतार  समय  पर  ही  पूरा  हो  जाये  ।  हम  लोग  समय  सीमा  का  ध्यान  २  खेंगे  ।

 पैटारी  आदि  के  बारे  में  मैं  पछले  दिन  ही  विस्तार  पूव॑ंक  उत्तर  दे  चुका  हूं  ।  मैं

 पुनः  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उत्सुक  हैं  कि  आधुनिकतम  प्रौद्योगिकी

 के  साथ  हम  उड़ीसा  ओर  विशाखलापत्तनम  के  दोनों  सयम्त्रों  को  यौजमा  के  अनुसार  ही  पूरा
 क्र  लें  ।

 उपाध्यक्ष  महो  दय  :  सलेम  के  बारे  में  स्थिति  कया  है  ?

 झो  बसंत  साठे  :  जहां  तक  सलेम  का  संबंध  हम  लोग  दृढ़  निश्चित  हैं  ।  सलेम  के  बारे  में

 मैं  आश्वासन  देना  चादता  हूं  कि  हमारा  इरादा  सलेम  में  उत्पादन  को  बढ़ाने  और  दुगना  करने  का

 है  ।  करनाटक  की  बिजली  की  स्थिति  के  बारे  में  बोलते  हुए  मैंने  कहा  था  कि  ऐसी  स्थिति  वरतंमान

 सरकार  या  पिछली  सरकार  के  समय  से  ही  नहीं  बल्कि  14-15  साल  से  बनी  हुई  है  मैं  किसी  को

 दोष  नहीं  दे  रहा  हूं  |  मैं  वास्तविकता  बता  रहा  हूँ  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  वे  कुद्रे मुख  और
 खापत्तनम  कौ  अपनी  ही  परियोजनाओं  के  लिये  बिंजलीं  उपलब्ध  नहीं  कर  सके  ।  इसलिये  उन्हें
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 ऋक्रोधित  अथवा  परेशान  नट्रीं  होना  चाहिए  ।  आप  कोई  निकालें  ।  इसके  लिए  रास्त  प्रतिष्ठापित

 बिजली  संयंत्रों  को  लगाना  है  ।  समस्या  का  समाधान  इसी  तरह
 हो

 सकता  जहां  तक

 इस्पात  के  उत्पादन  का  प्रश्न  इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  हमारी  प्रवल  अच्छी  है  ।

 12  1985

 श्री  बं(०  एस  ०  क्ृष्णा  अय्यर  (  बंगलौर  :  मुख्य  मन  श्री  ने  बिजर्ल  के  बारे  भरें  बहुत  ह्दी
 वक्‍का  आश्वासन  दिया  है  ।

 भरी  बसंत  साठ  :  हर  मुख्य  मन्त्री  पक्का  आश्वासन  देते  रहते  हैं  ।

 क्रो  बी०  एस०  कृष्णा  अस्यर  :  आश्वासन  उत्तर  सभा  में  दिया  गणा  था  और  उन्होंने  आपको
 एक  पत्र  भी  भेजा

 झी  बसंत  साठ  :  हर  माननीय  मुख्य  मन्‍्त्रो  राज्य  विधान  सभा  में  और  उसके  बाहर  अब  तक
 आश्वासन  ही  देते  रहे  उन्होंने  मुझे  जो  पत्र  लिखा  उसमें  भी  वही  बात  कही  आश्वासन

 देने  के  लिये  मैं  उनका  कृतज्ञ  यदि  आश्वासन  के  भरोसे  ही  रहा  जा  सकता  है  तो  मैं  भी  आपको

 आश्वासन  दे  सकता  हूं  और  मामला  समाप्त  हो  जाएगा  ।  हम  लोगों  को  चाहिए  कि  आश्वाक्षनों  के

 भरोसे  न  रहें  ।

 श्री  बो०  एस०  कृष्णन  अय्यर  :  हममें  कुछ  मतभेद  है  विशाखापत्तनम  के  बारे  में  वे  लोग

 नश्चित  हैं  ओर  हमें  बड़ी  प्रसन्‍्नता  किन्तु  विश्वेश्व  रे्या  और  विजय  नगर  परियोजनाओं  के  बारे
 में  आप  निश्चित  नहीं  हैं  ।

 शो  बसंत  साठे  :  हम  निर्श्चित  कैसे  हो  सकते  बिजली  मेरे  हाथ  में  तो  नहीं  है  ।

 हो  बो०  एस०  कृष्णा  अय्पर  :  कर्नाटन  सरकार  ने  आपको  बिजली  देने  का  आश्वासन  दिया
 था  ।  हम  भी  आपको  आश्वासन  देते  केवल  बात  इतनी  सी  है  कि  आप  इरादा  बना  लें  ।

 झो  बसंत  साठ  :  मैं  आपके  अशश्वासन  के  लिये  कृतज्ञ  बिजली  के  आपके  आश्वासन  पर
 मैं  भी  आपको  आश्वासन  दूगा''*

 थी  के०  एस०  रंगनाथ  माननीय  मन्त्री  महोदय  को  विजय  नगर  इस्पात  संयन्त्र
 के  बारे  में  पता  उन्हें  कृनाटक  में  बिजली  की  कमी  की  भी  जानकार  किन्तु  हम  लोग  यह
 चाहते  हैं  कि  यह  परियोजना  यथासंभव  शीघ्र  चालू  हो  जाये  ।  वह  प्रतिष्ठापित  बिजली  के  बारे  में

 बहुत  अच्छी  वात  कर  रहे  थे  :  इसलिए  हम  भी  यही  चाहते  हैं  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  इस  बात
 पर  ध्यान  दें  कि  प्रतिष्ठापित  विद्युत  संयन्त्र  कर्नाटक  में  स्थापित  किया  जाय  और  कर्नाटक  में
 विजय  नगर  इस्पात  संयन्त्र  यथासंभव  शीघ्र  चालू  किया  जाये  ।

 एक  मानतोय  सदस्य  :  कर्नाटक  मत  कहिये  ?  भारत  में  कहिये  ।

 क्री  बसंत  साठे  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  और  हम  लोग  वही  करने  की  चेष्ठा

 हर  सदस्य  ने  यही  कहा  है  कि  सरकारी  उपक्रम  के.एककों  का  कार्य  निष्पादन  ठीक  नहीं
 सरकारी  क्षेत्र  के कोयला  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  उपक्रम  एककों  में  हर  वर्ष  घाटा  हो  रहा
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 अब  क्या  मैं  आपको  कह  सकता  हूं  कि  कभो-कभी  मैं  महसूस  कर  .।  हूं  कि  सरवागरी  क्षेत्र  को

 भीचा  दिखाने  तथा  उनका  मनोंबज  तोड़ने  और  गंर-सरकारी  क्षेत्र  की  प्रशंसा  करना  एक  फंशन  सा

 ह्दो  गया  है  ।  तथ्य  यह  है  कि  मैंने  सरकारी  क्षंत्र  में  जो  कमियां  हैं  उनके  लिए  कभी  भी  उन  को  बचाने

 बी  कोशिश  नही  की  है  ।  ओर  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  एक  ज्यादा  कार्यक्षम

 दयी  इसका  प्रश्न  नही  है  |  क्ष  त्र  शब्द  का आशय  यह  नहीं  है  कि  एक  पवित्र  गाय  की

 तरह  से  उनके  साथ  व्यवहार  किया  जाये  ।  उनके  बारे  में  पवित्रतः  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  लेकिन

 क़्गा  मैं  कह  सकता  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  को  अयनी  वाधाओं  को  दूर  करना  चाहिए  ?

 उन्हें  सहायता  हमारे  अधिकारियों  तथा  कर्मचारियों  में  विश्वास  दिखाइये  और  आप  देखेंगे

 कि  जब  वे  इकठठा  मिलकर  कर्मचारियों  की  टीम  को  तरह  से  कार्य  करेंगे  तो आपको  उसका

 णाम  देखने  को  मिलेगा
 !

 इसके  अतिरिक्त  स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  सरकारी  क्षंत्र  के  एककों  से  अपने
 कार्य-निष्पादन  में  सुधार  के  लिए  एक  निश्चित  दिशा  तथा  निर्देशों  क ेसाथ  और  युवा  प्रधानमंत्री  का

 दृढ़तापूबंक
 यह  कहना  कि  अब  दृष्टिकोण  परिणामोन्मुख  तथा  उत्तरदायी  हमें  इस  सबके

 नतीजे  देखने  चाहिए  |  एक  वर्ष  में--और  यह  है  जो  सदन  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  और  उनको
 वास्तव  में  बधाई  देनी  चाहिए  जिन्लोंने  कोयले  के  क्षेत्र  में  अच्छा  कार्य  किया  आपको  मालूम  है
 क्या  हुआ  है

 श्री  शाम  ध्यारे  रनिका  :  मैंने  ऐसा  किया  है व्यारे  गनिक  मैंने  क्रिया  है

 थ्री  बसंत  साठे  :  कुछ  सदस्प्रों  ने  ऐसा  किया  मैं  इससे  इन्कार  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 इस्पात  के  क्षत्र  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  के  आपको  यह  जानकर  प्रसन्नता

 होगी  कि  1982  में  105.76  करोड़  रुपये  का  घाटा  और  1983-84  में  यह  घाटा  214.53

 करोड़  रुपये  का  था  |  यह  214.53  करोड़  रुपये  का  घाटा  इस  वर्ष  पूरा  कर  लिया  गया  है  |

 श्री  जरो  त  रबत  :  मूल्यवृद्धि  करके  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  यहु  गलत  है  ।  मुझे  पहले  ही  पता  था  कि  आप  ऐसा  मैं  इस  बात
 ८र  आऊ गा  ।  अब  हम  इस  घाटों  से  बवे  हैं  और  हमें  इस  सारे  घाटे  को  पूरा  करने  के  बाद  सगभग

 -50  करोड़  रुपय्रे  का  लाभ  होने  की  संभावना  इसके  मूल्यवृद्धि  की  बात  नहीं  मृल्यबद्धि  के
 बारे  में  मैंत  पटले  बताया  है  ।  मृल्यवृद्धि  कुल  मिलाकर  सिर्फ  40  प्रतिशत  बनती  है  और  60  प्रतिशत
 बेदतर  कार्य-निप्पादन  की  वजह  से  हुआ  है  ।

 एक  माननोथ  सदस्य  :  स्टाक  वो  क्‍या  स्थिति  है  ?

 क्रो  बसंत  साठे  :  स्ट्वाक  में  भी  कमी  आई  है  |  प्रत्येक  क्षेत्र  मे  बेहतर  कार्य  निष्पादन  हुआ  है  ।

 जहां  तक  भारतीय  इस्पात  प्राधीक रण  के  एकको  का  संबंध  कुछ  ए  कक  हैं  जे  से  इसको  जिनके
 बारे  में  पुझे  स्वयं  प्रता  है  कि  ये  कुछ  एकक  स  वस्याओं  वाले  एक्क  हैं  ।  प्रोद्योगिकी  उपकरणों  तथा
 प्रबंध  की  द्प्टि  से  समस्याओं  वाले  एकक  भिलाई  में  उत्पादन  की  स्थिति  में  सुधार  हो  रहा  है  ।

 अय  बोकारों  और  सेलम  भी  अच्छा  काम  कर  रहे  इन  पांच

 एक  को  में  से  भी  चार  अर्थात्‌  वोकारो  तथा  एस०  एस०  पी०--यानि
 संलम--ल,भ  में  जा  रहे  हैं-और  अच्छे  लाभ  में  चल  रहे  हैं  ।

 |
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 मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  सरकार  क्षेत्र  को  पूरी  तरह  से  बुराई  मत  उनमें  वया  बाधायें
 तथा  समस्याएं  का  पता  लगाने  की  कोशिष  कीजिए  तथा  उन्हें  वहां  से  दूर  कीजिए  ।

 कोयले  को  लीजिए  ।  कोयले  के  क्षेत्र  में  भी  आपको  यह  जानकर  खशी  होगी  कि  1983-84  3-84

 में  कोल  इन्डिया  लिमिटेड  में  "42.68  करोड़  रुपये  का  चक््टा  हुआ  है  और  क्या  आपको  मालूम  है
 क  यह  सारा  घाटा  पूरा  कर  लिया  गया  है  ?  याद  रखें  कि  यह  सारा  धाटा  केवल  मृल्यवद्धि  को

 वजह  से  पूरा  नहीं  हुआ  है  ।  इसमें  ज्यादातर  लाभ  अच्छे  कार्य  निष्पादन  की  वजह  से  हुआ  है  ।  और

 इस  वर्ष  घाटा  पूरा  करने  के  बाद  अब  लाभ  13.83  करोड़  रुपये  का  इसका  श्रेय  किसे  दिया
 जाये  ?  जब  श्रमिक  तथा  अन्य  सभी  टीम  लोग  मिलकर  ठीक  से  कार्य  करते  हैं  तो  इसके
 आश्चर्यनक  परिणाम  आते  हैं  |  मैं  उन  स्थानों  पर  गणा  था  अबर  हमने  देखा  कि  स्थिति  किस  प्रकार
 बदल  गई  है  मेरे  सहपगोगी  रसायन  तथा  जरव॑रक  भी  मेरे  साथ  गये  र

 वह  आपको
 बतायेंगे  कि  दुर्गापुर  में  कया  हुआ  ।  वहां  एक  संयंत्र  है  जो  9  माह  तक  बन्द  रखा  श्रमिकों
 के  सहयोग  से  उसे  न  केवल  चाल  किया  गया  बल्कि  उसमें  रिकाई  उत्पादन  हुआ  और  उसके  बाद
 किसी  भी  दिन  उस  संयंत्र  में  कोई  समस्या  नहीं  आई  है  ।  यह  अच्छे  उत्पादक  संयंत्रों  में  से  है  +

 अतः  श्रमिक  सहयोग  और  प्रबंधकों  वी  सहभागिता  से  आश्चर्थजनक  परिणाम  प्राप्त  हो  सकते

 हैं  परन्तु  यह  सहभागिता  पूरे  दिल  से  की  जानी  चाहिए  ।

 ई०  सी७  एल०  और  बीं०  सी०  सी०  एल०  अभी  भी  घाटे  में  चल  रही  है  ।'  और
 ई०  सी०  एल  तथा  बी०  सी०  सी०  एल०  ने  घाटा  पूरा  कर  लिया  है

 .  अतः  मैं  प्रमिक  सहभागिता
 के  प्रश्न  पर  आता  हूं  ।  मैं  आपसे  तथा  इस  सदन  से  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  प्रश्न  पर  बहुत
 गंभीरता  से  विचार  करें  ।  अगर  आप  वास्तथ  में  परिवर्तन  लाना  चाहते  हैं  और  हमारे  संविधान
 के  आक्कथन  में  दिये  गये  लोकतांत्रिक  ख्रमाजवादी  गणतंत्रीय  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  तो
 आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  प्रबंध  में  श्रमिकों  की  पूर्ण  सहभागिता  होनी  चाहिए  और  इसकी

 शुरुवात  कम  से  कम  सरकारी  क्षेत्र  से
 की  जानी

 श्री  इख्त्रजोत  गुप्त  :  ऐसा  कधरों  नहीं  किया  जा  रहा  है

 श्री  बसंत  साठे  :  सरकारी  जल्षेत्र  में  कौन  नियोजक  है  तथा  कौन  कमंचारी
 मालिक  नोकर  का  सारा  सिद्धांत  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  मिथ्या  नाम  और  गलत  घारणा

 सरकारो  क्षेत्र  में
 कम  से  कम  अध्यक्ष  और  प्रबंध  निदेशक  से  सफाई  बाले  तक  सभी

 करमंचारी  सभी  एक  साथ  काम  करते  हैं  और  सभी  श्रमिक  निचले  स्तर  से  उच्च  स्तर
 के  प्रबंध  में  क्यों  न  सभी  मिलकर  काये  करें  ?  इसमें  क्‍या  बाधा  है  ?  दुर्भाग्य  से  बाधा  श्रमिक  संघों
 का  निहित  स्वार्य  मैं  अ्रतिक  यूवियत  का  कार्यकर्ता  रहा  हूं

 ।  आपने  और  मैंने  एक  साथ  काम
 किया  है  और  हमें  इसके  बारे  में  जानकारी  है  आप  चनाव  नहीं  चाहते  प्रबंध  समिति  में  प्रतिनिधी
 के  तौर  पर  कौन  भाग  लेगा

 ?
 श्रम

 मंत्री  ने
 सहभागिता  की  सारी  धारणा  हमारे  पास  भेजी  वह

 हमारे  पास  स्मरण-पत्र  भेजते  रहते  हें  कि
 इसको  लागू  न  करने  का  क्‍या  कारण  है  ।
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 जब  भी  पश्राप  इसे  करने  की  कोल्लिश  करें  श्राप  प्रबन्ध  समिति  भें  किसे  रखेंगे  प्राप्त

 यूनियन  क्‍या  भापको  मालूम  है  कि  कछ  एककों
 में

 20  यूनियनें  सभी  मान्यता  प्राप्त

 यूनियनें  हैं  ।  भ्रभी  और  गहराई  में  चलते  हैं  ।  भ्गर  श्राप  चुनाव  कराना  चाहते  ये  बहीं  तक
 ठीक  है  जहां  तक  लोकसभा  प्रथवा  देश  का  प्रश्न  लेकिन  म।न  लो  30  प्रतिशत  बहुमत  का

 निधित्व  करने  वाली  यूनियन  एक  प्रतिनिधि  भेजती  है  श्रौर  वहु  व्यक्ति  प्रबन्ध  समिति  में  झा
 जाता  है  परन्तु  भगर  बाकी  के  70  प्रतिशत  यह  निर्णय  करें  कि  बे  सहयोग  नहीं  करेगे  तो  वे  काम

 बन्द  कर  सकते  हैं  |  श्रतः  यह  तरीका  ठीक  नहीं  है  ।  भ्रगर  ट्रेंड  यूनियनों  इसे  स्वीकार  करें  तो  मैं

 एक  ट्रेड  यूनियन  के  कार्यकर्ता  के  तौर  पर  एक  सुझाव  द्‌गा  ।

 मेरे  विचार  में  भ्रब  सिर्फ  यही  एक  समाधान  है  कि  यਂ  तो  गुप्त  मतदान  के  अभ्राधार  पर
 प्रतिनिधि  संघों  का  चुनाव  कराया  भौर  इससे  श्रधिक  बेहतर  होगा--चूं कि  मैं  जानता  हूँ  कि

 उससे  भी  समस्या  का  समाधान  नहीं  होगा--जैसे  कि  हमारा  नारा  उद्योग-एक  यूनियनਂ
 जिसका  प्रयोग  हमने  स्वतंत्रता  के  दौरान  भ्रौर  स्वतंत्रता  के  पश्चात  भी  हम  बार-बार  यह

 दोहराया  करते  थे  झ्लौर  हमने  कहा  लोग  हमें  विभाजित  करके  राज्य  करना  चाहते

 ग्रौर  इसी  कारण  ट्रेड  यूनियन  प्रधिनियम  के  पभ्रन्तगंत  सात  सदम्य  एक  यूनियन  बना  सकते  हैं  ।

 बहुत  सारी  ट्रेड  यूनियनें  हैं  प्रोर  वे  चाहते  हैं  कि  हा  प्रापप  में  लड़ते  रहें  ।  इसी  हमारा  नारा

 था  उद्योग-एक  यूनियमਂ  |  इस  देश  को  सारी  ट्रुंड  यूनियनें  एक  साथ  मिलकर  क्यों  नहीं
 कहती  :

 ट्रेड  यूनियन  भ्रधिनियम  का  संशोधन  और  एक  उद्योग  में  एक  यूनियन
 हो  ?  स्वतः  ही  प्रबन्ध  समिति  में  उनके  प्रतिनिधि  ग्रा  जाएंगे  प्रौर  सहमागिता  की  समस्या  झौर

 प्रबन्ध  में  कौन  हो  का  समाधान  हो  जाएगा  ।  मैंने  एक  तीसरे  तरीके  का  भी  सुझाव  दिया
 ठीक  यूनियनों  को  ऐसे  ही  रहने  फम  से  कम  सरकारी  क्षेत्र  में  श्रमिकों  को

 भागीदार  समझा  नामधारक  सांकेतिक  शयर  से  जो  कम्पनी  द्वारा  स्वयं  दिया
 छपये  भ्रथवा  10  रुपये  या  जो  भी  बह  कोई  मायने  नहीं  रखता  -  प्रवस्धक  से

 लकर  ग्राखिरी  वर्ग  के  कमंचारी  भौर  उसके  बाद  में  शयरहोलडर  कमंचारी  भागीदारों  के  रूप
 में  प्रबन्ध  के  विभिन्‍न  वर्गों  पयंवेक्ष  गेर-तकनीकी  के  लिए  वाधषिक
 या  वरिवाधिक  प्रपने  प्रतिनिधियों  का  चुनाव  मैंने  ट्रेड  यूनियनों  के  नेताभों  कीं  बैठक  बुलाकर
 उनके  साथ  इस  पर  विचार-विमर्श  किया  था  झौर  मैं  उनसे  फिर  मिलूंगा  श्रौर  बार-बार  उनमें  से
 प्रत्येक  से  इसे  स्वीकार  करने  का  भ्नुरोध  करू  मित्रो  क्‍या  मैं  ध्लापों  बता  सकता  हूं  भ्रौर
 महोदय  भझापके  माध्यम  से  मैं  इस  सभा  से  भ्रपील  करू  गा  कि  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  के  इस  ईमानदार
 सहभागिता  से  इस  देश  के  सरकारी  क्षेत्र  के  उत्पादन  में  एक  क्रान्तिकारी  परिवर्तन  झा  जाएगा  ?

 कृपया  इसे  स्वीकार  करके  सहयोग  दीजिए  ।  यह  हमारा  नारा  हम  कमंचारियों  को  बुला  रहे
 तुम  भपना  खून  पसीना  बहाते  हो  उस  उत्पादन  प्रक्रिया  का  तुम्हें  मालिक  बनना

 हम  उस  नारे  तथा  उस  स्वप्न  को  कब  पूरा  करेंगे  ?  यह  मौका  है  !  हमें  इसे  कम  से  कम  सरकारी
 क्षेत्र  में  करने  मैं  प्राज  भ्रापते  यह  भनुरोध  कर  रह  हूं  ।  तभी  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  में  किक
 उत्पादन  जिम्मेदारी  की  भावना  से  उत्पावन  अपनस्थ  के  भाव  से  का  य॑  करेंगे  भ्रौर
 देश  के  प्रन्य  उत्पादक  क्षेत्रों  के  लिए  एक  मिसाल  कायम  करेंगे  तथा  हमारे  देश  के  भहान  संस्थापक
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 पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  द्वारा  सोची  गई  बुलन्दी  तक  हम  पहुच्र  सकेंगे  !  लेकिन  उन्होंने  यह  भी

 कहा  भी  भ्रच्छे  कार्य  को  करने  क ेलिए  कभी-कभी  प्रापको  निर्भीक  निर्णय  लेने  पड़ेंगे  ।'

 भौर  हमारे  युवा  प्रधानमंत्री  निर्भीक  निर्णय  लेने  के  लिए  प्रसिद्ध  जब  उन्हें  राष्ट्रीय  हित  में  लेना

 ग्रावश्यक  हो  !  श्रगर  सदन  यह  महसूस  करता  है  कि  सच्ची  भावना  से  श्रमिक  सहभागिता  के

 सिद्धांत  को  लागू  करना  राष्ट्रीय  हित  में  तो  मुझे  विश्वास  कोई  भी  श्रावश्यक  विधान  लाने
 में  नहीं  हिचकिचाएगा  बशरतें  हम  सब  इस  बात  पर  सहमत  हों  कि  राष्ट्रीय  हित  में  इसकी
 कता  है  |  और  ज॑सा  कि  मैंने  कहा  है  अगर  यह  कर  दिया  गया  तो  सफलता  भ्रधिकतर  उन्ही  लोगों
 को  मिलती  है  जो  निर्भय  होकर  कार्य  करते  कायरों  को  प्रायः  सफलता  नहीं  मिलती  !  ये  भेरे
 शब्द  नहीं  ये  शब्द  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  के  ग्रत  हमें  निर्भीक  होकर  इस  क्षेत्र  में

 वाही  करनी  मेरे  विचार  में  सरकारी  क्षेत्र  में  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  है--वास्तव  में  यह
 सभी  क्षेत्रों  पर  लागू  हो  सकती  है--सभी  प्रबंधकीय  स्तरों  पर  सच्चे  मायने  में  श्रमिकों  की

 भागिता  होना  !  यह  कहने  के  मैंने  लगभग  सभी  सामान्य  बातों  का  जबाब  दे  दिया  है  |

 च्‌कि  मेरे  विद्वान  सहयोगी  श्री  समटवर  सिंह  ने  कोयले  के  बारे  में  पहले  ही  विस्तारपृवंक
 बता  दिया  मैं  केवल  संक्षेप  में  कोयले  के  बारे  में  कहना  चाहूँगा  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  कि
 कोयले  के  क्षेत्र  में  हमने  कठिनाई  को  दूर  कर  लिया  इससे  पता  चलता  है  कि  इस  प्रकार  कुछ
 समस्याभों  को  सिफ  थोड़े  से  समन्वय  से  हल  किया  जा  सकता  है  |  ज॑से  ही  मैंने  पदभार  ग्रहण  किया
 मेरी  मेज  पर  प्रधिकांश  उत्तर  मध्य  के

 मुख्य
 मंत्रियों  के  पत्र  प्राये  हुए  थे  और  प्रत्येक  की  शिकायत  यह  थी  कि  बिजलीघरों  को  जो  कोयला
 भेजा  जाता  है  उसमें  पत्थर  और  जेसा  कि  मेरे  प्रिय  मित्र  कमलनाथ  ते  बताया  कि  कूड़ा-करकट
 ग्रादि  जैसे  प्रन्य  पदार्थ  होते  भ्रतः  रेल  मैं  स्वयं  भ्रौर  विद्युत  मंत्री  ने  इकटूठे  बैठकर
 प्रधिकारियों  को  बुलाया  ।  मैंने  बदरपुर  का  भ्रचानक  दौरा  किया  ।  उसके  बाद  मैं  रांची  में  पटराट्‌
 भी  गया  था  ।  मैंने  सब  प्रधिकारियों  को  बुलाकर  उनसे  पूछा  था  कि  समस्या  क्‍या  है  ।

 ]

 क्री  नारायण  चोबे  :  भ्रापने  क्या  देखा  ?

 श्री  बसंत  साठ  :  पत्थर  प्राता  था|  कुछ  पत्थर  पुराना  भी  वह  बतलाने  के  लिए  जमा
 करके  रखा  उसी  पत्थर  की  बार-बार  फोटो  लेकर  बतलाते  मैंने  कहा--यह  बात  ठीक

 नहीं  लेकिन  जो  पत्थर  जाता

 मैंने  कोयले  से  संवंधित  श्रपने  लोगों  से  पूछा  था  कि  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  मैंने
 उनसे  कहा  था  कि  वे  कोयले  बेच  रहे  हैं  भ्रौर  कोयले  के  दाम  वबसल  कर  रहे  तब  वह  पत्थर
 क्यों  भेजते  हैं  ?  मैंने  कहा  था  मैं  कुछ  नहीं  सुनना  चाहता  भौर

 भविष्य में  ऐसा  फिर  से  न  हो  ।  मुझे
 प्रधानमंत्री  का  धन्यवाद  करना  आाहिए  कि  जैसे  ही  हमने  कायंभार  संभाला  था  पहली  बात  जो
 उन्होंने  की  वह  हमारे  विभागों  के  प्रधिकांश  सचियों  की  एक  बैठक  बुलानी  उन्होंने  लगभग  दो
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 घंटे  तक  इन  समस्याप्रों  पर  बातचीत  की  ।  प्लौर  उसका  भ्रसर  हा  हमने  उसका  प्रनुसरण
 किया  और  उसका  परिणाम  यह  है  कि  जो  समस्या  पिछले  वर्षों  में  बिजलीघरों  को  परेशान  कर

 रही  थी  इस  एक  घोषणा  से  भ्रगर  एक  भी  पत्थर  कोयला  खानों  से  जाएगा  तो  स्रम्बन्धित  प्रबन्धक

 उसके  लिए  उत्तरदायी  होगाਂ  यह  दो  माह  में  हल  हो  गई  है  ।  उन्होंने  बताया  कि  हमारे  पास

 घोवनशालाएं  नहीं  है  और  न  ही  कोयला  छंटनी  संयंत्र  मैंने  कहा  मैं  कुछ  नहीं  सुनना  भाहता

 भाप  इसे  अ्रपने  हाथों  से  जग  ग्राप  कोयला  बेच  रहे  हैं  तो  श्राप  श्ौर  कोई  वस्तु  इसके

 बदले  नहीं  बेच  सकते  ।  श्रोर  मुझे  पर  विश्वास  कीजिए  दो  महीने  में  प्राज  तक  कोई  शिकायत  नहीं

 आयी  भ्रब  मुझे  इन  बिजलीघरों  से  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  कि  हमें  प्रसन्‍नता  है  कि  श्रव  भप्रन्य  बाहरी

 पदार्थ  कोयले  के  साथ  नहीं  प्रा  रहे  ऐसा  इसलिए  हुआ्ना  है  क्योंकि  मैंने  कहा  था  कि  प्रगर  कोई

 पत्थर  कोयले  के  साथ  सप्लाई  किया  गया  तो  वह  पत्थर  कोयला  खान  के  उस  प्रबन्धक  पर  गिरेगा

 जहां  से  यह  ग्राया  है

 क्रो  नारायण  चोबे  :  मेरे  विचार  में  श्राप  इसे  कर  रहे  हैं  परन्तु  श्राप  यह  गत  दस  वर्षों  से

 नहीं  कर  पाए  ।

 श्री  बसंत  साठ  :  दोष  ढंढने  की  झ्रादत  को  छोड़िए  |  दूसरी  बात  कोयले  की  शर्श
 किस्म  से  संबंधित  थी  ।  मैं  प्रापसे  सहमत  हुं  कि  भारत  में  जो  कोयला  उपलब्ध  है  वह

 कैलीरी  की  दृष्टि  से  ब्रढ़िया  नहीं  है  किन्तु  जंसा  कि  मैंने  कहा  कि  यह  पावर  प्रंड  का  कोयला

 का हमारे  बिजलीधरों  और  बायलरों  के  डिजाइन  इस  तरह  के  बनाए  जाएं  कि  उनमें  इस  कोयले

 प्रयोग  किया  जा  सके  ।  भ्रगर  ऐसा  किया  जाए  तो  यही  कोयला  भापको  बहुत  झ्रधिक  शक्ति  प्रदान

 कर  सकता  ग्रौर  भ्रबव  हम  यही  कर  रहे  सौभाग्य  से  मेरा  दायां  हाथ  और  बायां  हाथ
 इस्पात  श्रौर  कोयला  यह  संयोग  से  ठीक  है  ।  भ्रब  तक  हम  भ्रपनी  गलती  दूसरे  पर  डालते  रहे

 प्रत्येक  इस्पात  संयंत्र  के  प्रतिबेदन  में  दोषारोपणों  में  से  एक  यह  पाएंगे  कि  कोकिंग

 घटिया  किस्म  का  होता  है  हर  उसमें  राख  की  मात्रा  बहुत  भ्रधिक  होती  यह  एक  कारण  था

 जो  एक  बहाता  भी  बन  गया  मैंने  दूसरे  दिन  दोनों  लोगों  की  एक  बैठक  बुलाई  ।  इस
 बैठक  में  यह  फैसला  किया  गया  था  कि  भविष्य  में  घोवनशालाएं  यह  निश्चित  करेंगी  कि  कोयले

 में  राख  की  मात्रा  इसके  प्रपेक्षित.अंश  से  दो  प्रतिशत  ज्य।दा  या  कम  के  प्रन्दर  बस  यही  है  ।

 भ्रौर  भ्रव  इसका  श्रनुकरण  किया  जा  रहा  दोनों  मंत्रालयों  की  संयुक्त  प्रतिदर्श  समितियां  श्रौर

 पर्यवेक्षण  समितियां  बनाई  गई  हैं  जिससे  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  ऐसा  किया  गया  है  ।  थोड़े  से

 समन्वय  परिणामों  में  सुधार  भ्रा  सकता  है  ।  रेलवे  के  साथ  भी  हमने  कई  बंठकें  की

 डिव्बों  की  कमी  के  बारे  में  मैंने  भ्राज  सुबह  उनसे  पूछा  कि  यदि  भापने  लाइनें  ही  बन्द  कर  दीं  तो

 श्राप  भ्रौर  क्या  कर  सकते  हैं  ?  लेकिन  हम  यह  देख  रहे  हैं  कि  हम  प्रधिक  उत्पादन  कैसे  कर  सकते

 हैं  ताकि  बेहतर  सप्लाई  हो  सके  ।  दक्षिण  में  इस्पात  भ्रौर  कोयला  दोनों  की  समस्या  वहां  कमी

 इसलिए  क्योंकि  मालडि्बे  नहीं  प्रा-जा  सकते  थे  |  हमने  रेलवे  के  साथ  यह  मामला  उठाया
 प्रौर  उन्होंने  इस्पात  के  मालडिव्बे  दक्षिण  में  भेजे  भौर  दक्षिण  की  कठिनाई  कम  की  |

 सिंगरेनी  के  संबंध  में  मैं  पहले  ही  जवाब  दे  चुका  हूं  ।  कोयले  के  क्षेत्र  में  मै ंएक  बात  कहना
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 चाहता  हे  वह  यह  कि  मैंने  उत्पादन  में  सुधार  श्रमिकों  के  साथ  संबंध  बेहतर
 शासन  के  बारे  में  कहा  है  भ्ौर  मैं  भ्रध्यक्ष  तथा  उसके  साथ  काम  करने  वाले  कमंचारियों  तथा  प्रन्य

 कर्मचारियों  को  बधाई  देता  हे  कि  उन्होंने  कोयले  के  क्षेत्र  में  प्रच्छा  कार्य  मैं  श्रमिक  संबंधों

 के  बारे  में  पहले  ही  विचार  कर  च॒का  हूं  ।

 झ्राप  मल्य  वृद्धि  के  बारे  में  पूछते  रहे  म्राप  मुझे  ईमानदारी  से  बताइये

 श्री  नारायण  घोबे  :  बिहार  में  दोहरी  पर्ची  प्रणाली  है  ।

 थी  वशम्त  साठ  |  यह  प्रणाली  क्‍या  है  ?

 श्री  नारायण  चौब  :  मैंने  शभ्रापकों  कल  बताया  था  ।  भाप  कोई  पर्ची  देते  हैं  श्ौर  कोई

 व्यक्सि  खदान  से  जाकर  कोयला  ले  जाता  है  भ्रौर  वह  ऊंचे  दामों  पर  उसे  वहीं  बेच  देता  है  ।

 श्री  बसंत  साठ  :  हम  उसका  स्थायी  समाधान  कर  रहे  हैं  ।  मैं  भ्रापफो  बताऊंगा

 कि  मैं  क्‍या  कर  रहा  मैं  खदानों  से  कोयला  उठाने  श्रौर  पर्ची  देने  की  इस  समूची  प्रणाली  के रे  ६
 बारे  में  एक  घोषणा  करने  जा  रहा  हूं  |  यवि  आप  चाहें  तो  मैं  इसे  भ्रभी  बताऊंगा  ।

 भ्रसंगतियों  को  दूर  करने  श्लौर  खदामों  पर  जमा  कोयले  का  भण्डार  कम  करने
 के  लिए  हमने  कोयला  खानों  तथा  कोल  इंडिया  के  स्टाकयार्ड  से  सड़क  द्वारा  कोयले  की  बिक्री  को

 उदार  उनाने  का  निर्णय  किया  वह  इस  प्रकार  है  :--

 1)  कोल  इंडिया  ने  सड़क  द्वारा  कोयले  की  बिक्री  को  उदार  बनाने  के  लिए  प्रत्येक
 कोयला  कम्पनी  के  लिए  कई  खदानें  निर्धारित  की  कोई  भी  पार्टी  उस  क्षेत्र  में
 या  विनिदिष्ट  कोयला  खानों  के  बिक्री  कार्यालय  में  जाकर  कभी  भी  एक  ही  समय
 में  500  टन  कोयला  खरीद  कर  सड़क  द्वारा  ले  जा  सकती  इसके

 लिए  उसे
 इस  पर्ची  की  तरह  कोई  दस्तावेज  प्रस्तुत  नहीं  करना  पड़ेगा  भ्ौर  जो  पार्टी  पहले
 पहुँचेगी  उसे  पहले  कोयला  दिया  जनता  की  जानकारी  के  लिए  कोयला
 कम्पनी  द्वारा  इन  खदानों  के  नामों  का  व्यापक  प्रचार  किया  जाएगा  ।

 (2)  बिक्री  प्रक्रिया  को  भी  सरल  भौर  कारगर  बना  जिया  गया  है  ओर  खरीददार  को
 कोयला  खरीदने  के  लिए  दो  से  भ्रधिक  स्थानों  में  नहीं  जाना  पड़ेगा  ।

 हैं

 (3)  दक्षिण  भारत  के  जिन  उपभोक्‍ताझों  को  सिंगरेनी  कोयला  खान  से  संबद्ध  किया
 गया  है  भ्रौर  जब  तक  शसिंगरेनी  में  उत्पादन  में  सुधार  होने  तक  उनकी  जरूरतें  पूरी
 नहीं  प्रब  वे  वेस्टेनें  कोल  फील्ड  लिमिटेड  की  विनिर्दिष्ट  कोयला  खानों  से
 सड़क  द्वारा  एक  बार  में  500  टन  तक  कोयला  ले  जा  सकेंगे  ।

 मेरा  विश्वास  है  कि  इस  नीति  से  वहां  पर  एकत्रित  कोयला  भार  में  प्लौर  वहाँ  व्याच्त
 कदाचार  में  कमी

 प्राप  माफिया  धौर  ऐसी  ही  सभी  बातों  का  जिक्र  कर  रहे  थे  ।  क्या  मैं  कटे  कि सही  जबाब
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 पुनः  भागिता  उत्पादन  करने  में  वास्तेव  में  कौन  साझेदार  है  ?  कमंचारी  वहां  पर  जो

 कदाचार  हो  रहा  है  उसे  कौन  जानता  है  ?  कमंचारी  |  उन्हें  वास्तव  में  सहभागी  उन  पर

 जिम्मेदारी  सौंपे  ।  वे  भ्रच्छा  काम  करेंगे  भौर  चोरी  भी  नहीं  होने  देंगे  ।  वही  सही  समाधान  होगा  ।

 माफिया  की  इस  समस्या  का  भ्रौर  कोई  समाधान  नहीं  है  ।  प्राप  किसी  भी  बल  व्यक्ति  वहां
 लगा  सकते  हैं|  हर  व्यक्ति  सक्षम  मनुष्य  मनुष्य  है  श्रोर  उन  पर  दबाव  डाला  जा  सकता  है  ।

 क्री  नारायंण  चौबे  :  भाप  उन्हें  उच्चाधिकारियों  के  कोष  से  बचाइए  कई

 प्रध्िकारी  भ्रष्टाचार  में  लगे  हुए  हैं  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  प्रधिकारियों  को  भी  शामिल  किया  जाएगा  ।  सबसे  बढ़िया  बात  है  कि

 ग्रधिकारियों  को  भी  शामिल  किया  जाए  ।  प्र  फिर  उत्
 पादकता-उत्पादन

 के  साथ  लाभ  को  संबद्ध

 कीजिए  ।

 भी  लूट  के  ले  जापो  ।/

 ऐसी  बातें  नहीं  चलेंगी  भ्ौर  नहीं  चलनी  चाहिए  भौर  इन्हें  रोकना  ही  होगा  ।  हमारा  यह
 रुख  सही  बाबूलाल

 |

 श्री  बाबूलाल  मालवोय  :  मैं  जानना  चाहता  हे  कि  प्रापत्ति  क्या  है  यह  सब
 करने  में  ?  ~

 श्री  बसंत  साठे  :  मैंने  कहा  प्रापत्ति  मुझे  नहीं  हम  एक  तरफ  तो  कहते  हैं  कि  ठेकेदारी
 प्रथा  को  निकाल  देना  सब  की  मांग  तो  ट्रंड  यूनियन  से  ठेकेदारी  प्रथा  पहले
 निकालिए

 ।  हमारी  जो  ठेकेदारी  प्रथा  है  वही  तकलीफ  दे  रही  हम  नहीं  चाहते  |  दूसरे  तो

 हट  जाएं  लेकिन  हम  न  यह  एटीटयूड  जंब  तक  तब  तक  यह  सवाल

 प्रिनुबाद |

 हमें  बहुत  ईमानदार  होना  चाहिए  ।  जब  तक  हमारे  दिमाग  में  श्रमिक-संघवाद  का  निहित  स्वार्थ
 हैं  तब  तक  हम  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  कर  भागिता के  क्षेत्र  में  वास्तव  में  यही  एक
 बाधा  मुझे  यही  कहना  हैं  कि  यदि  समूचे  सदन  का  मत  एक  है  तो  इस  संबंध  में  संकल्प  पेश

 कौजिए  |  यदि  हम  उद्योग  एक  संगठनਂ  चाहते  हैं  तो  हमारे  मजदूर  संधष  नेता  संगठित  हों
 धोर  एक  गेर-सरकारी  संकल्प  लाइये  ।

 श्रो  नारायण  चोबे  :  हम  इसका  समयंन  उस्हें  स्वीकार  करमा  प्राप
 प्तदान  कराइए  ।
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 अनिनिन>न्गग->-+नम

 श्री  बसंत  साठे  :  पुनः  मतदान  में  भी  भ्रापकी  50  प्रतिशत या  इससे  ध्रधिक  की  सीमा  रखनी

 पड़ेगी  ।  केवल  तभी  वे  संघ  मतदान  के  लिए  भाग  ले  सकते  हैं  जिनकी  सदस्य  संख्या  कम  से  कम
 10  प्रतिशत  हो  ।

 डा०  वक्ता  सामंत  :  यह  90  प्रतिशत  हो  ।

 भ्रों  बसंत  साठे  :  मुझे  कोई  एतराज  नहीं  ।  प्रश्न  केवल  यह  है  कि  श्राप  एक  कदम  अ्षागे

 बढ़कर  एक  संघਂ  का  नारा  क्‍यों  नहीं  लगाते  ।

 डा०  वत्ता  सामंत  :  चह  भी  मतदान  से  होगा  ।  श्राप  उसके  लिए  तंयार  नहीं

 श्री  बसंत  साठ  :  मतदान  तो  होगा  ।

 डा०  दत्ता  सामंत  :  बम्बई  सूती  कपड़ा  मिलों  में  श्राप  को  मान्यता  दे  रहे
 हैं  ।

 श्री  बसंत  साठ  :  मैं  राजन  तिक  दलों  की
 बात  नहीं

 कर  रहा  मैं  किसी  का  नाम  नहीं
 ले  रहा  मेरी  रुचि  नहीं  है  मेरी  रुचि  दर्शन  में  है सिद्धांत  अपनाइए  भौर  यह  दर्शन

 भ्रपनाइए  कि  एक  उद्योग  है  एक  संघ  है  ।  लोकतंत्र  में  वर्ष  में  एक  बार  कार्यकारी  समिति  के
 प्रांतरिक  चुनाव  होते  ही  हैं  हु

 श्री  नारायण  चोोगे  :  साठे  जी  ऐसा  बोलेंगे  तो  प्रापको  कांग्रेस  से  बाहर  कर  ऐसा
 मत  बोलो  ।

 जिनुबाव ]
 श्री  एस०  एम०  भट्टम  :  मुझे  डर  है  मंत्री  महोदय  परंपरागत  प्रबंधकीय

 दष्टिकोण  भ्रपना  रहे  हैं  प्रोर  श्रमिक  संघ  को  खलनायक  की  भांति  समझ  रहे  मैं  समझता  हें
 यह  वांछनीय  नहीं  है  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  खलनायक  कौन  है  !

 डा०  दत्ता  सामंत  :  सरकार  मतदान  का  एक  भी  सिद्धांत  स्वीकार  करने  के  लिए  तंयार

 नहीं  उससे  सरकार  को  नुकसान  हो  रहा  है  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  मैंने  यह  कहां  कहा  कि  श्रमिक  संघ  खलनायक  हैं  ?

 डा०  दत्ता  सामंत  :  प्राप  कहते  हैं  कि  श्रमिक  संघ  इन  ठेकेदारों  प्रादि  के  पीछे  इस

 तरह  प्राप  सदन  को  गुमराह  कर  रहे  हैं  ।
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 रत  ता

 भी  बसंत  साठे  :  मैंने  ऐसा  बिल्कुल  नहीं  कहा  ।  वास्तव  में  पहले  मैंने  कहा  कि  श्रमिक
 संषों  ने  दुर्गापुर  में  सहयोग  दिया  मैं  उन्हें  बधाई  दे  रहा  था  ।  जब  भ्रापने  मुझसे  प्रश्न
 जब  पीछे  से  उन  सज्जन  महोदय  ने  कहा--कि  प्रापको  कौन  रोक  रहा  है--तब  मैंने  उसका  यह
 जवाब  दिया  कि  निहित  स्वार्थ  ही  उसमें  बाधक  भ्रौर  उनके  निहित  स्वार्थ

 श्री  एस०  एम०  भटटम  :  प्रापने  ऐसा  दर्शन  प्रस्तुत  किया  है  तो  तथ्यों  के  बताये  जाने  के
 बिपरीत  श्राप  को  कुछ  तथ्य  दिये  हैं  प्रापका  दर्शन  यह  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  को  सुदृढ़  किया
 जाए  ।  वास्तव  में  जब  यह  श्रमिक  पर  लागू  होता  तब  प्राप  '*'*'

 श्री  बसंत  साठे  :  मैं  उनकी  सहभागिता  चाहता  हूँ  ।  मैं  करमंचारियों  को  सीधे  भ्रौर  भ्रध्िकार

 देना  चाहता  उन्हें  प्रधिक  ग्रधिकार  इसलिए  दिए  जाने  चाहिए  ताकि  वे  महसूस  करें  कि  वे

 मालिक  वे  भागीदार  हैं  ।  मैं  ग्रव  यही  करना  चाहता  हूँ  ।  क्या  भाप  इसका  विरोध  करते ह  |

 क्या  ग्राप  उसके  विरुद्ध  हैं  ?

 डॉ०  दा  सामंत  :  क्‍या  सभी  प्रबंध  में  भागीदार  के  रूप  में  ?

 श्री  बसंत  साठ  :  प्रबंध  समचे  उपक्रम  में  भागीदार  ।

 डा०  वसा  सामंत  :  सरकारो  क्षेत्र  के  उतक्रम  बड़े  लोगों  द्वारा  बलाए  जाते

 श्रों  बसंत  साठ  :  मैं  मालिकों  शोर  कमंचारियों  को  एक  ही  कोटि  में  रख  रहा  यदि

 ध्रापको  यह  सिद्धांत  पसंद  नहीं  तो  यह  एक  भिन्‍न  मामला  है  ।

 डा०  दत्ता  सामंत  :  हमें  यह  पसंद  है  वे  मुनाफा  भी  बराबर  लेंगे  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  सब  कुछ  हो  जाएगा  बशर्तो  कि  श्राप  अंशधारी  झभौर  भागीदार  हों  ।  श्राप

 निश्चय  कीजिए  ।

 क्री  नारायण  चौगे  :  हमने  निश्चय  कर  लिया  श्राप  निश्चय  कीजिए  ।

 बाधाशों को  किस  तरह  से  दूर  करने  का  प्रयत्न कर  रहे  हैं  ।

 |

 श्री बाब  लाल  मालबीय  :  क्‍या  माननीय मंत्री  जी  प्राइवेट  सेबटर में  भी  इस  पालिसी  को

 लागू  करेगे  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  एक  बार  पब्लिक  संक्टर  में  तो  होने  दो  ।  पहले  श्रपना  तो  घर  ठीक

 कर

 ]
 संयोग  कोयले के  बारे  में  जवाब  देते  समय  मैंने  लिगनाइट  के  संबंध  में  जो  प्रांकड़े

 बताया  था  उसे  मैं  सही  करना  चाहता  कोयला  विभाग  की  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  3  पर  टाइपिंग  की
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 गलती  1983  के  लाभ  के  भांकड़े  262.97  करोड़  बताएं  गए  अंक  (2)  गलती  से  छप
 गया  ।  यह  प्रांकड़े  62.97  करोड़  होना  चाहिए  ।  पहले  ही  पृष्ठ  52  पर  नवेली  लिगनाइट  के  संबंध

 में  सही  भ्रांकड़े  दिए  जा  चके  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  कृपया  यह  गलती  ठीक  की  जाए  ।

 भारत  एल्युमीनियम  नेशनल  एल्युमीनियम  हिन्दुस्तान  भारत
 कोल  मिनरल  कारपोरेशन  हिन्दुस्तान  जिक  भारतीय  भू
 वैज्ञानिक  सर्बक्षण  इंडियन  ब्यूरो  श्रॉफ  प्रादि  सभी  उपक्रम  इसी  मंत्रालय  के  अंतंगंत
 ग्राते  मैंने  कहा  है  कि  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  भ्रधिक  से  प्रधिक  खनिजों  का  पता  लगाने

 के  लिए  गंभीरता  से  प्रयास  कर  रहा  है  |

 सौभाग्य  से  बाक्साइट  एल्युमीनियम  के  उत्पादन  के  लिए  सबसे  बड़ा  श्रौर  उपयोगी  संसाधन

 है  ।  प्राज  एल्युमीनियम  के  छत्पादन  के  लिए  श्रधिक  बिजली  की  आयश्यकता  है  |  वह  उसकी

 वास्तविक  भ्रावश्यकता  है  ।  हम  तथा  दोनों  में  हम  बिजली  की  सप्लाई  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  निजी  बिजली  संयंत्र  स्थापित  करने  की  बात  सोच  रहे  बाल्काਂ  ने  कोरबा  से

 झपना  काम  झारंभ  कर  भअच्छा  कार्य  निष्पादन  दिखाया  निर्धारित  कार्यक्रम  के

 प्रनुसार  विकास  कर  रहा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  हमें  एल्युमीनियम  के  उत्पादन

 में  काफी  वर्द्धि  होने  की  भ्राशा  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  इस्पात  के  बाद  एल्युमीः
 नियम  एक  महत्वपूर्ण  खनिज  विद्युत  तथा  विद्युत  भ्रादानों  के  लिए  ही  नहीं  भ्रपितु  यात्री

 हवाई  हर  काम  के  लिए  एल्युमीनियम  की  भ्रावश्यकता  पड़ती  है  ।  यदि

 हम  भ्रपने  ही  बाक्साइट  से  एल्युमी  नियम  का  उत्पादन  करें  तो  यह  इस्पात  का  स्थान  ले  सकती  है  ।
 भ्रौर  इससे  उद्योगों  में  सहायता  मिल  सकती  एल्युमीनियम  प्रौर  इस्पात  की  मदद  से  कई  लघु
 उद्योग  ऊपर  उठ  सकते  हैं  |  प्रतः  हम  एल्युमीनियम  के  उत्पादन  पर  जोर  दे  रहे  हैं  भ्ौर  इस  क्षेत्र

 में  क्‍प्रच्छा  कायं  कर  रहे  हैं  ।

 लिगनाइट  एक  दूसरा  महत्वपूर्ण  विषय  मुझे  यह  कहते  हुए  गये  महसूस  होता  है  भौर

 सदन  को  भी  नवेली  लिगनाइट  के  प्रबंधकों  प्रौर  कर्मचारियों  को  इस  ब।त  की  बंधाई  देने  में  खशी

 होगी  कि  इस  वर्ष  उन्होंने  बिजली  तथा  लिगनाइट  का  रिकार्ड  उत्पादन  किया  है  |  हम  नवेली

 लिगनाइट  कारपोरेशन  में  भ्रयस्क  का  उत्पादन  बढ़ाने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  ने  कल  रामपरा  भप्रगचा  सं

 किया  था  ।

 श्री  शिरधारी  लाल  ध्यास  मंत्री  भापने  पलाना  के  बारे  में  कुछ

 नहीं  कहा  ।

 की  वसंत-साकषे  ;  मैं  भा  रहा  उसी  प्रश्न  की  तरफ  प्रा  रहा  प्राप  सूनिए  तो  ।

 ना  के  बारे  में  बहुत  कुछ  उल्लेख
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 उन्होंने  कहा  कि  525.26  करोड़  रुपये  के  ष्‌  जी  निवेश  से  इस  परियोजना  को  भ्रनुमोदित  किया

 गया  इस  समय  इसकी  लागत  640  करोड़  रुपये  होगी  ।  हम  इस  पर  विचार  कर  रहे  लेकिन

 जह  कहते  हैं  कि  दूसरा  संयंत्र  चंदेरिया  में  लगाया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  गिरघारी  लाय  व्याप्त  :  मंत्री  महोदय  प्रापने  पलाना  लिग्नाइट  वाला  सब्जक्ट  पूरे  का

 पूरा  छोड़  दिया  उसके  बारे  में  भी  तो  कुछ

 झो  बसंत  साठ  :  जहां-जहां  भी  हमें  लिग्नाइट  सफीश्येंट  मात्रा  इकानामिकली

 एक्सप्लायटेबल  बहां उसको  निकालने  की  हर  जगह  कोशिश  की  हम  कुछ

 नहीं  छोड़ेंगे
 “

 7777

 [

 भरी  गिरघा  )  ल.ल  व्यास  :  प्राप  चन्देरिया  क्री  बात  कर  रहे  मैंने  रामपुरा  की  बात
 की

 झली  वसंत  साठ  :  अपने  कहा  कि  पूरे  रामपुरा  स्पेलटर  संयंत्र  में  होना  चाहिए  ।  हमने  एक
 विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  की  है  जिसमें  पश्चिम  जमंनी  के  मैससं  स्टोलबगं  तथा  मेकान  शामिल  किया
 गया  प्राखिर  ये  सब  तकनीकी  बातें  हैं  ।

 इसके  ऊपर  पभ्रापको  तो  कोई  झंगड़ा  करने  की  गुंजाइश  नहीं  होनी  चाहिए  क्‍योंकि  यह
 किसी  दूसरे  स्टेट  में  तो  लग  नहीं  रहा  राजस्थान  में  ही  लग  रहा  है  ।  यदि  प्राप  राजस्थान  में
 भी  चाहें  कि  मेरे  घर  में  ही  लगना  यदि  ऐसा  झगड़ा  यहां  करेंगे  तो  बात  कंसे
 बनेगी

 श्री  गिरंधारी  लाल  भ्राप  जहां  इसको  लगाना  चाहते  वहां  स ेउस  जगह  की

 दूरी  40  किलोमीटर  प्राप  भ्रन्दाजा  लगाइये  कि  भ्रापका  कितना  ज्यादा  खर्चा  वहू
 करोड़ों  से  भी  ऊपर  जाएगा  भ्रापको  सौरी  बातें  बता  रहा  हूं

 '***

 श्री  बसंत  साठ  :  प्रापकी  जितनी  दली  लें  उन  सब  को  देखा  गया  है  भोर  यह  पाया  गया

 है  कि  जो  पानी  स्मेप्टर  के  लिए  निहायत  जरूरी  होता  वह  हमें  चन्देरिया  में  बनने  वाले  डंम  से

 उपलब्ध  हो  सकेगा  भौर  इसी  लिए  सवाई  रामपुरा  प्रगूजा  भ्रादि  सभी

 जगह  देखने  के  बाद  यह  तय  हुप्रो  कि  इसको  अन्देरिया  में  ही  लगाना  ठीक  रहेगा  भौर  प्लांट  के

 इंटरैस्ट  में  भी  उपयोगी  पाया  गया''*
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 क्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  चंदेरिया  में  जब  भाप  इसे  बनायगे  तो  उसके  लिए  पानी

 गोसुण्डा  से  लाना  पड़ेगा  जो  कि  वहां  से  40-50  किलोमीटर  दूर  है  जब  कि  रामपुरा  में  बनाने  पर

 श्राप  नन्दराय  से  पानी  ले  सकते  हैं  जो  कि  वहां  से  लगभग  15-20  किलोमीटर  की  दूरी  पर  ही

 )

 क्री  बसंत  साठ  :  भाप  प्रपनी  ही  कहते  जाप्रोगे  या  कुछ  हमारी  भी  सुनोगे  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  गोसुण्डा  डंम  से  बेराछ  रिवर  चंदेरिया  का  डिस्टंस  लगभग
 15-20  किलोमीटर  है  झ्ोर  यहां  से  भापको  भासानी  से  पानी  मिल  सकता  है  जब  कि  बहां  भरापका

 खर्चा  ज्यादा  भ्रायेगा  ।  जब  श्राप  कच्चा  माल  ट्रांसपो्टेशन  के  जरिए  वहां  पहुंचा  येंगे  तो  भ्रापका
 कितना  खर्चा  क्‍या  पझ्ापने  उसको  देखते  हुए  इस  प्रश्न  पर  दोबारा  विचार  किया  क्‍यों  कि

 हम  यह  भी  खाहते  हैं  कि  खर्चा  कम  हो
 *''

 भ्रों  बसंत  साठ  :  हमने  सब  कुछ  देख  लिया  हमें  यहां  भ्रच्छा  पानी  मिल  रहा  है  भौर

 इसलिए  हमने  फंसला  किया  है  कि  देश  के  हित  प्लांट  के  हित  में  जो  जगह  उपयुक्त  वहीं  पर
 लगाया  जाए  ।  वह  भाषपके  रामपुर  में  नहीं  जा  सकता  |  हम  तकनीकी  लोगों  के  साथ  झगड़ा

 नहीं  कर  सकते  ।

 श्री  गिरधारो  लाल  व्यास  :  मंत्री  मेरे  प्वाइंटस  पर  विचार  करते  हुए  भाप  दोबारा
 गौर  तो  करिए  कि  कहां  प्लांट  लगाने  से  खर्चा  कम  आयेगा  ।

 शी  बसंत  साठ  :  यदि  झौर  ज्यादा  गोर  करेंगे  तो  भ्ौर  ज्यादा  खर्चा  हो  ज  भौर
 फिर  प्रापको  प्रोजंक्ट  भी  डिले  हो  जाएगा  ।

 थभ्रो  गिरघारी  लाल  व्यास  :  झ्ापकी  बात  तो  ठीक  लेकिन  हमारा  हक  भी  तो  मारा
 जा  रहा  मैं  भ्रापसे  इसी लिए  कह  रहा  हैं  कि  जहां  झभापका  इरादा  है  कि  एक  जिले  में  एक  -

 इंडस्ट्री  जरूर  चाहिए  लेकिन  श्राप  हमारी  इस  इंडस्ट्री  को  दूसरी  जगह  ले  जा  रहे  हैं  जब
 कि  रॉ-मंटीरियल  हमारे  यहां  निकल  रहा  हमारे  यहां  खर्चा  भी  कम  प्रायेगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि
 भाप  सारे  मामले  पर  फिर  से  गौर  कीजिए  ।  हमारी  मांग  प्र  प्रार्थना  बार-बार  यही  है  कि
 प्रार  दोबारा  गौर  करके  कोई  निर्णय  लीजिए  ।

 भरी  बसंत  साठ  :  झ्राप  जरा  चंदेरिया  जिले  वालों  से  तो  पूछिये  कि  उनका  क्‍या  कहना

 भ्री  गिरधारी  लाल  उसको  पूछने  की  क्या  प्रावश्यकता  वहां  तो  श्राप  हमार े.
 माल  को  ले  जा  रहे  600  करोड़  रुपये  का  प्रोजेक्ट  मुफ्त  में  उनके  पास  जा  रहा  है  जब  कि

 रॉ-मैटीरियल  हमारे  यहां  से  हमें  प्राप  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 भरी  बसंत  साठे  :  श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  ने  कल  यह  प्लारोप  लगाया  कि  किसी

 कारी  ने  कमर  कीमत  पर  कुछ  तांबा  जमंन  भेजा  मैं  सदन  में  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि
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 यह  मामला  केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  के  पास  भेजा  गया  था  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  विभागीय
 जांच  समिति  ने  इसकी  जांच  की  |  उसके  केन्द्रीय  सतकंता  समिति  ने  इसकी  जांच

 2.00  भ०  १०

 सभी  निकायों  ने  यह  पाया  कि  किसी  भो  बात  के  किए  किसी  भ्रधिकारों  को  दोशी  नहीं  ठहराया
 जा  सकता  भौर  इसीलिए  इन्होने  उन्हें  निरपराध  ठहराया  है  ।  इतना  सब  होने  के  बाद  भी  संदन

 ज्डे  ०
 में  ही  ऐसी  बातें  कहना  प्रनुचित  है  **

 श्री  गिरधाररो  लाल  सी०  बी०  प्राई०  ने  जो  जांच  की  उसमें  यह्‌  लेकिन
 बाद  में  विजलेंस  के  मैन्युपुनेशन  के  जरिए  से  ऐसा  किया  गया  है  ।

 झी  वसंत  साठ  :  सक्षम  प्राधिकारियों  जिन्हें  चुनोती  नहों  दी  जा  सकती

 अधिका  रियों  को  निरपराध  बताने  के  बाद  भी  हमें  उन  पर  धारोप  लगाने  के  लिए  सभा  के  है

 घिकार  का  प्रयोग  नहीं  करना  चाहिए  ।

 क्री  गिरधारो  लाल  ब्यास  :  इसका  मतलब  यहे  हुआ  कि  किसी  भ्रफसर  के  खिलाफ  21

 करोड़  रुपये  की  गड़बड़  का  चार्ज  हो
 '

 “
 ,  *]

 क्रो  बसंत  साठ  :  यह  सचमुच  बहुत  हास्यास्पद  मैं  इस  झारोप  को  नहीं  मान  सकता
 और  मैं  प्रध्रिकारी  के  विरुद्ध  लगाए  गए  इस  झारोप  का  पुरजोर  बिरोध  करता  हूं  ।'

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  मंत्री  महोदय  भ्रपला  भाषण  जारी  रखेंगे  ।

 भो  नारायण  चोबे  :  रांची  के  लिकट  चरी  खदान  से  कोयले  से  भरे  35  मालडिब्बे  जा

 रहे  थे  ।  यह  कोयला  पाकिस्तान  भेजा  जा  रहा  था
 प्रौर  पुलिस  ने  उसे  पकड़ा  ।  यह  वर्ष  1983

 की  बात  कोल  इंडिया  ने  कहा  कि  कोयला  उनका  नहीं  है  ।  मैंने  इस  मामले  विशेष  का  जिक्र

 किया  था  '*'''

 झो  बसंत  साठ  :
 कब  ?

 को  नारायण  जौबे  :  मैंने  इसका  कल  जिक्र  किया  था  ।  इस  पर  समूत्रा  कोल  इंडिया  धोखा

 श्री  बसंत  साठ  :  हम  किसी  भी  मामले  में  धोथ्वा  नहीं  दे  रहे
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 झी  नारायण  चौबे  :  3  साल  में  क्‍या  हुप्ला  ?  सी०  बी०  प्राई०  पर  प्रेशर  डाला  जा  रहा

 है  कि  तुम

 श्रो  बसन्‍्द  साठ  :  हम  किसी  पर  प्रेशर  नहीं  डाल  सकते  |  हम  किसी  पर  दवाब  नहीं

 डाल  रहे  ।

 श्री  नारायण  चोबे  :  ध्राप  कोल  इंडिया  ।

 कोल  इंडिया  क्‍या  कर  सकता  है  ?  जब  मैं  कोई  दवाब  नहीं  डाल श्री  बसंत  साठ  :
 र  सकती  है  ? तथा  मैं  कोई  दवाब  नहीं  डाल  रहा  तो  कोल  इंडिया  क्‍या  क

 श्री  नारायण  चौबे  :  प्लाप  तो  प्ाते  जाते  रहते  हैं  परन्तु  श्रधिकारी  तन्त्र  तो  वहां  स्थायी  रूप

 से  रहता  भापको  इसके  बारे  कुछ  न  कुछ  करना  चाहिए  ।
 **  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इससे  भ्रधिक  भ्रनुमति  नहीं  दंगा  ।  इस  तरह  की  चीज  मैं  नहीं  होने

 दं  कायंवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया  सदस्य  मन्त्री  से  उनके  चंम्बर

 में  मिलि  तथा  बातचीत  करें  ।  कायंवाही  वृत्तांत  में  यह  सब  कुछ  शामिल  नहीं  किया

 जायेगा  ।

 श्री  बसंत  साठ  :  महोदय  मैं  समझता  मैंने  भ्रधिकांश  बातों  का  उत्तर  दे  दिया  इस
 देश  में  जितने  भी  खनिज  मिलने  की  सम्भावना  उनकी  दोहन  खोज  के  लिए  गम्भीर  प्रयास  किये
 जा  रहे  जहां  तक  भारतीय  भू-गर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  का  सम्बन्ध  वह  भ्रधिक  से  प्नधिक
 क्षेत्र  का  सन्‍्दोहन  करने  का  प्रयास  कर  रहा  ।  सम्भावित  खनिज  क्षेत्र  के लगभग  60  प्रतिशत  क्षेत्र
 में  खोज  हो  चुकी  भ्रब॒  हमारे  खनिज  संसाधनों  को  श्लौर  भ्नधिक  विस्तृत  प॑माने  पर  खोज
 कार्य  मुझे  भ्राशा  है  कि  हम  भ्धिक  से  भ्रधिक  का  पता  लगाने  में  सफल  होंगे  तथा

 राष्ट्र  के  हित  में  उनका  उपयोग  कर  पायेंगे  ।

 जहां  तक  इस  झ्ारोप  का  सम्बन्ध  शिकायत  यह  थी  कि  9-6-1984  की  रात  को  29
 वॉक्स  बेगन्स  का  एक  र॑क  कम्पनी  के  कर्मचारियों  तथा  राय  रेलवे  स्टेशन  के  स्टेशन  मास्टर  से
 सांठ-गांठ  चढ़ाया  यह  कोयला  चराया  गया  था  तथा  ऐसा  प्रारोप  लगाया  गया  है  कि
 उस  क्षेत्र  क ेएक  ठेकेदार  के  नाम  पर  यह  बढ़ाया  गया  तथापि  यह  रक  राय  रेलवे  स्टेशन  पर

 ही  रखा  हुआ  ऐसा  सूचित  किया  गया  है  कि  स्थानीय  पुलिस  मामले  की  जांच  कर  रही
 हम  प्रक्रिया  का  पालन  करने  का  प्रयास

 )
 0... तन  +++  पाप

 ++का
 यंवाहयी  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 भारतीय  भू  गर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  भी  तट-दूर  क्षेत्र  में  भन्वेषण  करने  के  हक  में  है  क्योंकि

 हम  भ्रनुभव  करते  हैं  कि  तट-दूर  क्षेत्रों  में  भ्रन्वेषण  से  हमें  काफी  मात्रा  में  खनिज  मिल  सकता  है  ।

 इसलिए  सभी  संसाधनों  के  संबंध  में  प्रधिकतम  सर्वेक्षण  करने  की  भोर  समस्त  प्रयास  किये  जा  रहे

 हैं  क्योंकि  मुझे  याद  है  एक  बार  यह  कहा  गया  था  कि  पेट्रोल  है  ही  नहीं  तथा  इस  पर  हमें  प्रपना
 समय  नष्ट  नहीं  करना  चाहिए  ।  परन्तु  सोवियत  संघ  में  हमारे  मित्रों  की  सहायता  से  तट-दूर  क्षेत्र

 में  पेट्रोल  निकालने  में  हूम  सफल  हुए  प्राजकल  विस्तृत  सर्वेक्षण  के  लिए  भ्राधुनिक  प्रौद्योगिकी

 जैसे  गहरी  हवाई  सर्वेक्षण  तथा  यहां  तक  कि  प्रन्तरिक्ष  सर्वेक्षण  भ्रर्थात  उपग्रह  द्वारा
 सर्वेक्षण  भ्रादि  सभी  तरीकों  का  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  है  हमारा  यह्‌  प्रयास  है  कि  जो  भी

 खनिज  उपलब्ध  हों  चाहे  बो  तट  पर  हों  या  तट  से  दूर  उनका  पता  लगाया  जाए
 ''

 )

 माननीय  सदस्य  मुझे  लिख  सकते  हैं  ।  मैं  उनका  जवाब  दे  दूंगा  ।

 जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  पता  है  कि  भारतीय  भू-गर्भीय  सर्वेक्ष  विभाग  में

 भ्रधिकारियों  तथा  विशेष  रूप  से  क्षेत्रीय  कमंचारियों  को  बहुत  ही  दुप्कर  कार्य  करना  पड़ता  है  ।

 उन्हें  जंगलों  तथा  दुगंम  क्षेत्रों  मे ंखनिजों  १)  खोज  में  भ्रकेले  ही  जाना  पड़ता  हाल  ही  में

 भारतीय  भ्र-गर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  के  हमारे  दो  बहुत  ही  भच्छे  भ्रधिकारी  महाराष्ट्र  के  जंगलों  में

 मारे  गए  ।  पुलिस  मामले  की  जांच  कर  रही  हमें  उसका  कारण  नहीं  पता  ।  उनके  शव  बरामद
 किए  गये  तथा  बाद  में  का  शव  भी  मिल  हमने  अपने  सर्वोच्च  स्तर  पर  फंसला
 किया  है  कि  उसकी  विधवाश्रों  को  पेंशन  से  सम्बन्धित  लाभों  के  प्रतिरिक्त  पर्याप्त  मुश्रावजा  तब
 तक  दिया  जाए  जब  तक  उनके  पति  जीवित  रहे  होते  तथा  हमने  प्रत्येक  परिवार  को  50,000  रु०
 की  धनराशि  भी  दी  गाइड  के  परिवार  को  भी  हमने  पर्याप्त  मात्रा  में  घन  राशि  दी  उसकी

 म॒त्यु  भी  इसी  कारण  हुई  थी  ।

 क्या  मैं  कह  सकता  हूं  कि  कोयला  क्षेत्र  में  सन्‌  1982  में  कल्याण  कार्यों  के लिए  42  करोड़
 रुपया  कर  रहे  थे  ।  प्रव  हमने  इसकी  मात्रा  बढाकर  99  करोड़  रुपए  कर  दी  इस्से  हमारे
 भाशय  का  पता  चलता  है  कि  हम  हमारे  कमंचारियों  के  कल्याण  तथा  उन्हें  प्रच्छी  सुविधाएं  देने
 की  भोर  कितना  ध्यान  दे  रहे  हम  भनुसूचित  भ्नुसू  चित

 तथा  गरीब  वर्गों  के  लोगों  के  लिए  हर  जगह  प्रधिक  भ्रवसर  प्रदान  कर  रहे  यही  हमारा  लक्ष्य
 भपनी  भ्रधिकतम  योग्यता  के  प्ननुसार  भपने  देश  की  सेवा  करने  के  लिए  हम  यूं  ही  भ्रपनी

 भूमिका  भ्रदा  करते  रहेंगे  ।

 प्रापका  बहुत  धन्यवाद  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  स्पष्टीकरण  न  मांगे  ?  यदि  मैं  एक  सदस्य  को  भ्रनुमति  दे  देता

 हैं  तो  मुझे  सभी  को  श्रनुमति  देनी  पड़ेगी  ।  प्राप  उनके  पास  जा  सकते  हैं  तथा  मामले  पर  बात  चीत
 कर  सकते
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 शो  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  :
 नये  इस्पात  संयन्त्रों  को  लगाने  का  प्रस्ताव  न  किये

 जाने  तथा  उड़ीसा  ध्ौर  भन्य  स्थानों  पर  नये  संयन्त्रों  द्वारा  कार्य  आरम्भ  करने  में  विलम्ब

 बारे
 में

 मन्त्री  जी  ने  बताया  है  कि  बिजली  की  कमी  इसमें  सबसे  बड़ी  बाधक  परन्तु  च्‌ंकि
 कोयले  से  भी  उनका  ही  सम्बन्ध  तथा  हमारे  पास  भ्रच्छी  किस्म  के  कोयले  के  बड़े  भण्डार  हैं

 |  विद्यत  शक्ति  उत्पन्न  करने  में  सहायक  इस  लिए  उन्हें  इस  मामले  पर  ऊर्जा  मन्त्री  तथा

 पोजना  आ्रायोग  के  साथ  बात  चीत  करनी  चाहिए  ताकि  सुपर  तापीय  विद्युत  संयन्त्र  चालू  करने  के

 बारे  में  व्यवस्था  की  जा  सके  |

 क्री  बसन्‍्त  साठ  :  वह  मैं  कर  लगा  |  श्रापका  धन्यवाद  ।

 श्री  वी०  एस०  कृष्णा  अय्पर  :  महोदय  मैंने  विजयनगर  इस्पात  संयन्त्र

 के  बारे  में  प्रश  उठाया  माननीय  मन्त्री  ने  सशतं  जवाब  दिया  हमें  खेद  महोदय  सारा

 कर्नाटक  इस  बात  पर  रुष्ट  है  और  वे  इस  महत्वपूर्ण  मामले  पर  कारंवाई  करने  में  इतनी  लापरवाही
 दिखा  रहे  हैं  !

 श्री  बसम्त  लापरवाही  ?  क्‍या  आपको  संयन्त्र  की  प्रावश्यकता  नहीं  है  ?  भाप  कहते

 हैं  कि  मैंने  इस  पर  लापरवाही  से  बातचीत  की  !  क्‍या  ग्रापको  संयन्त्र  चाहिए  ?

 क्री  वो०  एस०  कृष्णा  प्रय्यर  :  हम  इसे  चाहते  हैं

 क्री  वसन्‍्त  साठ  :  मैंने  प्राश्वासन  दे  दिया  क्या  श्राप  चाहते  हैं  कि  मैं

 श्रभी  जाऊं  भोर  इसे  चालू  कर  दूं  ?  मैंने  कह  दिया  है  कि  विजयनगर  में  प्राधुनिक  प्रोद्योगिकी  का

 संयन्त्र  निर्धारित  समय  के  भनुसार  लगा  दिया  जायेगा  ।  मैं  श्राप  से  केवल  यह  भनुरोध  छकर  रहा  हूं
 कि  आप  भी  इस  दौरान  पर्याप्त  बिजली  का  प्रबन्ध  कर  उसमें  मैं  भी  झ्रापकी  मदद  करू गा  ।

 क्या  यह  लापरवाही  ऐसे  भारोप  न  लगाएं  ?

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  मुझे  यहां  श्री  सोमनाद्रीसवरा  राव  दिखाई  नहीं  देते  ।  मैं  कटौती

 प्रस्ताव  |  तथा  2  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रस्ताव  |  तथा  2  मतदान  के  लिए  रख  गए  तथा  प्रस्वीकृत  हुए  ।]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रब  मैं  खान  तथा  कोयला  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  प्रनुदान  की

 मांगों  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  खान  भ्रौर  कोयला  मन्त्रालय

 से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  83  से  85  के  सम्बन्ध  में  31  मार्च  1986  को  समाप्त  होने  बाले

 बषं  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को  प्रा  करने  के
 लिए  काय॑  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई

 धु

 गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों में प्रनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए |ਂ प्रस्ताव स्वीकृत हुप्रा । 288
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 लोकसभा  द्वारा  स्वीकृत  वर्ष  1985-86  के  लिए  खान  ओर

 कोयला  मन्जालय  से  सम्बंधित  प्रनदानों  को  मांगें

 मांग  मांग
 का  नाम  25  मा  चे  1985  85  को  सद  5  ।  सभा  द्वारा  स्वीकृत

 संख्या
 द्वारा  स्वीकृत  लेखानुदान  झनुदानों  की  मांग

 की  मांग  की  राशि  को  राशि

 1  2
 *

 ट
 “

 पर

 राजस्व  पूंजी  राजस्व  प्‌ंजी

 रुपये  रुपये  रुपये  रुपए

 83.  इस्पात  विभाग  2,43,11,000  1,17,32,83,000  12,15,60,000  5,86,64,17,000

 84  खान  विभाग  20,47,79,000  50,24,16,000  1,09,89,00,000  1,47,12,84,000

 84  कोयला  विभाग  24,74,84,000  1,77,50,01,000  1,23,72,44,000  8,87,50,05,000

 2.21  स०  प०

 रसायन  भौर  उबं रक  मंत्रालय

 [

 उपाध्यक्ष  सहोवय  :  सभा  प्रब  रसायन  तथा  उवेरक  मन्त्रालय  से  सम्बंधित  मांग  संख्या  9
 को  चर्चा  तथा  मतदान  हेतु  लिया  जायेगा  जिसके  लिए  6  घण्टे  का  समय  दिया  गया  है  ।

 सभा  में  मौजूद  वे  माननीय  सदस्य  जिनके  भनुदान  की  मांगों  से  सम्बंधित  कटौती  प्रस्ताव
 परिचालित  कर  दिए  गए  यदि  भ्रपना  कटौती  प्रस्ताव  पेश  करना  चाहें  तो  कर  सकते  जिन
 कटोती  प्रस्तावों  को  वे  पेश  करना  चाहते  एक  पर्ची  पर  उनकी  क्रम  संड्या  लिखकर  15  मिनट
 के  भीतर  सभा  पटल  पर  भेज  दें  ।  केवल  वे  कटोती  प्रस्ताव  ही  पेश  किए

 वेश  किए  गए  समझे  जाने  वाले  कटौती  प्रस्तावों  की  क्रम  संब्या  दर्शान  वाली  एक  सूची
 शीघ्र  ही  सूचना  पट  पर  लगाई  यदि  कोई  सदस्य  सूची  में  कोई  नर  टि  देखता  है  तो  कृपया
 बहू  इसे  बिना  विलम्ब  के  पटल  पर  भ्रधिकारी  के  ध्यान  में

 प्रस्ताव  है  :
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 काय॑  सूची  के
 स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  रसायन  भौर  उवंरक  मन्त्रालय  से  सम्बंधित

 मांग  संख्या 9  के  सम्बंध  में  31  मार्च  1986  को  समाप्त  होने  वर्ष  के  दौरान  होने
 वाले  खर्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा
 तथा  पूंजी  लेखा  सम्बंधी  राशियों  में  श्रनधिक  सम्बंधित  राशियां  भारत  की  सचित  निधि  में

 से  राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  ।””

 लोकसभा  को  स्वोक़ति  के  लिए  प्रस्तत  वर्ष  19९5-86  के  लिए  रसायन  और
 उबं  रक  मंत्रालय  से  सम्बंधित  भ्रनदा  )  की  मांग

 मांग  मांग  का नाम  25  1985  को  सदन  द्वारा  सदन  की  स्वीकृत  के  लिए  प्रस्तुत

 संख्या  स्वीकृत  लेखानुदान  की  मांग  की  प्नुदान  की  मांग  ५)  रकम

 रकम

 ||  2  ह  4
 “

 हु  पूंजी  .  राजस्व
 ह

 प्‌जी

 या

 स्पए  रुपए  रुपए  रुपए

 रसायन  और  उ्थंरक  मंत्रालय

 9,  रसायन  झौर  उवंरक  27,27,85,000  महोदय, कृषि  के विकास  के

 मंत्रालय
 क्री  एम०  रधमा  रेड्रो  :  उपाध्यक्ष  कृषि  के  विकास  के  लिए  उर्वरक

 तथा  रसायन  प्रमुख  निवेश  भारत  की  70  प्रतिशत  जनसंडया  कृषि  पर  निर्भर  करती

 लिए  कृषि  का  उत्पादन  प्रति  भावश्यक  कृषि  समुदाय  को  सस्ते  दामों  पर  प्रमुख  कृषि  निवेश

 दिए  जाने  चाहिए  ।  परन्तु  स्वतंत्रता  के  37  वर्ष  बाद  भी  हम  पर्याप्त  उवंरक  उत्पन्त  नहीं  कर  पा

 तथा  इस  क्षेत्र  में  हम  ग्रगने  श्राप  को  ग्रात्मनिभर  नहीं  बना  पाए  हैं  ।

 a  खा

 सन  1983-84  के  दौरान  नाइट्रोजन  तथा  फास्फेट  का  देश  मे  उत्पादन  क्रमशः  35-6  तथा

 10,56  लाख  टम  हुआा  है  तथा  फास्फेट  तथा  पोटाश  के  उर्वरकों  का  क्रमशः  6.36,  1.3

 तथा  5.56  लाख  टन  पायात  हुझ्नमा  ह ैजिनकी  लागत  लगभग  356  करोड़  रुपए  पश्राई  यह  बहुत

 दर्भाग्य  की  बात  है  |  हमारे  पास  प्रौद्योगिकी  तथा  कच्चा  माल  दोनों  ही  पेरन्‍्तु  हम  उनका

 उपयोग  उचित  रूप  में  नहीं  कर  रहे  इसीलिए  घाटा  हो  रहा  है  ।

 2,25  स०  प०
 बसब  राजेश्वरी  पीठासीन

 सन्‌  1984-85  के  दौरान  नाइट्रोजन  के  उबरक  का  झनुमानित  उत्पादन  39.  लाख  टन  है

 जब  कि  इसको  उत्पादन  क्षमता  55.6  लाख  टन  है  तथा  फास्फोरस  उवंरक  को  उत्पादन  क्षमताਂ

 16.15  लाख  टन  की  तलना  में  12.5  लाख  टन  उत्पादन  हुप्ना  |  यह  उत्पादन  तथा  उपयोग
 क्षमताਂ  ,

 में  प्रन्तर  स्पष्ट  करता  मुझे  नहीं  मालूम  कि  मंत्री  जी  के  80  प्रतिशत  स्तर  को  कंसे
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 सुनिश्चित  दूसरे  देशों  की  प्रपेक्षा  उबरकों  के  हेक्टेयर  उपयोग  में  हम  काफ़ी
 वीछे

 भारत  में  किसान  रासायनिक  उर्वरक  39.9  कि०पग्रा०  प्रति  हैक्टेयर  के  हिसाब  से  प्रयोग  कर  रहे  हैं
 जो  कि  दूसरे  देशों  की  भ्रपेक्षा  बहुत  ही  कम  है  ।  भमरीका  में  यह्‌  111.6  कि  ०»पग्रा  प्रति  हैक्टेयर
 चीन  में  154.5  कि०प्रा०  प्रति  हैक्टेयर  तथा  रूस  में  81  कि०पग्रा०  प्रति  हैक्टेयर  ।  हमारे  देश  में  हमारे
 पास  लगभग  6  करोड़  हैक्टेयर  सिचित  क्षेत्र  उपलब्ध  यदि  उसकी  और  उचित  ध्यान  दिया  जाए
 तो  वह  30  करोड़  टन  खाद्यान्न  उत्पन्न  करने  की  क्षमता  रखता  परन्तु  जिस  दर  से  हम  चल

 रहे  हैं  मुझे  बहुत  सन्देह  है  कि  हम  भविष्य  में  इतना  उत्पादन  शायद  नहीं  कर  सकते  ।

 प्रव  उवंरक  त॑यार  करने  की  बात  पर  प्राता  पहले  उवंरक  बनाने  के  लिए  हम  नैफ्था  का
 प्रयोग  करते  थे  प्रब  वैज्ञानिक  तथा  प्रौद्योगिकी-विदों  को  धन्यवाद  हमने  कोयले  पर

 रित  दो  कारबाने  रामगुंडम  तथा  तालचेर  में  शुरू  किए  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  उन्होंने  इन्हें
 साथ-साथ  क्यों  नहीं  चालू  किया  तथा  पूरा  किया  ।  यदि  उनके  पास  पर्याप्त  धन  नहीं  था  तो  उन्हें
 पहले  एक  एकक  चाल  करके  पूरा  कर  देना  चाहिए  इसके  बाद  ही  उन्हें  दूसरी  एकक  का  काम

 शुरू  करना  चाहिए  कीमतों  में  वृद्धि  होने  क ेकारण  परियोजना  की  लागत  3  या  4  ग्रुणा
 प्रधिक  हो  जाएगी  ।  देश  में  हर  परियोजना  का  यही  हाल  मैं  मंत्रीजी  से  भ्रनुरोध  करूगा  कि
 कम  से  कम  इन  दो  परियोजनाझ्नों  को  चालू  किया  जाए  तथा  इन्हें  पूरा  किया  इसके  बाद  ही
 प्रमली  १रियोजनाप्रों  का  कायं  शुरू  किया

 हम  बहुत  ही  भाग्यशाली  हैं  कि  हमारे  बम्बई  तट  से  दूर  समुद्र  में  तेल  तथा  गैस  दोनों  ही
 मौजूद  हैं  तथा  भ्रब  हम  गैस-प्राधृत  उर्वरक  उद्योग  लगाने  जा  रहे  दो  कारखाने  पहले  से  ही

 चाल  कर  दिए  गए  मैं  मंत्रीजी  से  भ्रनुरोध  करूगा  कि  इन  दोनों  को  पूरा  करने  के  बाद  ही
 जहां  कहीं  भी  भ्रावश्यक  समझा  प्रन्य  एककों  का  काम  शुरू  किया  या  तो  वे  समूहों  में
 लगाई  जाएं  या  प्राप  पम्प  द्वारा  दूसरे  स्थानों  पर  गैस  पहुंचा  बहां  कारखाने  स्थापित  कर  सकते

 भ्रापको  जो  भी  रास्ता  किफायती  प्रपना  सकते  सातवीं  योजना  के  भ्रन्त  तक  उबंरकों
 की  हमारी  आवश्यकता  यह  हो  यूरिया  की  92-5  लाख  टन  तथा  फास्फोरस  उबंरकों  की

 28-9  लाख  टन  ।  यदि  उरबंरक  उद्योग  के  लिए  श्रौर  धनराशि  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  तो  वे
 इतनी  मात्रा  का  उत्पादन  नहीं  कर  सकते  तथा  हमें  इन्हें  भायात  करता  पड़ेगा  ।

 बजट  में  प्राबंटित  राशि  पर  प्राता  सन्‌  1985-86  के  दौरान  उक्ल  मांग  में  1531  करोड़

 रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  जबकि  सन्‌  1984-85  में  यह  1818  करोड़  रुपए
 थी  ।  प्रति  धारण  कीमत  योजना  के  प्रन्तगंत  1200  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  तथा

 यनिक  कौटनाशकों  के  लिए  105  करोड़  रुपए  की  शियायतें  होने  की  व्यवस्था  है  श्लौर  चल  रही

 योजनाप्रों  के  लिए  153  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  यदि  मंत्री  इस  पर  भम्भीरता  से

 विचार  करें  तो  हम  1200  करोड़  रुपए  की  इस  विदेशी  मुद्रा  की  राशि  को  भ्रौर  भी  कम  कर  सकते

 हम  बड़ी  सीमा  तक  भ्रपने  स्वदेशी  उर्वरक  एककों  को  विकसित  करने  में  सफल  हो  सकते  हैं  ।

 हमारे  देश  में  बहुत  से  रण  एकक  हैं  जिन्हें  सहायता  देने  तथा  उन्हें  सुदृढ़  बनाने

 की  जरूरत  भारत  उवंरक  निगम  के  5  प्रमुख  एकक  हैं  जिनके  नाम  सिन्दरी
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 सिन्दरी  तलचर  तथा  रामगुंडम्‌  ।  इनकी  नाइट्रोजन  उत्पादन  की  कुल  अधिष्ठापित

 क्षमता  8.0  लाख  टन  है  जब्रकि  वहां  कुल  3.47  लाख  टन  ही  उत्पादन  होता  इस  प्रकार

 व्ठापित  क्षमता  का  43  प्रतिशत  ही  उपथोग  होता  नेशनल  फर्टीलाइजर  लिमिटेड  के

 नियंत्रण  में  चार  एकक  हैं  प्र्थात  नंगल  भट्टिडा  तथा  पानीपत  ।  इनकी  कुल
 ध्ठापित  क्षमता  7.02  लाख  टन  है  ।  इस  समय  इन  चार  एककों  में  प्रध्चिष्ठापित  क्षमता  का  केवल

 69  प्रतिशत  उपयोग  हो  रहा  है  |  माननीय  मंत्री  जी  से  मेरा  ग्रनुरोध  है  कि  वे  चालु  योजनाश्ों  के

 लिए  पर्थाप्त  घनराशि  की  व्यवस्था  करें  ताकि  एक़कों  के  उत्पादब  में  वृद्धि  हो  भ्रौर  वे  मजबूत  हो

 सकें  ।.

 यह  बहुत  प्रशंसनीय  बात  है  कि  राष्ट्रीय  कमिकल्स  एण्ड  फर्टीलाइजर  धपने  कुछ
 एककों  में  क्षमत्रा  का  प्रधिक  उपथोग  कर  रहे  हैं  तथा  वे  ठीक  से  काम  कर  रहे  हैं  ।  किसी  भी
 उवंरक  कारखाने  के  लिए  विपणन  की  कोई  समस्या  नहीं  उर्वरक  की  इतनी  प्रधिक  है  कि

 हम  उसे  देश  में  उत्पादित  होने  वाले  उवंरक्र  से  पूरा  नहीं  कर  था  रहे  पर्याप्त  मात्रा  में  उवंरकों
 का  पभ्रायात  करने  के  बजाय  हमें  देश  के  सर्वोत्तम  हित  में  सभी  मौजूदा  एककों  की  उत्पादन  क्षमता
 को  बढ़ाना  चाहिए  ।

 महोदय  हमारे  यहां  बहुत  से  परियोजना  विकास  सलाहकार  एजेंट  हैं  लेकिन  हम  उत्पादन  के
 क्षेत्र  में  देशी  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  हर  बात  के  लिए  हम  विदेशों  पर  निरभंर
 करते  यहां  तक  की  भ्रगर  इन  एककों  में  उपकरण  लगाने  हों  तो  70  प्रतिशत  उपकरण  देश  में
 ही  उपलब्ध  हैं  ।  माननीय  मंत्री  जी  से  मेरा  भ्नुरोध  है  कि  देश  में  उपलब्ध  सभी  उपकरणों  का  पूरा
 उपयोग  किया  जाए  ताकि  उनके  प्रायात  पर  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  बच्चत  की  जा  सके  ।  इसमें

 कोई  सन्देह  नहीं  कि  कृषि  के  विकास  के  लिए  रासायनिक  उवंरक  बहुत  महत्व  रखते  हैं  लेकिन
 सालों  साल  इन  उवंरकों  का  लगातार  प्रयोग  करने  से  भूमि  की  उवरकता  तथा  संरचना  घट  सकती

 है  ।  इसका  फसल  उत्पादन  पर  बुरा  प्रभाव  पड़े  गा  ।  दस  पन्द्रह  साल  बाद  भूमि  अ्रपनी  उवबंरकता
 खो  देगी  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  भ्नुरोध  करू गा  हि  भ्रौ्गंनिक  फर्टीलाइजर  के  साथ-साथ

 देशी  उत्पादन  का  भ्रधिक  उपयोग  किया  जाए  ।  हमें  बायो  गैस  तथा  लेग्युमिनोसी  माइक्रो
 रिया  का  विकास  करना  चाहिए  जिससे  भूमि  में  नाइट्रोजन  के  प्राकृतिक  रूप  से  पैदा  होने  में
 सहायता  मिलेगी  ।  भूमि  में  उबंरकों  के  अंधाधुन्ध  तथा  भ्रसंतुलित  इस्तेमाल  से  वह  क्षारीय
 प्रथवा  प्रम्लीय  हो  जाएगी  ।

 एक  प्रन्य  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  जब  कभी  हम  विदेशों  से  उवंरक  भ्रायात  करते
 हैं  तो  वह  प्रामतौर  पर  प्लास्टिक  बेग  में  पैक  किया  होता  है  |  देशी  उवंरकों  को  भी  इसी  तरह
 पक  किया  जाना  इससे  उनका  भ्रपव्यय  नहीं  होगा  साथ  ही  साथ  मिलावट  भी  नहीं  होगी ।

 भब  मैं  कीटनाशक  दवाइयों  पर  प्राता  हूं  ।  हमारे  देश  में  प्रति  ब्यक्ति  कीटनाशक
 दवाइयों  का  उपयोग  यूरोप  भ्ौौर  भ्रमरीका  जैसे  देशों  की  तुलना  में  बहुत  कम  है  ।  भारत
 में  50  से  भ्रधिक  तकनीकी  ग्रेड  कीटनाशक  दवाइयों  का  निर्माण  होता  इस  समय  हम  विदेशों  से
 लगभग  9,000  टन  कीटनाशक  दवाइयों  का  प्रायात  करते  देश  में  हम  62,000  टन  कीटनाशक
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 दवाइर्यो  का  निर्माण  कर  रहे  मौजूदा  एककों  की  पूरी  क्षमता  का  उचिः  उपयोग  करके  हम
 कीटनाशक  दवाइयों  की  कमी  को  पूरा  कर  सकते  हैं  ।  बड़  दुर्भाग्य  की  बात  यह  है  कि  बहुत  सी

 प्राइवेट  कम्परतियां  नकली  कीटनाशक  दवाइयां  बना  रही  हैं  तथा  वे  दवाइयां  बाजार  में  प्रा  रही
 ये  मिलावटी  नकली  उत्पाद  मेरे  जिले  गुंटूर  में  भी  उपलब्ध  हैं  जहां  बहुत  से  लोग  इन्हें  डुप्लीकेट
 ब्रांड  नेम  से  बेच  रहे  हैं  ।  इन  दवाइयों  से  कृषक  समुदाय  को  जो  हानि  हो  रही  है  उसकी  पूर्ति  नहीं
 की  जा  सकती  ।  सभी  कीटनाशक  दवाइयां  मूल्य  नियंत्रण  आदेश  के  अंतर्गत  लाई  जानी

 इस  समय  कुछ  कीटनाशक  दवाइयां  उक्त  प्रादेश  के  अतगंत  नही  श्राती  ।  श्रतः  प्रनेक  कपनियां
 उनकी  ग्रलग-प्रलग  कीमतें  बसूल  कर  रहो  हैं  ।  इसलिए  विभिन्न  कीटनाशक  दवाइयो  की  समान

 भ्राधार  पर  कीमतें  निर्धारित  की  जानी

 हमारे  देश  में  प्रभी  भी  कुछ  जहरीली  कीटनाशक  दवाइयों  का  निर्माण  तथा  इस्तेमाल
 किया  जा  रहा  कुछ  देशों  ने  डी०डी०टी०  तथा  पराथीन  ज॑ंसी  कीटनाशक
 द्रवाइयों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  इनसे  कुछ  भ्रवशिष्ट  प्रभाव  पड़ते  हैं  ।  तथापि  हम  उनका
 इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  श्रोर  मानव  तथा  पशु  जीवन  के  साथ  खिलवाड़  कर  रहे  इन  दवाइयों  से
 न  केवल  परजीवी  कीट  मर  ज  बल्कि  मानव  के  लिए  उपयोगी  कीट  भी  मर  जाते  हैं  ।
 माननीय  मंत्री  जी  से  भप्रनुरोध  है  कि  वह्‌  सुनिश्चित  करें  कि  इन  हानिकारक  कीटनाशक  दवाइयों
 पर  तत्काल  प्रतिबंध  लगाया  जाए  ।

 वास्तव  में  कीटनाशक  दवा  प्रधिनियम  का  इस  मंत्रालय  से  संबंध  नहीं  है  ।  कितु  यह
 प्रधिनियम  इतना  प्रभावी  नहीं  है  जितना  कि  इसे  ग्रपराधियों  के  बिलाफ  मुकदमा  चलाने  के  लिए
 होना  इस  प्रधिनियम  में  कुछ  और  बातें  शामिल  की  जानी  चाहिए  ताकि  अपराधियों  के
 खिलाफ  मुकदमा  चलाया  जा  सके  ।  जहरीली  कीटनाशक  दवाइयों  पर  प्रतिबंध  लगाना  बहुत
 ज़रूरी  है  क्योंकि  इससे  क्षति  हो  रही  है  प्रौर  पारिस्थितिक  तथा  पर्यावरण  पर  प्रभाव  पड़  र

 इसके  प्रतिरिक्त  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकीटनाशक  दवा  उद्योग  का  विस्तार  करना  ब  दूत  जरूरी
 ये  उद्योग  शहरों  से  दूर  स्थापित  किए  जाने  चाहिए  हाल  ही  में  भोवाल  में  हुई  दुर्घटना  हमारे  दिलो
 दिमाग  पर  छाई  हुई  कोई  भी  कीटनाशक  दवा  उद्योग  शहर  से  कम  से  कम  50  किलोमीटर
 की  दूरी  पर  स्थापित  किया  जाना  भ्राशा  है  कि  जब  कभी  ऐसे  किसी  उद्योग  को  लाइसेंस
 देने  का  प्रश्न  उठेगा  तो  माननीय  मंत्री  जी  इस  बात  को  सुनिश्चित  करंगे  तथा  उपयुक्त  कारंबाई
 करेंगे  ।

 वैसे  बाजार  में  बहुत  सी  कीटनाशक  दवाइयां  उपलब्ध  हैं  लेकिन  यह  सुनिश्चित  करना
 चाहिए  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रपेक्षित  मात्रा  में  ऊंगीसाइड  तथा  चनिदा  हरबीसा  उपलब्ध  हों  ।
 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  भ्रनुरोध  करू  गा  कि  वे  किसानों  को  सस्ती  दरों  पर  चनिंदा  हर  बीसाइड
 उपलब्ध  कराना  सुनिश्चित

 ह

 ब  मैं  रसायन  उद्योग  की  बात  करू  यह  प्रत्यन्त  तकनीकी  प्रधान  उद्योग  इसमें

 बहुत  सी  इनप्रार्गे  निक
 रसायनों  की  जरूरत  पंड़ती  है  ।  हमें  कास्टिक  वध

 पश्रागंनिक  मेयैनाल  फोरमलडी  हाई  एशीटोन  पी  ज४  हक  पट
 झादि  का  विकास  करना  होगा  |  प्रामीण  क्षेत्रों  में  लघ  उद्योगों  की  सभी

 कार
 की
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 ग्रामीण  विकास  तथा  ग्रामीण  लोगों  की  सहायता
 के

 लिए  प्रोत्साहन  दिये  जाने  चाहिए  ।

 इसके  जिए  लाइसेंस  नीति  का  उदारीकरण  किए  जाने  का  स्वागत  इससे  ग्रामीण  लोगों  को

 ग्रामीण  इज्नाकों  में  प्रधिक  से  ग्रधिक  उद्योग  लगाने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 झलकोहल  क॑  कमी  के  कारण  जनता  बहुत  चिंतित  1983-84  के  दौरान  गन्ने  की

 अधिक  पैदावार  की  गई  थी  कितु  विपणन  की  कठिनाइयों  के  कारण  किसानों  में  1984-85  के

 दौरान  गस्ना  नहीं  परिणामस्वरूप  भ्रल्कोहल  की  कमी  हो  रही  गन्‍ना  उत्पादकों  को

 प्रो  साहित  करने  के  लिए  हमारी  राज्प  सरकार ने  प्रांध्र  प्रदेश  में  गन्ने  की  कीमत  220.  रुपए  प्रति
 टन  निर्धारित  की  मेरा  विचार  है  कि  सारे  देश  में  हर  जगह  यह  प्रणाली  शुरू  की  जानी

 प्लास्टिक  उद्योग  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  |  ग्रब  प्ल/स्टिक  का  उपयोग  बहुत  सी
 चीजें  बनाने  के  लिए  किया  जाता  है  जैसे  दंनिक  इस्तेमाल  के  खिलौने  वस्स॒तः  बहुत
 से  क्षेत्रों  में  प्लास्टिक  ने  लोहे  तथा  इम्पात  का  स्थान  ले  लिया  यह  गरीबों  क  सस्ता  भी

 पड़ता  है
 ।

 प्लास्टिक  लघु  उद्योग  तथा  कुटीर  उद्योगों  को  देश  भर  में  स्थापना  की  जानी  चाहिए
 तथा  इसके  लिए  उदारता  से  और  प्रधिक  लाइयपेंस  दिए  जाने  चाहिए  ।

 इसी  तरह  देश  में  रंगाई  भ्ौर  छपाई  उद्योग  का  भी  विकास  किया  जाना  चाहिए  |  के
 प्लास्टिक  भ्रौर  इन  सभी  प्रन्य  उद्योगों  को  भ्रधिक  घनराशि  तथा  भ्रधिक  प्रोत्साहन  दिए  जाने
 बाहिए  ।  हु

 प्रब  मैं  भ्रोषधियों  का  उल्लेख  करू गा  |  प्रौषधियां  जीवन  रक्षक  तथा  प्रावश्यक  होती  हैं  ।
 भ्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रच्छी  प्रोषधियां  उपलब्ध  नहीं  खले  बाजार  में  नकली  भ्रौषधियां  हैं  ।  भ्रौर
 लोग  इससे  पंसा  कमा  रहे  यह  भौषध  भ्रधिनियम  मंत्री  जी  के  ही  अंतगंत  मेरा  भ्रनुरोध  है
 कि  प्रपराधियों  के  खिलाफ  कड़ी  कारंवाई  की  जानी  चाहिए  भौर  उन  पर  मुकदमे  चलाए  जाने
 चाहिए  ।  बहुत  सी  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां  भी  इस  घोटाले  में  शामिल  हैं  ।  लाइसेंस  नीति  को  भी
 उदार  बनाना  चाहिए  ।  इसे  लघु  उद्योग  बना  देना  चाहिए  झौर  इन्हें  ग्राम्य  भ्राधारित  होना  चाहिए  ।

 दो  कंपनियां  भर्थात्‌  भ्राई०्डी ०पी  ०एल  ०  तथा  हिन्दुस्तान  एंटीबायटिक  भौषधियों
 का  निर्माण  करती  भ्रभी  तक  उन्होंने  प्रांतरिक  संसाधनों  का  विकास  नहीं  किया  उन्हें  सभी
 सुविधाएं  प्राप्त  लेकिन  पर्याप्त  प्रबन्ध  कुशलता  के  भ्रभाव  में  इन  दोनों  कंपनियों  को  लाभ  नहीं

 ही  रहा  भाशा  है  माननीय  मंत्री  जी  इस  मामले  पर  विचार  करेंगे  भ्लौर  सुनिश्चित  करेंगे  कि
 ये  दोनों  कंपनियां  मानव  जीवन  के  लिए  झावश्यक  उपयोगी  प्रौषधियों  का  भ्रधिक  से  भ्रधिक
 दन  कर  |

 मैं  बंगाल  कमिकल  तथा  फार्मास्यूटिकल्स  का  भी  उल्लेख  करना  चाहूँगा  ।  ऐसा  कट्दा  जाता

 है  कि  हमारे  द्वारा  प्रत्येक  वर्ष  दो-तीन  सो  करोड़  रूपए  दिए  जाने  के  बावजूद  भी  उतनी  प्रौषधियों
 का  निर्माण  नहीं  हो  रहा  है  जितना  कि  होना  प्रतः  मंत्री  महोदय  से  भनु रोध  है  कि  वे
 इस  पर  विचार
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 अंत  में  मैं  यह  कहना  चाहूँगा  कि  कीटनाशक  दवाइयों  तथा  भौषधियों  में  भी

 बत्ता  बहुत  जरूरी  है|  हमारा  लक्ष्य  मात्रा  तथा  सस्ती  दर  होना  चाहिए  ।  हम  स्वदेशी

 कुशलता  का  उपयोग  करके  देशी  प्रौद्योगिकी  का  विकास  कर  सकते  हैं  ।  हमारा  ध्येय  ग्राम्योन्मुख
 झोर  ग्राम्य  भ्राधारित  होना  चाहिए  तथा  लाइसेंस  नीति  को  भी  उदार  बनाया  जाना  चाहिए  ।  ये

 उद्योग  गरीब  तथा  भ्राथिक  रूप  से  पिछड़े  लोगों  के  लिए  होने  चाहिए  जिससे  बेरोजगारों  तथा  प्रन्य

 पिछड़े  बर्गों  को  सहायता  मिलेगी  ।

 श्री  वी०  सोमनाद्रींसबरा  राव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि
 :--

 रसायन  भौर  उर्वरक  मंत्रालय  शीष॑ंक  के  प्रस्तगंत  मांग  को  घाटा  कर  एक  रुपया

 किया  जाए  ।”

 में  हिन्दुस्तान  एंटीव्रायोटिक्स  संयंत्र  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  में

 असफलता  ।]  (2)

 रसायन  शधौर  उवंरक  मंत्रालय  शीषंक  के  अंतगंत  मांग  को  घाटा  कर  एक  रुपया

 किया  जाए  ।””

 रोग  के  ब्यापक  संचरण  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  खसरे  के  प्रधिक  टीके  बनाने

 में  प्रसफलता  ।]  (3)

 रसायन  भौर  उवंरक  मंत्रालय  शीषंक  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं  1!

 में  प्रस्तावित  नागार्जुन  उबंरंक  परियोजना  पर  कार्यवाही  तेज  करने  की

 आवश्यकता  ।](4)

 रसायन  झोर  उवंरक  मंत्रालय  शीषंक  के  प्रन्तगंत  मांग  में  100  रपये  कम  विःए

 जाएं  रा

 उर्वरक  नियम  के  रामगु  डम  स्थिति  संयंत्र  के  का्यंकरण  में  सुधार  करने  की

 प्रावश्यकता  ।]  (5)

 रसायन  झौर  उवंरक  मंत्रालय  ज्लीषंक  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं  1!

 जितरनाक  फ्रतिद्धंधित  कीटनाक्षकों  का  उत्पादन  करने  वाले  हिम्दुरतान  ड्रू  के

 का  यंकरण  की  समीक्षा  करने  की  क्‍झ्रावश्यकता  ।](6)

 रसायन  भौर  उवरक  मंत्रालय  श्लीषंक  के  अंतंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 बाएं  1”
 .
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 ड्रग्स  एंड  फर्मास्यूटिकल्स  के  एककों  के  कुप्रबंध  को  रोकने  झौर  इसके

 घिका  रत्मक  कायंकरण  की  समीक्षा  करने  की  भ्रावश्यकता  ।](7)

 रसायन  झौर  उवंरक  मंत्रालय  शीषंक  के  अंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किया

 जाए  ।!

 कैमिकल्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  का  कुप्रबन्ध  रोकने  की

 कता  ।]  (8)

 रसायन  प्लौर  उवंरक  मंत्रालय  शीष॑क  के  अंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं  1

 स्टेनीस्ट्रीट  फामस्यूटिकल्स  लिमिटेड  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  करने  की

 पभ्रावश्यकता  ।]  (9)

 रसायन  और  उवंरक  मंत्रालय  शीषंक  के  भ्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाए  11४

 उवंरक  निगम  का  कुप्रबंध  रोकने  की  प्रावश्यकता  ।]  (10)

 रसायन  झौर  उवंरक  मंत्रालय  शीष॑ंक  के  अंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं  ।

 फास्फेट  एण्ड  कैमिकल्स  लिमिटेड  का  कुप्रबंध  रोकने  की

 कता  ।]

 रसायन  झौर  उ् रक  मंत्रालय  शीषंक  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जाएं  ॥

 श्री  रेण्‌  पद  दास  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 रसायन  उवंरक  मंत्रालय  शीबंक  के  अंतगंत  मांग  को  कम  करके  1  रुपया  किया

 जाये  ।

 फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  हल्दिया  फटिलाइजर  एकक  को  चालू
 करने  में  भ्रसफलता  ।]  (17)

 रसायन  भौर  उवंरक  मंत्रालय  शीर्षक  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए
 जायें  ।'

 कैमिकल  एण्ड  फार्मास्पुटिकल्स  लिमिंटेंड  के  कार्येकरण  को  सुधारने  की

 भ्रावश्यकृता  ।]  (18)
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 रसायन  श्लौर  उवेरक  मंत्रालय  शीषंक  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किये

 जायें  1!

 बबिंगाल  इम्यूनिटी  लिमिटेड  को  प्राथिक  तथा  वा  सक्षम  बनाने  हेतु  उस

 एकक  के  विकास  संबंधी  क्रियाकलापों  को  बड़ावा  देने  की  प्रावश्यकता  ।](19)

 रसायन  प्रौर  उरयंरक  मंत्रालय  शीषंक  के  अंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 स्मिथ  स्टैनीस्ट्रीट  फार्मास्यूंटिकल्स  लिमिटेड  को  भौषध  नुस्खों  के  बिनिर्माण  में  पूरी  क्षमता यू  तु
 प्राप्त  करने  योग्य  बनाने  के  लिए  उस  को  सहायता  देने  की  प्रावश्यकता  ।]20

 रसायन  झौर  उवंरक  मंत्रालय  शझ्ीषंक  के  प्रस्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किये

 उद्योग  में
 ऋण--लाइसेंस  प्रणाली  जिसके  कारण  सरकार  को  भौषध  नीति

 विफल  हो  रही  समाप्त  करने  की  अ्रावश्यकता  ।](21)

 रसायन  ध्ौर  उर्वरक  मंत्रालय  शीष॑ंक  के  प्रन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किये

 जाये  ।”

 फास्फेटस  एण्ड  कमिकल्स

 मुख्यालय  के  लिए  भवनों  का  भौर  कमंचार्रि

 करने  की  ग्रावश्यकता  ।]  (22)

 रसायन  प्लौर  उवंरक  मंत्रालय  शीष॑ंक  के  अंतगत  मांग  में  100  रुपय्रे  कम  किए

 कारपोरेशन  प्राफ  इंडिया  लिमिटेड  के  गोरखपुर  स्थित्त  संयंत्र  को  झाधुनिक
 ढंग  का  बनाने  की  प्रावश्यकता  i]  (23)

 रसायन  धभ्ौर  उवंरक  मंत्रालय  शीषंक  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए
 जायें  ।”

 डे-से-केम  जिसने  क्लोरमफेनीकल  जीवन  रक्षक  ग्रौषधि  के

 विशाल  निर्माण  का  काम  बन्द  कर  दिया  का  प्रबंध  प्रहण  सरकार  द्वारा  किये  जाने  की

 प्रान  सोन  के

 यों  के  भावास  के  लिए  वाट रों  का  निर्माण

 आवश्यकता  ।](24)

 रसायन  श्रौर  उर्वरक  मंत्रालय  शीषंक  के  अंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 जायें  1”

 के  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  लिए  भ्रग्रणी  भूमिका  प्रदान  करने  को

 अवश्यकता  ।]  (25)
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 रसायन  धोौर  उर्वरक  मंत्रालय  शीषंक  के  अंतर्गत  मांग  में  190  रुपये  कम  किए
 जायें  ।'

 प्रौषधियों  का  गुणवत्ता-नियंत्रण  सुनिश्चित  करने  की  प्रावश्यता  ।]  (26)

 रसायन  प्रौर  उबंरक  मंत्रालय  शीषंक  के  अंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 की  मात्रा
 को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  प्लौवधियां  के  उत्पादन  में  शीघ्र  प्रात्मनिभंरता

 प्राप्त  करने  की  प्रावश्यकता  ।]  (27)

 रसायन  और  उबंरक  मंत्रालय  शीर्षक  के  अंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 भ्रौषधियां  की  नियत  गुणवत्ता  सुनिश्चित  करते  हुए  उनके  ब्राण्ड  नामों  को  समाप्त
 करने  भौर  मूल  नामों  को  प्रयोग  में  लाने  की  भ्रावश्यकता  ।](28)

 रसायन  भौर  उवंरक  मंत्रालय  शीषंक  के  अंतगगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 क ेवितरण  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  निगम  स्थापित  करने  की

 कता  ।]  (29)

 रसायन  ध्लौर  उ्बंरक  शीषंक  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 स्वास्थ्य  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  द्तरनाक  ग्रौपधियाँ  के  उत्पादन  के

 संबंध  में  एक  व्यापक  विधान  बनाने  की  भ्रावश्यकता  ।](30)

 रसायन  झ्रौर  उवंरक  मंत्रालय  शीर्षक  के  अंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये

 की  स्वम्थ्य  संबंधी  आवश्यकताग्रों  के  भनुरूप  झ्रावश्यक  भौर  बढ़िया

 किस्म  की  भ्रौषधियां  उपलब्ध  कराने  की  प्रावश्यकता  ।](31)

 रसायन  भौर  उवंरक  मंत्रालय  शीषंक  के  अंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 जायें  ।'

 बेकार  भौर  खतरनाक  प्रौषधियों  का  निर्माण  बन्द  करने  की

 कता  ।](32)

 रसायन  भ्ौर  उबरक  मंत्रालय  शीष॑क  के  अंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए
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 प्रोषधिया  की  श्रेणीवार  प्राथमिकता  सूची  तेयार  करने  की  भावश्यकता  |]  (33)

 रसायन  और  उवंरक  मंत्रालय  शीर्षक  के  अंतर्गत  मांग  में  100  रुपये  कम  किए

 को  प्रौषधियां  विशेषरूप  से  ध्रावश्यक  भौषधियां  कम  कीमत  पर  उपलब्ध  कराने

 की  प्रावश्यकता  ।]  (34)

 रसायन  भौर  उवंरक  मंत्रालय  शीषंक  के  अंतगंत  मांग  में  100  रुपये  कम  किये
 जायें  1”

 पौषध  प्रौद्योगिकी  में  श्रात्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  को  ध्रावश्यकता  ।]  (35)

 रसायन  प्रौर  उरबरक  मंत्रालय  शीषंक  के  अंतर्गंत  मांग  में  100  रुपये कम  किए
 जायें  ।'

 प्रौषध  उद्योग  क्षेत्र  को  विकसित  करने  प्रौर  प्रोत्साहित  करने  की
 झावश्यकता  ।]  (36)

 श्री  डाल  चरद्र  जेन  :  सभापति  मैं  मांग  क्रमांक  9  की  जो  10.35  करोड़
 व्यय  राजस्व  की  भ्रौर  258  करोड़  पूंजी  की  डिमांड  उसका  हृदय  से  समर्थन  करता  हूं  ।  साथ

 ही  जो  शासन  की  नीति  उसका  भी  मैं  समन  करता  हूँ  ।

 मैं  सदन  का  ध्यान  इस  बात  की  तरफ  पग्लोकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  जो  रासायनिक  खाद
 उससे  उत्पावन  बढ़ता  है  यहु  ठीक  है  लेकिन  जो  वस्तुएं  उन  में  वह  स्वाद  नहीं  रह  जाता  है

 जोकि  बगेर  रासायनिक  खादों  के  इस्तेमाल  करने  से  जो  वस्तुएं  पेदा  होती  उनका  होता
 मैं  इस  बात  की  भ्रोर  ध्यान  ग्राकषित  करना  भाहूंगा  कि  उत्पादद  तो  बढ़ा  है  लेकिन  उसके
 साथ  वस्तुप्नों  का  जो  प्रोरिजिनल  टेस्ट  वह  कायम  तथा  पोषक  तत्वों  की  कमी  नहों  इस
 बात  की  रिसर्च  होनी  चाहिए  भ्ौर  इस  बात  की  जानकारी  हमारे  किसानों  को  दी  जानी

 चाहिए  ।

 हमारे  मध्य  प्रदेश  में  जिला  सागर  में  राक  फास्फेट  बहुत  तादाद  में  एवेलएबिल  है  ।  वहां
 एक  लाइसेंस  सुपर  राक  फास्फेट  प्लान्ट  के  लिए  दिया  था  लेकिन  वह  के  सिल  हो  गया  एक
 लाइसेंस  की  दरख्वास्त  भ्रौर  पेन्डिग  पड़ी  हुई  है  ध्रौर  बह  मध्य  प्रदेश  में  ज्वान्ट  सेक्टर  में  लगाने
 की  बात  ऐसा  मालूम  हुप्ना  प्रगर  वहां  इसकी  स्थापना  हो  जाती  है  तो  सागर  जिले  में  एक

 उद्योग  स्थापित  हो  जाएगा  ।  वहां  पर  रा--मेंटी  रियल  काफी  तादात  में  प्राप्त  होता  है  ।

 मैं  भ्रपने  साथी  सदस्यों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  वे  शासन  की  भ्ालोचना  करत े-
 हैं  भौर  सुझाव  भी  देते  हैं  ।  मैं  उन  सदस्यों  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 जो  वे  शिकायत  करते

 भ्रगर  उनके  साथ-साथ  वे  यह  भी  सुझाव  दें  कि  उनमे  किस  तरह  से  सुधार  किया  था  सकता

 तो  मैं  समझता  हूँ  कि  यह  बहुत  प्रच्छी  परंपरा  बहुत  भ्रच्छी  बात  होगी  ।
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 मैं  एक  बात  धोर  प्रापके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  कि  जो  नोट  हमारे  सेक्रेटरिएट.से

 लगकर  जाते  एक  बार  भ्रगर  नोट  लग  गया  कि  यह  काम  नहीं  हो  सकता  है  तो  अंत  में  मंत्री

 महोदय  को  भी  यही  कहना  पड़ता  है  कि  यह  काम  नहीं  हो  सकता  प्रोर  अ्रगर  वही  नोट  दूसरी  बार

 लग  कर  बला  जाता  है  कि  यह  काम  हो  सकता  है  तो  वह  काम  हो  जाता  है  ।  इस  तरह  की  जो

 डिस्क्रीपेंसी  इसको  दूर  किया  जाना

 क्रो  गिरधारो  लाल  व्यास  :  हिस्क्रोपेंसी  चाबी  प्रधिकारियों  के  हाथ

 ल्म्

 भरी  डाल  चन्द्र  जन  :  मेरे  कहने  का  मतलब  है  कि  जो  प्रधिकारी  वे  भी  इस  देश  के
 निवासी  हमारे  भाई  उनको  हमारे  देश  के  विकास  तरक्की  देश  के  उंत्पादन  में
 रूचि  होनी  लेकिन  जहां  कहीं  भी  इस  तरह  बात  होती  है  तो  हमें  दुःख  होता  है
 प्रणाली  को  बदला  जाना  चाहिए  |

 एक  बात  और  कहना  चाहत्त  हूं  ।  हमारे  प्रादरणीय  मंत्री  महोदय  न  एक  बाल  कही  थी
 कि  हमारे  जो  प्रधिकारी  प्रदछा  काम  उनको  प्रोत्साहन  देंगे  भौर  जो  भ्रक्छा  काम  नहीं
 करेंगे  उनको  दण्डित  भी  किया  जाएगा  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  इस  तरह  से  हमारी  फंक्ट्रीज-में
 या  गवरनंमेंट  अंडरटेकिग्स  में  जो  नुक्सान  हो  रहा  उसकी  रेसपांसिविलिटी  फिक्स  की  गई  है  या

 नहीं  भौर  दोषी  लोग  उन  पर  कया  कायवाह़ी  की  गई  यह  सदन  की  नालेज  में  लाना

 चाहिए  ||

 अंत  में  मेरा  यही  निबेदन  है  स्लामर  जिले-में  जो  बहुतायत  से  राक-फासफेट
 ग्रवेलेबल्न  इसके  लिए  बहां  पर  पब्लिक  सेक्टर  में  या  प्राइकेट  सेक्टर  में  या  ज्वाइंट  संक्‍्टर

 एक  एस  पी  का  कारखाना  यथातोीघ्र  स्फ्सपफ्त  होना  बाहिए  ।

 भरी  विधाधथरण  शक्ल  :  भ्राप  तो  दमोह  जिले  के  हैं  भौर  सागर  जिसे  की  बात

 कश्  रहे

 श्री  डालचन्द  जन  :  हमारे  बढ  भाई  प्रादणीय  शुक्ल  जी  का  मैं  आभारी  हू  किए

 उन्होंने  इस  ध्लोर  ध्यान  दिलाया  मैं  दमोह  तथा  पता  जिलों  की  बात  पर  ग्रा  रहा  था  ।  दमोह
 जिले  में  पत्थर  बहुतायत  से  उपलब्ध  इसलिए  वहां  सोमेंट  का  कारखाना  लगाया  जाना  चाहिए  ।
 इसी  पर  एक  तरह  से  पन्‍ना  जिले  में  हीरे  की  खाने  किसी  कारण  से  बंद  यहां  पर  सदन  में  कई
 बार  कहा  गया  है  कि  लाभ  या  हानि  को  न  देख-कर  जॉब  प्रोवाइड  करने  के  लिए  शासन
 उद्योग  पर  काम  किया  जाता  तो  मैं  निवेदनक  चाहता  है  कि  पन्‍ना  की  खानों  को  शुरू
 किया  जाए  ।  इसी  तरह  से  कुछ  बर्षों  से  पत्थर  की  खानें  भी  वहां  पर  बद  कर  दी  गई  यह  कहा
 गया  है  कि  यन  क्षेत्र  मं  आतो  जबकि  बन  का  कोई  काम  नहीं  तो  वह  खान  भी  शीघ्र  श्र
 की  जिससे  वहां  के  मजरों  की  गारी  दूर  हो  सके  भ्रौर  उनको  काम  मिल  सके  ।

 प्रापने  मुझे  बोलने  का  समय  इसके  लिए  मैं  धस्यवाद  देता
 ः
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 प्री  भरत  सिंह  :  सभाषति  प्राज  फर्िलाइजर  की  चर्चा  पर  प्रापने

 हमें  बोलने  का  मौका  इसके  लिए  धर्यवाद  ।  जब  भारत  ह्लाजाद  हुआ  तो  पंडित  जवाहर  लाल
 नेहरू  ने  बहुत  भागे  तक  सोचा  और  बड़े-बड़े  कारखाने  लगवाये  ।  पहले  तकरीबन  सारा  माल  बाहर

 से  भ्राता  भाज  हमें  उसके  रिजल्ट  मिल  रहे  इसके  साथ-साथ  भाखड़ा  डंम  बतवाया  ।  इससे

 सिचाई  प्रध्चिक  हुई  भ्रौर  खेती  की  पंदावार  भी  बढ़ी  ।  सारे  भारत  में  98  के  करीब  बड़े  श्ाद  के

 कारखाने  हैं  जबकि  40  के  करीब  छोटी  फंकिट्रया  इनसे  हम  खाद  की  मांग  को  पूरा  नहीं  कर

 सकते  |  जहां  फसल  की  सिंचाई  वहां  खाद  की  प्रावश्यकता  भ्रवश्य  पड़ेगी  ।  भ्िचाई  भ्रौर  खाद

 की  कपी  की  वजह  से  पहले  बाहर  से  ग्रनाज  मंगाया  जाता  मैं  यह  कहना  चाहेंगा  कि  जबसे

 प्रच्छी  सिंचाई  भ्रच्छा  खाद  मिला  धोर  प्नच्छी  पंदावार  हुई  तो  उससे  सारे  भारत  की  भ्राबादी

 की  मांग  पूरी  हो  गई  |  भ्रब  स्थिति  यह  है  कि  भारत  से  आहर  भी  भ्रनाज  भेजा  जा  सकता  है  ।

 खाद  की  कमी  इसलिए  होती  चली  जा  रही  है  क्‍योंकि  खाद  का  इस्तेमाल  किसानों  ने  शुरू  कर  दिया

 है  ।  सरकार  की  तरफ  से  हर  जगह  बेती  में  खाद  ढाला  जाने  रुगा  है  जिससे  पंदावार  बढ़ी  दुख
 की  बात  यह  है  कि  खाद  बहुत  मंहगा  मिलता  फंक्ट्रियां  बुत  टर-दूर  लगी  हुई  रेलगाड़ियों

 श्रोर  ट्रकों  में  खाद  भ्राने  से  किराया  बहुत  ज्यादा  लगता  है  जिसकी  वजह  से  खाद  महंगा  हो  जाता

 है  |  मैं  चाटूंगा  कि  पांच-पांच  या  आठ-प्राठ  मील  पर  ये  फैक्ट्रियां  होनी  जिससे  किसानों  को

 बहुत  ज्यादा  दूर  न  जाना  पड़े  भ्रोर  खाद  भी  सस्ते  दामों  पर  मिल  कुछ  ससद  सदस्यों  ने

 इस  बात  पर  एतराज  किया  था  कि  गेहूँ  का  रेट  बहुत  कम  बढ़ाया  हम  चाहते  हैं  कि  खाद  का

 वाम  कम  होना  चाहिए  |  यह  पता  चला  है  कि  भाप  1200  करोड़  की  सबसिडी  दे  रहे  हैं  ।  इतने

 बड़े  भारत  के  लिए  यह  सबसिडी  बहुत  थोड़ी  इसको  झौर  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।  इसके  ज्यादा

 बहने  से  किसान  ज्यादा  पंदावार  कर  सकते  पांच-पांच  था  प्राठ-प्राठ  मील  पर  फेकिद्रयां
 एंगे  तो  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  बेरोजगारों  को  रोजगार  मिलने  खाद  भी  सस्ती

 मिलने  लगेगी  भ्रौर  पैदावार  भी  भ्रधिक  हो  आएगी  ।

 झमोनियम  सल्फेट  से  ज्यादा  गोबर  दूसरेःआद  के  गेहें  में  ज्यादा  ताकत  होती  हमारे
 जो  इंजीनियसं  वह  जानते  हैं  कि  इसमें  प्लौर  क्या  घिलानी  चाहिए  जिससे  पंदाधार  ्रध्चिक

 सकती  है  ।  गोबर  या  सणी  को  खाद  डालने  से  पंदाबार  अधिक  होती  है  धोर  गेहें  का  दाना  भी

 मणबूत  होता  है  ।  दिल्ली  प्रशासन  नकी  तरफ  से-हमारे  द्ेद्ातों  में  काफी  प्रचार  हुआ  है  कि  मूंग
 फसल  की  पैदावार  काफी  होती  है  |  उड़द  और  गंवार  में  ज्यादा  ताकत  होती

 चीज  न  लगाए  तो  श्रमोनियम  सल्फेट  झौर  महंगा  मिलेगा  ।  प्रलाजकल  खाद  का  इस्सेमाल

 होने  लगा  है  क्‍योंकि  किसानों  की  ग्रह  इच्छा  है  कि  पेदावार  ज्यादा  होनी  जिससे

 हमें  ज्यादा  पैसे  मिल  सके  ।  यहां  मैं  इस  आत  को  कहूँगा  कि  जो  तीन-चार  किस्म  की  खाद  हैं  जंसे

 डी  ए  एन  पी  पोटाश  श्रादि  इतमें  इस  किस्म  की  दबाई  श्रोर  मिलाई  जानी  भाहिए
 जिससे  कि  गेहूं  या  दूसरी  पैदावार-में  ब्रिटामिन  प्रश्चिक  हो  उनमें  मजबूती  जिस  तरह
 की  मजबूती  मोंबर  छ्यद  डाखने  पर  श्राती  श्राजकल  इस  बारे  में  कई  तरह  के  तजब  चल

 जड्ढ ेहैं  ।  मैं  कहूँगा  कि  इस  किस्म  के  भौर  ज्यादा  मात्रा  में  तजुब  जिससे  हमारी

 बार  बढ़  सके  भौर  पेदाबार  में  शो  ेहूं  मा  इमें  प्राप्त  गह  ताकतबर  उसमें
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 विटामिन  ज्यादा  मात्रा  में  हों  ।  ऐसे  तरीके  सरकार  को  खोंजने  चाहिए  भौर  उन  से  वीडियों
 या  भौर  दूसरे  तरह  के  प्रचार  माध्यमों  के  जरिए  देहातों  में  रहने  वाले  किसानों  को  ऐसे  नए  तरीकों

 के  बारे  में  जानकारी  दी  जाएगी  तों  निश्चित  तौर  पर  हमारी  पैदावार  ज्यादा  होंगी  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वैसे  तों  सरकार  की  भ्ोर  से  फसलों  की  बीमारियां
 रोंकने  के  लिए  काफी  प्रयत्न  किए  जाते  हैं  ध्लौर  उससे  पहले  जिस  बकत  वीज  बोंया  जाता  हैतों  भी
 खेत  में  दवाई  डाली  जाती  जिससे  दीमक  या  कोंई  दूसरे  कीड़े-मकोंड  न  लगने  पाएं  भौर
 पतवार  भी  न  हों  ।  ऐसी  कई  तरह  की  दवाइयां  पहले  से  सरकार  ने  निकाली  हुई  हैं  जिनसे  सिथाय
 फसल  के  दूसरा  कोई  भड़ंगा  न  रहे  ।  एक  दवाई  ऐसी  भी  जिससे  ख्लेत  कों  लगने  वाले  रतवे
 को  रोका  जा  सके  |  लेकिन  मेरा  भनुभव  ऐसा  है  कि  दवाइयां  तो  बहुत  तरह  की  हमारे  यहां  उपलब्ध

 लेकिन  वे  इतनी  महंगी  हैं  कि  प्राम  किसान  उनको  खरीदने  की  सामथ्यं  नहीं  रखता  भोर  वह

 एक-एक  पैसा  खर्च  करता  हुभा  इडरता  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  दवाइयों  पर  किसानों  को
 ग्राधी  स॒सिडी  दी  जाए  जिससे  हर  किसान  भ्रपने  खेत  में  दवाइयों  का  इस्तेमाल  कर  सके  भौर

 कीड़ं-मकोौड़ों  के  प्रकोप  से फसल  को  बचा  सके  ।

 इसलिए  जैसा  मैंने  पहले  भी  यदि  किसान  के  खेत  के  पास  ही  फैक्टरी  दुकान
 होगी  तो  वह  प्रपनी  बेलगाड़ी  पर  भी  खाद  ला  सकता  प्रपने  ट्रेग्टर  पर  भी  खाद  ला  सकता

 है  या  भ्रपती  साइकल  पर  भी  खाद  ला  सकता  है  लेकिन  यदि  वही  खाद  बाहर  से  लानी  जेसा

 प्रापने  कहा  गुजरात  से  दाद  लाई  तो  उसे  वहू  निश्चित  तौर  पर  महंगी  पड़ेगी  ।

 हम  चाहते  हैं  कि  खाद  पर  किसानों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  सबसिडी  भिले  ।

 हमारे  देश  में  80  प्रतिशत  लोग  थ्लेती  या  उससे  सम्बन्धित  व्यवसाय  मे  लगे  हुए  हैं  भ्रोर
 देहातों  में वास  करते  यदि  उनको  सस्ती  छाद  मिलेगी  तो  न  केवल  उनकी  पंदावार  ज्यादा  होगी
 बल्कि  उनका  जीवन  भी  खुशहाल  बनेगा  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  उनको  ठीक  रेट  पर  खाद

 मिलनी  चाहे  इसके  लिए  श्राप  सबसिडी  दें  या  कोई  श्लौर  व्यवस्था  ध्राप  को  खाद
 की  छोटी-छोटी  फैक्ट्रियां  लगानी  इससे  जहां  एक  झोर  किसानों  को  सस्ती  खाद

 वहीं  मजदूरों  को  भी  काम  भिलेगा  ।

 इसी  तरह  हमारे  गांवों  में  कई  सोसायटीज  हैं  या  पंचायतें  मैं  चाहता  हुं  कि  जिस  तरह
 से  हमारी  सरकार  ठीक  उनको  लाइसेंस  देने  चाहिएं  भोर  जल्दी  से  जल्दी  वहां  फंक्टरियां

 स्थापित  करनी  चाहिए  जिससे  लोगों  को  भी  रोजगार  मिल  सके  ।  इसलिए  प्रापका  ज्यादा  समय
 न  लेता  मैं  मंत्री  महोदय  से  इतना  ही  चाहूँगा  कि  मैंने  जिन  विषयों  की  प्रोर  ध्यान  भ्राकर्षित

 किया  खेती  में  ज्यादा  पैदावार  प्राप्त  करने  के  लिए  यह  भ्रावश्यक  है  कि  किसानों  को  सस्ती

 खाद  दी  सरकार  को  इस  बारे  में  कदम  उठाने  यह  कोशिश  करनी  चाहिए  कि

 फसल  निरोग  मजबूत  विटामिनों  से  भरपूर  हो  झ्लोर  ताकतवर  हो  उसके  लिए  श्रापको

 अ्रनुसंधान  कराने  चाहिए  भ्ौर  नई-नई  दवाइयां  निकालनी  उनका  इस्तेमाल  करके  जहां

 हमारी  पैदावार  वहीं  हमारी  फसलें  भी  भ्चच्छी  उससे  प॑दा  होने  बाली  चीज

 विटामिनों  से  भरपूर  होगी  ।  जैसे  हम  खेतों  में  प्रमोनियम  सल्फेट  ध्लौर  फास्फेट  डालकर  भ्रष्छी
 फसल  लेते  उसी  तरह  हमें  भ्रोर  भी  दवाइयां  खोज  निकालनी  चाहिए  |
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 झाज  हम  खाद  पर  जो  12  करोड  रुपये  की  सबसिड़ी  देते  यदि  उसको  बढ़ाकर  हम  24

 करोड़  रुपये  कर  देते  हैं  तो  इससे  किसानों  को  सस्ती  बश्याद  मिलेगी  प्लोर  बे  उसका  खेतों  में  ज्यादा

 से  ज्यादा  उपयोग  कर  सकेंगे  ।

 इसी  तरह  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  पीछे  हमारी  स्वर्गीय  प्रधानपंत्री  श्रीमती

 इंदिरा  गांधी  जी  ने  बंकों  का  मेशनेलाइजेशन  किया  तो  बेंकों  स ेलोन  लेकर  किसानों  ने  टयूबबल
 लगाये  जब  कि  उससे  पहले  कहा  जाता  था  कि  कर्जा  नहीं  दिया  जाएगा  ।  परन्तु  नेशनेलाइजेशन
 के  बाद  खेती  का  पंदावार  एकदम  बढ़  गई  |  मैं  चाहता  हूँ  कि  उसी  तरह  पंदावार  को  बढ़ाने  के

 खेती  में  पंदा  होने  बाली  चीजें  विटामिनों  से  भरपूर  मजबूत  ताकतबर  इसका
 भी  इंतजाम  सरकार  को  करना  चाहिए  प्लौर  नई-नई  खोज  करनी  चाहिए  |  इससे  हमारा  शरीर
 भी  मजबूत  सस्ता  खाद  तभी  हो  सकता  जय  पभ्पने  घर  में  उसकी  पंदावार  हो  ।

 इसी  तरह  से  हमने  ज्यादा  से  ज्यादा  गेहूं  पैदा  किया  |  लोगों  को  बड़े  कारखानों  में  तो  रोजगार

 नहीं  लेकिन  छोटी-छोटी  फैक्टरियों  में  बहुतों  को  रोजगार  मिलेगा  भौर  हमें  खाद  भी

 सस्ता  मिलेगा  |  प्रापने  मुझे  समय  इसके  लिए  बहुत-बहुत  धन्यबाद  ।

 श्री  मनोज  पांडे  :  सभापति  मिनिस्ट्री  भ्राफ  के  मिकल्स  एंड
 जस  की  डिमांडज  यहां  प्रस्तुत  हुई  मैं  उनके  समर्थन  में  खड़ा  हुमा  हूं  ।

 प्राज  का  वास्तव  में  रसायनिक  क्षाद  का  युग  इसके  इस्तेमाल  से  पिछले  एक
 दशक  में  हमारी  प्रोडक्टविटी  लगभग  ढाई  गुना  बढ़ी  है  भ्लौर  हम  प्राश्मनिभरता  हुए  हैं  ।  जहां
 तक  खाद्य-पढार्थों  का  सबाल  इसमें  बहुत  बड़ा  हाथ  रसायनिक  खाद  का

 प्राज  हमारे  देश  में  लगभग  38  फटिलाइजसं  की  यूनिट्स  हैं  भौर  40  छोटी  यूनिट्स  हैं

 जिनके  द्वारा  किसानों  को  खाद  मुहैया  कराई  जाती  इसका  डिस्ट्रीव्यूशन  सिस्टम  हमारे  ब्लाक

 लेबल  तक  है  भौर  किसानों  को  झलग-प्रलग  समय  पर  लेती  के  लायक  खाद  मुहैया  कराई

 जात्ती  है  ।

 हमारे  खाद  के  प्रोडक्शन  में  काफी  वृद्धि  हुई  इसमें  दो  मत  नहीं  लेकिन  जो  रिपोर्ट

 हम  लोगों  को  मिली  उसमें  इस  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रन्त  में  जो  हमारा  खाद  का

 रमैंट  उससे  कम  खाद  ही  हम  प्रोडयस  कर  हमें  ध्यान  देना  होगा  कि  हम  उतनी  खाद

 झवश्य  ही  पंदा  करें  जितनी  कि  किसानों  की  जढुरतें  हैं  ।

 सबसे  पहली  प्राबश्यकता  किसान  की  नाइट्रोजन  फास्फेट  की  हुप्ला  करती  है  भौर

 तर  उत्पादन  इसी  का  हुप्ना  फास्फेट  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  लेकिन  इस५  प्लौर  वृद्धि  होनी

 लाहिए  क्‍योंकि  फास्फेट  खाद  जो  हम  ऊपर  से  देते  या  पहले  ही  इसे  जमीन  में  मिलते  बह्‌

 खाद  प्लार्ग निक  फार्म  में  हम  मिलाया  करते  हैं  भ्ौर  भागेंनिक  फास्फेट  का  उत्पादन  भ्रभी  कम  है  ।

 सिगिल  सुपर  के  माऊंत  या  ट्रिपल  सुपर  के  मार्फत  हम  खाद  का  उत्पादन  किया  करते  लेकिन

 ज्यादातर  प्रार्गें निक  फास्फेट  की  कमो  हुआ  करती  है  ।
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 श्रन-आग  निक  फास्फोसं  भोर  हमारी  जमीन  में  रहता  है  भ्ोर  बह  ब्ल॑ंक  फार्म  में

 रहता  है  जिसे  ब्लंक  फास्फेट  कहते  हैं  ।  यह  ब्लेक  फास्फ्रेट  आम  तिक  फ़ास्केट  में  मिलमये  जाने पर
 प्रन-पाग  निक  फाम  भें  रिलीज  होता  है  जिसे  प्लांट  इस्तेमाल  करता  इस  तरह  से  प्राग  निक
 फास्फेट  की  प्रावश्यकता  श्राज  हमारी  सबसे  बड़ी  भ्रावश्यकता  है  क्लौर  ज्यादातर  तो  हम

 कइर्गेंतिक  फार्म  में  ही  खाद  को  जमीन  में  मिलाते  उससे  हमारा  फायदा  महीं  होता  क्योंकि
 क्रमथ्भागनिक  फामं  में  तो  फास्फेट  जमीन  में  लेकिन  जब  बह  भार्गेनिक  फार्म  में  रिलीज

 होती  उसके  बाद  ही  पौधे  द्वारा  उसका  इस्तेमाल  किया  जाता  यह  टेक्निकल  चीज

 इसलिए  हमें  म्रन  प्रागं निक  फास्फेट  को  रिलीज  करने  के  लिए  प्रार्गेनिक  बनाने  की

 झावश्यकता  है  भ्रोर  इस  पर  जोर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 दूसरी  चीज  यह  है  कि  हमारे  बहुत  ज्यादा  फटिलाइजर  प्लांट्स  जो  कि  भाज  कुछ

 पुराते  मसलन  मैं  भ्रापका  ध्यान  सिदरी  की  सरफ  ले  जामा  चाहता  हूं  ।  बिहार  में  जहां  से
 मैं  श्राता  वहां  सिदरी  में  जो  फटिलाइजर  का  प्लांट  हे  बहां  पुराने  पश्चति  से  फर्टिलाइजर  बनाया

 जाता  है  ।  प्रभी  सिगल  सुपर  फ्रास्फेट  ध्वनाने  के  लिए'ब्रहां  रहा  लेकिन  हाइड़ो
 क्लोरिक  एच  2.504  जिस  को  सल्फूरिक  एसिड  कहते  उनके  उत्पादन  को  लेकर  वहां  खाद
 बनाने  का  पहले  से  कारखाना  चल  रहा  सल्फरिक  एसिड  का  बनाया  जाना  हमारे  यहां

 पायराइट्स  से  होता  है  ग्रौर  पायराइट्स  की  खदानें  हमारे  छोटा  नागपुर  भौर  पलामू  जिलों  में

 काफी  हैं  ओर  जहां  से  हम  सल्फरिक  एसिड  का  निर्माण  बरते  यहां  एसिड  फटिलाइजर  के

 चिर्माण  में  भी  जाता  है  ।  धसे  उसकी  प्रायश्यकता  स्टील  प्लांट  में  भी  हुआ  करती  है  भोर  दूसरी

 इंडस्ट्री  में  भी  सलकरिक  एब्रिड  इस्तेमाल  होता  है|  यह  तो  एक  मिनियम  रिकवायरमेंट  हुई
 जिस  पर  मैं  प्रापका  ध्यान  प्राकृष्ट  कराना  चाहता  हूँ  ।

 दूसरी  चीज  यह  है  कि  हमारे  बिह्ारਂ  में  हुक  अरोनी  फर्लिइजर  प्लांट  है  श्रोर  बहोनी
 में  प्रोडक्शन  की.कमी  जंसा  कि  रिपोर्ट  में  दिया  गया,.हुमारे  बरोनी  खाद  के  कारखाने  में  कम
 प्रोडेक्शन  कर  रही  उसके  कारण  भी  इस  रिपोर्ट  में  दिए  गए  पहला  कारण  वहां  बिजली
 की  कमी  है  और  दूसरा  कारण  भ्रल्कोहल  की  कमी  बिजली  की  कमी  के  कारण  वहां  जो
 प्रोडेकरन  है  बह  कम  है  ।

 यह  सही  है  कि  1977  के  बाद  से  प्राज  तक  बिजली  की  कमी  रही  है  ।  भाज  वह  कमी
 इस  बषं  के  अंत  तक  दूर  होने  जा  रही  एक  थर्मल  पावर  प्लांट  लगा  है  जिससे  बिजली

 मुहैयया  हो  लेकिन  श्राज  बरोनी  में  बिजली  की  कमी  के  कारण  जो  प्रोडक्शन  कम  हुप्ा
 है-इसको  टूर  करता  है  भ्ोर  ऊंप्टीव्र'फावर  बंढोनी  में  भ्राहिए  शोर  हसका  कम  शी  ध्र  शुरू

 हो  मर  हो  क्‍योंकि  में  कमी  ज्फ़दा  देर  तफ-्थर्त्णश्त  श्रहीं?की  जा  सकेगी  ।

 हम  लोग  फटिलाइजर  की  बात  करते  लेकिन  फंटिलाइजर  के  प्ललावा  भी

 कुछ  ऐसे  तत्व  जिनकी  भ्रावश्यकता  प्लांट  की  बढ़ोत्तरी  में  हुआ  करती  प्लांट  कंसे  तगड़ा

 भच्छा  जिससे  फल  प्रच्छा  हो  यह  संबसे  बड़ी  प्रावश्यक्रता  हुआ  करती  है  ।
 ह

 उप



 री फीकी

 प्लाट्स  हारमोनस  का  प्रोडेगशन  पभ्रभी  हमने  बहुत  ज्यादा  नहीं  बढ़ाया  प्रभी  यह्‌

 एक्सपैरिमेंटल  स्टेज  पर  हमने  प्रपनी  जमीन  पर  हारमोनस  लगा  कर  कार्य  किया  जिससे
 फायदा  हुभ्ा  है  तो  इसे  मात्र  एक्सपेरिमेंटल  स्टेज  तक  सीमित  न  रखा  जाए  ध्ौर  हारमोनस  ज्यादा
 से  ज्यादा  किसान  इस्तेमाल  करें  ताकि  उसका  फायदा  शोर  दूसरे  किसानों  को  भी  मिल  सके  |
 सक्यਂ  ही  साथ  हारमोतस  का  प्रोशैक्शन  भी  ज्यादाਂ  से  ज्यादा  होना  चाहिए  ताकि  हम  भी  हमारे
 बाहर  के  जो  किसान  जो  विदेशों  में  रहते  हैं  भ्रावाज  थ्रा  जा  सके  प्रभी  तो  हम  से  प्रोडे  क्शन
 के  मामले  में  काफी  दूर  लेकिन  ऐसे  तत्व  अगर  भ्ौर  भी  आगे  निकाले  जाये  भौर  किसानों  को

 मुहैययत  कराया  जाये  उसमें  सबसिडी:दिमा  जाये  तोਂ  भ्रच्छा
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 जैसा  कि  हमारे  पूर्व  के  वक्‍ता  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  कीमतें  जो  हमारी  यूरिया

 ध्रणो  नियम  सल्केट  की  या  फास्फेट  की  जो  बाजार  में  मिलती  है  यदि  उन  पर  गोर  +रें  तो  1200

 करोह  की  सबसिड़ी  देने  के  बाद  भी  यूरिया  की  एफ  बोरीਂ  की  कीमल  ।4  रुपये  से  120  रुफ्वे

 छाज  की  माकिट  में  है  |  ग्राज  बाजार  में  वह  120  रुपये  है  ।

 3.00  म  ०  प०

 एक  बात  भ्रौर  कहका  पिछले  च्ताव-में  हमारे  एक-एक  बोरा  यूरिया  की
 कोमल-लभभग  200  रुपये  यूरिया  रहते  हुए  किसानों  कोਂ  इस्तेमाल  करने  के  लिए
 मिल  पाता  ।  मैं-मानता  हूँ  कि  जहां  तक  डिस्ट्रीम्यूजकः  सवाल  है  वह  राज्य  सरकारों  के  हाथः

 कई  एजेंसियां  सरकारों  की  भी  उनके  हिस्ट्रीडकूशनਂ  के  लिए  काम  किया  करती
 लेकिन  सेंट्रल  गवनंमेंट  क ेथासल  कोई  एक  एजेंसी  ऐसी  रहनी  चाहिए  ताकि  वह  यह  एश्योर  करे

 किसानों  को  सही  समग्र  पर  प्रोर  मूल्य  पर  यूरिया  मिल  सके  ।  हमने  प्रचार  तो  इतना

 ज्यादा  किया  फटिलाइज्स  -  लेकिन  बहु  समम  पर  मिल  महीं  पाता  तो  हमारे  प्रचार

 धौर  प्रसार  का  कोई  फायदा  नहीं  होता  ।

 दृश्धसी-ची ज  बह  है  किमाशबेटਂ  सेक्टर  में  जो  फटिलाइजरः  के  प्लान्ट  हैं  उस  को  तरफ  भी

 दृच्षि  शाजें  और  हमारा  जो  गंप  थच्ता  सात्तवों  पंचर्थोय  योजना  के  भ्रन्त  में  जो  प्रोडक्शनਂ
 प्रौर  रिक्‍्शायरमेंट  के  थी  कक  गंप  उसको  भरने  के  लिए  प्राइवेट  संक्टर  का  इस्तेमाल  किकाट
 जः-सकता  प्राइवेट  संक्हर  भ्रण्छी  तकलीकी  '  का  इस्तेमाल  करके  इस  ग्रेप  को  पूरा  कर
 सकके  हैं  ।

 प्रथ  दो  शब्द  में  प्राई०  डी०  पी०  एल०  के  बआरे  में  कहना  चाहेँगा  ।  हमारे  बिहार  में  एक
 धाई०  डी०  पी०  एल०  फेक्ट्री  मुजफ्फरपुर  में  मुजफ्फरपुर  में  भी  इस  फंबट्री  में  जो  दवाइयां
 बनती  हैं  उस  में  भी  प्रोडक्शन  में  कमी  है  ।  इस  कमी  का  कारण  इस  पुस्तक  में  दिया  है  भर  ल्को  हल
 की  केमी  भौर  दूसरी  है  ऊर्जा  की  कमी  ।  भल्कोहल  की  कमी  के  विषय  में  मेरा  राप्नाव  है  कि

 मुजफ्फरपुर  भौर  उसके  उत्तः  की  तरफ  बहुत  सारी  चीनी  मिलें  मैं  जहां  से  भाता  हूँ  बेतिया
 से  भ्रौर  चम्पारम  का  इलाका  जो  महात्मा  गांधों  की  कम  भूमि  रहा  वहां  नौ  चीनी  मिलें

 बेशाली धौर सीतामही इन सब को मिला कर बहुत सारी घोनी मिले ३७7
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 इधर  तो  इतनी  चीनी  मिलों  के  होते  हुए  भी  श्राप  कहते  हैं  प्रल्कोहल  की  कमी  है  ।  मेरा

 सुझाव  है  कि  राज्य  सरकार  से  बात  करके  चीनी  की  उत्पादकता  जितनी  होनी  चाहिए  उसके  बाद
 जो  शीरा  बचता  है  चीनी  मिलों  में  उससे  हम  झ्नल्कोहल  बना  कर  पध्राई०  डी०  पी०  एल०  की  फैक्टी

 को  मुहैयया  करा  सकते  यह  कोई  बहुत  बड़ी  बात  नहीं  है  ।  लेकिन  इसमें  भारत  सरकार  की

 तरफ  से  इनी  शिएटिव  लिया  जाना  चाहिए  ताकि  मुजफ्फरपुर  की  प्राई०  डी०  पी०  एल०  फैक्ट्री
 के  प्रोडक्शन  में  कमी  न  हो  सके  पूरा-पूरा  प्रोडक्शन  उसमें  हो  श्रौर  जब  ज्यादा  प्रोडक्शन  होगा  तो

 सही  माने  में  कम  दाम  पर  हमारे  भाइयों  को  दवाएं  उपलब्ध  हो  सकेंगी  |

 दूसरी  बात  में  ग्लूकोज  औझौर  डेक्सट्रोज  सौत्यूशन  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  जो

 बोमिटिंग  ऐंड  डीहाइडे  शन  के  केस  में  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।

 कई  तरह  की  कितनी  ग्राव्लम्स  में  इन  दवाश्नों  का  होता  इन  दवाझों  की

 कीमतें  कम  करके  प्गर  सरकार  की  श्लोर  से  इनको  बेचा  जाए  तो  लोगों  को  काफी  लाभ  पहुंच
 सकता  भ्राप  भ्रस्पतालों  में  कई  तरह  के  मरीज  उनमें  बहुत  से  गरीब  होते  हैं  जिनके  पास
 पैसा  ही  नहीं  होता  है  कि  वहु  दवा  खरीद  सके  ।  इसलिए  यह  भ्रावश्यक  है  कि  कम  से  कम  डे
 टद्रोज  भौर  ग्लूकोज  जंसी  चीजों  का  प्रोडक्शन  बढ़ाकर  भौर  कीमतें  कम  करके  मरीजों  को  उपलब्ध
 कराया  जाए  |  डी-हाईड  शन  जेसी  बीमारी  में  इसकी  बहुत  भ्रावश्यकता  पड़ती  ध्ाज  12-13
 रु०  में  इसका  एक  सेट  मिलता  है  जिसको  खरीदने  की  कोई  गरीब  ध्रादमी  सामभ  य  नहीं  रखता

 इसलिए  इसके  उत्पादन  को  बढ़ाने  ध्ौर  कीमतों  को  कम  करने  की  नितान्त  पह्लावश्यकता
 पंजाब  मेज  प्रोडफ्डस  लि०  ने  इस  काम  को  शुरू  किया  है  भौर  बिहार  में  पटना  मेडिकल  कालेज

 हास्पिटल  में  भी  छोटी  यूनिट  है  लेकिस  कोई  बहुत  ज्यादा  प्रोडक्शन  नहीं  होता  मेरे  कहने  का
 मतलब  है  कि  प्रगर  हास्पिटल  में  ही  इस  तरह  की  व्यवस्था  हो  नामंल  ग्लूकोज

 डेक्सट्रोज  वर्ग  रह  वहीं  पर  जा  सके  तो  उसके  बहुत  प्रच्छे  नतीजे  सामने  प्रायेंगे  ।

 इसके  झ्तिरिक्त  जेसा  कि  प्राप  जानते  ही  भारतवर्ष  तीन
 लेप्रोसी  ध्रौर  फाइलेरिया-बहुत  प्रचलित  धन  बीमारियों  के  सम्बन्ध  में  प्राप  बहुत  सारा  पैसा

 भी  खत  करते  हैं  |  हमारे  ईस्टन  यू  पी  में  झौर  बेस्टनं  यू  पी  में  भी  ट्यूबरकुलोसिस  भौर  लोप्रोसी

 बहुत  ज्यादा  है  भोर  इनमें  प्रयोग  होने  वाली  दवाह्ों  की  कीमतें  भी  बहुत  ज्यादा  .

 सिस  में  फट  लाइन  प्राफ  डिफेन्स  जिसको  कहते  उसमें  तीन  दवाध्नों  का  प्रयोग  किया  जाता

 है--पहली  दबा  है  प्राई०  एन०  दूसरी  दवा  है  पास  धौर  तीसरी  दवा  है  स्टेप्टीमाईसीन  ।

 यह  तो  बेसिक  ड्ग्ज  ट्यूबरकुलोसिस  के  मरीज  का  जब  दलाज  करते  हैं  तो  पहले  से  ही  इनको

 देते  इनमें  स्ट्रेप्टोमाईसिन  तो  पहले  तीन  महीने  तक  झौर  बाकी  दवायें  लगातार  18  महीने
 तक  चलने  वाली  दवाभ्ों  की  कुल  कीमत  यदि  जोड़ी  जाए  शो  एक  पेशेन्ट  पर  भ्राज  की  कास्ट  पर

 1200  रुपए  का  खर्चा  भ्राता  ह ैजबकि  ये  केवल  बेसिक  डृग्ज  ही  इनके  प्रलावा  कुछ  नयी

 डग्ज  भी  प्राई  हैं  जंसे  थाईसीटाजोन  भौर  एथांब्यूटाल  वर्ग रह  ।  ट्यूबरकुलोसिस
 में  रिफैम्पसीन  का  इस्तेमाल  हर  कोई  नहीं  करता  क्‍योंकि  उसकी  एक  ही  कंपस्यूल  की  कीमत

 साढ़े  तीन  श्पए  होती  है  घौर  बह/डेली  18  महीने  तरू  खानी  पड़ती  इसलिए  इन  दवाझों  की
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 कीमतों  में  भारी  कमी  करने  की  प्रावश्यकता  थोड़ी  कमी  कर  देने  से  कोई  विशेष  फर्क  नहीं
 पड़ेगा  क्योंकि  काफी  समय  तक  इन  दवाधों  का  इस्तेमाल  करना  पड़ता  इसलिए  मेरा  निवेदन

 है  कि  एन्टी  ट्यूबरकुलोसिस  ट्रीटमेंट  में  जिन  दवाझों  का  इस्तेमाल  होता  जोकि  प्रपने  देश
 में  ही  बनाई  जाती  बाहर  से  नहीं  मंगाना  पड़ता  उन  दामों  में  भारी  कमी  की  जानी

 चाहिए  ।  ये  बीमारियों  गरीबों  को  ही  हुआ  करती  जिनका  सोशल  स्टेटस  नीचे  हुभ्ा  करता  है
 जिनकी  पेइंग-कंपेसिटी  इतनी  नहीं  उनमें  ये  बीमारियों  ज्यादा  हुप्ना  करती  वे  भ्रठारह

 महीने  तक  सगातार  दवा  खा  भी  नहीं  सकते  इसीलिए  मैं  इस  बारे  में  मंत्री  महोदय  से

 निवेदन  कर  रहा  था  ।

 दूसरा  निवेदन  मैं  लेपरोसी  के  बारे  में  करना  चाहता  डो०  डी०  एस०  नाम  की  दवा

 लेपरौसी  के  लिए  काफी  मंहगी  इसके  भी  दामों  में  कटौती  होनी  चाहिए  ।  मैं  सीरम  भौर

 बेकसीन  के  बारे  में  भी  कहना  चाहता  मैं  मानता  हूं  कि  इसका  प्रोडक्शन  बढ़ा  लेकिन  जो

 कॉमन  बीमारियां  उनके  लिए  वेकसीन  का  डवेलपमेंट  नहीं  हो  पाया  सीरम  का  भी  डवेलपमेंट

 नहीं  हो  पाया  प््सिस  झौर  टैट्नस  भ्रादि  बीमारियों  के  लिए  वंकसीन  का
 प्रयोग  बहुत  पहले  से  होता  रहा  लेकिन  एन्‍्टी  वाइरल  वेकसीन  का  इन्तजाम  श्रभी  तक  नहीं
 हो  पाया  उसका  प्रोडक्शन  बहुत  नहीं  बढ़ा  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  वेकसीन  भ्ौर
 सीरम  के  डवेलपमेंट  के  लिए  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अंत  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कै  मिकल  इन्डस्ट्री  ने  पहले  से  श्राज  काफी  ध्॒पने  झ्रापको

 समृद्ध  किया  है  भौर  नेशनल  मेन-स्ट्रीम  में  इसका  एक  बल्त  बड़ा  रोल  रहा  इतना  कहते  हुए
 मैं  इस  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 बाद  ]

 भरी  रेणपद  दास  :  सभापति  यह  पहले  ही  कहा  गया  है  कि  विकसित
 देशों  की  तुलना  में  हमारे  देश  में  उवंरक  की  प्रति  व्यक्षित  खपत  बहुत  ही  कम  यह  चीन  से

 भी  कम  इससे  देश  में  उवंरक  उत्पादन  की  स्थिति  का  पता  चलता  है  |
 उवंरक  झभौर  रसायन  मंत्रालय  ने  1984-85  की  प्रपनी  वाबिक  रिपोर्ट  में  दावा

 किया  है  कि  वे  देश  में  उवंरकों  भ्ौर  रसायनों  के  उत्पादन  में  भ्रच्छी  प्रगति  बनाये  रखने  में

 याब  रहे  स्थिति  को  स्पष्ट  करते  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  नाइट्रोजन  बाले  उवंरकों  के

 उत्पादन  में  उन्होंने  इस  वर्ष  लक्ष्य  से  भ्रधिक  उत्पादन  किया  वे  37  लाख  टन  नाइट्रोजन  वाले

 उबं  रकों  का  उत्पादन  कर  उवंरक  या  नाइट्रोजन  वाले  उवंरकों  का

 1983-84  धझोौर  1984-85  वर्ष  में  उवंरक  के  कुल  उत्पादन  के  संदर्भ  में  देखा  जाना  चाहिए  ।

 1983-84  3-84  में  देश  में  इनका  उत्पादन  45.3  उत्पादन  मिलियन  टन  था  जो  कि  1984-85  में  बढ़कर
 58,8  लाख  टन  हो  लेकिन  उस  वर्ष  कुल  खरीद  77.2  लाख  टन  हुई  जबकि  लक्ष्य  84
 लाख  टन  निर्धारित  किया  गया  ध्रगर  हम  इसको  नाइट्रोजन  वाली  उवंरक  से  तुलना
 जोकि  वास्तव  में  37  लाख  टन  तो  मैं  कह  गा  कि  लक्ष्य  बहुत  कम  रखा  गया  था  ।  मैं  नहीं
 जानता  कि  नाइट्रोजन  बाली  उवंरक  के  उस्पादन  लक्ष्य  को  इतना  कम  क्‍यों  रखा  गया  इसमें

 307



 प्नुदानों  की  मांगें  1985-86  12  1985
 ००

 कोई  शक  नहीं  कि  यह  कम  लक्ष्य  प्राप्त  कर  जिया  इसके  बरवजूद  भी  इस  वर्ष  40  लाख  टन

 से  भ्रध्रिक  का  भ्रध्रिशिष  रह  जाता  लेकिन  हम  खारे  मामले  को  देश  में  उर्वरक  की  कुल
 प्रावश्यकता  के  संदर्भ  में  तो  हम  पायेंगे  कि  बहुत  कम  लक्ष्य  रखा  गबा  था  शोर  यह  इसलिए
 किया  समया  कि  लोग  यह  विश्यास  करें  कि  कह  मंशयख्लय  प्रब्छे  सरीके  से  कार्य  कर  रहा  है  श्रोर
 इसने  श्वच्छा  कार्य  किया

 मैं  कहना  चाह  गा  कि  इस  मबंश्यलय  की-उवंरक  के  उत्पदन  के  िशय  में  कोई  भ्रूछा
 कार्य  निष्यति  नहीं  रहा  हमें  बताया  गया  है  कि  देश  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  इस  वर्ष
 मंत्रालय  काफी  मात्रा  में  उवंरकों  का  झायात  करेगा  |  झ्गर  उवंबक  के  उत्पादन  में  यह  स्थिति  है

 ऐसी  बहुत  कम  ही  सम्भावना  है  कि  मंत्रालय  देश  में  उवंरक  की  मांग  को  पूरा  कर  पाने  में
 सम्भव  होगा  ।  सप्लाई  हमेशा  ही  मांग  से  कम  रहती  है  ।  इसीलिए  इस  मंत्रालय  को  प्रतिवर्ष  बाफी
 मात्रा  में  भ्रन्य  देशों  से  उ्वंरक  का  झ्ायाश  करना  पड़ता  है  ।

 भ्रभर  इसे  दूसरे  ढंग  से  देखे  हम  पायेंगे  कि  सिकट  भविष्य  में  रसायन  झ्ौर  उवरक
 मंगालय  मांग  की  पूति  करने  की  स्थिति  में  नहीं  होगा  |  माननीय  मंत्री  कह  सकते  हैं  कि  छह
 संयंत्र  मिर्माणाधीन  हैं  झौर  बहुत  बल्द  ही  इनमें  उत्पादन  प्राश्म्भ  हो  जायेगा  |  लेकिन  मंत्रालय  की
 माधिक  रिपोर्ट  में  कोई  समय-सौमा  नहीं  दी  गई  इसलिए  कोई  नहीं  जान  सकता  कि  ये  संयंत्र
 कब  प्रारम्भ  इनसे  20  लाख  टन  उर्वरक  का  भ्रतिरिकत  उत्पादन  होगा  |  प्रगर  हम  50  लाख
 टन  में  यह  20  लाख  टन  भी  जड़  ओ  फकि  देश  में  इस  बश्ल  उत्पस्न  हो  रहा  है  तो  यह  करोब
 सात  मिलियन  टन  बनता  है  ज्सेकि  निकट  भविष्य  में  हमें  ग्राप्त  होसा  |  इससे  उयंस्क  के  उत्पादन
 के  संबंध  में  मंत्रालय  की  स्थिति  स्पष्ट  होती  है  ।

 इस  संदर्भ  में  कहना  चाह  गा  कि  जो  संयंत्र  निर्माणाधीन  हैं  उनके  प्रबंधक  पिछले  कुछ
 वर्षों  में  केसे  कायं  करते  रहे  प्रगर  प्राप  हह्दिया  उबंरक  का  उदाहरण  लें  तो  पायेंगे  कि  यह
 संयंत्र  तकनीकी  दृष्टि  से  1979  में  द्रलाहो  गया  था  लेकिन  ष्यक्सायिक  रूप  से  इसने  भ्रभी  तक
 उत्पादम  प्रारम्भ  नहीं  किया  यह  हृहिदया  उदंरक  कारखानों  के  त्रकधकों  वी  प्रकुशलतता  के
 कारण  गे  झअफ्नी  जिम्मेदारी  यह  कह  कर  टास  जाते  हैं  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  उन्हें
 बिजली  की  सप्लाई  नहीं  कर  पा  रही  और  इसलिए  वे  संयंत्र  आरम्भ  गहीं  कर  पाये  ।  लेकिन
 भारत  सरकार  ने  8]  में  20  बेचावाट  के  गंस  टुबाइम  की  मंजरी  थी  भौर  यह  गैस

 ट्रबाइन  198]  में  स्थापित  किया  शया  झौर  1982  में  इसने  संयंत्र  को  बिजली  देनी  शुरू
 कर  दी  थी  ।  इसके  बाद  हल्दिया  उ्यरक  कारखाने  थें  उत्पादन  श्राश्म्भ  हुआ  झौर  संयंत्र  के  शरू
 होने  से  क्रक्सीजस  प्रौर  नाहट्रोक्म  कम्त्रेसरों  में  कुछ  दोष  पाए  गये  ।  इन  दोधों  झौर  कन्ट्रोल  वाल्व
 पीर  सेन्येखिस  जेल  कम्प्रेसर  में  कुछ  पम्य  कुश्किलों  के  कारण  हल्दिया  उवंरक  कारखाने
 उत्पात्न  मुश्किल  में  पह  गया  शौर  इसका  उत्कादन  1983  तक  के  लिए  स्थगित  कर  विया
 गया  ।  इस  दोषों  को  दूर  करके  झौर  उफ्करणों  कौ  सरब्शत  1983  में  संयंत्र  पुनः
 शुरू  किया  गया  लेकिन  कुछ  उपकरणों  में  दोथों  के  कारण  संयंत्र  उत्पादन  जारी  नहीं  रख  सका

 भौर  यह  वाया  गया  कि  झाक्सीजन  गेस  होटडर  में  काफी  बड़ी  खराबी  वास्तव  में  यह  उस

 सभव  फट  भया  भा  भोर  भाषसीजन  सहों  इंत  से  कार्य  महीं  कर  रहे  यह

 हु
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 1983  की  बात  है  ।  इसी  लिए  इसके  समश्र  हूप  से  आमश्म्म  किये  जाने  की  बात  को  धागे  की  तारीख
 के  लिए  टाल  दिया  गया  |  कोई  नहीं  जानशा  कि  यह  कधथ  प्राश्म्भ  प्रबन्तक  कहते  हैं  कि
 इसे  1985  में  प्रारम्भ  कर  दिया  छथेगा  |  ध्रसल  में  हल्दिया  उर्वरक  कारलाते  का  सारा
 मासभा  हल्दिया  के  प्रथरव  के  हाथ  में  यह  प्रबम्शकਂ  इस  प्रकार  से  कायं  कर  रहे  हैं  कि  इसे
 समय  घर  झारम्भ  नहीं  कर  पायेंगे  ।  इसीलिए  मानलीय  मंत्री  को  कहना  चाहूगा  कि  विभिन्‍न

 सरकारी  उपक्रमों  के  प्रत््धभ  कसे  उन  परियोजनाभों  के  मलस  संचालन  के  लिए  जिम्मेबार  हैं  ।

 इससे  संयंत्रों  की  लागत  मूल्य  में  भौ  शोर  वद्धि  होती

 रसायन  उद्योग  में  भीਂ  वा्िक  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  गत  वर्ष  में  इसमें  ध्रर्छी  प्रगति

 हुई  ।  लेकिन  यह  प्रगति  पर्याप्त  नहीं  वास्तव  में  मंत्रालय  की  वार्षिक  रसायन  उद्योग  के

 विभिन्‍न  लोगों  में  की  गई  प्रगति  के  बारे  में  जो  रिपोर्ट  में  दवे  किये  गये  के  ऐसे  लगते  है  कि

 भारत  सरकार  द्वारा  पभ्ात्म  निर्भरता  प्राप्त  करने  के  दावे  से  मेल  खाते  लेकिन  में  ये  प्रास्म

 निर्भरता  के  कहीं  भी  नजदीक  भी  नहीं  इसलिए  भात्म  दुष्टि  के  लिए  कोई  गूंजाइश  नहीं  है  ।

 लेकिन  भगर  कोई  मंत्रालय  की  रिपोर्ट  देखे  तो  वह  पायेगा  कि  मंत्रालय  को  भपने  विभिन्न  क्षेत्रों

 में  हुई  प्रगलि  से  काफी  हृद  तक  भात्मसंतोष  है  ।

 रसायन  उद्योग  में  हम  पत्ते  हैं  कि  धोच्योगिकश्लकोहल  श्रोर  सोडा  एज  की

 हमेशा  कभी  बनी  रहती  है  ।  कई  दफा  स्थिति  इतलो  क्किट  हो  आतो  है  कि  सोडा  बाबार  में

 काफी  ऊंसे  दामों  पर  बिकता  है  |  इनमें  से  कुछ  रखाकणों  कौ  कम  सप्लाई  को  सारे  साल  देखा  जा

 सकता  है  ।

 मैं  एक  प्रन्य  श्रौद्योगिक  फ्रल्कोहल  के  आरे  में  जिक्र  करना  जोकि  पश्चिम

 बंगाल  में  एक  दुलंभ  वस्तु  है  ।  रसायन  धोर  भ्रन्य  सघ  क्षेत्र  के उद्चोगों  के  लिए  औद्योगिक

 झल्कोहल  एक  महत्वपूर्ण  मद  है  |  पश्चिम  बंगाल  में  इसका  काफी  मात्रा  में  उत्पादन  नहीं  द्वोता
 इसका  उत्तर  महाराष्ट्र  श्रादि  राज्यों  में  उत्पादन  होता  पश्चिम  बंगाल  को

 वहां  से  इसे  मंगाना  पड़ता  लेकिन  श्रपनी  श्ावश्यकता  के  भनुरूप  पश्चिम  बंगाल  इसे  मंगा

 नहीं  पाता  भ्रखिल  भारतीय  सीरा  बोड  राज्यों  को  प्रोद्योगिक  प्रल्कोहल  वितरण  करने  का
 संचालन  करता  लेकिन  पश्चिम  बंगाल  में  प्रौद्चोगिक  भ्रल्कोहल  का  काफी  प्रभाव  माननीय

 मंत्री  को  इस  मामले  में  प्रवश्य  कार्यवाही  करनी  चाहिए  प्रौर  यह  सुनिश्चित  करना  जानाबाहिए
 कि  पश्चिम  बंगाल  को  प्रोद्योगिक  प्रल्कोहल  की  ध्ौर  मात्रा  उपलब्ध  हो  ।

 मैं  एक  भ्रन्य  मामला  उठाना  चाहता  हु  छोर  बहू  हल्दिया  पं  ट्रोक॑क्किल  कम्पलंक्स  के  बारे
 में  माननीय  मंत्री  को  प्रच्छी  प्रकार  से  जानकारी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  ने  एक  प्रस्ताव  दिया

 है  जिसके  भ्रधीन  भारत  सरकार  सीधे  ही  परियोजना  को  लागू  करने  के  लिए  हिस्सेदार  बन
 सकती  प्रस्ताव  में  कहा  गया  है  कि  भारत  सरकार  के  शेयर  इक्विटी  हिस्सेदार  में  40%

 जबकि  राज्य  शेयर  40%  प्रोर  जिज्लीय  संस्काओों  के  शेशर  20%  यह  एक  संयुक्त
 उद्यम  होना  था  ।  परन्तु  हम  सब  ज्मनतसे  हैं  कि  अंगाल  सरकार  के  इस  प्रस्ताव को  केन्द्र
 ससस्‍कतर  ने  इस  ममक्मार  पर  नममंजूर  कर  शिया  है  कि  छड़ो  पंचमर्थीय  मोजना  में  हल्विया
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 रसायन  कम्पलेक्स  हेतु  धनराशि  प्राबंटित  नहीं  की  गई  दूसरी  ध्लोर  1200  करोड़  रुपए  की

 लागत  से  एक  पेट्रो-रसायन  कम्पलक्स  महाराष्ट्र  में  स्थापित  किया  जा  रहा  हमें  इस  पर  कोई
 प्रापत्ति  नहीं  है  ।  हम  केवल  इस  बात  पर  बल  देना  चाहते  हैं  कि  स्वयं  भारत  सरकार  के  भ्नुसार ,
 हल्दिया  पेट्रो-रसायन  कम्पलेक्स  एक  ऐसी  परियोजना  है  जिस  पर  भागे  काम  किया  जाना

 में  इस  सभा  के  समक्ष  यह  मामला  रखना  चाहता  हू  कि  पश्चिम  बंगाल  में  एक  पेट्रो-रसायन
 कम्पलेक्स  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  झौर  इसे  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  किया
 जाना  चाहिए  ।  यदि  केन्द्र  सरकार  संयुक्त  क्षेत्र  में  नहीं  लगाना  चाहुती  तो  इसकी  लागत  बह  स्वयं
 वहन  कर  सकती  इसे  हर  हालत  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  किया  जाना
 चाहिए  ।

 ह

 29  स०  १०

 महो4य  पीठासोन

 हल्दिया  पेट्रो-रसायन  कम्पलक्स  की  स्थापना  से  गिरावट  को  भोर  जा  रहे  पश्चिमी  बंगाल  के  वतं मान
 रसायन  उद्योग  का  जिसमें  राष्ट्रीयकृत  रसायन  उद्योग  भी  सम्मिलित  कायाकल्प  होगा  भौर  एक
 बड़ी  संख्या  में  मध्यम  भौर  छोटे  उद्योगों  की  स्थापना  के  ध्बसर  पैदा  होंगे  ।  वास्तब  में  भ्राधारभूत
 पेट्रो-रसायन  उद्योग  की  स्थापना  से  इस  सामग्री  पर  प्राधारित  की  एक  पध्यू  खलाखड़ी  हो  जाएगी
 जिससे  राज्य  का  चहुंमुखी  विकास  सुनिश्चित  होगा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  प्रपना  शेष  भाषण  प्रगली  आर  देंगे  ।  हमें  श्रब
 सरकारी  सदस्मों  का  कार्य  लेना  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  भय  गेर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  लेंगे  श्रब  विधेयक  पुनः
 पित  किए  जायेंगे  |  श्री  बी०  बी०  देसाई

 3.30  म०  प०

 विधेयक

 धासिक  संपरिषतंनों  पर  प्रतिबस्ध  विधेयक  *

 शी  बो०  थीं०  देसाई  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  भारय  में  धामिक  संपरिवतंनों

 प्रतिबंध  विधेयक  को  पुनः  स्थापित  करने  की  प्रनुमति दी

 दिनांक  12  1985  के  भारत के  पझ्साधारण  राज्य  पत्र  भाग  2  खण्ड 2  में

 प्रकाशित  ।
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 श्री  ए०  चाल्स  :  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  मेरे  बिचार  में

 सभा  के  समक्ष  बिचाराथं  रखा  गया  विधेयक  संविश्वाम  के  भनुच्छेद  25  का

 उलंधघन  करता  इस  भधनुच्छेद  में  नागरिक  को  प्रपने  धर्म  को  भ्रबाध  रूप  से  भाचरण
 करने  झोर  प्रचार  करने  का  हक  मेरे  विचार  में  इस  विधेयक  पर  चर्चा  से  ही  विभिन्न  वर्गों
 के  लोगो  में  कटता  ध्लौर  धृणा  उत्पन्न  होगी  |.  इस  समय  जब  राष्ट्र  की  एकता  भी  जरूरत
 मेरे  विचार  में  इस  विधेयक  पर  सभा  में  चर्चा  ही  नहीं  करने  दी  जाती  चाहिए  ।  मैं  समझता  हूं  कि

 इसे  पुनः  स्थापित  करने  की  भ्नुमति  बिल्कुल  नहीं  दी  जानी  चाहिए  क्‍योंकि  यह  भारत  के  संविधान
 का  उल्लंघन  करता  है  भोर  संबिधाम  द्वारां  प्रदन्‍्त  मूलभूत  भ्रधिकारों  का  भी  उल्लंघन  करता

 है  ।  ॥

 उपाध्यक्ष  महोवथ  :  चर्चा  के  समय  सभां  हस  पर  निर्णय  ले  सकती  है  ।

 श्री  जो  ०  एम०  बनातबाला  :  उन्हें  विधेयक  की  स्थापना  पर  भी  प्रापत्ति

 करने  का  पभ्रधिकार  प्रस्तावक  को  उत्तर  देने  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  श्राप  इसका  विरोध  करना  चाहते  हैं  तो  जब  का  ये

 सूची  परिच्ालित  की  गई  थी  तब  भापकों  सूचना  देनी  चाहिए  थी  |  प्रब  जब  बह  प्रस्ताव  कर  रहे

 हैं  प्राप  भ्रापत्ति  कर  रहे  हैं  ।

 थी  जी  ०  एम  ०  बनातबाला  :  उनका  खड़ा  होना  ही  भक्रापके  लिए  सूचना  है  ।
 है

 श्री  ए०  चाल्स  :  वास्तव  में  मैंने  श्राज  सुबह  प्रध्यक्ष  मह्दोदय  को  उनके  कक्ष  में  एक  नोट

 दिया  भा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमें  प्राप्त  नहीं  हुआ  ।

 जिथि-ओर  स्थाब  मंत्री  ए०  के०  संबंघानिक  ध्ापत्तियां  हमेशा  विधेयक  पर

 विचार  करते  समय  उठाई  जाती  है  न  कि  पुनः  स्थापित  करते  समय  ।

 भी  जी  ०  एम०  अनासवाला  :  मंत्री  महोदय  प्रव  हस्तक्षेप  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ? इसका  उत्तर

 प्रस्तावक  देगा  ।  यह  प्रथा  नहीं  है  ।

 भी  ए०  के०  इसके  इसके  अंसवंधानिक  होने  के  बारे  में  की  गई  भापत्ति

 ठीक  प्रतीक  नहीं  होती  क्योंकि  किसी  के  भी  धर्म-संपरिबरतंन  के  प्रधिकार  को  छीना  नहीं  जा

 सकता  ।  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  यह  हैं  कि  किसी  का  भी  बल  पूवंक  झ्रथवा  प्रलोभन  देकर  धर्म

 संपरिवतंन  न  किया  इस  पर  कोई  प्रापत्ति  नहीं  होगी  भाहिए  ।

 भरी  खी०  एम०  धनातबाला  :  कया  इस  हस्तक्षेप  से  हम  यह  समझे  कि  सरकार  इस  प्रकार  ,

 के  विवैयक के  पक्ष  में  है  ।
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 उपतब्यक्ष  मठो  72:  बहू  केइत  कामूतों भुहे  को  स्वत्तਂ  करना  चाहते ये  ।  बह  श्ट्स्पों की
 सहायता  कर  रहे  हैं  ।

 झों  जी०  एम०  बअनालचाला  :  हमें  इसका  भ्वश्य  ही  विरोध  जाहिए  कयोंफि  वियेयकਂ

 पर  शअर्चा  होने  से  पहने  ही  मंत्री  महोदय  इस  संबंध  में  सएकार  के  विकार  प्रकट  कर  रहे  मेश

 यह  दृढ़  मत  है  कि  यह  गलत  प्रथा  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  सरकार  के  विचार  प्रकट  नहीं  किए  केवल  संवेधानिक

 स्पष्ट  किया  है  ।

 थभ्रो  जो०  एम०  बनातबाला  :  यह  धापत्तिजनक  है  |  धाज  इस  तरह  हमारी  बिल्कुल  परवाह

 हीं की  जा  रही  है  ''

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  केवल  सदस्यों  की  सहायता  की  बस

 शी  जोी०  एस०  बनातबाला  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  के  प्रश्चिकार  को  प्रस्वीकार  नहीं

 करता  ।  उनका  प्रप्चिकार  है  परन्तु  ऐसे  समय  मंत्री  द्वारा  हस्तक्षेप  करने  को  प्र  सदस्वों
 का  काम  इसका  विरोध  करना  है  भोर  प्रस्तावक  का  काम  विधेयक  के  पक्ष  में  कुछ  कहना

 हैः
 anne

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदस्य  उत्तर  देने  जा  रहे  हैं  |

 भी  जो०  एम०  बनातथांला  :  यदि  श्राप  पूष  चर्चा  करवाना  चाहते  हैं  तो  हम  तेयार

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभी  सदस्यों  से  बेठ  जाने  का  प्रभुरोध  हूं  ।

 थी  भो  ०  एस  ०  धनाततथाला  :  फेक  एक  सकस्य  को  विरोध  कश्ने  कौर  प्रस्ताथकਂ को  उत्तर

 हैने  की  ध्रनुमति  है  ।

 जयरण्यक्ष  भह्ीदव  :  शबस्य  थोजने  के  लिए  कड़े  भ्राप  आल  हत्या  बंध  ।

 शो  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  मंत्री  महोदय  को  प्रक्रिया  के  बारे  में  बोलने  का  कोई
 प्रक्तिकार  नहीं  है  ?  उन्होंने  केशश  प्रक्रिया  स्पष्ट  की  है--उन्होंने  सरकार  के  ट्ष्टिकोल  क ेबारे  में

 कुछ  नहीं  कह

 डपाध्यक्ष  महोदय  :  उ*हौंने  केवल  हमारी  सहायता  की  है  ।

 श्री  जो०  एम  ०  बनातथाला  :  यह  मंत्री  द्वारा  हस्तक्षेप  है  जो  इसका  विरोध  करना

 चाहते  थे  उन्हें  ध्रापने  ध्रनुभति  दी  ।  ध्रद  यह  भप्रस्तावक  का  काम  है  कि  बह  इसका  प्रतिवाद  इस
 समय  तो  बस  यही  होगा  चाहिए  er
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 कपास  भहोक्ष्य  :  कृपणा  व्यवस्था  बनाए  रखिए  |  माननीय  सदस्य  बोलने  के  लिए  खड़े
 वह  केवल  हमारी  सहायता  करना  चाहते  ये  ।  कस

 भ्रो  जो  ०  एम  ०  बनातथाला  :  यह  बिल्कुल  भनुक्ितिਂ  मैं  इसका  विरोध  करू  गा  ।

 भरी  ए०  के०  लेन  :  एक  अर्जलरूमिक  मुद्दे  कर  व्यवस्थाका  प्रश्न  मैं  इस  सभा  में  माननीय

 से  जुकक  समय  पहले के  हूं  ।  बुराने  सिभों  में  प्रत्यक्ष  भहोदव  शुझे  विधि  मंत्री  होने  के  नाते

 सभा  को  यह  बताने  के  लिए  बुलाते  रहे  कि  क्या  किसी  मामले  विशेष  '  में  ऋर्यक्षतः  कोई  संवेधानिक

 श्री  खो०  एम०  बमातलास्त  :  एक  अूर्वाम्ययू्ण  भ्राकिया है  ।

 झभो  ए०  के०  सेन  ०  :  माननौय  शकस्य  खब्रकरे  हैंफि  कहें  प्रद्कका  को  पूरो  जानकारी

 है  जो  कि  मुझ  कहीं  दिखाई  नहीं  देती  ।

 भरी  जो  एम  बनातबाला  :  में  धापके  प्रधिकार  को  भ्रस्कीकार  नहीं  करता  |  परन्तु  यह

 प्रत्यन्त  दुभ  ग्यिपूर्ण  है  ।

 भी  बीਂ  थी०  देसाई  :  उपाध्यक्ष  मझे  खेद  है  कि  इस  बिवैयक  ने  एक  मेंमी

 पुनः  स्थापना  की  बजाए  माननीय  सदस्यों  का  बहुत  भद्षिक  ध्ययन  प्राकृक्ति  किया  है  हृतना  सब

 सुनने  के  बाद  में  कुछ  शब्द  ही  कहना  चाहता  मेरे  द्वारा  प्रस्तुत  इस  विधेयक  में  ऐसा  कुछ  नहीं
 है  जो  भेरे  वीछे  बैठे  मेरे  मित्र  श्रववा  माननौय  सदस्य  श्री  अनातवाला  की.भावषज।शरों  पर  चोट
 करे  ।  विधि  मंत्री  उत्तर  दे  चके  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  मैं  उत्तर  नहीं  दे  सकता  था

 परन्त्‌  वह  वरिष्ठ  सदस्य  हैं  भौर  इस  क्रष्कन्श  में  सब्णा  की  का  यंवाहो  का  दिशा  निर्देश  करना  उनका
 प्रधिकार  मैं  माननीय  ख्रदस्य  से  किमेय्क  पढ़ने  रथ  अशुरोध्ष  करता  हैँ  ।  यह  वसा  कहता  है

 ?

 यह  संविधान  का  उल्लंघन  नहीं  करता  है  प्रौर  नही  घामिक  संपरिवतंन  पर  रोक  जग्राक्ता

 मुझे  इस  विधेयक  को  पुनः  स्थापित  करने  की  प्रनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  प्रश्न  यह  है  :
 '  कि  भारत  में  धमं  संपरिवतंन  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  बाले  विधेयक  को  स्थापित

 करने  को  खनुमसि  की  काश

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 श्री  बो०  थी०  देसाई  :  मैं  विधेयक  पुनः  स्थापित  करता

 ल०  १७

 चिकित्सा  क्षौर  इंजौनियरी  महाविज्ञालयों  में  प्रवेश  का  विनियमस  धौर  नई  संस्थांए

 सोलना  िलयकर
 भसिनयाद ]

 श्री  एशुआर्डों  कंछीरो  :.  मैं  अस्ततक्य  कद्ता  हूँ  कि  शिकित्सा  गेर  इंजीमियरी

 12  1985  के  भारत  के  साधारण  राजपत्र  भाग  2,  खष्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 गरम  भव  ष₹”€”/  ी"'"व का

 महाविद्यालयों  में  प्रवेश  के बिनियमन  भौर  तत्संबंधी  मासलों  के  लिए  उपबन्ध  को  वाले  विधेयक
 को  पुनः  स्थापित  करने  की  प्ननुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 चिकित्सा  ध्लौर  इंजोनियरी  महाविद्यालयों  में  प्रवेश  के  विनियमन
 धौर  तत्सम्बंधी  मामलों  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुनः  स्थापित  करने  की

 धनुमति  दी  जाए  1”

 प्रस्ताध  स्थौकृत  हुधा
 भी  एशड्आई़ों  फ़लोरो  :  मैं  विधेयक  पुमः  स्थापित  करता  हें

 अनिवाय  व्यायसायिक  शिक्षाथिधयकਂ

 झो  एड  प्लार्डो  फ़ंलीरों  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  शिक्षक  संस्थाप्रों  में
 पझनिवाय  व्यावसायिक  शिक्षा  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  के

 प्रनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  शिक्षण  संस्थाग्रों  में  प्रतिवायं  व्यावसायिक  शिक्षा  के  लिए  उपबन्ध  करने
 वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  प्रनुमति  दी  जाए  ।/”

 प्रस्ताध  स्थीकृत  हुप्ा

 थौ  एड  आर्डो  फंलोरो  :  मैं  विधेयक  पुनः  स्थापित  करता

 3.38  म०  १०

 संविधान  विधेयक  316  में  आदि)**

 ]
 शो  के०  रामम॒ति  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  भारत  के  संविधान  में

 धौर  संशोधन  करने  वाले  विधैयक  को  पुनः  स्थापित  करने  की  झ्नुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  प्रश्न  यह  है  ।

 भारत  के  संविधान  में  धौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुनः  स्थापित
 करने  की  धनुमति  दी

 ह
 +*दिनांक  12  प्रप्रेल  ,  1985  के  भारत  के  प्रसाधारण  राजपत्र  भाग  2  खण्ड  2  में

 प्रकाशित  ।

 +*  दिनांक  12  1985  के  भारत  के  धसाधारण  राजपत्र  भाग  2,  खण्ड  2  में

 ब्रका  शित  ।
 हु
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 भौ  क े०  राम  मूति  :  मैं  विधेयक  स्थापित  करता  हूं  ।

 संबिधान  विधेयक  74  में  संशोधन  *
 >

 भरी  के०  राममृति  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  भारत  के  संविधाल  में
 झौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुनः  स्थापित  करने  की  ध्नुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  भौर  संशोधन  करने  वले  विवैयक  को  पुनः  स्थापित

 3.39  म०  १०

 संविधान  सभा  विधेयक**

 ह

 श्री  के०  राममृति  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूਂ  कि  भारतीय  संविश्वान
 सभा  संयोजित  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  की  पुनः  स्थापित  करने  की  प्रनुमति
 दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 भारतीय  संविधानिक  सभा  शंयोजित  कर  ने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक
 की  पुनः  स्थापित  करने  की  प्रनुमति  दी  जाए  ।”'

 भी  के०  रामम॒ति  :  मैं  विधेयक  स्थापित  करता

 करत  वरककक>क  >>
 *दिनांक  करत  $  के  भारत  के  प्रसाधारण  राजपत्र  धाग  2,  खण्ड  2  में

 प्रकाशित  ।

 12  1985  के  भारत  के  प्रसाधारण  रशाजपत्र  भाग्र  2,  श्रष्ड  2  में
 प्रकाशित  ।
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 आयात  ओर  निर्यात  व्यापार  विधेयक

 झी  के०  राममति  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हु  कि  भायात  धोौर  निर्यात  व्यापार
 का  प्रथन्ध  ग्रहण  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  भ्रथवा  उस  प्रयोजनाथं  स्थापित  किसी  ध्रभिकरण  हार
 किये  जाने  के  लिए  टपबन्ध  करने  बाले  विधेयक  की  पुनः  स्थापित  करने  की  प्रनुभति  दो

 जपाष्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 प्रायात  प्र  निर्यात  व्यापार  का  प्रबन्ध-प्रहण  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अथथा

 उस  प्रयोजनाथ  स्थापित  किसी  भ्रभिकरण  द्वारा  किये  के  लिए  उपबन्ध  करने  बाले

 विधेयक  को  स्थापित  करने  की  प्रनुमति  दी  जाए  ।

 प्रस्थाथ  स्थीकृत  हुआ

 औ  क े०  रामसति  :  मैं  विधेयक  पुनः  स्थापित  करता  हूँ  ।

 3.40  ण*  प०

 बियाह  पर  ब्यय  कौ  अधिकतम  पोमा  विजेयकर

 श्री  सल  चन्द  ड्ागा  :  मैं  प्रस्ताव  करता
 सीमा  मिर्धारण  के  लिए  उपबन्ध  करने  बाले  विधेयक  को
 जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 कि  विवाह  व्यय  की  भव्िकतम
 :  स्थापित  कर॑ने  की  भनुमति  दी दर

 श्र्ज्का

 विवाह  व्यय  की  पझ्रधिकलतम  सीमा  निर्धारण  के  लिए  उपबन्ध  करमे  बाले
 विधेयक  को  पुनः  स्थापित  करने  की  भनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताथ  स्थी फल  हुआ

 भी  मूल  अर्द  डागा  :
 मैं  विधेयक  पुनः  स्थापित  करता  हूँ  ।

 है  ता  आन  नि  लवअनननननग-न+-++  जन  +  ““

 दिनांक  12  1985  के  भारत  के  भसाधारण  राजपत्र  भाग  2,  में
 प्रकाशित  ।

 12  1985  के  भारत  के  प्रसाधारण  राजपत्र  भाग  2,  में
 प्रकाशित  ।

 |
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 3.41  भ०  १०

 मंत्रियों  के  बेतन  तथा  भत्ते  विजयकਂ

 3  का  प्रतस्थिपता)*

 जिनुबाद |

 क्री  भूल  चन्य  डागा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  मंत्रियों  केसस्बध्च
 में  भौर  भत्तों  से  सम्बन्धित  1952  में  झौर  संशोधन  करने  बाले  विवैधक  को

 स्थापित  करने  की  प्रनुमति  दी

 जपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 मंत्रियों  के  सम्बलधो  प्रोर  भत्तों  से  सम्बन्धित  1952  में  भौर

 संशोश्वत  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  भनुमति  दी

 प्रस्ताथ  स्वीकृत  हुआ

 श्री  मूल  चन्‍्द  डागा  :  मैं  विधेयक्र  स्थापित  करना

 3.42  सम  ०  प०

 सामाजिक  निश्नक्ताक्ों  का  तिथारण  विध  यका

 ओ  मल  चन्‍्द  डागा  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  किसी  समुदाय  के  श्दस्य  या

 सदस्यों  द्वारा  किसी  समुदाय  के  किसी  सदस्य  या  किन्‍्हीं  सदस्यों  पर  सामाजिक  निशक्षक्ताधों  का

 अधिरोपण  किये  जाने  का  निवारण  करने  हेतु  कार्य  या  कार्यों  के लिए  दंड  प्ौर  तत्संसक्त  विषयों
 के  लिये  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुनः  स्थापित  करने  की  भनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 किसी  समुदाय  के  सदस्य  या  सदस्यों  द्वारा  किसी  समुदाय  के  किसी  सदस्य  या

 किन्‍्हीं  सदस्यों  पर  सामाजिक  निशक्तापक्‍त्मों  का  धधिरोपण  किये  जाने  का  सिवारण  करने

 हेतु  ऐसे  कार्य  या  कार्यों  के  लिए  दण्ड  भौर  तत्संसकत  विषयों  के  लिये  उपबन्ध  करमे  बाले

 coy  विषेमक  क़ो  स्थापित  करने  की  भ्रनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 झौ  मल  चन्द  डागा  :  मैं  विधेयक  पुनः  स्थापित  करता  हूँ  ।
 वन  ज-नन  रन  मन««मभभ  हक

 अदिनांक  1985  के  भारत  के  ध्रसाधारण  राजपत्र  भाग  2,  खण्ड  2  में
 प्रकाशित  ।

 +#टिनांक  12.4.85  के  भारत के  क्रसाधावण  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 संविधान  विधेयक  1985

 3.43  भ०  म०
 ना

 भारतीय  दंढ  रूंशिता  विजेयकं

 399  का

 12  1985

 ह
 .  श्री  मूल  अस्द  डागा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  भारतीय  दंड  1860  में

 भ्रौर  संशोघ्न
 करने  वाले  विभैयक  को  पुन  स्थापित  करने  की  धनु  प्रति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारतीय  दण्ड  में  भर  संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को  पुनः
 स्थापित  करने  की  प्ननुमति  दी  जाए  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 भरी  मूल  अन्द  डागा  :  मैं  विधेयक  स्थापित  करता  हू  ।

 न  न्ज  अतः

 (3

 12-4-1985  के  भारत  के  राज  पत्र  असाधारण  भाग  2,  खण्ड  2  में
 “  “

 प्रकाशित  ।

 3३.44  म०  प०

 संविधान  )  1985

 44  का
 -  भारी

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  द्वारा  29  1985  से

 प्रस्तुत  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  भागे  विचार  प्रारम्भ  प्रर्थात्‌

 के  संविधान  में  प्ागे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया
 जाये  ।'

 ममता  बनर्जी  भाषण  दे  रही  थी  भौर  श्रव  उन्हें  उस  भाषण  को  लारी  रखना

 है  1  किस्तु  में  देख  रहा  हु  कि  वह  सभा  में  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 भव  मैं  प्रगले  वक्‍ता  को  बोलने  के  लिए  कहू गा  ।  श्री  गिरधारी  लाल  ब्यास  ।

 इस  विधेयक  पर  चर्चा  के  लिए  हमारे  पास  केवल  40  मिनट  का  समय

 गिरधारी  लाल  व्यास  :  मुझे  कितने  मिनट  का  समय  दियागया

 रण

 सहोदय  :  प्रापको  5  मिनट  दिए  गए  मुझे  श्लाशा  है  कि  क्‍झ्राप  केवल  5  मिनट
 का  ही  सन्त  लेने  ।
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 )
 रा

 शी  गिरधारी  लाल  व्यास  :  मौननीय  उपाध्यक्ष  श्री  बनातवाला

 जी  ने  जो  कॉस्टीट्यूशन  प्रमैंडर्मैंट  1985  रखा  मैं  उसका  विरोध  हू  ।  इन्होने  प्रपने

 बिल  में  कहा  है  कि  प्राटिकल  44  को  डिल्लीट  कर  दिया  भ्राटिकल 44  में  दिया  हुभा

 भारत  के  स्‍त॒राज्य-क्षेत्रों  में  नागरिकों  के भारत  समस्त  ़ै  ॥्  ए  लिए  राज्य  एक  समान  व्यवहार

 संहिता  प्राप्त  कराने  का  प्रयास  करेगा  ।

 यह  कोई  ऐसा  कानून  नद्ीं  बनाया  गया  है
 जो  किसी  पर  जबद॑स्ती  लादा  जाये  ।  इसमें  लिखा  है

 कि  एन्डेवर  किया  जाये  कि  सारे  हिन्दुस्तान  में  यूनिफाम  सिविल  कोड  की  व्यवस्था  हो  ।

 जाये  ।

 भ्रब  उसमें  बहुत  सारी  बातें  लाकर  रख  दी  गई  हैं  कि  यह  कानून  हमारे  पसंगल-ला  में
 दखल  करेगा  ध्ोर  ध्रन्य  प्रकार  की  संभावनाएं  यहां  पर  व्यक्त  की  गई

 श्री  बनातवाला  जी  ने  मुस्लिम  पसंनल  ला  के  बारे  में  जिक्र  किया  कि  हमारे  यहां  काभूत
 क्षुरान  की  रूह  से  बना  हुआ्ना  है  जो  कि  शरीयत  ला  भ्रौर  वह  इस  प्रकार  कानून  है  जिसको
 बदला  नहीं  जा  सकता  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  उसको  बदलने  की  अ्यवस्था  की  जरूरत  नहीं

 जो  कानून  उन  पर  लागू  होता  होता  है  प्लौर  एक  कम्युनिटी  नहीं  चाहती  है  कि  उश्चकते
 बदला  जायपे  तो  उसको  बदलने  के  लिये  इस्त  प्रकार  को  कोई  व्यथस्था  नहीं  कर  रहे

 लेकिन  जहां  तक  यह  संभावना  है  कि  हर  जगह  डाइवोसं  का  एक  कानून
 जिससे  सामाम्यतौर  से  सारी  व्यवस्था  ठीक  से  चल  इसके  लिये  एक  व्यवस्था  यहां  पर

 दीਂ  गई  उसमें  भौਂ  किसी  प्रकार  से  दखलन्दाजी  करने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 इस  देश  को  भाजाद  हुए  37  वर्ष  हो  जो  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  क्रपमे  पस्नल-ला
 में  किसो  प्रकार  की  दखलन्दाजी  नहीं  तो  क्‍प्राज  तक  इसमें  कभी  दखल  नहीं  दिया  गया  ।

 इसलिए  ऐसी  प्राशंका  जाहिर  जिसके  इस  भ्राटिक्ल  बने  ही  डिजीट  कर  किया
 मैं  समझता  हू  कि  यह  कतई  झ्च्छा  नहीं  है  ।

 मैं  समझता  हू  कि  यह  कतई  उचित  नहीं  इसी  तरीके  से  बहुत  सारी  वातें  बहुत
 सी  ऐसी  मुस्लिम  कंट्री  हैं--जिन्होंने  इन  कानूनों  में  तबदीली  की  है  भ्रौर  एक  साथ  कानून  लाने

 के  लिए  कोशिश  करने  की  बात  की  बहुत  सी  कम्युनिटिज  भी  हैं  जिन्होंने  ऐसे  पसंतल  लॉ

 को  कौड़ोफाई  करने  की  व्यवस्था  की  ध्रगर  ऐसी  व्यवस्था  यें  हो  जायें  तो  उससे  किस्ली  प्रकार

 की  कोई  गड़बड़ी  नहीं  होगी  ध्ौर  उनके  कासूम  में  कोईं  दखल  नहीं  होगा  ।
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 झग्राज  जो  कानून  बना  दिया  कि  पालीगमी  गहीं  होना  चाहिए  यानि  एक  स्त्री  के  रहते

 दूसरी  शादी  नहीं  करनी  चाहिए  ।  हमारे  मुस्लिम  लोगों  में  इस  बात  को  कहा  गया  है  कि  भ्रगर

 पभावश्यक  है  तो  चार  शादियां  की  जा  सकतो  ज॑से  एक  भादमी  ने  शादी  की  है  लेकिन  उसकी

 सन्‍्तान  नहीं  होती  सन्‍्तान  के  .  प्रभाव  में  वह  दूसरी  शादी  करता  है  तो  निश्चित  तरीके से  वह
 वउयवर  सकती  है  ।  मगर  शौक  के  हृवस  के  लिए  4-5  शादी  करें  तो  इस  प्रकार  को  ब्यवस्था

 को  समाप्त  किया  जाना  इसी  कारण  हमने  इसको  कानून  का  रूप  दिया  है  कि  जो  इस
 तरीके  की  व्यवस्था  करता  है  तो  कानून  उसे  प्रबंध  ठहराता  है  ।

 इसी  तरह  से  इनहैरिटेस  का  सवाल  प्रलग-प्रलग  कंट्रीज  में  यह्‌  प्लग-भलग  तरीके

 का  है  |  पहले  यहां  पर  जो  कानून  था  उसमें  महिलाभों  को  किसी  प्रकार  का  भ्रधिकार  नहीं  दिया
 गया  भाज  हमने  कानून  के  द्वारा  महिलाश्ों  को  बराबर  का  प्रधिकार  दिया  है  ।  जितने  लड़के
 को  पभ्रधिकार  उतना  ही  लड़की  को  भ्रधिकार  है  यानि  परिवार  के  जितने  सदस्य  हैं  उनको
 बराबर  का  अभ्रधिकार  प्राज  जितना  फकक  या  व्यवस्था  कानून  में  है  बह  उससे  मेल  नहीं
 खाता  है  ।  मगर  जब  प्लाप  भपने  तरीके  का  कानून  बनाना  चाहते  हैं  जिससे  सब  लोगों  को  लाभ
 मिले  श्र  बराबर  का  पअ्रध्िकार  मिले  तो  ऐसे  कानून  को  प्रपनाने  में  किसी  प्रकार  की  कोई  दिक्कत
 नहीं  होनी  बाहिए  ।

 डायवोसं  का  जो  कानून  बना  है  सभी  कम्युनिटीज  के  लिए  काबून  की  व्यवस्था  की
 गई  है  ।  इनके  भी  यहां  इस  प्रकार  का  कानून  जैसे  एक  प्लादमी  कई  वर्षों  तक  झ्लग  रहता
 है  या  उस  स्त्री  के  साथ  सम्पक  नहीं  करता  तो  वह  तलाक  का  हकदार  हो  जाता  है  ।  मगर  झापके

 यहां  प्रलग-प्रलग  तरह  की  व्यवस्थायें  की  गई  हैं  |  इस  मुस्लिम  कानून  के  तहत  जो  तलाक  दिया
 जाता  है  या  जो  पति  अपनी  पत्नी  को  याਂ  जो  पत्नी  भ्रपसे  पति  को  तलाक  देती  है  तो  उसमें
 जो  व्यवस्थायें  की  गई  हैं  उनको  कोड़ीफाई  करके  एक  प्रकार  की  व्यवस्था  बना  दी  जाती  है

 तो  इस  कानून  को  बल  मिलेगा  -।

 कल्चर  झौर  पसंनल  लॉ  जो  है  उन  पर  37  बर्षों  तक  पालन  किया  गया  किसी  प्रकार  .
 का  दखल  नहीं  किया  गया  है  झौर  भविष्य  में  न  हमारी  सरकार  का  इस  प्रकार  का  इरादा  है  कि
 किसी  तरह  पसंनल  लॉ  में  दखल  किया  मगर  जिस  वक्‍त  पश्रावश्यकता  पड़ी  इन  व्यवस्था  भ्रों

 के  जरिये  परसंल  लों  में  कुछ  सुधार  करता  चाहते  हैं  तो  किया  जिस के  द्वारा  सारे  देश  के

 लोगों  के  लिए  कॉमन  लॉ  बनाने  की  बात  कही  उसमें  यह  झ्ाटिकल  मदद

 जब  इसकी  प्रावश्यकता  होगी  या  भ्रपने  पसंनल  लो  में  किसी  प्रकार  की  तबदीली  करना

 बाहते  कनसंस  के  भाधार  पर  तो  उस  पश्लाटिकल  के  तहत  उस  व्यवस्था  को  लाने  में  मदद

 मिलेगी  ।

 दि  हि  ४
 इसलिए  इस  कानून  को  शगर  बनाए  रखा  जाता  है  तो  उस  से  किसी  प्रकार  का  कोई

 नुकसान  नहीं  होता  है  भोर  न  कोई  ऐसी  कठिनाई  होती  है  जिस  से  किसी  को  यह  महसूस  हो
 कि  हमारे  परसनल  ला  में  किसी  प्रकार  का  दखल  किया  जा  रहा  है  |  रा

 मम  न  की
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 दूसरे  देशों  में  जैसे  पाकिस्तान  में  इस  प्रकार  कौ  तठ्दीली  लाई  गई  ईरान  में  लाई
 गई  है  भौर  कई  ऐसी  कन्ट्रीज  हैं  जो  मुस्लिम  कंट्रीज  खास  तोर  से  टर्की  में  या  प्रन्य  ऐसे  देशों
 में  जो  सोशलिस्ट  देश  हैं  जिनमें  मुस्लिम  पापुलेशन  बहुत  बड़ी  तादात  में  चाइना  रूस  है  इन
 इन  तमाम  देशों  में  भी  इस  प्रकार  के  कानूनों  के  सम्बन्ध  में  ऐसी  व्यवस्थाएं  दी  गई  हैं  भ्रौर  वहां
 निरन्तर  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  कि  जिस  प्रकार  से  समान  झ्धिकार  सब  लोगों
 को  मिल  है  उसी  प्रकार  का  भ्रधिकार  हर  कम्यूनिटी  को  मिलना  चाहिए  ।  इस  प्राधार  पर  मैं

 समझता  हूं  कि  यह  जो  बिल  लाया  गया  है  कांस्टीच्यूशन  प्रमैंडपैंट  का  जिस  के  प्रन्तगंत  उनके  दिल
 में  यह  जो  भावना  है  कि  उन  के  परसनल  ना  में  दखल  दिया  वह  ठीक  नहीं  पभ्रौर
 उस  झाटिकल  को  डिलीट  करने  की  जो  व्यवस्था  इस  के  जरिए  से  लायी  गई  है  वह  उपयुक्‍त  नहीं

 यह  एक  प्रण्छी  बात  है  कि  जितना  भी  सिविल  कोट  हमारा  बना  हुप्ना  हर  कम्यूनिटी
 के  लिए  प्रोग्रेसिव  लाज  उसी  तरह  बनाए  जायें  जिस  से  सब  को  समान  प्रधिकार  मिले  श्रौर

 डायरेक्टिव  प्रिसिपल  जो  है  उसका  पालन  हो  उससे  वह  भी  लाभान्वित  हो  इसलिए
 मैंने  जेसा  शुरू  में  ही  कहा  मैं  उनके  बिल  का  विरोध  करता  हूं  भौर  यह  भाटिकल  निश्चित  रूप  से

 कांस्टी  ज्यूशन  में  रहना  चाहिए  ।

 भो  हरीश  राबत  :  उपाध्यक्ष  जो  बात  बिल  बे  मृवर  ने  कही
 है  मैं  उस  का  समन  करता  हूँ  ।  लेकिन  सवाल  केवल  सिद्धांत  का  नहीं  सवाल  है  व्यावहारिकता
 का  व्यावहा  रिकता  यह  है  कि  केवल  कानून  के  जरिए  जिस  उहेश्य  को  हस  बिल  के  मूवर  प्राप्त  करना

 चाहते  हैं  उस  से  वह  उसको  प्राप्त  नहीं  कर  सकेते  यदि  हम  कोई  कानून  ऐसा  बनाते  हैं  जिस

 कानून  से  किसी  की  भावना  को  ठेस  लगती  है  श्लौर  वह  भी  माइनारिटीज  की  भावना  को  ठंस
 लगती  है  तो  में  समझता  हू  कि  हमें  उस  मामले  में  सोच  समझकर  कदम  उठाना  होगा  ।  जिस

 प्रकार  की  सामाजिक  उ्यवस्था  हमारे  इस  जनतांत्रिक  देश  में  जिस  प्रकार  का  सोशल '
 जीशन  है  उस  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भी  हमें  बहुत  सावधानी  के  साथ  चलगा  होगा  ।  हमें  प्रपने

 देश  के  कानूनों  की  तुलना  दूसरे  ऐसे  देशों  से  नहीं  करनी  होगी  जहां  किसी  धर्म  विशेष  के  प्राधार

 पर  वहां  की  सरकार  चलती  हमारा  देश  धमं-निरपेक्ष  देश  हमारा  संविधान  धमं-निरपेक्षता
 की  बात  करता  हैं  भ्रौर  हम  यदि  किसी  बर्ग-विशेष  या  धर्म-विशेष  के  परसनल  कानून  में  कोई

 तब्दीली  लाते  हैं  तो उसका  परिणाम  यह  हो  सकता  है  कि  जिसके  परसनल  कानून  में  तथ्दीली

 करेंगे  वह  भ्पने  को  हम  से  ऐश्रीव्ड  फील  कर  सकता  है  भौर  उससे  हमारी  सारी  व्यवस्था  पर

 प्रसर  पड़  सकता  मैं  लिवेदन  करू गा  बमातवाला  साहव  उन्होंने  बड़ी  भ्रच्छी  बात  इस

 को  मूव  करते  हुए  कही  है  श्रौर  उन  की  तरफ  से  इसकी  पहल  हुई  इसकी  पहल  वास्तव  में

 माइनारिटीज  की  तरफ  से  ही  होनी  लकिन  यहू  पहल  कानून  में  बदलाव  के  वास्ते  ही
 नहीं  होनी  चाहिए  बल्कि  लोगों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  भी  होनी  चाहिए  |  यदि  उस  धर्म  के

 सोग  झ्ागे  भ्रा  कर  कहते  एक  एक  कान्सेन्सस  उन  के  भ्रन्दर  बनता  है  तो  मैं
 -'  समझता  हु  कि  सरकार  की  तरफ  से  भी  उस  में  कोई  झापत्ति  नहीं  हो  सकती  है  लेकिन  एक  भ्राम

 '  राय  उस  धममं  के  लोगों  के  भ्न्दर  बननी  चाहिए  ।  यहां  पर  इस  मामले  पर  विचार  करते  समय
 “.  हम  अलग-धलग  को  रक्त  हैं  सेंकित  धपने-भपने  दष्टिकोणों  को  रखते  समय  हमें
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 सरकार  के  सामने  जो  कठिताहयां  हैं  उनको  भी  घ्शान  में  रखना  मैं  समझता  हू  जिस
 प्रकार  की  भावना  इस  बिल  में  निहित  है  उस  भावना  की  पूर्ति  करते  समय  सरकार के  सक््मने
 दिक्कत  प्रा  सकती  उसको  ध्यान  में  रखकर  इस  दिल  की  भाजता  से  सममत  होते  हुए-भी  में
 इस  बिल  का  बिरोश्व  करता  हु  झौर  जो  इस  बिल  के  मूवर  हैं  उनसे  निमेधन  करता  हु  कि  थ ेऋस
 बिल  को  वापिस  ले  लें  ।

 जिनुवाद  | कक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रब  मंत्री  महोदय  उत्तर  देंगे  ।

 विधि  झोर  स्याय  मंत्रो  ए०  के०  :  इस  बाद-विधाद  के  दौरान  भावतात्मक:एवं
 श्ाभिक  भावनाप्रों  को  बड़े  जोर-शोर  से  ध्धिव्यगित  किया  गया  प्रभु्छेद  44  पर  संधिधान
 सभा  में  भी  विस्तार  से  बहस  हुई  थी  भौर  प्रारूप  संबिधार  में  यह  अनुच्छेद  35  उच्च  समय

 इसका  लोप  करने  के  लिए  संशोधनों  के  प्रस्लाव  प्रस्तुत  किये  गये  510  प्रम्बेदकर  ने-यह

 कहा  था  भोर  सभा  इस  बात  से  भली  भांति  प्ररिच्िित  है  कि  उम्होंने  प्रल्पसंख्मक  व्चिर-“का
 जोरदार  ढंग  से  समर्थन  किया  उन्होंने  कहा  था  :

 देश  में  मानव  सम्बन्धों  के  लगभग  हर  पहलु  के  बारे  में  हमारी  एक  समान

 विधि  संहिता  हमारी  एक  समान  एवं  पूर्ण  दंड  संहिता  है  जो  समूचे  देश  में  लागू
 होती  भ्रौर  जो  दण्ड  संहिता  एवं  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  वणित  हमारा  एक

 कानूत  सम्पत्ति  के  हस्तानरणीय  के  सम्बन्ध  में  जौ  सम्पत्ति  सम्बन्धों  के  बारे  में  है
 है  तथा  समूचे  देश  में  लाग्‌  इसके  परक्राम्य  लिखत  पध्रधिनियम  है  प्रौर
 मैं  ऐसे  भनेक  भ्रधिनियमों  का  नाम  बता  सकता  हूँ  जिससे  सिद्ध  हो  जायेगा  कि  हमारे
 देश  में  एक  समान  सिविल-संहिता  जो  सब  पर  झ्ौर  समूचे  देश  में  समान  रूप
 से  लागू  विवाह  भौर  उत्तराधिकार  ही  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां  ये  सिविल  कानून  कभी  लाग्‌
 नहीं  होते  इस  छोटे-से  क्षेत्र  में  हमने  इसे  प्रभी  लाग्‌  नहीं  किया  है  ।  जो  प्रनुच्छेद  35
 को  संविधान  को  एक  बनाना  चाहते  हैं  उनकी  मन्शा  है  कि  इस  प्रकार  का  परिबतंन
 लाया  जाए  ।  भ्तः  यह  तक  कि  हमें  इस  सम्बन्ध  में  प्रयास  करमा  भाहिए  ।  गलत  प्रतीत
 होता  क्योंकि  हमने  वास्तव  में  इस  देश  में  एक-समान  सिविल  संहिता  लाग्‌  करके

 पहलुप्नों  को समाहित-हरालिया  इसलिए  श्रव  यह  प्रश्न  करने  के  लिए  बहुत  बिलम्|

 हो  चका  है  कि  क्‍या  हमें  इसे  शामिल  करना  चाहिए  ।

 जब  कभी  भी  एक  रुूमान  सिविल  संहिता  का  प्रश्न  उठाया  जाता  है  तो  यह  क्लोचा
 जाता  है  मानो  इससे  विभिन्न  समुदायों  के  क्यिहू  भोर  भधिकार  सम्बन्धी  कानून  में  हस्तक्षेप

 झेना  प्रोर  इस  बात  को  बिल्कुल  भुत्रा  दिया  जाता  है  कि  सिविल  संहिता  शोर  दंड  संहिल्ा  के

 भ्रस्तमंत  हमारे  सामाजिक  भौर  राजनीतिक  जीवन  के  कई  क्षेत्र  भा  क्षके  उदाहरण  के  शोर

 रुश्ड  संहिता  को  ही  लीजिए  |  सम्पत्ति  को  नियमित  करने  थाला  शम्पत्ति  अण्त्रण

 अरधिनिमम  है  |  संविदाशों  को  नियन्त्रित  करने  बाला  संक्दा  अधिनियम  है  ।  वृष्बति  विधि
 '

 जिसे  अभी  सं  विधिक  रूप  सहीं  दिया  मया  है  भौर  हमें:इसे  शांविध्षिक  का  रूप  देने  का  जवास  कर
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 डे  इपलिए  हमारे  राजनीतिक  एवं  सामाजिक  जीवन  के  काफी  कार्य  कलाप  संहिता  बढ़

 विधे  से  काफी  भरसे  से  नियन्त्रित  हो  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  कुरान  के  अंतगंत  दण्ड  विधि  का  सम्बन्ध  मुझ  उसके  बारे  में  पूर्ण  ज्ञान  महीं
 है  ।  किन्तु  मुझे  इस  थात  में  बिल्कुल  सन्देह  नहीं  कि  उसमें  कुछ  दाम  एवं  श्रन्य  प्रकार  की
 घाज्ञाएं  जो  दण्ड  विधि  से  विल्कुल  भिन्न  हैं  प्रौर  दण्ड  देने  को  विधि  भी  वहां  वण्ड

 प्रक्रिपा  विधि  से  प्रलग  ही  होगी  किन्तु  इसका  कोई  विरोध  क्यों  नहीं  करता  ?  क्योंकि  जहां  तक

 अ्रपराधों  का  संबंध  है  दंड  संहिता  प्रबः  तक  निभिति  विधियों  में  से  सर्वोत्तम  विधि  है  स्‍भ्ौर  कोई
 भो  व्यमिश्रारी  के  हाथ  काटने  भ्रगवा  उसे  पत्थरों  से  मारने  श्लौर  विभिन्‍न  प्रकार  के  भ्रन्य  दंड  देने
 की  वात  नहीं  जो  पुराने  युग  में  प्रचलित  थी  भ्ौर  मेरे  विचार  से  कुरान  विधि  में  इसे
 प्रादेशात्मक  नहीं  बनाया  गया  है  ।

 4.00  म०  प०
 |

 प्रव  श्री  बनातवाला  ने  केवल  एक  समुदाय  शभ्रर्थात  मुसलमानों  के  दुष्टिकोण  को  सामने
 रखकर  भरपने  विचार  व्यक्त  किये  है  ।  इस  देश  में  प्रन्य  समुदाय  भी  हैं  जिनके  भ्पने  व्यक्तिगत

 कानून  हैं  और  उनपर  भी  वसे  ही  विचार  करने  की  प्रावश्यकता  है  ज॑से  मुसलमानों  के  व्यवितगत

 कानूनों  के  बारे  में  ।  किन्तु  जेसा  कि  मैं  समझता  हें  कि  कुरान  विधि  सावभोमिक  विधि  है  ।
 जेसाकि  माननीय  सदस्य  ने  स्वंय  कहा  है  यह  एक  ऐसा  कानून  है  जिसके  अंतगंत  मानबीय  जीवन
 का  हर  पहलु  शामिल  है  तथा  प्रपराष्तियों  को  दंड  देने  का  प्रश्न  भी  है  |  किन्तु  जब  हम  दंड  विधि
 एवं  दण्ड  प्रक्रिपा  विधि  की  बात  करते  हैं  तो  एक  समान  संहिता  सब  पर  लागू  होती  यह  कोई

 भो  नहीं  कहता  कि  मुसलमानों  की  एक  भिन्‍न  दण्ड  विधि  पारसियों  की  एक  प्रलग  दण्ड

 विधि  होगी  |  पारसी  विवाह  भोर  तलाक  अधिनियम  एक  भिन्‍न  प्रकार  का  प्रधिनियम  है  ।  यह
 कोई  नहीं  कहता  कि  ईसाई  के  लिए  भ्रलग  दण्ड  बिधि  होगी  ।  ये  ऐसी  बाते  हैं  जिनके  सम्बन्ध  में

 किसी  युग  विशेष  में  सभी  व्यक्तियों  के  लिए  एक  समान  व्यवहार  की  ग्रावश्यकता  होती  है  ।

 उदाहरण  के  तौर  संविदा  कानून  को  ही  लीजिए  :  यह  सभी  समुदायों  पर  समान  रूप  से

 लागू  होता  है  उदाहरण  के  लिए  ऋणदाता  प्रधिनियम  को  ही  लें  ।  मुसलमान  समुदाय  का  कानून
 ब्याज  लेने  की  प्रनुमति  नहीं  देता  किन्तु  ऋणदाता  भप्रधि  नियम  भ्रथवा  संविदा  अधिनियम  भ्रधवा

 परक्राम्प  लिबत  अधिनियम  के  ग्रस्तगंत  मुसलमान  भी  व्याज  ले  सकते  मसलमान  विशेष  रूप

 से  से  कावली  वाला  ढंग  के  लोग  न्यायालय  में  व्याज  सहित  डिग्री  करवाते  मुसलमान  पध्रपना
 ऋण  वापस  लेने  के  लिये  न्यायालयों  से  ब्याज  सहित  डिग्री  जारी  करवाते  यह  कोई  नहीं  कहता
 कि  ऐसा  करना  मुसलनानों  के  व्यक्तिगत  कानूनों  के  प्रतिकूल  जहां  तक  मैं  हूं
 मानों  के  व्यक्तिगत  कानूनों  के  अंतर्गत  नाम  का  एक  शब्द  इसके  प्रन्तगंत  वे  बातें  भ्राती

 हैं  जो  एक  मसलमान  को  करनी  ज॑ंसे  एक  दिन  में  पांच  बार  नमाज  श्रदा  हज
 रोजे  रखना  पभ्रर्यात  रमजान  के  दिनों  में  रोजे  करना  यह  मसलमान  के  लिए  फजं

 मेरे  विचार  से  मुसलमान  कानून  के  भ्रनुसार  पांच  फर्ज  हैं  ।  हु

 उदाहरण  के  तौर  पर  सुन्नत  फर्ज  प्रथा  कोई  भी  यह  नहीं  कहता  कि
 यदि  कोई  मुसलमान  सुन्तत  का  पालन  नहीं  करता  तो  वह  मुसलमान  कानून  के  प्रन्तर्गत
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 शात्मक  हि  द्वायतों  का  उल्लंघन  करता  है  ।  यह  पूर्वतः  उसकी  इच्छा  पर  है  कि  वह  सुन्नत  करवाये

 झ्रथवा  न  वास्तव  में  भनेक  गेर-मुसलमान  भी  सुन्नत  प्रथा  को  श्रपनाते  हैं
 क्योंकि  इससे  एक  व्याधि  विशेष  से  शरीर  को  बचाने  के  लिए  स्वच्छ  रखा  जा  सकता  प्रतः

 यह  मानना  भूल  है  भौर  हमने  इस  संबंध  में  भ्रनेक  बार  चर्चा  की  है--कि  श्रनुच्छेद  44  किसी

 व्यक्ति  विशेष  के  विरुद्ध  यह  किसी  के  विरुद्ध  नहीं  लम्बे  श्ररसे  से  हमारी  यह  नीति  रही
 है  कि  जहां  तक  प्रल्पसंख्यक  सम॒दायों  का  संबंध  है  ग्नौर  उनमें  मुसलमान  और  सिख  समुदायों  के
 लोग  भाते  जहां  तक  विवाह  प्रथवा  उत्तराधिकार  प्रथवा  तलाक  का  संबंध  है  उनके  व्यक्तिगत

 कानून  को  नहीं  छेड़ा  जायेगा  ।  यदि  उनका  समुदाय  इस  बात  से  सहमत  होता  है  तभी  उनके  कानून
 में  परिवर्तत  किया  जायेगा  जंसाकि  टुनीशिया  और  भन्य  मुसलिम  देशों  में  हुझ्ना  है  ।

 किन्तु  भन्य  क्षेत्रों  में  एक  समान  सिविल  संहिता  हो  तो  बहुत  भ्रच्छी  बात  होगी  जैसाकि  मैंने  कहा
 है  दण्ड  संबंधी  विधि  दुष्कृति  विधि  में  तथा  संविदा  विधि  श्रौर  श्रन्य  विधि  क्षेत्रों  में  एक
 समान  सिविल  संहिता  बांछनीय  होती  है  ।

 किन्तु  जब  कभी  भी  हम  एक  समान  सिविल  संहिता  की  बात  सोचते  हैं  तो  लोग  सोचते
 हैं  कि  यह  उनके  विवाह  संबंधी  कानून  भ्रथवा  उत्तराधिकार  सम्बन्धी  कानून  का  उल्लंघन  करेगा  ।
 जब  तक  मुसलमान  ग्रथवा  सिख  स्वयं  न  सोच  कि  उनको  विवाह  सम्बन्धी  कानूनों  में  परिव्तंन
 किया  जाना  कोई  भी  ऐसा  करने  का  प्रयास  नहीं  करेगा  ।

 जहां  तक  हिन्दी  विवाह  प्रधिनियम  का  सम्बन्ध  यह्‌  जेन  तथा  भ्रन्‍्य  लोगों
 पर  सामान्य  से  लाग  होता  है  क्योंकि  उस  समय  उन्होंन  विवाह  भ्रधिनियम  के  सम्बन्ध  में  भ्रपनी
 सहमति  दी  थी  जिसमें  एक-विवाह  की  भी  व्यवस्था  शामिल  है  ।

 एक  विवाह  प्रथा  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  है  ।  मेरे  विचार  से  ऐसा  कहना  मुसलिम
 कानून  के  प्रति  भ्रन्‍्याय  होगा  कि  इसके  श्रन्तगंत  एक  से  भ्रधिक  पत्नी  की  प्रनुमति  इसमें  इस
 प्रकार  की  कोई  बात  नहीं  कद्दी  गई  मैंने  कुरान  का  भ्रध्ययन  किया  है  ।  मैंने  कुरान  पढ़ा  है  ।
 इसमें  केवल  यह  कहा  गया  है  कि  चार  बार  शादी  कर  सकते  बल्कि  इसमें  तो  बहु-विवाह  की

 मनाही  की  गई  जिस  समाज  में  लोग  भ्रनेक  पत्नियां  रखते  थे  उसमें  यह  व्यवस्था  तो  अनेक
 विवाहों  के  विरुद्ध  प्रतिबन्ध  लगाती  यह  फर्ज  नहीं  भ्रापको  चार  पत्नियो  तक  विवाह  की

 प्रनुमति  वास्तव  में  एक  माननीय  सदस्य  ने  इस  बारे  में  कहा  भी  वे  प्रब  यहां  दिखाई  नहीं
 दे  रहे  हैं  ।  दूसरों  ने  भी  इसके  बारे  में  कहा  है  श्रौर  मैंने  स्वंय  इसका  भ्रध्ययन  किया  मुसलिम
 कानून  में  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  कोई  भी  व्यक्तित  एक  से  भ्रधिक  पत्नी  रख  सकता  है
 बशतें  कि  वह  उन  सब  से  समान  प्रकार  का  अ्यवहार  करे  भ्रौर  मुसलिम  कानून  की  यही  व्याख्या
 है  ।  यदि  मुसलमान  लोग  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  समुदाय  में  एक-विवाह  का  ही  नियम
 होना  चाहिए  भोर  इससे  केवल  विशेष  भ्रवस्था  में  सकते  ही  हटना  चाहिए  जैसा  कि  पत्नी  भ्रत्यधिक
 बीमार  या  पागल  है  भौर  प्रन्य  प्रनेक  कारण  हो  सकते  तभी  मुसलमान  व्यक्ति  दूसरा  बिवाह
 कर  सकता  इस  बात  के  बारे  में  मुसलमानों  को  ही  कहना  चाहिये  |  हमने  ऐसा  नहीं  कहा  है  ।

 किन्तु  भ्रनुच्छेद  44  की  इससे  क्‍या  सम्बन्ध  हमने  यह  तक  देखा  भोर  कुछ  दिन  पहले  ही

 हमने  देखा  है  कि  कलकत्ता  में  एक  नई  लहर  उठी  है  झौर  मुसलमानों  द्वारा  एक  संकल्प  पारित
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 किया  गया  है  और  उसकी  प्रतियां  मेरे  पास  यह  बडी  भ्रजीय  बात  है  भ्लौर  केवल  मस  ले  न
 दाय  ही  यह  सोचता  है  कि  प्रनुच्छेद  44  उसी  स्तर  का  हमारे  देश  में  प्रन्य  समुदाय  भी  इस
 देश  में  प्रनेक  प्रकार  की  विविधता  है  |  हमारे  यहां  विभिन्‍न  प्रकार  के  ईसाई  हैं  जिनमें  सीरियाई

 के  योलिक  इसाई  है  प्रोटेस्टेंट  इपाई  हमारे  यहां  सुन्‍्ती  एवं  भ्रस्थ  बिभिन्‍न  प्रका
 के  मुसलिम  समुदाय  हैं  माननीय  सदस्य  भ्रहमिया  भ्रथवा  बहियों  के  मुसलमान  ही  नहीं  मानते  किन्तु
 यह  समुदाय  स्वंय  को  मुसलमान  मानते  हैं  ग्रौर  हम  यह  नहीं  कह  रहे  हैं  कि  भ्राप  मुसलमान  होने  का
 दावा  नहीं  कर  सकते  हैं  |  जहां  तक  धर्म  का  सम्बन्ध  है  सब  को  यह  दावा  करने  का  भ्रध्िकार  है
 जो  वह  करना  चाहता  प्रनुच्छेद  25  के  प्रन्तगंत  धर्म  की  पूर्ण  स्वतंत्रता  प्रदान  की  गई  है  भौर

 हमें  उनपर  गये  हम  पाकिस्तान  की  तरह  नहीं  है  जहां  राज्य  का  धमं  ही  एक  धर्म  है  प्रथवा
 भ्रन्य  देश  हैं  जहां  राज्य  श्रौर  धर्मं  एक  ही  बात  इस  देश  में  राज्य  भौर  धर्म  कोई  धमं  नही

 हमारा  राज्य  धर्म  नहीं  हम  कट्टर  पंथी  नहीं  मैं  श्री  बनातवाला  को  स्पष्ट  कर  देना

 चाहता  हूं  कि-वे  कट्टर  पंथी  है--वे  कट्टर  पं3वाद  को  किसी  प्रन्य  पर  नहीं  लोप  सकते
 वे  मुसलमानों  पर  नहीं  लाद  सकते  हैं  प्रोर  हमारे  यहां  भ्रनेक  मुसलमान  हैं  जो  यह  सोचते  हैं
 कि  कट्टर  पंथ  वाद  इसलाम  नहीं  है  प्रोर  धमं  में  कोई  बाध्यता  नहीं  मैंने  कुरान  पढ़ा  है  ।
 इसलाम  धर्म  में  बाध्यता  का  प्रश्न  ही  नही  उठता  |  प्रत्येक  व्यक्ति  को  धमं  की  भ्रपनी  व्यवस्था
 करने  का  प्रधिकार

 कट्टर  हिन्दू  भी  वह  कहते  है  कि  जो  प्रतिदिन  पांच  बार  गंगा  स्नान  नहीं  करता  भ्रौर

 विश्वनाथ  मन्दिर  में  जाकर  पूजा  नहीं  वह  हिन्दू  नहीं  भौर  भ्राय॑  समाज  प्रथवा

 नी  हिन्दू  नहीं  है  किन्तु  हम  सभी  यह  विश्वास  करते  हैं  कि  भ्रायं  समाजी  हिन्दू  होते  हैं  ।  प्रनेक

 सिख  हैं  जो  यह  स्वीकार  करते  हैं  कि  वे  हिन्दू  जाति  का  ही  एक  अंग  किन्तु  ्रधिक  शक्तिशाली
 कौन  भौर  कम  कौन  उसका  निर्णय  करना  हमारा  काम  नहीं  प्रनुच्छेद  25  में  स्पष्ट  शब्दों
 में  यह  गारंटी  दी  गई  है  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  भपने  धर्म  का  पालन  करने  में  स्वतंत्र  भ्रपनै

 विचार  धौर  विश्वास  व्यक्त  करने  में  स्वतंत्र  भ्रतः  इस  देश  का  सावंजनिक  नीति  के  पध्ननुसार
 कोई  धरम  नहीं  राज्य  का  भ्रस्तित्व  धर्म  के  भ्रस्तित्व  से  पृथक  है  भप्रौर  प्रस्तावना  में  वह  बात

 विल्कुल  स्पष्ट  शब्दों  में  कही  गई

 हमें  इस  पर  गय॑  यह  बहु-धामिक  राष्ट्र  यह  बहु-जातीय  राष्ट्र  यह  बहु-भाषी

 राष्ट्र  यह  घमंनिरपेक्ष  लोकतंत्र  -  गणराज्यਂ  कहता  यह  इसकी  प्रस्तावना  में

 है  ।  इसलिए  यह  धर्मनिरपेक्ष  लोकतंत्र  यह  धाभिक  या  धमंतंत्री  लोकतंत्र  नहीं  है  भोर  जो

 धमंतंत्र  में  विश्वास  रखते  हैं  उनके  लिए  इसमें  कोई  स्थान  नहीं  जहां  तक  हमारे  संवेधानिक

 प्रादेश  का  संबंध  है  यह  बहुत  स्पष्ट  है  भ्रौर  हमने  धमंनिरपेक्षवाद  का  विचार  जो  हमारे  संविधान

 का  सार  हमारे  जीवन  का  सार  है  भ्ौर  हम  किसी  प्रकार  के  धामिक  झगड़े  या  किसी  धर्म  को

 प्रभुत्व  स्थापित  करने  की  भ्रनुमति  नहीं  दे  सकते  इसलिए  यह  सब  प्रनुच्छेद  44  तथा  भ्रन्य  बातों

 के  बारे  में  बताया  है  भ्ौर  कुरान  या  बाइविल  या  गीता  के  उद्धरण  दिये  जा  रहे  हैं  ।  विभिन्‍न

 लोगों  ने  गीता  का  उद्धरण  दिया  गीता  का  उद्धरण  केवल  हिन्दू  ही  नहीं  देते  हैं  बल्कि  सारे

 विश्व  में  प्रब
 कई

 लोग  इसका  उद्धरण  देते  हैं  ।  कृष्ण  को  उद्धृत  किया  जाता  हरे  कृष्ण
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 कृष्णा  चेतना  समाज  जो  वहां  कार्य  कर  रहे  हैं  उन्हें  हम  उन्हें  यह  धामिक  कार्यों  को  करने  की

 प्रनुमति  देते  वे  भी  कृष्णा  को  उनके  श्रवतार  के  रूप  में  उसी  प्रकार  मानते  हैं  जैसे  कि  हम
 परंपरागत  हिन्दू  मानते  भौर  गीता  का  पूरे  विश्व  के  धर्मों  की  यह  सबसे  पहला  पाठ  है  ।

 स्वामी  विवेकानन्द  ने  शिकागो  में  श्रपने  भाषण  में  कहा

 मंजिल  तो  एक  सभी  धर्म  भगवान  की  प्रोर  ले  जाते  हैं  ।  ये रस्ते  जुदा-जुदा
 ग॑  ही  भगवान  की केवल  कुछ  तंग  दिल  भौर  कटटर  अंधानयायी  ही  कहते  हैं  कि  केवल  उनका  मा

 श्रोर  ले  जाता  है  भौर  प्रन्य  घामिकमत  भगवान  से  पूरी  तरह  दूर

 यह  भारतीय  समाज  की  पूरी  संकल्पना  है  जो  हमें  शताब्दियों  से  पढ़ाई  जाती  है  भ्ौर
 हम  विभिन्‍न  विश्वासों  के  बोच  पले  बढ़  हिन्दुभों  में  शव  जंसे  कई  पंथ  झौर
 संप्रदाय  हुए  हैं  जिन्होंने  भ्रधिकांश  विराट  हिन्दू  धर्म  में  श्लौर  विराट  भारत  में  उन्होंने  भीदबन  की
 विशालता  का  श्रानन्द  उठाया  जब  मैं  दक्षिण  में  वैष्णव  मंदिर  शिव  मंदिर  में  जाता  हैं  तो  मैं

 शेप  संप्रदायों  क ेसाथ-उसी  प्रकार  की  एक  रूपता  महसूस  करता  हूं  भौर  जब  मैं  कन्याकुमारी
 में  महासागर  में  ड्बकी  लगाता  हूं  तो  मैं  इस  देश  के  एक  महान  प्रनुभूति  श्रौर  प्रसन्नता  हमेशा
 महसूस  करता  हुਂ  जिसे  हिमाचल  से  इस  महासागर  तक  झसेतू  हिमाचल  के  रूप  में  बणित  किया

 गया  जब  कई  लोग  जो  संकीर्ण  भर  उत्कंठित  से  भरे  हुए  हैं  कन्याकुमारी  के  स्थान
 महासागर  में  डबकी  लगाते  हैं  तो  झाप  महान  भारत  की  प्रशंसा  विशाल  महासागर
 हमको  क्या  बताते  हैं  ?  विशाल  समद्र  में  सभी  नदियां  श्रौर  सभी  सागर  मिलते  हैं  जो  शताब्दियों
 से  भारत  का  संदेश  लाती हैं  भ्रर्थात  यह  बताती  हैं  कि  हमने  समान  संस्कृति  बनाई  हमने  समान

 विविधता  में  समानता  बताए  रखी  शक  श्रौर  आाय॑
 तथा  गंर  भ्रायं  तमिल  लोग  धौर  प्रादिवासी  ये  स्रभी  विशाल  समुद्र  के  रूप  में  एकाकार
 हो  गए  ।

 बसा  कि  डा०  टैगोर  ने  कहा  कि  भारत  की  महान  तीथ॑  यात्रा  कर  तो  सुदूर  क्षेत्र  में

 जडां  से  सारी  महान  नदियां  मिलती  हैं  वे  प्रलग-अलग  दिखाई  देने  के  बावजूद  भी  प्रापस
 मिलती  यही  भारत  की  ग्रावाज  है  ।

 से

 में

 अनुच्छेद  44  को  इस  धर्म  के  साथ  क्‍या  करना  है  ?  धममंतंत्र  कट्टरता  और  संकीर्णता  के
 इन  बिचारों  द्वारा  हमें  अपने  हजारों  वर्ष  पुरानी  धर्म  निरपेक्ष  लोकतंत्र  की  समद्ध  परम्परा  को
 प्रतवित्र  नहीं  करना  चाहिए  यह  देश  धर्मों  की  संकीर्णत  श्रौर  मतभेद  से  बहुत  ऊपर  हैं  ।

 झ्राज  जब  मैं  रूस  के  विधि  मंत्री  जी  के  साथ  दोपहर  का  भोजन  कर  रहा  था  तो  मैंने

 उन्हें  बताया  कि  बहुत  वर्षों  मैंने  शताब्दी  में  इस  देश  में  यहूदी
 रहते  मेरे  प्वने  ही  शहर  कलकत्ता  में  यहुदियों  की  जनसंख्या  भ्रत्यधिक  है  तथा  बम्बई  भौर
 प्रन्प  स्थानों पर

 भी  यहूद्धियों  की  संघपा  बहुत  उन्होंने  बहुत  अच्छा  काम,किया  है  ।
 उनश  संप्रदाय  भ्रधिक  समृद्ध  मैंने  उन  महामहित  को  बताया  कि  यड्दी  सबसे  एहले
 शताब्दी  में  प्राए  जबकि  स्पेन  में  केथोलिको  की  धारमिक  कट्टरता  ने  घृणित  रूप  ले  किया  और  जो

 .  ः
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 कोई  केथो  लिक  नहीं  होता  था  ?  उसे  बे  पर  बिठा  कर  उसपर  श्नत्याचार  करते  थे  भ्रौर  तब  तक

 उस  पर  भ्रत्याचार  होता  था  जब  तक  कि  वह  तंग  ध्राकर  यह  न  कह  दे  कि  मैं  कथोलिब  बनूगा  तथा

 इस  प्रकार  के  धार्मिक  न्यायधिकरण  द्वारा  दंड  दिये  जाने  के  कारण  यहूदी  हमारे  पास  बड़ी  संख्या  में

 श्राए  भ्रौर  कोचीन  में  बसे  ।  वे  प्रभी  भी  बहां  पाए  जाते  महाराजा  द्वारा  दी  गई  उपहार  की  भूमि
 पर  यहूदी  उपासनाग हू  बना  उसके  ठीक  सामने  उनका  भ्रपना  पूवजों  का  शिव  मंदिर  पुराने
 दिनों  में  जब  मैं  विधि  मंत्री  था  तो  उस  समय  धामिक  बृत्तिदन  नामक  एक  विषय  मेरे  भ्रधीन

 था  ।  जब  कभी  प्रौर  जहां  कहीं  मैं  गया  ।  मैं  पूजा  के  सभी  धामिक  स्थानों  पर  जैसे

 मंदिर  तथा  यहूदी  उपासनाग्रह  में  गया  ।  मैं  कोचीन  के  यहूदी  उपासना  ग्रह
 में  गया  ।  कोचीन  में  यहूदियों  की  जनसंख्या  सबसे  पुरानी  बसी  हुई  वे  गोरे  यहूदी  थे  भ्रौर

 उन्होंने  स्थानीय  लड़कियों  से  विवाह  किया  उनके  बदले  उतने  गोरे  पंदा  नहीं  हुए  ।  उनके  विशेष

 प्रकार  के  नाम  रबी  नामक  एक  बहुत  युवा  व्यक्ति  था  |  उसने  हेलन  का  नाम  पाया  जिसका

 बेरा  भाई  कलकत्ता  में  मेरे  बच्चों  का  भ्रध्यापक  था  ।  मैं  श्री  बनातवाला  प्लौर  प्रन्य  को  बताऊंगा

 क्र  इस  बारे  में  सबसे  भ्रधिक  प्राश्चयंजनक  क्‍या  बात  वह  यह  है  किभारत  की

 पूरी  परम्परा  सभी  धर्षों  का  प्रादर  करती  जब  मैं  यहूदियों  के  उपासनाग्रह  के

 प्रगदर  गया  तो  रबी  मेरे  सामने  एक  बड़ी  तांवे  की  प्लेट  इस  पर  भूमि  दिए  जाने

 बारे  में  संस्कृत  में  लिखा  था  जो  इस  प्रकार  समुद्र  पार  से  हमारे  दोस्त  यहां  श्राए  जिन्हें

 प्रौर  तथा  धा्िक  असहनशीलता  द्वारा  निकाला  उन्हें  सहायता  तथा  भ्रमाज

 श्रादि  की  ग्रन्य  सहायता  देना  मैं  ईश्वर  तथा  पूर्वजों  के  प्रति  भ्रपना  कतंव्य  मानता  हूं  भगवान

 प्रौर  अ्रपने  पूर्वजों  के  नाम  पर  मैं  अभ्रपने  मंदिर  के  पास  इस  भूमि  के  टुकड़े  को  देता  हूं  ताकि  ये

 दोस्त  जो  सम॒द्र  पार  से  निकाले  गए  उन्हें  भ्रपने  ढंग  से  भगवान  को  पूजने  का  मौका  मिलें  ।

 वे  उस  समय  से  लेकर  शभ्राज  तक  शताबिदियों  से  पूजा  कर  रहे  यहूदियों  का  उपासना  ग्रह  प्रभी

 भी  वहां  एक  हिंदू  राजा  जो  जन्म  से  नयानार  राजा  था  उसने  श्रपने  मंदिर  के  साथ  यहूदियों
 के  उपासनाग्रह  को  बनाने  की  मंजूरी  दी  जहां  शताब्दियों  से  यहूदी  पूजा  करते  प्रा  रहे  जब

 उनकी  जमंनी  में  हृत्या  हुई  थी  तथा  कई  भ्रन्य  देशों  में  उन्होंने  दुःख  भोगा  था  भौर  जब  मध्यपूर्व
 में  ये  जातियां  बहुत  दुर्भाग्य  की  स्थिति  में  उन्हें  यहां  किसी  प्रकार  की  तकलीफ  नहीं  हुई
 जव  झाप  जन  हिन्दू  गुफा  तथा  बुद्ध  गुफा  में  जाते  हैं  तो  ये  कई  शताब्दियों  की  या

 दिलाते  लेकिन  कोई  भी  किसी  का  घमं  बदलना  नहीं  चाहता  है  ।

 श््थ

 ञअ
 हि
 |
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 जब  कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा  जबरदस्ती  परिवर्तन  का  प्रश्न  उठाया  गया  तो
 श्री

 बनातवाला  उत्तेजित  हो  गए  थे  ।  जबरदस्ती  परिवर्तन  कोई  परिवतंन  नहीं  यह  देश  इसमें

 विश्वास  नहीं  करता  ये  गुफाएं  भारतीय  राष्ट्रीयता  के  भखंडता  झभोर  एकता  की  घोषणा

 करती  भ्रा  रही  है  कि  यद्यपि  यहां  भिन्‍न-भिन्‍न  भाषा  प्ौर  जातियां  हैं  तथापि  शताब्दियों  से  यहां

 हमारी  समान  परंपरा  रही  है  |  शतान्दियों  स ेमहान  भगी  रथी  भौर  गोदाबरी  हमारे  देश  भ्रौर  हमारे
 राष्ट्र  क ेउपजाऊ  बना  रही  है  ॥  उत्तर  से  दक्षिण  तक  बर्षों  से  लाखों  तीथ॑  यात्रियों  ने  भ्रपने  रास्तों
 से  भगवान  की  पूजा  करने  के  लिए  रामेश्वरम्‌  झ्रौर  कन्याकुमारी  की  यात्रा  करते  हैं  भौर
 लोग  दक्षिण  से  वाराणसी  तथा  बर्फ  के  मौसम  में  भ्रमरनाथ  प्राते  इससे  यह  पता  चलता  है  कि
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 हमारे  तीर्थ  स्थान  कहां  हैं  ताकि  राजन  भोगोलिक  क्षेत्रों
 मे  भिन्‍नता  के  होने पर  भी  बे  सभी  प्रकार

 की  भिन्‍नताएं  भूल  राजपूत  दक्षिण  में  तमिल  बनारत  में  शताब्दियों  से  यह
 देश  एकता  के  सुनहरे  सूत्र  में  बंधा  हुम्रा  भ्राप  प्रजमेर  शरीफ  जाइए  ।  जब  ससे  प्राता  है  तो

 पूरे  देश  से  यात्रा  करके  कितने  हिन्दू  यहां  हर  पूजा  के  लिए  पर  वर्ष  भ्राते  हैं  ?  मैं  जानता  हू  कि

 प्रत्येक  वर्ष  भ्रजमेर  शरीफ  से  हर  समय  कितने  लोग  मेरे  लिए  शुभ  संदेश  लाते  मैंने  इस  सदन

 में  कहा  था  कि  मैं  जब  कभी  प्रमुतसर  जाता  हू  तो  मैं  स्वर्ण  मन्दिर  में  पूजा  किए  बगर  नह

 प्राता  हू  भ्रौर  मैंने  कभी  महसूस  नहीं  किया  कि  मैं  हिन्दू  मंदिर  में  नहीं  हू  ।  भ्रब  सिख  कहते  हैं

 कि  सिख  गुरद्वारे  केवल  उन्हीं  के  गुरूद्वारे  हैं  भर  हमारे  नहीं  हैं  तथा  सिख  गुरू  भी  केवल  उन्हीं

 के  गुरू  हैं  प्रौर  हमारे  नहीं  हैं  ।  हमने  ऐसा  कभी  नहीं  सुना  ।  डा»  टंगौर  प्रपनी  जीवन  स्मृत्ति  जो

 उनकी  प्रात्मकथा  है  में  कहते  हैं  कि  किस  प्रकार  पिता  श्रपने  बच्चे  को  बहुत  सवेरे  पूजा  के  लिए
 स्वर्ण  मंदिर  में  ले  जाता  है  जिसका  क्रम  कई  महीनों  तक  चलता  है  भौर  वह  किस  प्रकार  शभ्रपनी

 भावना  के  पूजा  को  सुन्दर  ध्वनि  द्वारा  जागृत  करता  है  उसके  बारे  में  सोचता  है  जोउ  सने  स्वर्ण  मंदिर

 में  देखा  था  ।  उनकी  कुछ  भ्रच्छी  कविताएं  भौर  सिखों  तथा  उनके  गुरूभों  के  साहसिक  कार्यों  के  बारे

 में  है  भारतदे  श  है  |  हमें  कट्‌टरता  में  डबने  की  बात  नहीं  करनी  पूरा  सदन  धमंनिरपेक्षवाद  के

 प्रति  बचनबद्ध  पूरा  राष्ट्र  धमंनिवेक्षवाद  के  प्रति  बचन  बद्ध  हम  कट्‌टरता  पर  विश्वास  नहीं  करते

 प्रत्येक  प्रत्येक  प्रत्येक  प्रास्वा  का  प्रधिकार  है  कि  वह  सामने  श्रोर  भ्रनुच्छेद
 4  इसमे  दूर  नहीं  कोई  भी  वक्रील  बतायेगा  कि  भनुच्छेद  25  भर  भ्रनुच्छेद  44  साथ-साथ  भाते

 भास्था  तथा  व्यवहार  की  ग्राजादी  के  लिए  भ्रनुच्छेद  25  गारंटी  देता  है  तथ  रूपता

 लाने  की  कोशिश  करने  के  बारे  में  भ्रनुच्छेद  44  बतलाती  समान  नियम  समानता  द्वारा  लाए  जाते  हैं

 इसे  गीता  यापभ्नन्य  किसी  से  क्‍या  करना  मैं  समझता  हु  कि  इस  देश  में  बदतर  बात  जो  होती

 है  जैसा  कि  प्रन्य  देशों  में  भी  होता  वह  केवल  धर्म  के  नाम  पर  बदतर  श्रपराध  होते  मैंने  रूस

 के  राजदूत  तथा  रूस  के  विधि  मंत्री  को  बताया  कि  जब  मैं  प्रॉसविबज  गया  तो  मैंने  वहां  लाखों  छोटे

 बच्चों  के  कपड़े  प्रोर  भन्य  वस्तुएं  देखीं  जिन्हें  एक  कमरे  में  रखा  हुआ  था  ।  बच्चों  को  गंस

 सेम्बर  में  दम  घोट  कर  केवल  इसलिए  मारा  गया  क्‍योंकि  वे  यहूदी  वे  भिन्न  धममंनिष्ठा  से

 सम्बन्ध  रखते  थे  भौर  यह  मानवता  की  भ्रसभ्यता  बताती  धर्म  के  नाम  पर  लोगों  को  बिना

 कारण  पात्मसपंण  करना  पड़ता  मैंने  सिखों  का  इतिहास  पढ़ा  ठीक  चांदनी  चौक  मेंशीश  ग॑

 पर  गुरू  तेग  बहादुर  की  हत्या  की  गई  थी  क्‍योंकि  वह  इस्लाम  धर्म  को  स्वीकार  करना  नहीं

 जाहते  ये  ।  तथा  प्रपना  विश्वास  खोना  नहीं  चाहते  थे  राजा  ने  उनको  कया  वह  इस्लाम

 के  महान  सिद्धातों  का  पालनकरता  था  ?  वह  प्रसभ्य  समाज  के  सिद्धांतों  का  पालन  कर  रहा  था  ।

 झौर  हमने  भ्रसभ्यता  तथा  धामिक  कट्टरता  को  हपेशा  के  लिए  निकाल  फेंका  यह  देश  ग्राजादी  से

 स्वतंत्र  स्वतंत्रता  धामिक  कार्य  के  लिए  सबंश्रेष्ठ  है  भौर  यह  हमेशा  ही  प्राने  वाले  समय  में

 ऐसा  ही  रहेगा  |  कट्टरता  के  लिए  इस  देश  में  कोई  स्थान  नहीं  है  ।  दहन  शब्दों  के  साथ  मैं  माननीय

 सदस्य  से  विधेयक  को  वापिस  लेने  का  प्रनुरोध  करता  हूं  ।  भ्रन्यथा  इसे  बाहर  फंकने  का  हमारा

 कलंठ्य  होगा  ताकि  देश  यह  जान  जाए  कि  पूरे  विश्व  में  भारत  धर्म॑निरपेक्षवाद  का  महान

 रक्षक  है  ।
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 क्रो  जो०  एम०  बनातवाला  :  उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  द्वारा  हस्तक्षेप
 करने  के  लिए  मैं  उनका  बहुत  धन्यवाद  करता  मैं  उन  सभी  सदस्यों  का  जिन्होंने
 विभाग  7  भाग  लिया  ध्ौर  बहुमूल्य  टिप्पणियां  दी  मैं  धन्यंवाद  करता  हूँ  ।  माननीय  मंत्री

 प्रपनी  ही  वाकपटता  द्वारा  उत्तेजित  हो  गए  तथा  उन्होंने  मुख्य  बात  की  पूरी  तरह  उपेक्षा  की  ।

 मेरा  कहना  है  कि  मंत्री  जी  के  भ्रधिकांश  भाषण  के  साथ  मेरी  सहमति  वास्तव  में  भारत  धम्

 निरपेक्ष  राष्ट्र  है  श्रौर  इसकी  सुरक्षा  होनी  चाहिए  ।  माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रभावशाली  मनोभावों
 को  व्यक्त  किया  है  दुर्भाग्य  से  उनमें  और  भारतीय  संविधान  के  अनुच्छेद  44  में  कोई  साम्य  नहीं

 है  ।  वास्तव  में  भारत  एक  ऐसा  राष्ट्र  है  जहां  कई  धर्म  भ्रौर  संस्कृति  है  तथा  जब  वह
 यह  कहते  हैं  कि  हमारे  देश  की  मजबूती  झौर  संगठन  स्वतंत्र  धर्म  क्री  भ्रनुमति  पर  ही  निर्भर  करता

 है  तो  मैं  उनके  साथ  हूं  ।  यही  भावना  हमको  भ्रपनानी  है  ।

 दुर्भाग्यवश  जबकि  पूरा  भारत  एक  ऐसा  राष्ट्र  है  जहां  विभिन्‍न  धर्म  भाषाएं  प्रौर  संस्कृति

 हैं  तथा  हम  विभिन्‍नता  में  एकता  पर  विश्वास  करते  ऐसा  होने  पर  भी  हमने  भारत  के  संविधान
 में  प्रनुच्छेद  44  रखा  हुआ  है  जिसमें  एक  समान  सिविल  कोड  बनाए  जाने  का  प्रावधान  एक

 समान  सिविल  कोड  बनाए  जाने  पर  सभी  विभिन्‍नताएं  समाप्त  होकर  एक  दम  एक  रूपता  हो
 ।  यह  तो  स्टीम  रोलर  फिर  जाएगा  ।  इसे  समझने  में  गलती  नहीं  होनी  चाहिए  यह  फिर

 धर्म  निरपेक्ष  की  भावना  तथा  हमारी  विभिन्‍नता  में  एकता  की  नीति  के  विरूद्ध  इन
 विभिन्‍नताग्रों  को एक  समान  देश  के  हित  में  नहीं  होगा  ।  यदि  देश  को  सच्चे  भ्रर्थों  में

 स्वतंत्रता  प्राप्त  करनी  है  तो  उसे  समाज के  प्रत्येक  वर्ग  के  विभिन्‍न  धर्मों  भौर  संस्कृतियों  को  पूरी
 तरह  पनपने  देना  होगा  ।  जैसा  कि  मैंने  भ्रपने  भाषण  के  आरम्भ  में  पहले  ही  बताया  है  कि  इसकी
 बजाय  प्रनुच्छेद  44  सब  पर  लागू  होने  वाला  है  श्रौर  कठोर  है  जो  भ्रनुच्छेद  25  तथा  हमारे
 घमंनिरपेक्ष  लोकतंत्र  की  भावना  के  विरुद्ध

 निर्माण  प्रोर  भ्रावास  मंत्री  भ्रब्दुल  :  मान  लो  कि  श्रियत  के  प्रनुसार  एक
 समान  कानून  बना  दिया  जाए  तो  उसमें  क्या  कठिनाई  है  ?

 भ्रों  जीं०  एम०  बनातवाला  :  प्रापको  भ्रच्छी  तरह  से  मालूम  है  कि  जब  भी  व्याब्या  का
 प्रश्न  भ्राता  है  तो  हमें  कुरान-सुन्नत-कोी  देखना  पड़ता  है  न  कि  उन  शब्दों  को  जिनका  झापने  यहां
 समावेश  किया  है  ।  यह्‌  एक  विशेष  बात  आप  मूल  स्रोत  को  समाप्त  कर  देते  हैं  ।  मूल  स्रोत  को
 समाप्त  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 कुछ  सदस्पों  ने  उस  बात  का  जिक्र  किया  है  जिसे  बे  धमं  के  नाम  पर  हानिकर  प्रथा  कह
 मैं  उनकी  इम  टिप्पणियों  के  लिए  कृतज्ञ  हूं  । फिर  यह  संविधान  के  भ्रनुछेद  25  का
 ग्रस्त  विषय  है  न  कि  भ्रनुच्छेद  44  का  ।  प्ननुच्छेद  44  एक  समान  सिविल  संहिता  बनाने  से
 संबंधित  है  भौर  मैं  सदन  से  इस  भ्रनुच्छेद  को  हटाने  के  लिए  कह  रहा  हूं  ।  मैंने  भ्रपने  भाषण  के

 शुरू  की  टिप्पणी  में  ही  इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  मुस्लिम  अ्यक्तिक  विधि  हर  मुसलमान  का

 एक  धामिक  दायित्व  इसलिए  इसके  समपंण  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  है  भनुच्छेद  44  भपने

 बतंमान  रूप  में  विवाद  को  पैदा  करने  वाला  इससे  तनाव  उत्पन्न  होता  है  ।  मेरा  सदन
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 से  अनुरोध  है  कि  या  तो  इस  विशेष  भपनुच्छेद  को  हटा  दिया  जाये  या  कम  से  कम  उसमें

 यह  उपबन्ध  किया  जाये  कि  समान  सिविल  संहिता  के  उपबन्धों  से  मुसलमानों  को  छूट  दी

 जाये  ।

 एक  दलील  यह  दी  गई  है  कि  जब  भ्रपराध  संत्रंधी  इस्लामी  कानून  ग्रह्म॑ं  पर  उपलब्ध  नहीं

 है  तो  उन  बातों  पर  जो  कि  व्यक्तिक  विधि  की  अंग  एतराज  क्‍यों  किया  जाता  है  ?  मेरा  यह

 कहना  है  कि  यह  एक  विक्ृत  तक  है  |  भ्रगर  कोई  हिस्सा  यहां  पर  उपलब्ध  नहीं  हैंतो  इसका  मतलब

 यह  नहीं  है  कि  दूसरे  हिस्से  का  भी  समर्पण  कर  दिया  इसे  एक  भ्रच्छा  तक  नहीं  कहा  जा

 सकता  मैं  यह  कहता  हूं  कि  हम  भारत  के  सभी  श्पराधों  संबंधी  इस्लामी  कानून
 का  पालन  करने  को  तंयार  प्रगर  सरकार  इसे  हमारे  पर  लाग्‌  करने  को  तंयार  हो  ।  हम  इसके
 लिए  तैयार  हैं  परन्तु  यह  श्रपराध  कानून  है  जिसे  सरकार  द्वारा  लागू  करना  होगा  ।  हमारी  इच्छावे

 यावजूद  भी  प्रगर  सरकार  इसे  लागू  करने  के  लिए  त॑यार  नहीं  हैं  तो  दूसरे  हिस्से  का  समपंण

 करने  के  लिए  इसे  कहां  तक  एक  प्रच्छा  तक  माना  जा  सकता  है  ?

 मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  एक  दलील  में  यह  कहां  गया  है  कि  जब  इतने  सारे  एक

 समान  कानून  हैं  तो  ये  एक  समान  कानून  राष्ट्रीय  एकता  को  बढ़ावा  देते  परन्तु  इन  सभी  एक

 समान  कानूनों  के  बावजूद  राष्ट्रीय  एकता  तथा  सदभावपूर्ण  संबंधों  की  वतंमान  स्थिति  दयनीय

 झगर  झाप  सभी  जगह  समानता  की  बातें  करते  हैं  तो  हमें  संघवाद  सिद्धात  की  क्‍या  ग्रावइ्यकता

 है  ?  विभिन्न  स्थानों  पर  22  विधान  सभाश्रों  द्वारा  कानून  बनाने  के  सिद्धांत  को  क्थों  रखा  गया  है  ?

 मेरा  कहना  यह  है  कि  एक  समानता  की  यह्‌  संकल्पना  जो  निरंकुशता  को  जन्म  भप्रनेकता

 में  एकता  की  हमारी  नीति  से  बिल्कुल  मेल  नहीं  खाती  है  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  मुस्लिम  व्यक्तिक  कानून  हमारे  संविधान  के  पनुच्छेद  15  (1)
 का  उल्लंघन  करता  मैं  इस  संबंध  में  विस्तार  से  नहीं  क्योंकि  बहुत  से  मामले

 बम्बई  राज्य  बनाम  नरासु  अप्पा  साली  आई०  झ्रार०  1952,  बम्बई  65),  और  श्रीनिवास

 प्रय्यर  बनाम  सरस्वतों  भ्रम्मल  झ्ाई०  भर०  1952  भरद्रास  193),  और  ग्रवयाल  कोर

 बनास  संगल  सिह  आई०  प्रार०  1968  396)  तथा  झौर  बहुत  से  मामलों  में  भी

 न्यायालयों  ने  यह  मत  व्यक्त  किया  है  कि  मुस्लिम  व्यक्तिक  कानून  हमारे  संविधान  के  किसी  भी

 अनुच्छेद  का  उल्लंघन  नहीं  कर  रहा  है  ।

 कुछ  सदस्यों  ज॑ंसा  कि  मैंने  पहले  बताया  कुछ  प्रथाश्नों  का  जिक्र  किया  है

 जैसे  तलाक  का  संपत्ति  का  उत्तराधिकार  संबंधी  स्कीम  जहां  तक  इस्लामी

 समावेश  का  संबंध  इन  तीन  दोषों  का  इस  सदन  में  जिक्र  किया  गया  जेसा  कि

 मैंने  ये  वास्तव  में  हमारे  संविधान  के  प्रनुच्छेद  25  की  विवादग्रस्त  विषय  वस्तु  है  ।  फिर

 भी  चूंकि  यह  प्रश्न  उठाया  गया  मैं  संक्षेप  में  इनके  बारे  में  बताऊंगा  कि  एनसाइक्लोपोडिया

 जिटानिका  में  कहा  गया  है  कि  बहु-विवाह  की  प्रथा  लगभग  विश्व  के  सभी  हि  स्‍्सों  में  प्रचलित

 है  ।  प्रतः  प्रश्न  केवल  इसके  ठीक  प्रकार  से  विनियमित  करने  का  है|  पश्चिमी  सभ्यता

 में  झापसी  सहमति  के  भ्राधार  पर  व्यभिचार  की  प्रनुमति  हैं  भौर  इस  प्रकार  से  उत्तरदायी  संबंधों
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 का  द्वार  बन्द  करता  श्रीमती  एनी  बेसेन्ट  कहती  पश्चिम  में  तथाकथित  एक  विवाह  प्रथा
 वास्तव  में  बिना  जिम्मेदारी  के  बहुविवाह  प्रथा  मेरा  कहना  है  कि  ध्याभिचार  पर
 रोक  लगाकर  झभौर  सख्त  शर्तों  के  पभ्रधीन  प्रावश्यकतानुसार  बहु  विवाह  की  प्रनुमति  देकर  तथा
 पत्नियों  में  बराबरी  की  एक  जरूरी  शर्त  लगाकर  इस्लाम  ने  व्याभिचार  पर  रोक  लगाई  है  तथा
 जिम्मेदार  संबंधों  का  मार्ग  खोला  माननीय  मंत्री  जब  यह  कहते  हैं  कि  बहु-विवाह्‌  प्रथा
 बाध्यकर  नहीं  है  तो  वह  पूर्णतया  ठीक  रहते  यह  विवेक  पर  निर्भर  मैं  यहां  पर  कहना

 चाहता  हूं  कि  शब्द  का  भ्रथं  यहां  व्यक्ति  के  स्वविवेक  से  ध्राप  कानून  बभाकर  किसी
 व्यक्ति  के  स्वविवेक  जो  उसके  धर्म  द्वारा  दियां  जाता  छीन  नहीं  सकते  ।  वह  बाध्यता  होगी  ।
 भौर  यह  बाध्यता  ध्ं  को  मानने  की  निर्बाध  स्वतंत्रता  के  बिरुद्ध  मैं  स्वतंत्र  शब्द  पर  जोर

 देता  हु  जो  भारत  के  संविधान  के  भ्नुच्छेद  25  में  जानबूभ्कर  तथा  इरादतन  इस्तेमाल  किया
 गया  है  है  को  स्वतंत्रता  से  माननाਂ  के  सिद्धांत  का  क्‍या  भ्रथ  है  ?  स्वतंत्रता  रखने  मानने

 का  भ्रथं  है  कि  जब  भ्रापका  धर्म  आपको  कुछ  स्वविवेक  प्रदान  करता  है  तो  प्रापको  स्वयंपसंद  करने

 और  ग्रपना  स्वविवेक  बनने  की  स्वतंत्रता  होगी  ।  किसो  व्यक्ति  के  स्वविवेक  को  छीन  लेना  धर्म  को

 स्वतंत्र  रूप  से  मानना  नहीं  है  जैसा  कि  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  25  में  कहा  गया

 मैं  माननीय  मंत्री  की  इस  बात  से  पूर्णतया  सहमत  हू  कि  बाध्यता  नाम  की  चीज  नहीं  हो
 सकती  वास्तव  में  यह  एक  विशेष  मद्दा  है  जो  मैं  उठाता  रहा  हुਂ  समान  सिविल  संहिता  में  कहीं
 न  कहीं  बाध्यता  की  बात  पश्राती  माननीय  मंत्री  ने  स्वयं  धमंनिरपेक्ष  प्रजातंत्र  में  इस  बाध्यता  को

 हटाने  संबंधी  भ्रच्छी  भावना  को  व्यक्त  किया  कुरान  में  भी  कहा  गया

 इकराहाफिद्ीन

 इसका  प्रथं  है  कि  धर्म  के  मामलों  में  कोई  बाध्यता  नहीं  है  ।  कुराम  में  यह  भी  कहा
 गया  है  ।

 दी  नकुम  बले

 झापके  लिए  झापका  धर्म  है  भौर  मेरे  लिए  मेरा  धमं  इसमें  विवाद  कहां  उसके

 याद  भनुच्छेद  44  प्राता  है  जो  यह  कहता  है  कि  हम  सबसे  मतभेदों  को  समाप्त  कर  इसमें
 विवाद  पंदा  होता

 है  जो  तनाव  पैदा  करता

 फिर  उपाध्यक्ष  मैं  बताना  चाहता  हू  कि  इस  बहुविवाह  भ्ोर  तलाक  के

 दुरुपयोग  के  मामले  बहुत  ही  कम  हैं  ।  लिप्रोनाईड  :  130-131),  हर  सारस  एण्ड
 स्प्रीक्बल  में  कहा  गया

 इस्लाम  में  प्रधिकांश  रूप  से  बहु-बिवाह  व्यावहारिक  की  भ्रपेक्षा  सेद्धान्तिक  भ्रधिक

 है  1!

 भारत में  सर्वेक्षणों  से  पता  चलता  है  प्रतिशत  भी  अहु-बिभांह के  भामसे  नहीं
 कुछ  भानंनीय  सदस्य  बहुबियाह  पर  प्रतिबंध  लगाने  की  आात  कर  रहे  क्योंकि  एक
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 समान  सिविल  संहिता  बनाने  का  है--उनका  विचार  भ्रामक  है  तथा  गलत  जानकारी  देना  है  ।

 उन्होंने  जो  सहानभति  दिखाई  है  उसका  मैं  प्राभार  व्यक्त  करता  हें  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहता

 हैं  कि  यह  सहानुभूति  भ्रम  में  डालने  वाली  है  जो  तथ्यों  पर  ग्राधारित  नहीं  है  ।

 तलाक  के  संबंध  में  भी  यह  सच  इस्लाम  में  इस  बात  पर  बार-बार  बल  दिया  गया

 है  कि  तलाक  सबसे  बुरी  चीज  इम्नीलिए  तलाक  के  मामले  बहुत  ही  दुलंभ  हैं  ।  यह
 नियम  नहीं  बल्कि  एक  भ्रपवाद  इसके  भ्रतिरिबत  इस्लाम  में  तत्गक  की  प्रक्रिया  भी  इस
 प्रकार  की  है  कि  हर  चरण  पर  सुलह  को  बढ़ावा  मिले  ।

 इससे  सम्बन्धित  सारे  कानून  में  जाकर  मैं  सदन  का  प्रधिक  समय  नहीं  मैं  सदन
 का  ध्याम  न्यायाधीश  वी०  ग्रार०  कृष्णा  भ्रय्यर  के  उस  फंसले  की  ओर  दिलाना  चाहूँगा  जो

 उन्होंने  केरल  उच्च  न्यायालय  में  न्यायालय  होने  के  समय  यूसुफ  रावथान  बनाम  सोवरम्या  ए०  श्राई०
 झार०  1971,  केरल  27  के  मामले  में  दिया  मैं  उद्धत  करता

 विषय  का  गहराई  से  भ्रध्ययन  करने  से  यह  पता  चलता  है  कि  तलाक  कानून

 युक्तियुक्त  झाश्चयंजनक  रूप  से  व्यावहारिक  तथा  आधुनिक  हैं  ।'

 यह  मैंने  नहीं  कहा  यह  न्यायाधीश  क्रुप्णा  प्रय्यर  ने  कहा  है  जिसके  भ्रन्य  बहुत  से
 निर्णयों  पर  हमारे  बहुत  ही  भिन्न  मत  रहे  उन्होंने  स्वयं  इसको  रिकार्ड  दर्ज  किया

 है  ।

 उत्तराधिकार  कानून  के  प्रन्तगंत  बंटवारा  करने  की  योजना  का  भी  जिक्र  किया  गया  था|

 मुस्लिम  कानून  बहुत  ही  संतुलित  तथा  अंतंसंबद्ध  कानून  भ्राप  मद  को  लेकर  सन्दर्भ  का
 उल्लेख  किये  बगर  उसके  बारे  में  बात  नहीं  कर  सकते  ।  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  मुस्लिम  समाज

 की  संकल्पना  के  अधीन  प्रादमी  को  बच्चों  तथा  सारे  परिवार  के  भरणपोषण  के  लिए
 जिम्मेदार  ठहराया  गया  कानून  द्वारा  उन  पर  प्रधिक  जिम्मेदारी  डाली  गयी  इसलिए
 उनका  हिस्सा  भी  भ्रधिक  है  ।  प्रत्येक  को  उनकी  प्रावश्यकतानुसार  तथा  को  उसकी

 योग्यतानुसार  ।  इसको  भी  उत्तराधिकार  कानून  में  दी  गई  योजना  के  भ्रन्तगंत  व्यावहारिक  रूप
 दिया  गया

 जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  मस्लिम  व्यक्तिक  विधि  मुसलमानों  पर  घामिक  दायित्व  है  ।

 एक  मसलमान  के  रूप  में  उसके  समपंण  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |  श्रतः  जहां  कहीं  भी  समान

 सिविल  कानून  मुस्लिम  व्यक्तिक  विधि  से  मेल  नहीं  खाता  है  वहां  बह  मुसलमानों  को  स्वीकार

 नहीं  हो  सकता  भ्रतः  भ्रनुच्छेद  44  को  जारी  रखना  कुछ  लोगों  के  लिए  विवाद  तथा

 झ्ादि  उत्पन्न  करने  के  लिए  एक  प्रेरणा  स्रोत  है  ।

 इस्लाम  में  महिला  के  दर्जा  तथा  उसकी  स्थिति  सुधारने  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया

 है  ।  वहू  सब  बहुत  सारी  गलत  फहमियों  पर  प्राधारित  मैं  बी०  ऐशा  लेमू  के  लोव  से  जो

 उसने  लंदन  में  हुए  एक  सम्मलन  में  पढ़ा  था  प्रौर  जिसका  जिक्र  मैंने  भ्रपने  भाषप्र  के  शुरू  में

 किया  था  को  उद्धत  करता  वह  भपने  लेख  को  यह  कहकर  समाप्त  करती  है  ?
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 से  महिलाप्रों  की  सुरक्षा  से  संबंधित  करान  के  शब्दों  को  न  तो  किसी
 ने  बदला  है  प्रथना  धदल  सकता  है  भ्रौर  महिलाभशों  की  सुरक्षा  से  संबंधित  विनियमों
 को  जो  सातवीं  शत्ताब्दी  में  प्रस्तुत  किए  गए  थे  जांच  कोई  भी  भ्रासानी  से  कर  सकता
 है  जैसा  कि  भ्व  हमਂ  कर  रहे  मेरा  विश्वास  है  कि  महिलाझों  से  सम्बन्धित  इन
 कानूनों  तथा  सामाजिक  विनियमों  में  जो  कुछ  बुनियादी  सत्यता  है  भौर  जो  कोई  इन
 पर  चलेगा  उसको  फायदा  यह  वर्तमान  समय  जबकि  महिलाझों  की  तथा
 अधिकारों  पर  फिर  से  विचार  करने  को  बात  चल  रही  है  शायद  इस्लाम  के  उस  विचार
 पर  नये  सिरे  से  गौर  करने  का  उचित  जिससे  गत  14  शताब्दियों  में  विश्व  के  क्षेत्रों
 के  प्राधुनिकतम  प्ौर  भ्रल्प  विकसित  देशों  में  स्थायी  समाज  के  निर्माण  में  योगदान  किया
 है  और  जिससे  झपने  सिद्धास्तों  को  निरंतर  जारी  रखा  है  भ्रौर  इससे  पश्चिम  जनता
 भी  कुछ  सीख  सकता

 झपना  भाषत्र  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  सरक्रार  द्वारा  भ्रपनाए  गए  दृष्टिकोण  की
 प्रशंसा  करता  हूँ  ।  वह  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  कि  सरकार  की  मुसलमानों  को  व्यक्तिक

 विधि  में  तब  तक  परिवर्तत  करने  की  कोई  मंशा  नहीं  है  जब  तक  कि  स्वयं  मुसलमान  इसे  नहीं

 चाहेंगे  ।  जैपा  कि  मैंने  पहले  विस्तारपूर्वक  बताया  है  कि  मुसलमान  की  हैसियत  से  मुसलमान
 द्वारा  करान  तथा  सुन्नत  में  परिवतंन  करने  की  इच्छा  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  फिर  मैं

 सरकार  द्वारा  की  गई  घोषणा  का  स्वागत  करता  परन्तु  परन्तुक  जो  सरकार  द्वारा  भाये  दिन

 जोड़े  जाते  तथा  भारत  के  संविधान  के  पनुच्छेद  44  की  विषय  बहुत  से  लोगों  को

 तनाव  झौर  जिससे  बिल्कूल  बचा  जा  सकता  उत्पन्न  कराने  को  प्रेरणा  मिलती  है  ।
 मैं  इसी  कारण  सदन  से  यह  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  से  हस  भ्रनुच्छेद

 44  को  हटा  दिया  श्रगर  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  तो  कम  से  कम  एक  ऐसा
 विधेयंक्र  लाया  जामे  जिसमें  अनुच्छेद  44  में  एक  परन्तुक  जोड़ा  जा  सके  जिसमें  मुसलमानों  को

 इस  समान  सिविल  संहिता  से  पभ्रलग  रखा  जा  सके  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  उस  समय  पूर्णतया  सहमत  होता  हूँ  जब  वह  धमंनिरपेक्ष  प्रजातंत्र
 की  संकल्पना  प्रत्येक  संस्कृति  के  विकसित  होने  तथा  भारतीय  समाज  की  सहनशीलता  की  उच्च
 परम्परा  की  बात  करते  हैं  वास्तव  यही  भावनाएं  हैं  जिनकी  मैंने  भ्रपने  भाषण  की  शुरू  की
 टिप्पणी  में  इस  विधेवक  को  विचाराथर्थ  प्रस्तुत  करते  हुए  व्यक्ष  की  मेरा  निवेदन  यह  है  कि
 किसी  भी  सिविल  संहिता  सिद्धांत  सारे  भेदभाव  मिटा  सकता  है  ।  मैं  इस  श्लाशा  के  साथ  सदन
 में  भाया  हें  कि  सरकार  तथा  यह  सभा  इस  विषय  पर  पुनः  विचार  करेगी  तथा  इसको  और

 बेहतर  तरीके  से  भ्रनुभव  किया  जाएमा  और  समझा  जाएगा  कि  भ्रनुच्छेद  44  की  संकल्पना  हमारे
 धर्मनिरपेक्ष  लोकतंत्र  की  सं  कल्पना  राष्ट्रीय  एकता  की  संकरूपना  भश्रौर  जंसा  कि  हम  समझते

 प्रनेकता  मेंएकता  का  नीति  से  मेल  नहीं  खाती  है  ।

 मैं  भ्रासा  करता  हें  कि  इन  बातों  को  भ्रगर  प्राज  वहीं  तो  भविष्य  मैं  सरकार  द्वारा  समझा

 जाएगा  ।
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 न-च्यः  जज

 इस  झाशा  के  साथ  मैं  भारत  के  संविधान  में  प्लौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को
 टि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  श्री  मूल  चन्द  डागा  का  संशोश्वन  है  |  बह  सबब  में  उपस्थित

 नहीं  हैं  ।  भ्रब  मैं  श्री  मूल  चन्द  डागा  द्वारा  दिये  गए  संशोधन  के  प्रस्ताव  को  सभा  के  मतदान  के

 लिए  रखता  हूं  ।

 संशोषन  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  प्रस्वीकृत  हु

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि

 के  संविधान  में  झौर  संशोधन  करने  वाले  बिधेयक  को  वापस  लेने  की

 प्रनुमति  प्रदान  की  जाए  ।/”

 प्रस्ताव  स्वीक्षत  हुभा

 श्री  जो०  एम०  बनातबाला  :  मैं  विधेयक  को  वापस  लेता  हू  ।

 4.51  म्र०  प०

 इन्डियन  टोबेको  कंपनी  लिसिटेड  विधेयक

 उपाध्यक्ष  सहोदग  :  प्रब  सभा  श्री  राम  भगत  पासवान  द्वारा  पेश  किये  गए  इंडियन  टोवेको
 कंपनी  लिमिटेड  प्रबन्ध  ग्रहण  विधेयक  पर  विचार  विधेयक  पर  विचार  करने  से  पहले  हमें
 इसके  लिए  चर्चा  का  समय  निर्धारण  करना  क्‍या  हम  दो  घंटे  निश्चित  करें  ?

 इस  विधेयक  के  लिए  दो  घंटे  का  समय  निश्चित  किया  गया  श्री  राम  भगत
 पासबान  ।

 ]

 ओर  राम  भगत  बासबान  :  उपाध्यक्ष  इंडियन  टोबेको  कम्पनी  का  यह
 बिल  मैं  इसलिए  लाया  क्योंकि  वह  कम्पनी  भ्रनियमितताशों  का  जाल  बन  चुका  इसलिए
 इंडियैन  टोबेको  कम्पणी  का  अधिग्रहण  कर  लेना  देश  के  हित  जनता  के  हित  में  श्लौर  सरकार
 के  हित  में  बहुन  जरूरी  है  ।  इस  कम्पनी  में  भ्रधिकांशत  देश  की  पूंजी  लगी  हुई  लेकिन  इसका
 लाभांश  विदेशों  को  जा  रहा  है  प्ोर  प्राइवेट  बढ़े-बड़े  पृंजीपतियों  स्‍भ्रौर  डायरंबटरों  को  जा  रहा  है  ।

 पूंजी  सरकार  की  शोर  लाभ  प्राइब्रेट  व्यक्ितिद्ों  को  ।  इसके  खाथ  ही  कम्पनी  के  डाइ  रंक्टर
 भ्राराम  में  गलत  तरीके  से  खर्च  दिखला  देते  हैं  भ्रौर  करोड़ों  रुपयों  में  दिखला  रहे  इसका  फल

 यह  होता  है  कि  इसका  भ्रततर  लागत  मूल्य  पर  पड़ता  जिसका  भार  उपभोक्‍ताप्रों  को  चुकाना
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 पड़ता है  ।  इसके  साथ  ही  ढाथरंबटर  प्रपने  बिक्री  एजेंटों  के  माध्यम  से  काला  धत  जमा  कर  रहे

 रहे  इसके  ऊपर  सरकार  का  बहुत  सा  प॑सा  एक्साइज  डयूटी  भोर  इनकम  टंबस  का  बकाया
 करीब  तीन  सौ  करोड़  रुपया  सरकार  का  एक्साइडस  ड्यूटी  उसके  ऊपर  बकाया  सुप्रीम

 कोर्ट  ने  109  करोड़  रुपया  इनको  चकाने  का  भ्रादेश  दिया  जिसमें  से  सिफे  19  करोड़  रुपया

 चुकाया  इसलिए  हम  उम्मीद  करते  हैं  कि  सरकार  इस  कम्पनी  का  भ्रध्िग्रहण  कर

 मजदूरों  के  हित  देश  के  हित  में  भ्रौर  सरकार  के  हित  में  ।  भाईटीसी  की  कुल  लागत

 सम्पत्ति  श्राठ  सो  करोड़  रुपए  के  लगभग  जो  सन्‌  1972  में  मात्रा  74  करोड़  रुपए  इस

 प्रकार  इत  पिछले  तीन  वर्षों  में  इस  कम्पनी  की  पूंजी  कई  गुना  हो  गई  इस  कम्पनी  ने

 भारटीपी  भ्ौर  कम्पनी  एक्ट  का  उल्लंघन  करके  छोटे-छोटे  भारतीय  हिस्सेदारों  को  परेशान

 किया  इस  बड़ी  हुई  सम्पत्ति  में  250  करोड़  रुपया  सरकार  का  एकक्‍्साइज  का  बकाया  है  जिसमें

 109  करोड़  रुपया  सुप्रीम  कोर्ट  के  भ्रादेश  के  बाद  लिया  जाना  बाकी  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों
 में  सटे  लेकर  करीब  150  करोड़  रुपया  रोके  रखा  हुआ  जब  कभी  सरकार  इस  कम्पनी  के  ऊपर

 कार्यवाही  करती  है  तो  ये  सुभरीम  कोर्ट  में  जाकर  सटे  लेकर  भला  जाते  इस  वजह  से  मुकहमा
 ब्रम्ब्रा  चलता  रहता  है  झ्लोर  सरकार  के  पैसे  के  ब्याज  से  प्रपना  उच्चोग  भी  बढ़ा  रहे  हैं

 मुकह्सा  भी  लड़ते  इसलिए  इत  सब  दृष्टिकोणों  से  इस  कम्पनी  का  प्रधिगप्रहण  करना

 नहायत  ही  जहूरी

 4.55  म०  प०

 बक्कम  पुरुषोश्तम  पीठासोन

 इस  कम्पनी  के  निदेशक  400  करोड़  रुपया  प्रतिवर्ष  विदेशों  को  ले  जाते  400  से  600
 करोड़  रुपया  विदेशी  कार्यालयों  को  छोलने  श्रौर  चलाने  में  ख  होता  है  ।  इस  तरह  से  यह  कम्पनी
 एम०  झ्ार०  टी०  पी०  एक्ट  का  उल्लंघन  करती  है  पभ्लौर  भारतीय  हिस्सेदारों  को  परेशान  करती
 है  ।  इतना  ही  नहीं  निदेशकों  के  वेतन  तथा  अन्य  सुविधाप्रों  के  नाम  बहुत  बड़ी  धनराशि  व्यय  के
 रूप  में  दिखाई  जाती  इस  के  बाद  यह  कम्पनी  नई-नई  कम्पनियां  खोलने  के  नाम  पर

 तरह  के  खर्च  दिखला  कर  प्राय-कर  की  चोरी  करती  है  ।  विदेशों  से  भारी  मूल्य  चुका  कर

 पुरानी  मशीनें  खरीद  कर  भारत  भेजती  है  तथा  इस  तरह  से  देश  को  विदेशी  मुद्रा  का  नुकसान
 होता  लेबर  लाज  से  बचने  के  लिए  हजारों-लाखों  मजदूरों  को  क्‍्वस्थाई  रख  उन्हें  कास्ट्रकट
 लेबर  बना  कर  काम  लेती  है  जिससे  कम्पनी  को  इ०  एस०  प्राई०  तथा  छुट्टी  की  सुविधाएं  न  देनी

 पड़े  ।  बिहार  तथा  उत्तर  के  सहारनपुर  में  इस  कम्पनी  की  जो  फंक्ट्रीज  हैं  उनमें  बहुत  ते  मजदूर
 कान्टकट  बेसिज  पर  काम  करते  नियम  के  प्रनुसार  यदि  कोई  सजदूर  258  दिन  तक  लगातार

 काम  कर  लेता  है  तो  वहू  रेगुलर  एम्पलाई  बनने  का  भ्नधिकारी  हो  जाता  लेकिन  ये  लोग
 उससे  पहले  ही  उसे  नौकरी  से  हटा  देते  इस  तरह  का  विश्वासघात  ये  लोग  मजदूरों  के  साथ

 कर  रहे  साथ  ही  सब  तरह  के  कानूनों  फाइनेन्स  एम०  प्लार०  टी०
 पी०  एक्ट  का  उल्लंघन  करने  हैं  ।

 सभापति  कहने  के  लिए  तो  यह  कम्पनी  टबैको  कम्पनीਂ  है  लेकिन
 भारत  में  इनके  धन्धे  बहुत  बढ़  गये  जब  भी  कोई  कम्पनी  बनाते  हैं  उस  की  एप्रवज़  के  लिए
 दरब्वास्त  तो  देते  लेकिन  एप्रवल  प्राप्त  होने  के  पहले  ही  भ्रपता  धन्धा  शुरू  कर  देते  £  स
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 कम्पनी  का  धन्धा  केवल  सिगरट  बनाना  ही  नहीं  बल्कि  इन्होंने  निम्नलिखित  धन्धों  के  लिए
 भी  प्रपनी  कम्पनियां  खोली  हुई  जेसे  मशीन  सेल  भ्राफ

 बी०  ओ०  पी०  इन्वैस्टिंग  गरादि  ।  यह  कम्पनी  एक्सपोर्ट  श्रौर  इम्पोर्ट  के  नाम

 पर  चरस  और  स्मोकिंग-मिक्‍्वर  का  काला  व्यापार  भी  करती  विदेशी  एजेंसियों  को  भावधिक
 मदद  देकर  देश  में  हो  रहे  राष्ट्रविरोधी  तत्वों  प्रोत्साहन  देती  बिदेशी  एजेंसियों  से
 सम्बन्धित  व्यक्ति  को  व्यापार  के  नाम  पर  सुरक्षा  प्रदान  करती  है  ।

 इस  कम्पनी  ने  बहुराट्रीय  कम्पनी  होते  हुए  छोटे-छोटे  उद्योग  धन्धों  में  प्रवेश  किया  है
 धौर  त्रिवेणी  हैण्डलुम्स  तथा  टफ-टल्स-इन्टरनेशनल  जैसे  छोटे-छोटे  उद्योगों  को  लगा  ।  एक

 तरह  से  काला  घन  को  बढ़ाने  के  लिए  कई  अलग-प्रलग  तरीके  भ्रपना  कर  देश  में  भ्रष्टाचार  को

 बढ़ावा  दिया  है|  हमारे  स्माल  स्केल  इण्डस्ट्रीज  के  संक्टर  में  इस  तरह  की  बड़ी  कम्पनी  के  घुस
 जाने  से  देश  के  छोटे  उद्योग  धन्धों  पर  बहुत  बुरा  भसर  पड़ा  इनका  यह  कार्य  भी  एम०  पश्लार०

 टी०  पी०  एक्ट  तथा  इण्डस्ट्रीज  एक्ट  का  स्पष्ट  उल्लंघन  है  ।

 प्रब  मैं  यह  बतलाना  चाहता  हूं  कि  पिछले  तीन  सालों  में  इस  कम्पनी  के  एसेटस  कितनी

 तेंजी  के  साथ  बढ़  हैं  ।  1978  में  इस  कम्पनी  के  ऐसेटसकेवल  74.65  करोड़  रुपये  जो  1983

 में  बड  कर  791.54  करोड़  रुपये  हो  यानी  दस  गुने  से  ज्यादा  हो  गए  श्रोर  प्रब  1985  में

 850  करोड़  रुपये  से  ज्यादा  हैं  ।  इस  कम्पनी  के  मुनाफे  में  से  250  करोड़  रुपया  प्रति  वर्ष  इसके

 विदेशी  हिस्सेदारों  को  दिया  जाता  इस  कम्पनी  ने  विदेशों  में  जगह-जगह  श्र  ने  कायलिय  खोल

 रखे  है  जिन  पर  प्रति  वर्ष  400  करोड़  रुपया  खर्च  हो  रहा  है|

 सभापति  कम्पनी  एक्ट  के  प्ननुसार  इस  कम्पनी  के  जितने  डायरंक्टर  हैं  सब

 को  प्रपने  भपनी  नियुक्ति  तथा  शझ्पते  कमीशन  बिना  एप्रूबल  के  तय  हो  जात  है  ।

 5.00  स०  प०

 बिना  एप्रवल  लिये  ये  लोग  प्पना  प्रतिशत  मुनाफा  तय  कर  लेते  हैं  भौर  जो  सारी  सुविधाएं
 उन  को  प्राप्त  कर  लेते  हैं  ।  ज॑से  **  साहब  इनके  डाइरेक्टर  इन्होंने  हाल  ही  में  7500  रुपये

 प्रति  माह  वेतन  झ्ौर  लाभांश  का  एक  प्रतिशत  लिया  इसी  तरीके  से  डाइरेक्टर#नैं  **
 ***  **

 साहब  झौर  er
 साहब  ये  लोग  बिना  कम्पनी  का  एप्रभ्नल  लिए

 हुए  सारी  सुविधाएं  उठा  रहे  इसका  ध्सर  जो  कास्ट  प्राफ  प्रोडबशन  उस  पर  पड़ता  है  पभ्ौर
 झ्राम  जनता  पर  इसका  भार  पड़  रहा  है  ।

 इन्होंने  कम्पनी  एक्ट  की  धारा  372  (2)  का  भ्रभी  उल्लंघर  किया  जिसमें  सरकारं

 की  बिना  झाज्ञा  के  एक  बड़ी  पूंजी  किसी  दूसरी  कम्पनी  में  लगाया  है  जिससे  जरूरत  पड़ने  पर

 एक्साइज  के  बकाया  से  जान  छुड़ाने  के  लिए  इस  कम्पनी  को  बन्द  कर  दिया  जा  यह  कम्पनी

 घाटे  में  चल  रही  है  भ्लौर  शेयर  दूसरी  में  लगा  देती  हैं  ताकि  एक्साइज  ड्यूटी  भ्रौर  इन्कमर्ट कस
 लजज  बज

 ++का  यंबाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  तहीं  किया  गया  ।
 हु
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 लग  सके  ।  दूसरी  जगहों  पर  यह  शेयर  खरीद  लेती  है  ताकि  पहली  वाली  कम्पनी  को  दिवालिया
 बनाया  जा  सके  ।  इस  तरीके  से  चोरी  करने  के  लिए  इसने  कई  तरीके  भ्रपना  लिये  कलकत्ता
 में  मैट्रोपालीटन  मैजिस्ट्रेट  की  भ्रदालंत  में  इन  के  विरुद्ध  मुकदमा  चल  रहा  मेरा  कहना  यह
 है  कि  मुकदमे  में  बहुत  टाइम  लग  जाता  इसलिए  इसके  लिए  कोई  स्पेशल  प्रदालत  बनाने
 की  जरूरत  है  ताकि  करीड़ों  रुपये  की  जो  ये  एक्साइज  ड्यूटी  छिपाये  हुए  हैं  भोर  इनकम  टैक्स

 छिपाए  हुए  हैं  श्रौर  काले  धंधे  का  काम  कर  रहे  उसके  लिए  शीघ्र  ही  कायंवाही  हो
 सके  ।

 इन्होंने  एक्साइज  ड्यूटी  न  देने  का  फैसला  किया  है  भौर  नई  कम्पनी  को  खोल  कर  उस

 में  पूंजी  लगा  रखी  ये  नई  कम्पनी  खोलने  के  जुम  में  पकड़े  भी  गए  हैं  भोर  एम०  प्रार०  टी०
 पी०  एक्ट  के  सेक्शन  22  में  कम्पनों  बंद  करवा  कर  इन्हें  चेतावनी  भी  दी  गई  यह  बड़ी  खुशी
 की  बात  है  कि  सरकार  बड़ी  मुस्तंदी  के  साथ  इनके  विरुद्ध  कायंवाही  कर  रही  इन्हें  बेतावनी
 भी  मिल  रही  है  फिर  भी  ये  भ्रपना  धंधा  करने  पर  मजबूर

 इन्होंने  यह  देखा  कि  सरकार  का  इतना  कर  बकाया  है  कि  इन्हें  भारी  तो  इन्होने
 बेनामी  छोटी  कम्पनी  खोल  कर  अपना  माल  उसमें  बनाना  सुरू  कर  जिससे  जरूरत  पड़ने  पर
 प्रपनी  पुरानी  कम्पनी  बन्द  कर  सकें  ।

 इस  जुरम  का  सुबूत  यह  है  कि  इन्होंने  एशिया  टोबेको  कम्पनी  नाम  की  एक  कम्पनी  हसुर
 में  बनाई  ।  साथ  ही  क्रांवन  मास्टर  बम्बई  नाम  की  बेनामी  इकाइयों

 की  स्थापना  कर दी  गई  झौर  प्राईई  टी०  सी०  का  ज्यादा  माल  इन्हीं  में

 है  ।

 इन्होंने  श्रपनी  फैक्टरी  में  मजदूरों  से  भी  ठेकेदारी  पर  काम  लेना  शुरू  कर  दिया  फलत

 मजदूरों  को  उचित  वेनन  और  बोनस  नहीं  मिल  रहा  है  भ्ौर  उनका  स्थायीकरण  नहीं  हो
 रहा

 क  नई  बात  यह  है  कि  इन  पर  एक्साइज  के  इतने  ज्यादा  केस  हैं  कि  सरकार  एक  भलग
 सेल  बना  कर  इनके  सारे  केसों  को  एक  जगह  ला  रही  है  लेकिन  इस  में  भी  समय  इसलिए
 हमारा  कहना  यह  है  कि  जितने  भी  इनके  ऊपर  टैक्स  बकाया  एक्साइज  डयूटीज  हैं  या  इनकम
 टैक्स  उस  सब  को  इन  से  पहले  वसूला  यह  काला  धंधा  करके  छोटी-छोटी  कम्पनियों  में
 प्रवेश  कर  गए  हैं  भौर  जो  एम०  झ्ार०  टी०  पी०  एक्ट  उसका  ये  उल्लंघन  कर  रहे

 इसलिए  इनके  डाहरक्टरसं  के  विरुद्ध  सख्त  से  सब्त  कारंवाही  करती  चाहिए  झौर  सरकार  का
 जो  ये  धन  रखे  हुए  इस  को  ये  पहले  इसको  पहले  चुकाएँ  भोर  इस  के  बाद  मुकदमा  चलता

 रहेगा  ।  इन  पर  सरकार  की  300  करोड़  रुपग  की  एक्साहज  डयूटी  बकाया  भ्गर  इस  राशि
 को  वसूल  कर  लिया  तो  उत्तर  बिहार  में  इन  टैक्पों  की  बकाया  राशि  से  कई  योजनाएं
 बन  सकती  हैं  ।  मेरा  कहना  यही  है  कि  सरकार  के  खजाने  में  पहले  ये  बकाया  रुपया  टैबसों  का  जमा

 कर  दें  ध्लौर  उसके  बाद  केस  चलते  रहें  ।  ये  बड़े-बड़े  पंजीपति  लोग  इसी  तरह से  बहुत  सारे  टैबसों

 की  चोरी  किए
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 इसंको  शीक्षता  से  बसूल  किया  जाए  तो  हमारी  बहुत  सी  योजनाएं  पूरी  ही  सकती  हैं  ।

 सभापति  जब  मैं  राज्यसभा  का  सदस्य  उस  वक्‍त  प्रश्न  के  माध्यम  से  इसका  पुष्टिकरण
 हो  चका  है  |  एक  वर्जीनिया  नाम  का  टोबेका  है  जो  शायद  दक्षिण  से  लाया  जाता  उत्तरप्रदेश
 में  सहारनपुर  में  फैक्ट्री  में  यह  वर्जीनिया  टोबेको  प्राता  जिसमें  एक  तरह  का  कोड़ा  होता  है  जो
 फसल  में  लग  जाए  जो  दूसरी  फसल  को  भी  नष्ट  कर  देता  सरकार  ने  चेतावनी  दी  है  कि
 हस  प्रकार  का  वर्जीनिया  टोबेको  न  लेकिन  फिर  भी  सरकार  की  चेतावनी  के  बावजूद  भी
 ये  भ्रपना  कार्यक्रम  चाल  रखे  हुए  इसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  वह  कीड़ा  जब  किसी  कृषक
 की  खेती  में  चला  जाता  है  तो  वह  फसल  नष्ट  कर  देता

 मेरे  तारांकित  प्रश्न  संख्या  309,  दिनांक  21.3.83  में  बताया  गया  है  कि  एम०  भार०

 टी०  पी०  एक्ट  की  धारा  23,  (4)  तथा  कंपनीज  एक्ट  की  धारा  108  घारा  372  (4)
 269,  198,  309  में  श्राई०  टी०  सी०  ने  प्रप्रृबल  मांगी  जबकि  प्रप्रूवल  से  पहले  ही

 विश्वरामा  होटल  का  भधिग्रहण  कर  लिया  गया  साथ  ही  श्री  ए०  एन०  भ्राक्सर  को  बिना
 कंपनीज  एक्ट  के  भ्रप्नरवल  ही  रुपए  7500  मासिक  तथा  एक  परसेंट  कमीशन  प्रौर  प्रन्य

 सुविधाप्रों  क ेसाथ  होल  टाइम  डायरेक्टर  घना  दिया  गया  ।  उनका  प्रपाएंटमेंट  तो  1.7.80  को  ही
 कर  दिया  जबकि  प्रप्रवल  21.3.83  को  भी  नहीं  लिया

 सभापति  मेरे  प्रश्न  संख्या  943,  दिनांक  1.3.83  में  बताया  गया  था  कि  बहुत
 सी  ऐसी  फाइलें  जो  सरकार  चाहतीं  वे  गुम  कर  दी  जाती  सरकार  के  सामने  फाइले

 प्रस्तुत  नहीं  को  जाती  इनको  चेतावनी  दी  गई  थी  कि  सारी  फाइलें  प्रोड्यूस  लेकिन

 प्रभी  तक  नहीं  की  गई  हैं  ।  इनके  विरुद्ध  शीघ्र  कायंवाही  होभी  सभापति  मेरे

 प्रश्न  संख्या  847,  दिनांक  1.8.83  में  यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  झ्ाई०  टी०  सी०  द्वारा

 प्रनियमितता  बरती  गई  है  ।  बिहार  होटी  के  32500  हिस्सों  का  प्रधिग्रहण  किया  है  ।  टफ  टूल
 इंटरनेशनल  के  100  रुपए  .  के  980  शेयसं  का  पश्रधिग्रहण  किया  गया  विश्वराम  होटल  के  10

 रुपए  के  80000  शेयसं  का  प्रधिप्रहण  किया  गया  रोल  प्रिंट  पैकजिंग  के  10  रुपए  के  22000

 शेयसं  का  पभ्रधिग्रहण  किया  गया  विनाकल  इन्वेस्टमेंट  के  10  रुपए  के  202  शेयर  भौर  सगा

 इन्वेस्टमेंट  के  दस  रुपए  के  202  शेयर्स  की  बिना  धनुमति  के  खरीद  की  गई  इसी  प्रकार

 इन्होंने  इंडिया  सीमेंट  के  शेयर  भी  बिना  प्रनुमति  भ्रधिग्रहूण  करके  एम०  भ्ार०  टी०  पी०  तथा
 कंपनीज  एक्ट  का  वायलेशन  जिसकी  सूचना  प्रश्न  संख्या  847,  दिनांक  1.8.83  को  दी

 गई  है  ।

 प्रश्न  संख्या  846,  दिनांक  1.8.83  से  यह  सूचना  मिली  है  कि  भाई०  टी०  सी०
 नेਂ  9,11.78  तथा  4.10,79  को  गाइडलाइन्स  की  कोई  परवाह  नहीं  की  प्लौर  उल्लंधन

 किया  है  ।

 प्रश्न  संख्या  1527,  दिनांक  8.8.83  में  यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  भ्राई०  टी०  सी०

 एम०  प्रार०  टी०  पी०  का  उल्लंघन  किया  इसकी  जांच  हो  रही  पर  इस  केस  में  भी  इंसे
 वानिंग  देकर  छोड़  दिया  गया
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 प्रश्न  संदया  611,  दिनांक  3.5.82  के  अंतर्गत  यह  बताया  गया  था  कि  झाई०  टी०  सी०
 को  8,3.82  को  सेबशन  22  प्राफ  एम०  प्रार०  टी०  पी०  के  लिए  कारण  बताप्नो  नोठिस  दिया
 गया  इस  पर  भी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  ।

 प्रश्न  संद्या  2460,  दिनांक  23.3.82  के  भ्रन्तगंत  फारेन  एक्सचेंज  के  दुरुपयोग  का  मामला

 झाया  इसके  बारे  में  ध्राज  तक  रिकार्ड  प्रोड्यूस  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  संदया  1637,  विनांक  8,8.83  में  यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  इनके  डायरेक्टर
 विदेशों  में  प्रत्याधिक  श्चर्या  दिखा  रहे  हैं  तथा  इसका  विवरण  भी  दिया  गया  कि  एक  डायरेक्टर
 7  लाख  20  हजार  तक  एक  साल  में  ख्ं  कर  चका  पर  इस  पर  भी  कोई  रिपोर्ट  नहीं

 दी

 प्रश्न  दिनांक  2.5.83  को  यह  स्वीकार  किया  गया  कि  प्राई०  टी०  सी०  में

 बड़ी  संख्या  में  क्ंत्रारियों  को  टेम्पोरेरी  रखा  जाता  है  तथा  उन्हें  तीन  माह  के  बाद  निकाल
 दिया  जाता  इस  पर  भी  प्रणी  तक  कोई  जांच  नहीं  की  गई  है  भौर  हजारों  कमंचारियों  का

 जीवन  खराब  किया  जा  रहा  प्रश्न  दिनांक  26.4.82  को  स्वीकार  किया  गया  है  कि

 बी०  ग्रो०  पी०  पी०  के  विक्रय  में  कुछ  प्रतियमितताएं  हैं  श्रौर  एम०  प्रार०  टी०  पी०  का  उल्लंघन

 हुआ  है  ।  इसकी  भी  जांच  पूरी  नहीं  की  गई  श्ौर  न  ही  सी०  बो०  भ्राई०  को  केस  दिया  गया  |
 हमारा  प्राप्रह  है  कि  सी०  बी०  प्राई०  की  मर्फत  इसकी  जांच  होनी  चाहिए  ।  प्रश्न

 दिनांक  26.4.82  को  स्वीकार  किया  गया  कि  सिक्किम  में  इसने  भश्रनाधिकृत  फैक्टरी  लगाकर  बड़े
 पैमाने  पर  टैक्स  की  चोरी  की  तथा  वहां  पर  बिना  लाईसेंस  के  फैक्टरी  लगाई  |  इस  पर  भी  भ्रभी
 तक  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई  फरवरी  1983  को  सुप्रीम  कोर्ट  ने  प्राई०  टी०  सी०  से
 करीब  109  करोड़  वसूलने  का  भ्रादेश  दिया  भ्राज  तक  कोई  वसूली  नहीं  हुई  यह  बताया

 गया  है  कि  प्राइ०  टी०  सी०  ने  पेमेंट  19  करोड़  का  किया  सरकार  को  98  करोड़  रुपया

 यसूल  करना  है  ।  इसने  सरकार  के  पध्रादेश  के  साथ-साथ  ज्युडिशियरी  कोौ*भी  प्रपने  हाथ  में  लिया

 हुआ  ज्युडिशियरी  का  ध्रादेश  है  कि  109  करोड़  रुपया  चुकाना  चाहिए  जबकि  98  करोड़  रुपया

 प्रभी  बकाया  है  |  प्रश्न  दिनांक  3.5.83  को  यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  प्राह०  टी०
 सोी०  ने  छकडों  से  से  करीब  5776  लाख  तथा  5953  लाख  पंकेट  सिगरेट  सहारनपुर  फैक्टरी  से

 फरवरी  1983  में  बाहुर  निकाली  भ्राश्वयं  की  बात  है  कि  ट्रक  की  जगह  छकड़ों  का

 प्रयोग  कब  से  भौर  क्‍यों  शुरू  कर  दिया  यह  भी  तय  कर  दिया  गया  है  कि  जितना  प्रोडक्शन

 उसको  काफी  नाप-तौल  के  बाद  ट्रक  के  द्वारा  फैक्टरी  से  बाहर  लाया  जाए  लेकिक  भैसे  वाली

 गाड़ी  पर  लादते  हैं  जिसका  कोई  हिसाब-किताब  नहीं  रखा  जाता  कितना  प्रोडक्शन  करते

 उसका  कुछ  पता  नहीं  लगता  सरकार  की  एक्साइज  ड्यूटी  जा  रही  इस  तरह  से

 धाम  एम०  प्रार०  टी०  पी०  झौर  कंपनीज  एक्ट  का  उल्लंघन  कर  रहे  प्रश्न

 दिनांक  11.8.83  को  यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  भ्राइ०  टी०  सी०  ने  ज्यादा  प्रोडक्शन  करके

 भारी  संछ्या  में  एक्साइज  डयूटी  छिपा  रहा
 “'  '  प्रश्न  दिनांक

 2.8.83  को  यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  प्लाइ०  टी०  सी०  के  उत्पादन  तथा  बिक्री  को  छपाने
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 प्रारोपों  की  जांच  की  प्राज  तक  कोई  जांच  नहीं  की  गई  प्रश्न
 दिनांक  16.8.83  को  बताया  मया  कि  शझ्राइ०  टी०  सी०  से  44.73  लाख  इन्ब  मे  टंक्‍्स  लिया  जाना
 बाकी  ध्राज  तक  यह  वसूल  नहीं  हो  पाया  है  ।

 प्रश्न  संघया  179  दिनांक  24.4.84  में  बताया  गया  है  कि  भ्राई०  टी०  सी०  के  तरफ

 एक्साइज  का  बड़ा  बकाया  वसूल  किया  जाना  है  परन्तु  इसके  बावडुंद  भी  इनको  बहुत  बड्डी  राशि
 वापस  कर  दी  गई  ।  क्‍या  इस  राशि  को  बकाया  राशि  में  से  एडजस्ट  नहीं  क्या  जा  सकता  था  ?

 इसी  तरह  प्रएन  संख्या  107  दिनांक  30.4.84  में  यह  स्वीकार  किया  गया  कि  भ्राई०  टी०  सी०  के

 विरुद्ध  सैक्शन  372  के  कम्पनीज  एक्ट  के  वायलेश  का  मामला  दर्ज  करके  कार्यवाही  की  जा  रही
 है  ।  यह  भी  स्वीकार  किया  गया  कि  1!,7.84  को  श्राई०  टी०  सी०  के  भप्रधिकारियों  पर  मुकदमा
 चलाया  गया  है  ।  जब  यह  मुकदमा  बहुत  दिनों  से  चल  रहा  है  तो  क्या  कारण  है  कि  कम्पनी  के
 डायरैक्टर्स  को  प्चरेस्‍्ट  न  करके  उनको  ऐसे  ही  छोड़  दिया  गया  है  ।  इस  तरह  उनका  कुछ  बिपड़ता

 नहीं  है  भौर  वे  प्रपना  काला-धंधा  करते  जा  रहे  सभापति  मैं  झ्राप्रह  करू  गा  कि  उनके

 विरुद्ध  सख्त  से  सख्त  कायंबवाही  की  मझे  खशी  है  कि  हाल  ही  में  सरकार  ने  इन  पर  7

 मकदमे  किए  जिनमें  से  एक  सरप्रशन  श्रॉफ  प्रोडक्‍न  एण्ड  रिमूबल  झाँफ  गुड्स  विदाउट  पेयमैंट

 का  मकदमा  भी  शामिल  मैं  सरकार  से  निवेदन  करूगा  कि  सबसे  पहले  इनके  ऊपर  जो
 टैक्सेशन  बकाया  उसको  वसूलने  की  कायंवाही  की  क्योकि  लेबर  के  साथ  यह  लोग

 बहत  बड़ा  कुठाराघात  कर  रहे  इस  कम्पनी  में  सारी  पूंजी  सरकार  को  लगी  हुई  है  लेकिन
 उसका  फायदा  प्राइवेट  लोग  उठा  रहे  इन  सारी  बातों  को  देखते  हुए  यह  भ्रावश्यक  हो  जाता

 है  कि  सरकार  दण्डियन  टोबेको  कम्पनी  का  भ्ृविलम्ब  शभ्रधिग्रहण  कर  ले  ।  राष्ट्र-हित  में  भी  यह
 कदम  उठाना  बहुत  जरूरी  हो  गया  है  ।

 इसके  प्रअन्धक  एडवर्टाइजमैंटस  के  नाम  पर  विदेशों  की  सर  करते  इसके  टैक्‍्नीशियन
 भी  विदेश  जाते  रहते  हैं  प्र  इस  कार्य  में  कम्पनी  का  बहुत  पैसा  खं  हो  रहा  इसलिए  भी
 मैं  भाग्रह  करूगा  कि  सरकार  इस  कम्पनी  का  जल्दी  से  जल्दी  अधिग्रहण  कर  ले  ।

 यदि  किसी  कारण-वश  यह  सम्भव  न  हो  तो  मैं  सरकार  से  यह  झ्राग्रहू  करूगा  कि  हम
 संसद-सदस्यों  फो  शामिल  करके  एक  कमेटी  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  जो  इस  कम्पनी  के
 कार्यकलापों  का  अध्ययन  उत्पादन  और  वितरण  में  जिस  तरह  की  प्रनियमितताएं  बरती  जा
 रही  जितने  गैर-कानूनी  कार  वहां  हो  रहे  ्रनियमितताभ्नों  का  जाल  सा  बिछा  हुमा  है
 सरकार  प्रौर  प्रबन्धक  लोग  जिस  तरह  से  जनता-विरोधी  भौर

 कार्यों  में  लगे  उन  सब  का  पर्दाफाश  हो  सके  ।  वहां  जिस  तरह
 सेकम्पनी  एम०  झआर०  टी०  पी०  एक्ट  का  उल्लंघन  हो  रहा  उसकी  जांच
 करके  सरकार  को  धपनी  रिपोर्ट  दे  प्रौर  सरकार  के  आ्राधार  पर  सरत  से  सख्त  कार्यवाही  कर
 सके  ।  यवि  सम्भब  हो  तो  इस  कम्पनी  का  भ्रधिग्रहण  कर  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  भाषका  झाभार  प्रकट  करता  हूं  कि  भापने  मुझे  बोलने  का  समय

 इन  शब्दों के  साथ  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :
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 इण्डियन  टोबेको  कम्पनी  लिमिटेड  का  उपयुक्त  प्रबन्ध  सुनिश्चित  करने  के
 प्रयोजनार्थ  सीमित  भ्रवधि  के  उस  उपक्रम  का  प्रबन्ध-प्रहण  करने  का  उपवंध  करने
 वाले  विधेयक  प्र  विचार  किया  जाये  ।'

 सभाषति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुप्ना

 इण्डियन  टोबेक्रो  कम्ननी  लिमिटेड  का  उपयुक्त  प्रबन्ध  सुनिश्चित  करने  के
 योजनाथं  स्लीमित  भ्रवधि  के  लिए  उस्र  उपक्रम  का  प्रबन्ध-ग्रहण  करने  का  उपबंध  करने

 वाले  विधेयक  पर  विद्यार  किया  जाये  ।''

 भ्रो  बो०  सोभनाव्रीसवरा  राव  :  सभापति  माननीय  सदस्य  ने  प्रपमे
 गेर-सरकारी  सदस्य  के  विधेयक  के  माध्यम  से  सभा  को  यह  बताया  है  कि  ये  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां
 कितनी  शक्तिशाली  हैं  प्रौर  कितनी  सफलता  प्रौर  चत्राई  से  देश  के  कानूनों  का  उल्लंघन  करती

 तथा  अपने  लाभ  को  एक  उद्योग  से  दूसरे  उद्योग  में  लगाती  रहती  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  ने  जो  नाम  लिया  है  मैं  उसे  दोहराने  की  प्रावश्यकता  महसूस  नह्ढीं  करता  ।
 बास्तव  में  वहु  व्यक्ति  इस  देश  की  सर्वोच्च  सत्ता  के  नजदीक  था  भ्रौर  हस  व्यक्तित  के  कम्पनी  के

 साथ  संत्रंधों  के  कारण  ही  यह  श्रर्यात्‌  भ्राई०  टी०  बह  पभ्रनिष्ट  कर  जैसा  कि

 माननीय  सदस्य  ने  हम  सबको  बताया  है  ।  मैं  मानता  हूं  कि  ऐसा  ही  हुप्रा  होगा  ।  यह  एक  प्रत्यन्त

 महत्वपूर्ण  मामला  है  ।  बास्तव  में  केवल  सिगरेटों  से  केन्द्रीय  सरकार  को  906  करोड़  रु०  का
 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  प्राप्त  होता  इसके  प्रतिरिक्त  यह  200  करोड़  रु०  की  विदेशी  मुद्रा  भी

 कमाती  है  |  जैसी  कि  स्थिति  सरकार  ग्राई०  टी०  सी०  जैसी  बड़ी  कम्पनी  द्वारा  ये  जा  रहे
 गम्भीर  भ्रनियमितता  भर  गम्भीर  भ्रपराधों  की  भ्रनदेखी  कर  रही  जो  कि  प्राश्च  यंजनक  बात  है
 श्रौर  जिसकी  निन्‍दा  की  जानी  सरकार  के  लिए  बिल्कुल  भी  उचित  नहीं  है  कि  वहू  तम्बाकू  उत्पादकों

 केमविष्य  को  और  इस  कम्पनी  में  कार्यरत  श्रमिकों  के  भविष्य  को  भगवान  के  भरोसे  छोड़  दे  ।

 वास्तव  में  इस  श्राई०  टी०  सी०  की  कई  शाखाएं  बन्द  हो  गई  हैं  ।  वे  चालू  नहीं  इसके

 साथ  ये  कम्पनी  तम्बाकू  उत्पादकों  के  उत्पादन  भ्रौर  मजदूरों  से  कमाये

 हुए  करोड़ों  रु०  के  लाभ  को  होटल  मत्स्य  पालन  भौर  निर्यात  प्रादि  में

 लगा  रही  ज॑सा  कि  मेरे  माननीय  मित्र  ने  भी  बताया  ऐसा  नहीं  कि  भ्केली  यह
 कम्पनी  ऐसा  कर  रही  कुछ  ग्रन्य  कम्पनियां  भी  हैं  जो  कि  इसी  प्रकार  प्रननियमितता में
 झौर  गलत  काम  कर  रही  हैं  भ्रौर  हमारे  देश  की  छवि  को  प्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  धमिल
 कर  रही  वे  उस  कत्तंब्यनिष्ठा  का  फाज़ना  उतना  भी  नहीं  कर  रही  हैं  जितना  उन्हें
 कम  से  कम  करना  ही  चाहिए  ।  इसके  फलस्वरूप  चीन  जंसे  देश  ने  जोकि  हमारे  देश  से  काफी

 मात्रा  में  तम्बाकू  का  भ्रायात  करता  भ्रब  ऐसा  न  करने  का  फैसला  किया  है  ।

 मैं  सरकार  से  भ्रनुरोध  करता  हू  कि  वे  उन  सभी  कम्पनियों  के  विरुद्ध  शीघ्र

 कार्यवाही  करे  जोकि  इस  देश  के  कानून  का  पालन  नहीं  कर  रही  माननीय  सदस्य  ने  विशिष्ट
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 वि  शिलिनिनिनिनिनी

 उदाहरण  दिये  लेकिन  प्रभी  तक  प्राई०  टी  ०  सी०  कम्पनी  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की

 गई  हमें  मात्र  यह  बताया  गया  है  कि  महानिदेशक  लेखा-परीक्षा  भौर  सीमा  शुल्क
 तथा  केन्द्रीय  उत्पाद  कागजातों  की  जांच  फर  रहे  इन  कागजातों  की  जांच  के  लिए  उन्हें
 कितने  माह  भ्रौर  कितने  वर्ष  चाहिएं  ।  वे  कब  तक  इसमें  फंसला  ले  लेंगे  ?  हमें  इस  बारे  में  कुछ  नहीं

 बताया  गया  ।  इसके  प्रलावा  मैं  सरकार  का  ध्यान  तम्बाक्‌  उत्पादकों  की  भोर  दिखाना  चाहता  हूँ  ।

 मैं  भान्ध्र  प्रदेश  से  ध्राया  हूँ  जहां  कि  कछ  तम्बाक्‌  वर्जिनिया  का  90%
 उत्पादन  होता  है  मैं  सरकार  से  भनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  इन  उत्पादकों  का  ध्यान  वे

 सुनिश्चित  करें  कि  व्यापारी  ठीक  ढंग  से  पेश  जहां  तक  इन  उत्पादकों  का  संबंध  बे

 कम्पनी  के  एजेंटों  या  खरीददारों  की  दया  पर  इस  बात  की  कोई  गारन्टी  नहीं  है  कि  कम्पनी

 इन  उत्पादकों  को  पैसा  भी  देगी  या  नहीं  ।  इनके  बकाया  करोड़ों  रु०  के  भुगतान  को  टाल-मटोल
 किया  जा  रहा  है  प्यौर  लूटा  जा  रहा  तम्बाकू  बोड  बनने-के  बाद  ही  इन  तम्बाक्‌  उत्पप्रदकों  को

 कछ  सुरक्षा  मिल  पायी  बोली  प्रणाली  प्राकवशन  प्लेटफाम्म  से  पूर्व  ये

 किसान  खरीददार  को  ही  दया  पर  पिछली  फसल  से  इस  प्रणाली  का  पहले  कनटिक  ओर  प्रब
 भ्रान्भ्र  प्रदेश  में  प्रचलन  हो  गया  है  ।  ऐसा  नियम  है  कि  किसानों  को  50%  रकम  15  दिन  के

 भ्रन्दर  भौर  बाकी  50%  रकम  45  दिन  के  भ्रन्दर  दे  दी  जाए  ।  मुझे  कहते  हुए  खेद  होता  है  कि
 इसे  जारी  नहीं  रहने  दिया  गया  भोर  जैसा  कि  कछ  कम्पनियों  ने  पहले  भी  काफी  संख्या  में
 किसानों  को  उनके  प॑से  देने  में  धोखा  दिया  किसानों  को  श्रभी  भी  भ्रपनी  रकम  उनसे  लेनी

 है  ।  इस  सिस्टमਂ  के  शुरू  होने  से  मुझे  यह  कहते  हुए  खशी  होती  है  कि  किसानों  को
 कछ  सुरक्षा  मिली  है  क्योंकि  उनको  उनकी  रकम  प्रवश्य  मिलेगी  चाहे  यह  भाव  5  या  10  र०  प्रति
 टन  कम  ही  क्‍यों  न  हो  ।  तम्बाक  बोर्ड  चेक  से  भुगतान  करता  किसानों  को  मात्र  बंक  जाकर
 15  दिन  के  प्रन्दर  भुगतान  प्राप्त  करना  होता  है  भौर  बाकी  रकम  उन्हें  45  दिनों  के  प्रन्दर  मिल
 जाती  लेकिन  ग्रभी  भी  किसानों  को  न्याय  नहीं  मिल  क्‍योंकि  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  श्र

 न्यूनतम  समथन  मूल्य  में  काफी  भ्रन्तर  वास्तव  में  इसे  निर्यात  करने  के  लिए  भ्रन्य  कार्यों  पर
 मांग  250  रु०  ही  पर्याप्त  मैं  सरकार  से  भ्रनुरोध  करता  हूँ  कि  कृपया  वे  इस  पर  पुनः
 विचार  करें  ।

 यह  एक  भ्रच्छी  बात  है  कि  आपने  तम्बाक्‌  बोर्ड  को  स्थापना  की  जहां  तक  बोडं  के
 का  र्यंकरण  का  सम्बन्ध  यह  कहा  गया  है  कि  :

 निर्यातकों  में  हानिकर  प्रतिस्पर्दा  को  रोकने  के  लिए  वर्जीनिया  तम्बाक्‌  के  निर्यात  के

 उद्देश्य  से  केन्द्रीय  सरकार  को  तम्बाक  के  स्यूनतम  भूल्म  की  सिफारिश  करसा  '*

 इसका  मतलब  सरकार  निर्यातकों  के  प्रति  सहानुभूति  रखती  न  कि  तम्क्षाक्‌  उत्पादों
 के  प्रति  जोकि  तम्बाक  पैदा  करते  हैं  भौर  सूले  ज्वारीय  लहर  भौर  भ्रन्य  कई  प्राकृतिक
 विषताभों  का  सामना  करते  उनकी  कोई  सुरक्षा  भी  नहीं  इसलिए  मैं  चाहता  हे  कि  बोर्ड
 के  कार्यों  में  यह  जोड़ा  जाए
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 सरकार  द्वारा  किसानों  से  खरीद  के  लिए  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  करने  की

 ।  झलौर

 न
 इन्डियन  टोबेको  कम्पनी  लिमिटेड  विधेयक

 सिफारिश  करना  जो  उत्पादन  जोखिम  ध्यान  में  रखकर  तय  किया  गया  हो

 निर्यातकों  के  लिए  निर्धारित  न्यूततम  निर्यात  मूल्य  के  साथ  उस  मूल्य  को  सम्बद्ध  करना  ।

 इस  तरह  तम्ब्ाक  बोर्ड  का  यह  भी  एक  कार्य  होना  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता

 हैं  कि  वह  इंडियन  टोब्रेको  कम्पनी  के  विरुद्ध  सख्त  कायंवाही  जोकि  राष्ट्र  का  काफी  भ्रहित
 कर  रही  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूँ  कि  वह  प्राई०  टी०  सी०  के  तम्बाक्‌  विग

 का  प्रबन्ध  ग्रपने  हाथ  में  ले  ले  भ्ौर  इसे  प्रच्छी  प्रकार  चलाए  ताकि  गलती  करने  वाले  गर-सरकारी

 व्यापारी  प्रच्छी  प्रकार  का  व्यवहार  सरकार  ऐक  भ्रच्छा  उदाहरण  पेश  कर  सकती  क्योंकि

 जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  सरकार  इससे  काफी  राजस्ब  प्राप्त  कर  सकती  है  विदेशी  मुद्रा  कमा

 सकती  है  :

 इसको  देखते  सरकार  से  निवेदन  करू गा  कि  भ्रौर  समय  नष्ट  किये  बिना  वह  शीक्ष

 प्रागे  कार्यवाही  माननीय  सदस्य  जिन्होंने  विधेयक  पेश  किया  प्रश्न  रखे  भ्रौर  उन्हें
 उत्तर  मिल  गये  मुझे  प्राश्चयं  है  कि  इन  सब  बातों  के  होते  भी  स्थिति  बसी  ही  बनी

 हुई  है  ।

 श्री  हरीश्ञ  राबत  :  मेरे  मित्र  पासवान  साहब  ने  इस  टोबंको  कम्पनी
 की  स्थिति  के  बारे  में  जो  बताया  है  ग्रौर  जितनी  मेहनत  के  साथ  उन्होंने  इस  कम्पनी  के  द्वारा  की
 जा  रही  प्रनियमितताप्नों  की  बात  यहां  पर  रखी  उसके  लिये  मैं  उनको  बधाई  देना
 जिस  समय  वह  प्ृपने  झ्रांकड़े  सदन  के  सम्मुख  हमःरी  जानकारों  के  लिये  रख  रहे  थे  तो  माननीय
 मिनिस्टर  जिनका  मंत्रालय  इस  काम  को  देखता  है  वह  उस  समय  मुस्करा  रहे  मुझे  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  उन्होंने  थोड़ा  बहुत  दिल  बना  लिया  है  भौर  कम  से  कम  मेरा  ख्याल  यह  है  कि  वह
 इस  कम्पनी  के  द्वारा  की  गई  प्रनियमितताभों  की  जांच  जरूर  करवायेंगे  ।  जहां  पर  जो  गलतियां

 उम्होंने  की  उनको  दुरुस्त  करवायेंगे  ।

 इतनी  बड़ी  जिसके  विषय  में  जहां  तक  हमारी  जानकारी  है  वह  इस  व्यापार  में
 लगी  एक  बहुत  बड़ी  कम्पनी  है  जो  बहुत  सा  फारेन  एक्सचेंज  कमा  कर  हमको  देती  जब

 उस  कम्पनी  के  द्वारा  इस  प्रकार  की  गड़बड़ियां  हो  तो  इससे  टूसरी  कम्पनियों  के  लिये  भी  गड़बड़ी
 का  रास्ता  खलता  भ्राज  हकीकत  यह  है  कि  इस  तरह  की  जितनी  प्राइवेट  प्रार्गेताइजेशन
 कम्पनियां  वह  सरकारी  पैसे  का  दुरुपयोग  करके  सरकार  की  नीतियों  का  दुरुपयोग  करके  पैसा
 कमाने  का  कार्य  कर  रही  उससे  हमारे  देश  की  भप्रथंव्यवस्था  को  जितना  फायदा  होना  चाहिए
 वह  फायदा  नहीं  मिल  पा  रहा  है  भ्रौर  न  उस  कम्पनी  के  साथ  जूड़ी  हुई  कम्पनियों  को  कोई  लाभ  हो
 पा  रहा  हमको  यह  देखना  मजबूती  के  साथ  देखना  होगा  कि  इन  कम्पनीज  में  पैसा
 प्रध्ििकांश  गवनंमेंट  का  लगा  हुप्ना  विभिम्त  ब्रकार  के  फाइनेंशियल  इंस्टील्यूशंस  का  लभा  हुप्ा

 प्राई०  डी०  वी०  भ्राई०  का  लगा  हुमा  भ्रकेले  प्राई०  डी०  वी०  प्राई०  जिस  का
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 पर  का  का  मशिनिक  न विमिका  -  अमल इन्डियन  टोबेको  कम्पनी  लिमिटेड  विधेयक  12  1985
 का  हा  का  शा  देखें तो. उसका  हल्‍ननूणणणाणाााााााआथआआाााेाेानानााणणएणएााारय

 स्ट्रेटिव  कंट्रोल  इंडस्ट्रीज  मिनिस्ट्री  के
 पास  यदि  भाप  देखें  उसका  भ्र  धिकांश  पैसा  इन

 बड़ी  कम्पनीज  के  पास  फंसा  हुमा  है  श्रौर  उसका  रिटर्न  नही  मिल  पा  रहा  क्रिसो  न  किसी

 बहाने  प्राई०  डी०  वी०  ग्राई०  के  लोन  का  वह  फायदा  लेते  की  बात  श्राती  है
 तो  फिर  किसी  दूसरे  माध्यम  फाइन  शियल  इंस्टोच्यूशन  से  या  बेक  से  बर्ज  लेकर  प्रपना  काम

 चला  लेते  हैं  |  प॑ंसा  गवनंमेंट  का  लगा  होता  है  भ्रौर  मुनाफा  होता  है  तो  वह  कम्पनी  के  पास  जाता

 भौर  प्रव  मल्टीनेशनस्स  भी  इसी  प्रकार  के  प्रैक्टसिज  भपनाने  लगे  इसके  अलावा  आरौ

 दूसरी  बड़ी-बड़ी  भनियम्तिताएं  ध्न  व  म्पमीज  के  द्वारा  की  जाती  वह  कम्पनीज  एक्सपोर्टर

 के  क्षेत्र  में  काम  कर  रही  हैं  उनके  द्वारा  इस  प्रकार  की  अनियमितता  की  जाती  है
 कि  उनको

 एक्सपोर्ट  के  साथ  कुछ  इम्पोर्ट  करने  की  भी  इजाजत  दी  जाती  उसका  फायदा  उठाकर  कुछ
 जीजें  वह  इम्पोर्ट  कर  लेती  हैं  भौर  इम्पोर्ट  करके  उसको  बेचने  के  लिए  एक  श्लग  प्रकार  का

 प्रार्नेनाईजेशन  वह  देश  में  खड़ा  कर  लेती  वह  जो  मुनाफा  कमाते  हैं  उसको  डाईवर्सिफाई  करके

 दूसरे  क्षेत्र  में  लगा  लेते  हैं  ।  जैसे  इसी  कम्पनी  के  विषय  में  प्रभी  हमारे  कुछ  मित्र  बता  रहे  थे  कि

 प्रब  होटल  के  बिजनेस  में  यह  कम्पनी  भ्राना  चाहती  जो  मुनाफा  कमा  रही  है  उसको  उस  काम

 में  लगाना  चाहती  वहां  भी  वह  बड़े-बड़े  होटल  जिस  काम  को  सरकारी

 प्रार्गेनाइजेशन  करते  हैं  उसमें  ये  कम्पीट  भौर  हमारे  देश  के  दूसरे  भ्रार्गनाइजेशन  जो

 छोटे  घराने  हैं  या  जो  दूसरे  छोटे  लोग  हैं  उनके  साथ  वह  कम्पीट  करेंगे  ।  चूंकि  ये  बड़ी  मछली  हैं
 प्रौर  बेहतर  तरीके  से  कम्पीट  कर  सकते  हैं  तो  छोटी  मछुली  को  खा  जाएंगे  ।

 |

 माननीय  मंत्री  जी  से  इसलिए  मैं  यह  निवेदन  कर ूगा  कि  इनको  डाइवर्सिफिकेशन  के  लिए

 ऐसी  इजाजत  न  दी  जाय  कि  वह  ऐसे  क्षेत्र  में  घर्से  जहां  दूसरे  लोगों  को  जो  उस  क्षेत्र  में  ठीक  से

 एस्टैब्लिश  भी  नहीं  हो  पाए  हैं  उनको  ये  निकाल  कर  बाहर  कर  दें  |  भ्रौर  भी  कई  मामलों  में  ये

 बड़ी-बड़ी  कम्पनिटा  प्रनियमितताएं  करती  सरकार  ने  इस  बजट  में  बहुत  सारी  रियायते

 प्राइवेट  सेक्टर  को  दी  उन  रियायतों  से  एक  माहौल  बना  है  इस  बात  का  कि  ये  उत्पादकता

 को  बढ़ाएग  ote  माहौल  ना  है  कि  जो  उत्पादन  इनका  झ्राएगा  उसकी  कीमत  कम  होगी  प्रो

 ब्रच्छा  S724  साथ-साथ  जो  उसमें  काम  करने  वाले  लोग  उनके  साथ  जुड़े  हुए  लोग  हैं

 उन्हें  भ्रच्छा  बेतत  मिलेगा  ।  लेकिन  हमारी  ये  उम्मीदें  भ्रगर  पूरी  नहीं  हुई  तो  ये  जो  कसेशंस  हमने

 बजट  में  इनको  दिए  हैं  उनके  लिए  लोग  हमारी  प्रालोचना  करेंगे  ।  इसलिए  मेरा  माननीय  मंत्री  जी

 से  निवेदन  है  कि  प्राइवेट  सेक्टर  के  ऊपर  बहुत  कड़ी  निगरानी  रखो  जानी  चाहिए  और  यह  देखा

 जाना  चाहिए  कि  हमने  जो  कंसेशन  दिए  जो  चेलेंज  प्राइवेट  सेक्टर  के  सामने  रखे  हैं  वह  भ्रपने

 प्रापको  उसके  प्रनुरूप  सिद्ध

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आ्रापने  मुझे  इतनी  जल्दी  बुला  लिया

 ग्रौर  साथ-साथ  भाई  पासवान  जी  को  धन्यवाद  देता  हूँ  कि  बहुत  सारी  बातें  जो  हमारी  नौलेज  में

 नहीं  थीं  उन  को  यहां  लाकर  उनसे  हमें  भ्रबगत  कराया
 १्रज्य+

 ओ  रास  प्यारे  पतिका  :  भाई  पासवान  जी  जो  इंडियन  टुबेको
 कम्पनी  लिमिटेड  प्रबन्ध  ग्रहण  विधेयक  लाए  हैं  भ्रौर  जिस  प्रफार  के  तथ्य  उन्होंने  इस  कम्पनी  के
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 नाशणभतरैीा  पमपप्पयपय

 सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  किए  हैं  वह  दरअसल  चौंकाने  वाले  इसलिए  सबसे  पहले  मैं  पासवान  जी  की
 राय  से  प्रौर  रावत  जी  की  राथ  से  अपनी  सहमति  प्रकट  करता  हूं  कि  इसकी  उच्च  स्तरीय  जांच
 होनी  चाहिए  |  दरभ्रसल  जो  देश  में  मिबस्ड  एकोनामी  के  भ्रन्तगंत  हमने  प्राइवेट  सेक्टर  भौर  पब्लिक
 सेक्टर  की  योजना  बनायी  है  औझौर  यही  नहीं  भ्ब  तो  कोभ्रापरेटिव  सेक्टर  भौर  ज्वाइंट  सेक्टर
 वर्गरह  बनने  लगे  इनमें  सारी  जो  प्‌ंजी  है  वह्‌  तो  देश  के  फाइनेंशियल  इंस्टी  च्यूशंस  भौर  सरकार
 की  प्रापने  देखा  कि  पिछले  37  वर्षों  में  किस  तरह  से  इन  लोगों  ने  जो  सरकार  ने  सुविधाएं

 बेंक़ों  से  या  फाइनेंशियल  इंस्टोच्यूशंस  से  जो  सुविधाएं  इनको  मिलीं  उसका  किस  तरह  से  हद
 प्राइवेट  लोगों  ने  शोषण  किया  मैं  प्रध्यपयन  कर  रहा  देश  में  जितने  ले  छंटनी  भ्रौर
 सिक  मिल्स  डिक्लेयर  करने  की  बातें  हुई  उनमें  यह  नहीं  है  कि  वह  वास्तव  में  सिक  मिल

 वह  तो  केवल  बहाने  बनाकर  एक  कम्पनी  का  रुपया  दूसरी  कम्पनी  में  लगाते  जाते  भौर  ज॑सा
 कि  भाई  पासवान  जी  ने  वे  प्रपने  ऐशो  भाराम  बढ़ाते  जाते  यह  ठीक  है  कि  उनको

 सुविधायें  दी  जायें  और  इस  बार  हमारा  जो  बजट  भाया  है  वह  जाब-प्रोरिएन्टेड  है  जिसके  लिए
 मैं  भ्रपने  प्रधान  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूँ  कि  उनके  ध्यान  में  बहु  करोड़ों  की  संख्या  में  बढ़  रहे
 बेरोजगार  नवयुबक  उनको  ध्यान  में  रखकर  ही  यह  बजट  बनाया  गया  मैं  भ्रपने  इ"इस्ट्रीज
 मिनिस्टरीਂ  से  भी  कहना  चाहता  हें  कि  इसमें  सबसे  प्नधिक  योगदान  उनकौ[मिनिस्ट्री  का  ही  है
 क्प्रोंकि  इण्डस्ट्रीज  को  प्रापका  मंत्रालय  ही  कन्द्रोल  करता  भौर  जैसा  कि  मैं  प्रभी  पहले  कह

 चुका  हूं  कि  ईसमें  प्राइवेट  पब्लिक  ज्बाइंट  सेक्टर  या  कोग्रापरेटिब  सेक्टर  की  कोई
 बात  नहीं  जो  भी  धन  लगा  हुग्नरा  है  वह  सरकार  का  भ्रौर  हमारे  फाइनेंशियल  इंस्टीट्यशंस  का

 है  इसलिए  उसका  दुरुपयोग  न  होने  पाए--इसकी  देख-भाल  करने  के  लिए  उद्योग  मन्त्रालय  में

 कोई  मानीटरिंग  सेल  होना  चाहिए  ।

 यहां  पर  माननीय  श्रम  मन्त्री  जी  भी  बैठ  हुए  उनसे  भी  मैं  कहना  चाहूँंगा  कि  वे  इस

 दृष्टि  से  विचार  करें  कि  श्रमिकों  के  हित  के  लिए  जो  भी  श्रम  कानून  हुए  हैं  उनका  कहीं  पर

 उल्लंघन  तो  नहीं  होता  है  और  कहीं  पर  श्रमिकों  का  शोषण  तो  नहीं  किया  जा  रहा  है|  इण्डस्ट्रीज
 से  संबंधित  जो  लाज  हैं  और  फाइनेंशियल  इंस्टीटयशन  से  संबंधित  जो  लाज  हैं  उनका  प्रव

 उल्लंघन  किया  गया  है  तो  निश्चित  तौर  से  मैं  समझता  हूं  यह  सदन  सहमत  होगा  कि  यदि  झाप

 जांच  नहीं  करवा  सके  तो  कोई  उच्चस्तरीय  जांच  जरूर  होनी  चाहिए  जिसमें संसदीय  द

 टंमेंट  का  एक  प्रतिनिधि  इण्डस्ट्रीज  का  एक  प्रतिनिधि  हो  भ्ौर  फाइनेन्स क  लेबर  |

 डिपार्टमेंट  का  भी  उसमें  एक  प्रतिनिधि  रहे  जहां  से  कि  सारी  धनराशि  भाई  है  ।  हमारे  प्रदेश  में

 भी  ऐसी  बहुत  सी  कम्पनियां  जो  सरकार  का  करोड़ों  रुपया  प्रदा  नहीं  करती  यदि  भ्राप

 जानकारी  प्राप्त  करें  तो  प्रा  देखेंगे  करोड़ों-प्ररबों-ख रबों  रुपया  एक्साइज  ट्यूटी  इनकम  टैक्स

 का  या  सेल्सटैक्स  का  विभिरन  कम्पनियों  की  तरफ  कोर्ट  से  सटे  लेकर  बकाया  मान  लीजिए  दस

 करोड़  के  सटे  ले  तो  इस  पर  इस्टैरैस्ट  कितना  होता  है  श्रौर  इसी  इन्टर॑स्ट  पर  ही  वे  दूसरी च्
 कम्पनियां  बना  रहे

 श्री  हरीश  राबत  :  वकीलों  से  मिलकर  ।
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 जज  —  आ  किकललिकि  नकल  नलिककिलक  कक

 भरो  राम  प्यारे  पनिका  :  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  प्राप

 सटे  लेकर  पैसा  न  देने  वालों  के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय  जांच  करानी  चाहिए  कि  किस  तरह  से  सटे
 मिलता  है  ।  हमारे  नौजवान  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीब  ने  संकल्प  लिया  है  पुराने  कामों  को

 करने  के  लिए  देश  को  बेरोजगारी  दूर  करने  और  जनता  को  शताब्दी  में  ले  जाने  की  त॑यारी
 कर  रहे  इसलिए  हम  ऐसी  तंयारी  करके  जिससे  हमारी  भाने  वाली  पीढ़ी  हमको  धन्यवाद

 तरक्की  याहे  किसी  भी  क्षेत्र  में  उद्योग  के  क्षेत्र  में  भ्राधुनिकीकरण के  क्षेत्र  में

 हमको  उत्तरोत्तर  देश  का  विकास  करते  हुए  श्रागे  बढ़ना  ताकि  विदेशों  में  भी  हमारी  प्रतिष्ठा

 कायम  यह  बिल  छोटा  लेकिन  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  इसके  भ्रन्तगंत  सारी  इन्डस्ट्री  की

 पालिसी  प्रा  जाती  भ्रभी  पिछले  दिनों  हमारा  बजट  झाया  उसमें  श्राप  ने  देखा  होगा  कि

 देश  के  लोगों  की  बेरोजगारी  दूर  करने  की  दिशा  देश  का  चहुंमुख्ी  विकास  करने  की  दिशा  में

 बहुत  सी  बातें  कही  गई  हैं  ।  लेकिन  विरोधी  पक्ष  के  लोगों  द्वारा  कहा  जाता  है  कि  हम  रास्ते  से

 हट  रहे  सोशियलिस्टिक  समाजवाद  की  बात  कही  समाज  के  मायने  गरीबी  बढ़ाना

 नहीं  होता  समाजवाद  के  मायने  हैं  हम  कुछ  कुछ  घन  हों  भौर

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारी  जो  नीति  1956  में  वह  भूतपूर्व  प्रधान  इंदिरा  के

 समय  में  भी  चलती  रही  ।  1985  के  चुनाव  के  पहले  देश  के  भ्रवाम  के  साभने  जो  कठिनाइयां
 थीं  भ्रोर  इसके  संबंध  में  जो  धोषणायें  की  गई  उन  घोषणाश्रों  को  पूरा  करने  के  लिए  जरूरी  था
 कि  ऐसी  योजनायें  बनाई  जायें  जिससे  देश  की  जनता  का  पभ्राथिक  रूप  से  विकास  हो  सके  ।  मुझे
 विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  ऐसी  व्यवस्था  करंगे  ताकि  देश  के  विभिन्‍न  संकटरों  में  थोड़ा
 ईमानदारी  से  जो  काम  करने  की  भावना  रखी  गई  बह  पूर्ण  हो  सके  ।  इतना  करते  मैं
 प्रपनी  बात  समाप्त  करता

 श्री  स  यगोपाल  सिशञ्र  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूँ  ।  यह  बहुत
 साधारण  विधेयक  है  इसमें  भारतीय  तंबाकू  कम्पनी  जिसका  मुख्यालय  कलकत्ता  में

 का  प्रबन्ध  ग्रहण  करने  की  बात  कही  गई  हम  हमेशा  इस  हक  में  रहे  हैं  कि गेर  सरकारी
 कम्पनियों  का  प्रधिग्रहण  किया  जाए  ।  हमारी  हमेशा  यह  दलील  रही  है  कि  हमारे  देश  में  सरकारी

 उद्यमों  का  प्रधिक  से  भ्रधिक  विकास  हो  ।

 सरकार  को  हमारे  संविधान  में  उल्लिखित  समाजबाद  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करना  यदि

 ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  गई-जिसमें  गेर  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यम  लोगों  को  धोखा  देते  रहें  तो  हम
 समाजवाद  के  लक्ष्य  नहीं  पहुंच  सकते  ।  उस  अभ्राधास  हम  सदा  इस  पक्ष  में  रहे  हैं  कि सरकार

 गैर  सरकारी  कम्पनियों  का  प्रबंध  प्रहण  कर  ले  |  यह  कंपनी  घाटे  में  नहीं  चल
 रही  है  भौर  इस

 कम्पनी  का  प्रश्िशभ्रहण  करते  से  सरकार  कुछ  हानि  नहीं  उठान

 भरी  सोमनाथ  रथ  सरकार  रुग्ण  उद्योग  का  प्रध्चिग्रहण  कर  सकता  है  ।  जब  यह
 कम्पनी  रुप्ण  नहीं  है  तो  सरकार  इसका  प्रधिग्रहण  क्‍यों  करे  ?
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 की  एस०  बनातबाला  :  च्‌  कि  कोई  ब्यक्ति  लाभ  कमा  रहा  प्रतः
 हमें  उसका  लाभ  छीन  लेना  क्‍या  यही  रास्ट्रीयकरण  का  भाधार  है  ?

 श्री  सत्यगोपाल  मिभ्ष  :  पहले  मुझे  प्रपनी  बात  समाप्त  करने  दीजिए  ।  यदि  वे  लाभ  कमा
 रहे  तो  उन्हें  बह  लाभ  कहां  से  हो  रक्ष  50%  से  प्नप्िक  पूंजी  लोगों  की  राष्ट्र  की  है
 झोर  उस  धन  का  दुरुपयोग  कर  वे  लाभ  कमा  रहे  हैं  ।  बे  लोगों  के  पंसे  से  लोगों  को  ही  धोला  दे
 रहे  हैं  ।  यदि  कोई  ब्यबिति  जनता  के  धन  से  जनता  को  ही  घोखा  दे  रहा  तो  हम  ऐसा  कब  तक

 होने  देंगे  ?  इसलिये  मैं  इसके  प्रबन्ध  ग्रहण  किए  जाने  का  प्रनुसोध  कर  रहा

 कम्पनी  ने  सीमा  शुल्क  प्रौर  उत्पाद-शुल्क  का  वध  भाग  सरकार  को  नहीं  दिया  है  ।

 इसीलिए  सरकार  को  इस  पहलू  पर  भरी  ध्यान  चाहिए  ।

 कंम्पनी  बिचौलिया  प्रणाली  प्रारंभ  करने  में  सफल  रही  है  ।  वे  कुछ  विक्रय  एजेंटों  को

 नियुक्त  कर  रही  है  ।  बे  एजेंट  कंपनी  के  उत्पादों  के  मूल्यों  में  बुद्धि  कर  हमेशा  लोगों  को  धोखा

 देने  का  प्रयत्न  करते  रहे  हैं  ।  कम्पनी  भौर  एर्जेट  दोनों  ही  जनता  को  धोश्ा  दे  रहे  हैं  प्रौर  जनता

 को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  क्योंकि  कंपनी  के  उत्पादों  के  मूल्यों  मेंनिर  तर  वृद्धि
 हो  रहो  है  मेरा  सरकार  से  प्रनुरोध  है  कि  इस  कंपनी  का  प्रधिग्रहण  करते  समय  उन्हें
 बिचौलियों  प्रथवर  विकय  एजेंट  की  ब्यबस्था  भो  समाप्त  कर  देनी  चाहिए  ५

 में  एक  भ्रन्य  जिस  महें  का  जिक्र  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  +दि  सरकार  इस

 कंपनी का  प्रत्रन्ध  करती  है)तो  रोजगार  के  अ्रधिक  प्रवबसर  दिए  जा  सकते  उन्हें

 युबा  बेरोजगारों  को  रोजगार  के  पश्रधिक  भप्रवसर  देने  के  लिए  इस  मौके  का  लाभ  उठाना

 उपरोक्त  सभी  कारणों  से  यद्ध  स्पस्ट  है  क्वि  इस  कंपनी  का  प्रश्निग्रहण  किये  जाने  के  भ्रलाबा

 झौर  कोई  बिकल्प  नहीं  है  +

 मैंने  विधेयक  पढ़ा  है  भोर  मैं  केबल  एक  बात  कहना  चाहता  हूँ  ।  विधेयक  के  खंड

 (3)  के  संबंध  में  में  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  कंपनी  का  ग्रहण  किए  जाने  के  बाद  इसके  प्रबंध  के

 लिए  लोकतांत्रिक  निकाय  बनाया  जाए  श्रौर  उसमें  श्रमिकों  की  सहभागिता  होनी  चाहिए  ।  कुछ
 नागजद  ब्यक्तियों  को  यह  कंपनी  चलाने  की  ग्रनुमति  नहीं  दी  जानी  आहिए  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  यदि  उन्हें  नामजद  नहीं  किया  जाता  तो  क्या  उन्हें  निर्वाचित  किया

 जाना  चाहिए  ।

 श्री  सत्यगोपाल  सिञ्र  :  उसमें  श्रमिकों  की  सहभागिता  होनी  चाहिएं  झौर  उन्हें
 कंपनी  के  शेयर  होल्डर  प्लादि  बनाया  जा  सकता  है  ।  केवल  दलालों  को  ही  यह  कंपनी  नहीं  चलाने

 दी  जानी

 मैं  जामता  हूँ  कि इस  विधेयक  के  बारे  में  निर्णय  लिया  जागरेमा  क्‍योंकि  इतनी  सब  बातों
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 पर  चर्चा  करने  तथा  इतना  कुछ  कहने  के  बाद  अंत  में  मंत्री  महोदय  इस  विधेयक  के  त्रस्तावक  से

 इसे  लेने  का  भ्रनुरोध  करेंगे  तथा  क्थिकक  प्रस्तावक  को  यह  विधेय  लेना  पड़ेगा  ।

 मेरा  कहने  का  श्रभिप्राय  यह  है  कि  हमें  हर  बात  सामान्य  ढंग  से  नहीं  लेनी  चाहिए  +

 हमें  कुछ  बातों  पर  गंभीरता  से  सोचनी  चाहिए  |  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्य  ने  ही  यह  प्रस्तुत
 किया  है  भौर  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इसका  समर्थन  भी  किया  है  और  हम  विपक्षी  दल  के

 सदस्य  भी  खशी  से  इसका  समर्थन  कर  रहे  फिर  यह  विधेयक  पारित  क्यों  नहीं  किया

 जाता  ?

 हेसा  प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  की  इस  विधेयक  के  संबंध  में  दो  राय  मैं  नहीं  जानता

 कि  क्‍या  भब  भी  सत्तारूढ़  दल  समाजवाद  लाने  के  प्रति  बचनवद्ध  है  वे  यह  शब्द  भी

 पूल  चुके

 दूसरी  बात  यह  है  कि  सत्तारूढू  दल  तथा  सरकार  पर  एक  लॉबी  द्वारा  इसके  लिए  बहुत
 दबाव  डाला  जा  रहा  है  कि  इसका  ग्रहण  न

 हार  निश्चित

 -  शाों  राम  प्यारे  पनिका  :  क्‍या  आपका  अ्भिप्राय  पश्चिम  बंगाल  में  सत्तारूढ़  दल

 क्षी  सत्यगोपाल  मिश्र  :  भ्भी  भी  मैं  महसूस  करता  हैं  कि  वे  इस  दबाव  से  छुटकारा  पाने  में

 सफल हो
 पायेंगे  ।  श्रन्त  में  में  मंत्री  महोदय  तथा  माननोय  सदस्यों  से

 प्ननुरोध  करता  हूं  कि  वे

 सद्भावना  दिखा  कर  इस  विधेयक  को  पारित  करें  ।  मुझे  झ्ाशा  है  कि  यह  विधेयक  पारित  किया

 जाएगा  ।

 प्रौ०  नारायण  चमभ्व  प्राराशर  :  इस  विधेयक  को  पेश  करते  समय
 माननीय  सदस्य  ने  जो  श्रारंभिक  वक्‍तव्य  दिया  उससे  पता  चलता  है  कि  स्थिति  बहुत  खराब  है  +
 विधेयक  के  उद्देश्य  और  कारणों  में  कहा  गया  है  कि  यदि  सरकार  इसका  प्रबन्ध  शृहण  करती  है  तो
 उसे  300  करोड़  रुपए  का  फायदा  होगा  ।

 मैं  यह  समझने  में  भ्रसमर्थ  हैँ  कि  यदि  माननीय  सदैस्य  द्वारा  उद्धत  की  गई  सब  बाते  सही

 हैं  तो  इस  कंपनी  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  क्‍यों  नहीं  की  यई  |  ताकि  श्रागे  श्नौर  विलम्ब
 नहीं  हो  ।

 मेरा  मंत्री  महोदय  से  यह  भी  भ्रनुरोध  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  अपने  भाषण  में  उस  कंपनी

 के  विरुद्ध  जो  विशिस्ट  भ्रारोप  जगाए  वे  उनका  उत्त  र  दें  ।।  वह  इस  सदन  के  जिम्मेदार  सदस्य

 हैं  भौर  उन्होंने  सरकार  द्वारा  राज्य  सभा  में  दिये  गए  कुछ  उत्तर  भी  उद्धत  किए  यदि  सरकार

 द्वारा  बहां  दिए  गए  सभी  जबाब  और  उदाहरण  सही  हैं  तो  सरकार  सदन  तथा  देश  की  जनता  के

 समक्ष  इन  भारोपों  का  जवाब  देने  के  लिए  उत्तरदायी  श्रतः  सरकार  को  बताना  चाहिए  कि

 झ्रब  तक  कया  कायंवाही  की  गई  प्रभी  तक  केवल  6  मामले  दर्ज  किए  गए  हैं  भौर  माननीय
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 सदस्य  का  कहना  है  कि  सरकार  का  ध्यान  20  से  प्रधिक  मामलों  की  भ्रोर  दिलाया  जाचुका  है  ।
 मैं  इस  बात  पर  बल  दूंगा  कि  इन  सब  मामलों  में  बिशेष  रूप  से  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 सनन्‍्त्री  महोदय  के  पासराज्य  सभा  के  रिकार्ड  जांच  के  लिए  उपलब्ध  उन्हें  उठाए  गए  सभी  मुद्दों
 को  देखना  चाहिए  तथा  उनकी  जांच  करनी  चाहिए  ।  यदि  उनमें  कुछ  सचाई  है  तो  तुरंत
 कार्यवाही  की

 जानीचबाहिए  ।

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  कंपनी  प्रधिनियम  भ्रथवा  एकाधिकार  तथा
 निबंधनकारी  व्यापारिक  व्यवहार  प्रधिनियम  संविधि  पुस्तकों  में  कानून  प्रौर  विनियम  हैं  जिनसे
 सरकार  को  इस  दिशा  में  कुछ  कार्यवाही  करने  के  लिए  प्रधिकार  प्राप्त  हैं  बाद्ध  कर  सकते
 यदि  ऐसा  संभव  है  तो  इस  कंपनी  का  भ्रबन्ध  ग्रहण  करने  संबंधी  यह  प्रश्त  गौण  मामला
 इन  सब  गलत  धन  का  दुविनियोग  करके  उसे  भ्रन्य  कार्यों  के लिए  इसका  प्रयोग  करने  की

 इच्छा  संबंधी  बातों  को  प्रकट  होने  से  पता  चलता  है  कि  बहुत  दुःखद  स्थिति

 इसका  झन्य  पहलू  यह  है  कि  कम्पनी  संभवतः  जिन  सं  कड़ों  हजारों  श्रमिकों  को  नियुक्त
 करती  है  हर  तीन  महीने  बाद  उनकी  छटनी  की  जाती  है  ताकि  उन्हें  नियमित  न  किया  जाए  भौर
 इसी  ग्राधार  पर  उन्हें  भर्ती  किया  जाता

 .
 यह  एक  प्रन्य  कदाचार  है  भौर  इसलिए  श्रम  मंत्रालय  को  इस  भ्रोर  भी  कुछ  ध्यान  देना

 चाहिए  ।

 मैं  विधेयक  के  प्रस्तावक  को  भावनाझ्रों  से  सहमत  साथ  ही  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस
 कदाचार  को  समाप्त  करने  तथा  उसके  लिए  दोषी  व्यक्तियों  को  सजा  देने  के  लिए  जो  भी  कानून
 हैं  सरकार  उनके  तहत  तुरंत  कड़ी  कायंबाही  करे  तथा  भविष्य  के  लिए  भी  कुछ  उपाय  किए

 जांए  ताकि  भ्रन्य  कंपनियां  ऐसे  गलत  काम  न  कर  सक  तथा  भारत  को  करोड़ों  रुपयों  से  वंखित

 इस  संबंध  में  मैं  प्रम्य  एक  बात  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  हमारे  बजट  में  गर  सरकारी

 क्षेत्र  और  विभिन्न  प्नन्य  निकायों  के  लिए  कई  रियायतें  देने  की  घोषणा  की  गई  है  भौर  यह  उचित

 मय  है  कि  हमें  इस  श्ोर  दें  कि  उनका  दुरुपयोग  न  हो  भौर  इसलिए  जब  गर  सरकारी

 क्षेत्रों  को  नए  प्रोत्साहन  दिए  जाएं  ताकि  वे  लोग  जनता  के  धन  का  दुरुपयोग  न  करें  और  हमारे
 प्रधान  मंत्री  के  नेतृत्व  में  हुमारी  नई  सरकार  द्वारा  जिस  उद्दश्य  से  रियायतें  दी  गई  वह  पूरा

 हो  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  की  भावना  का  समर्थन  करता  मैं  भी  प्रबन्ध  प्रहण
 किए  जाने  का  समर्थन  करता  हूँ  किन्तु  इससे  भी  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  इसके  लिए

 कड़ी  कार्यवाही  की  जाए  ।  मेरा  मंत्री  महोदय  से  प्रनुरोध  है  कि  बहू  माननीय  सदस्य  द्वारा  प्रपने

 भाषण  में  लगाए  गए  विशिष्ट  भ्ारोपों  का  भी  जवाब  दें  ।
 |
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 भ्रीं  मोहर  सिह  राठोड़  :  माननीय  सभापति  मैं  इस  बिल  का  समर्थन

 करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  माननीय  राम  भगत  पासवान  जी  ने  जो  बिल  रखा  उससे  यह
 यह  सिद्ध  होता  है  कि  मल्टीनेशनल  कंपनीज  किस  प्रकार  से  हमारे  सावंजनिक  धन  को  प्राप्त  करके
 उसका  दुरुपयोग  करके  काला  धंधा  करके  गलत  तरीके  में  धम  कमाकर  हमारे  दूसरे  जो  उद्यमी

 ईमासद्वार  लोग  उसको  भी  बदनाम  करते  उनको  भी  गलत  रास्से  बताते  इससे  हमारे

 देश  का  प्रहित  होता  हमारा  प्र  तंत्र  इससे  बिगड़  जाता  यह  हमको  देखना  पड़ेगा  कि

 हमारे  पंसे  का  दुरुपयोग  करके  हमारे  देश  का  ये  श्रहित  न  करें  ये  हमारे  देश  से  गलत  तरीकों  से

 घन  कमा  कर  बाहर  ले  जाते  हैं  प्रौर  उसकी  बजह  से  यह  भी  पता  लगा  है  कि  इन्होंने  जो  सिग्रेटें

 बनाई  उन  पर  ये  मूल्य  भी  नहीं  छापते  यह  इनका  हमेशा  का  धंधा  इसी  प्रकार  से  ये
 टंकक्‍्सों  की  भी  चोरों  करते  कामूनों  का  उल्लंघन  करते  हैं  प्रौर  इस  कंपनी  ने  घटिया  माल

 हांगकांग  में  भेजा  इससे  हमारे  देश  की  साख  भी  अंतर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में खराब  होता  है  ।  यह
 सबसे  बुरी  बात  है  ।  छोटा  प्रपराधी  तो  एक  भ्रादमी  का  कत्ल  करता  लेकिन  इस  प्रकार  की

 जो  कंपनियां  हैं  ये  तो  हमारे  देश  की  इज्जत  पर  भी  हमला  करती  हमारे  यहां  से  धन  कमाते
 हैं  भौर  हमको  ही  बदनाम  कहते  इससे  अंतर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में हमारी  बदनामी  होती  ऐसी
 कंपनी  को  क्‍यों  हमारा  भ्रथ॑तंत्र  बराबर  धन  देता  रहता  है  ।

 ]
 सभाषति  महोदय  :  श्राप  भ्रपना  भाषण  भ्रगली  बार  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 5.59  स०  प०

 समा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 सोमा  शुल्क  1962  के  अंतर्गत  अधिसूचना

 ]
 बित्त  मंत्रालय  में  राध्य  मंत्री  जनाइंन  :  महोदय  मैं  सीमा-शुल्क

 1962  की  धारा  159  के  अंतगंत  प्रधिसूचना  संख्या  122/85  सी०  जो  12  1985  के

 भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  कंप्यूटरों  को  160

 प्रतिशत  मूल्यानुसार  से  भ्रधिक  मूल्य  सीमा-शुल्क  से  झूट  देने  के  बारे  में  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी
 की  एक  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ  ।  ह

 प्र'भालय  में  रखो  संख्या  एल०  टी०  707/85]

 न्क्प  जा

 6.60  म०  १०

 तत्पदश्चात्‌  लोक  सभा  15  1985/25  1907  के  11  बजे  तक  के  लिए

 स्थगित  हुई  ।
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